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अनुक्रमणिका' 


4 श्रम बाजार की दिशेयताएँ, श्रम की साँय एच पूति 


(टकझबलक्षांड0०5 ०॥ [39०० ७४7६6, 28०७४ छ९छ/06 9व 509) 
(27-27 02 


श्रम का अर्य॑ औरे महत्व (2), श्रम की डिशेषताएँ (4), 
श्रम की माँग एवं पूद्ि (6), श्रम बाजार (8), श्रम दाहार 
की विशेषताएँ(9 ), मारतीय श्रम बाजार (9), श्रम बाबार 
का मजदूर पक्ष (0), प्रवन्ध ओर श्रम दाजार ((), 
भारत में श्रत्तितरों का विनाजन (), भारत में श्रम की 
म्विति (3) 


2 मजदूरों के सिद्धान्त, सोमान्त उत्पादकता, सस््यात्मक श्रौर 
सोदेकारी सिद्धान्त, श्रम का शोपण, मनदूरो में अन्तर के कारण 
(४9४2६ ४६०१७, १॥४४४०॥ - एण्दश्लाभंफ, १25घण009. ॥96 


छ289908 [8९०65, ६39]002॥09 ०। 4.30007, (७75८5 ०7 ११82९ 
फललिधाप३5) 


मजदूरी का प्र्य (5), मसोद्रिक मजदूरी एढ वास्तविक 
मजदूरी (6), मजदूरी का महत्व (8 ), मजदूरी निर्धारण 
के सिद्धान (8), मजदूरी का जोवन-निर्दाह सिद्धान्त 
प्रथदा लौह मिद्धाल्त (9), मजदूरी का दीवन-स्तर सिद्धाल्त 
(20), मजदूरी ह्योए सिदान्त (2), मजदूरी का प्रवेशेष 
प्रथिशारी सिद्धान्त (22), उजदूरी का सीमान उत्यदकदा का सीमानत उत्यादकता 
सिदाल (23), मजदूरी का बट्ापुक्ते सीमान्त दत्याद्वरता 
का सिद्धाल (25), मजदूदी का आवुनिक सिद्धालु ग्रयवा 


मकूरी का माँग वे पूर्ति का सिद्धान्त (2577 मजदूरी का 
हर्ई 22 2 


गैदाकारी मिद्धाल्त (27), श्रमिक शोषण की विचारबारा 
80), आक्लक क )« धरादुनिक विचारधारा (32), मजदूरी मे ब््तर के 
कारण (33), मजदूरी ग्रल्वरों के प्रकार (35) 
है 5 हि 8 #:4% 22% 24-40 


मजदूरी भ्रौर उत्वादक ता, ऊँची मजदूरी को मितव्यपिता, राष्ट्रोय 
आप वितरण में श्रम का नाग, प्रेरणात्मक सजदरों भुगतात 
की उद्धतियाँ, भारत में मजदूरी भुगतान की पद्तिर्या 

4५४2३७ ३356 ?:0८ए०८४र७, ६००००छ३ ० साइ६ एप22९5, ॥.20505 


च02९॥॥ ऐड्र०0वों 482096 05090005, 309055 ०( ]5ल्‍शव6 
इश्क मु छश्म॑प ५ फोडकर पी फि शइल मिबजफदपी (ए परयओ) 


महदूरों ग्रोर उ्मादेदता (36), श्रम-ड्याइकला ही 
श्रायोचना (40), उल्ादिकता विचारों के प्रक्तार (40), आरते 








35 


36 


मे थ्रम उत्पादकता एवं (कर प्रान्दोलन (4), ऊँची 
मजदूरी की मितव्यविता(49/, ला क तहिया न) बी रीतियाँ 4०० (- 
(59) ररणात्मक मजदँत भुगतान झ शान _मुगतान की रतिया (47), 
एक भ्रच्छी प्ररणात्मक मजदूरी पद्धति की विशेषताएं (5), 
प्रेरशात्मश मजदूरी योजना वी बुराइयों के सम्बन्ध में 
साइघानियां (52), लामअश-भागिता (53), भारत में 
लाभाँग (बोनस) योजना * इतिहास भौर ढाँचा (55), 
77४ और राष्ट्रीय श्राय (69), मजदूरी का प्रमापीक रण 
70 
4 ब्रिटेन, भ्रमेणिका झोर भारत में मजदूरी कए राजकीय नियमन, 
भारत में छोट्योगिक एवं कृषि सजदूरों की मजदूरों, भारत में 
श्रमिकों का जीवन-स्तर 
(5006 7२6१०३७४०७$ ० ५५१४९३॥9 (0 & , ( ५ & ४5१ 60/3 ,0५ 28९4 
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पुत्ा98 ० १००६७ 4 ह़वा4) 


मजदूरी का राजकीय नियम (7), भजदूरी निर्धारण 
करने के सिद्धान्तों को ग्रावश्यक्ता (72), राजकीय हस्तक्षेप 
की रीतियाँ (73), मजदूरी नियमत के सिद्धान्त (74), 
मजदूरी की विचारधारा (75), न्यूद्तम मजदूरी (76), 
न्यूदतम मजदूटी के उद्देश्य (78), न्यूततम मजदूरी के 
कियान्वयन मे कठिनाइयाँ (79), पर्याप्त मजदूरी (82), 
उचित मजदूरी का निर्धारण (84), भारत मे मजदूरों का 
राजकीय नियम॒त (86), (क) न्यूदतम मजदूरी भ्रधिनियम, 
सत्र 948 (88), (ख) अधिकरणा के ग्रल्तगंत मजदूरी 
वियमन (97), (ग) वेतन सष्डतो के प्रन्तर्गत मजदूरों 
नियमना[98) / मजदूरी मुगतान प्रधिनियम, 936 (02), 
अन्य व्यवस्थाएँ (05), भारत में वाल-श्रम एक गम्भीर 
दा (08 ), इगस्लैण्ड मे मजदूरी का नियमन (), 
अस्त बी उक्त मे का नियमन...((3), भारत में 
अलसी की. मजदूरी (776 है | आरक, में मजदूरी 
की समस्या का महत्त्व (!!7), भारतीय कारखानों में 
प्रौद्योगिक श्रप्रिको की मजदूसे (720), भारत में कृषि 
श्रमिकों की मजदूरी (22), मजदूरी की तबवीततम स्थिति 
(976-77) पर सामूहिक दृष्टि (24 ), जीवद-स्तर की 
अवधारणा (36), भारतीय श्रमिकों वा जीवन स्तर र्श्राः् वा जीवन रतर 
(4), भारतीय श्रमिकों के निम्न जीवन-स्तर के बरसों 


(42), अल बगल बा लत ते स्तर ऊँचा करने के उपाय (44 ), भारतीय 
श्रम ब्यूरो द्वारा आँक्डे (977) (45 
303 + “पिन मद जम शक कपल ललक, 











5 मजदूरी नीति, रोजगार एव आथिक विकास जज. 47 
(५98० एगाठ, एिक्राएजासा आठे एटणाणवां: 0₹४०%७९०0 
मजदूरी नीति(47), मजदूरी नीति के निर्माण मे समस्याएँ 
(!48), मजदूरी और आयिक विकास्त (50), _विकास- 
शीतल अर्थेव्यवस्था में मजदूरी नीति (50), पंचवर्षय 





योजनाओं में मजदूरी नीति (252), मजदूरी नीति और 
राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट (969) (58), श्रम 
और मजदूरी नीति को प्रभावित करने वाले सम्मेलत तथा 
अन्य महत्वपूर्ण मामले (976-77)(59), रोजगार 
(!67), भारत मे रोजयार की स्थिति का एक चित्र (70) 


6 ब्रिटेन और पयुक्त राज्य प्रमेरिका में रोजगार-सेवा संगठन 
संगठन, कार्य एवं उपलब्धियां: मसल में श्रमिक भर्तों की पढ़तियां, में श्रमिक भर्तो की पद्धतियाँ,ह/४< 
भारत में रोजगार सेवा-सग्रठन (_..९५/२- 7... ॥76 
(एच्डृबफांडबांप0३, एएच्रट्पं०१५ & &०एरशाए५६5.. त ए09]03 प्राएण- 
इ0ए66 078275॥7०व 5 (४९ ए ए , ए.5 &,॥0 60श-३॥; ह९॥०3५ 
०[.300ण रेट जलवा 70): 80:00१06७/ 5070९ 0789ए- 
5400 ॥0 [90/9) 

रीजगास का _निप्रोजन सेवा संगठन (१76), इस्लैण्ड में 
रोजगार सेवा सयठन (80), अ्रमेरिका मे रोजगार सेवा 
संगठन (8), भारत में श्रम भर्ती के तरीके (82), 
विभिन्न कारखानों में भर्ती (87), भारत में रोजगार सेवा 
सुगठत (।89), रोजगार कार्यालयों को शिवा दाव समिति 
का प्रतिवेदन (90), भारत में रोजगार कार्यालयों की 
कार्य प्रगति (9]), श्रम मन्त्रालय की वाधिक रिपोर्ट 
(976-77) के ग्रनुप्तार राष्ट्रीय रोजगार सेवा के बारे 
में कुछ प्रमुख विवरण (94 ), रोजगार कार्यालय (रिक्िियों 
की प्रलिवार्य प्रधिसूचना] अधिनियम 959 (20), 
रोजगार कार्यालयों का प्रालोचतात्मक मूल्यांकन (20] ) 





_ भानव-शक्ति निषोजन : ऋदघारणा प्रौर त्कबीक; भारत में 
मानव-शक्ति नियोजन >>. 204 


(97-ए-ल एि30ण08 ६. (07९९७७ 2७१. व्क्णंदृ्छ; 0|80- 
ए०नश ए)4णगा8 49 ]0स3) 


मानव शतक्रित नियोजन (204), आ्राख से सास ्जाबत 
लियेजन (20 क्र्त भे युवात्रों के लिए प्रशिक्षण 
बारयक्रम (26 ), श्रसको को सजग और उत्तरदायी बनाने 
की प्रभुख्ठ योजताएँ (28), राष्ट्रीय श्रम स्थान (222) 


8 सामाजिक धुरक्षा का सगठत झौर वित्तीयन, ब्रिटेन. संयुक्त 


राज्य श्रमेरिका ग्रौर सोवियत संघ में सामाजिर सुरक्षा का 
सामान्य विवरण, भारत में सामाजिक सुरक्षा को स्थिति 
(एकटा85३४०ा #च्ठ. एबछततड़ ७ 5082 5९0४र्छ, उनपर 
8९एणाजिण छह, 058 शव ए 557, एउल्षाततशा एलजी तर 
560ज् 5000गाए हा [॥44) 
सामाजिक गुरक्षा का प्र्थ (226), सामाजिक सुरक्षा के 
उद्देश्य (228), सामाजिब सुरक्षा का क्षेत्र (228) 
सामाजिक सुरक्षा का उद्गम और दिकास (229), , इस्लैंप्ड 
में सामाजिक सुरक्षा (230), झमेरिका भे सामाजिक सुरक्षा 
(238), रूस में साभाजिक सुरक्षा (242), रूस मे 








सामाजिक बीमे की विशेषताएँ (242), भारत में 


सामाजिक सुरक्षा(245 ), भारत मे वर्तमान व्यवस्था (246 ), 
अमिक क्षतिपूर्ति अधितियम 923 (246), मातृत्व लाभ 
अधिनियक 967 (24 96! (24 व कलाई -य ) कर्मचारी राज्य बीमा श्रधिनियम 
948 प्रौर उसके अधीन बाड़े गई योजना (249), 
क्मचारी भविष्य निधि भ्रौर परिवार पेंशन निधि श्रथिनियम 
4952 प्रौर तदाघीन बताई गई योजनाएँ (254) 





प्रधितियम )972 (265) 972 (265), सामाजिक सुरक्षा वो एबीइडलत 
योजना(266 ), कुछ नप्रे श्रम विधान, क्रम-कानूनो।विनिषमों 


में सशाधन भौर लग्रे विधान सम्बन्धी प्रस्ताद (267) 


9 भारत में वर्तमान कारखाना श्रधितियम 


(567 फस्वाएा/हकड 9 पढइलार एलणज 7.0/49/097 090॥8) 
कारखाना भ्रधिनियप्र, १88) (273), कारखाना प्रधिनिय 
89! (273), बारखाला क्‍ग्नधिनियम, 9]] (274) 
कारखाना अधिदियम, 7922(274 ), कारखाना प्रधिनियप्त 

934 (275), सशोधित कारखाना झखिनियम, 946 
(275), कारखाना ग्रधिनियम, 948 (276) 


भारत से श्रप्तिकों का भ्रादास निषोजक थे श्वप्तनसघों तथा 


सरकार द्वारा दी गई श्रम-कल्यारए सुविधाएँ 
(0०5०5 ० 7.#0०घ ॥0 009: 4.200०7 ए्/श/ल सिल॥॥६४ 
ए7०रं१९१ १9 छकक्र०१९ऊ, प7876 (एप 20 द0स्‍लणाग९॥0) 


ये किक बा दया में श्रमिकों का आवास समस्या का रः 280), 
आवास क्सिका उत्तरदायित्व 282), ग्रन्दी बस्तियों 





की समस्या (283 ), ध्रावास समस्या वह $ समस्या (283 ), श्राव/स समस्या वह आकार, विनियोजन _ 


226 


272 


280 


और उपतब्धियाँ (285), आहास सदस्दा के हे के लिए 

सरकारी दौज्नाएं (287), गौ आवास ने सम्बल्बित 
विश्वान (290), आवाद बोडनाओं क्षो घीरो दिदति के 
कारण (29), रुहाउता प्राप्त औद्यों | 
सब्लता हेतु झगय (29), आवास 
द्वार ऋद्ाय नीति क्षो समोकझ्ा (292). 
इरिनापड कौर क्षेत्र (294) श्रम कर 
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4 ऋ़ए ही फ्हर् दिकएन लिएपम आपड इस रप्पाप थे पररतों डा. 
निर्माण 

मई आवाय तोति 

$ महाराष्ट्र की रोज्म्ार ग्रार्रटी योजना «* 

6 मुख्ु राहत कोय से आपिद सहायता की राजि दराई रई 

2 श्रन मस्त्ाजद की सरचता और कार्य 

8 राजस्पात ये श्रतिक्त सिज्ला कार्यकक्‍य को प्रदति 

9 कर्ूचारों राम्य दौसा योजना गौर ऋषिक उदार 
]0 राजस्थान मे श्रम स्थिति एवं रोजगार नियोडन [3977«78). -. 328 
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॥2 भारत सरकार श्रम मन्‍्तवराचर की दापिक्ष रिरोद 


अश-कोरा 


श्रम-बाजार की विशेषताएँ, 
|! श्रम की माँग एवं पूर्ति 


(0४888 छ्लाशा6$ 07 ॥58008 ॥/०॥एषटा, 
६58008 9६॥/6480 8४0 5077?.५) 





“श्रम' उत्पादन का एक सक्रिय (8०४४०) और महत्त्वपूर्ण साधत है । एक 
देश में विभिन्न प्रकार के प्रचुर प्राकृतिक साघन बेकार होगे यदि श्रम द्वारा उनका 
समुचित प्रयोग न क्या जाए | कैरतकास के शब्दों मे, “यदि भूमि अ्रथवा पूँजी का 
उचित प्रयोग नही होता तो केवल इन साघनो के स्वामियो को थोड़ी आ्राय की हानि 
होगी । किन्तु यदि श्रम का उचित प्रयोग नही होता (प्र्थात्‌ वह वेरोजगार रहता है 
अथवा उससे ग्रत्यधिक कार्य लेकर उसका शोयणा किया जाता है) तो इससे न केवल 
पुष्पो भ्ौर स्त्रियों मे हीनता तथा विर्थंत्ता का प्रसार होता है वरन्‌ सामाविक 
जीवन के स्वरूप मे ही गिरावट प्राती है।” श्रूम के बढ़ते हुए महत्व ने ही 'भ्रम 
प्रयंशास्त्र' (.80007 80070॥70४) का विकास किया है झौर श्राज प्र्भशास्त्र के 





एक महत्त्वपूर्ण विषय के रूप मे महत्वपूर्ण विषय के रूप मे इसका भ्रध्ययन्न किया जाता है । श्रम अर्थशास्त्र के 
अन्तगंत श्रम सम्बन्धी समस्याएँ, सिद्धान्त और नीतियाँ सन्निहिित हैँ । श्राथिक झौर 
सामाजिक प्रक्रिया भे श्रम के योगदान भे वृद्धि करता किसी भी सरकार का मुछ्य 
दायित्व है | उपयुक्त मात्रा में निपुणा श्रम-शक्ति देश को विभिन्न क्षेत्रों मे उन्नति के 
शिखर पर पहुँचाने की कुजी है । एक देश की सॉम्पन्नता बहुत्त कुछ इसी बात्त पर 
निर्मर है कि वहाँ के श्रम का किस तरह सृजनात्मक कार्यों में ग्रधिकतम उपयोग 
किया जाता है । 

प्राचीव समय मे श्रम के सम्दन्ध में दो हष्टिकोशों को प्रघानता थी। श्रयम, 
तु हृष्दिकोश ((००॥४०७४५ #&ए.70«८०)-- जिसके अन्तर्गत श्रम को वस्तु की 
भति खशेदा और वेचा जा सकता है। श्रमिक को कम पॉरिश्वॉमक देकर उसकी 
सहायता से प्रधिकतम साभ श्रजित करना पूंजीपतियो का उद्देश्य रहा। द्वितीय, 
उदारतावादी दृष्टिकोस [क्रोक्शकात्यरोगाट शेशेवि० #99704८४0)--जिसके 
अन्तर्गत श्रमिकों को एक निम्न वर्ग झौर ग्राधिक हृप्दि से दुर्वल माना जाता है झौर 








2 मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा 


इसौलिए उनकी सदद करना घविक 4र्गे म्पता क्तेत्य समभतः है । प्राज के ग्रुग मे 
मानवीय सम्बन्ध दृष्टिकोण (प्िणाशा रिश्ंक्ाणा #फ़ण०००ा) प्रधानता पाता 
जा रहा है, परम्परागत विचारधारा (पाबता0णा७॥ हफ़०/०४०॥) का मह॑त्व 
समाप्त हो रहा है। भारत मे पचवर्षोय योजनाओं में जो ध्म-मीति श्रपताई गई है 
बह मानवीय सम्बन्ध दृष्टिकोण पर आधारित है । देश बी पाँचवी योजना मे व्यूह- 
रचना इस प्रकार की गई है कि सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में श्रमन्जनित उत्पादकता 
बढाने के निश्चित प्रयासों को निरत्तर बल मिले । “इस सम्बन्ध में योजना मे प्रच्छे 
भोजत, पोषण तथा स्वास्थ्य वे स्तर, शिक्षा तथा प्रशिक्षण के उच्च स्तर, भनुशासत 
तथा नैतिक प्राचरण में सुधार भौर अधिक उत्पादनशील तकनीकी तथा प्रबन्धात्मक 
कार्यों की परिकल्पना की गई है ।”! 
श्रम का प्र्थ भौर महत्त्व 
(॥४/आ08 शए0र वशाएणा2४ रण 7.799फ7) 

श्रम-बाजार औौर श्रम की माँग एवं पूर्ति के विवेचन पर श्राने से पूर्व श्रम के 
अर्थ, महत्त्व और उत्तरी विशेषताग्रो पर दृष्टिपात कर लेना प्रासगिक होगा। प्रशास्त्र 
में श्रम का अभिप्राय उप्त शारीरिक भ्रौर मानसिक प्रयत्न से है जो प्राथिक उद्देश्य से 
विया जाएं। कोई भी कार्य चाहे वह शारीरिक हो था मानसिक, जिसके बदले में 
मौद्रिक पारिश्रमित्र मिले, श्रम कहलाता है। इस हृप्टि से मजदूर, प्रयन्धब, ववील, 
अ्रष्यापक डॉक्टर, नौकर आदि सभी के प्रयत्न श्रम के प्रन्तर्गत भरा जाते है। मार्शल 
की परिभाषा थे अनुसार “श्रम से हमारा श्रर्य मनुष्य के उस सानसिक और शारीरिक 
प्रयाप्त रे है जी अशत या पूर्णतया, कार्प से प्रत्यक्ष प्राप्त होते वाले प्रानः्द वे 
अ्रतिरिक्त, किसी लाभ वी दृष्टि से किया जाएं ।”£ इस प्रकार, श्रम के लिए दो बातों 
को होता श्रावश्यक है--(क) मानवीय श्रम में शारीरिक प्रौर मानप्तिक दोनों 


प्रकार के प्रपत्त सम्मिलित हैं, एव (ख) वेवल वे ही प्रयत्न सम्मिलित हैं जिनवे 
उद्देश्य भ्राथिक हैं । 


श्रम का महत्त्व ग्राज के युग में स्वयं स्पष्ट है। समाचार-पश्रों को उठा 
लीजिए श्रम-सम्बन्धी सूचनाग्रो की प्रमुखता पाई जाती है। श्रम के बढते हुए महत्त्व 
पर प्रो० गैलबे थ मे कहा घा--आजकल हमे अपने औद्योगिशर विकास वा प्रधिकौश, 
प्रधिक पूँजी विनियोग से नहीं वल्कि मानवीय प्रसाधन मे उतति वरने से उपलब्ध 
होता है । इस प्रसाधत से हमे विनियोग की भअ्रपेक्षा कही प्रथिक प्रतिफल मिलता है ।*ै 
पर्याप्त और दुशल श्रम के माव्यम से साधतो का झधिक्तम उपयोग करके प्रय॑-व्यवस्था 
को सम्पत और सफ्ल बनाया जा सऊता है। श्रमित्रों की सहायता से दैश की विभित 
4५800 पूरी को जाती हैं | श्रम वे ग्राधिक महत्व को इन विन्डुओ में रखा जा 
अकता है-- 


] पाचवी योजना के बढ़ दृष्टिकोण ([974-79) भारत सरहार योजना भ्रायोग (जनवरी, 
973) वेज 54 

2. एशकाकक, (श7०काटफशात 5ँ्ञत्ाड एच 4968, 9 50, 

3. खैवैकरब ६ शात:फ्ञा०5 ण॑ 5200णाप०३, 9, 54 
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], प्रधिक उत्पादन की माँग (एशाओावे 0 [0ए02:९0 शिए्ऐैप८४07) -- 
आधुनिक युग मे उत्तादत मे तेयी से वृद्धि करते की. .माँग जोर पकड़ रही है ! 
औद्योगिक विकास हेतु उत्पादन मे वृद्धि होना भ्रावश्यक्त है । “ग्रौद्योगिक उत्पादकता 
का प्रभावित करने वाले तत्त्वो में श्रम की कार्यकुशलता का महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
भारत में राष्ट्रीय उत्पादन मे वृद्धि हेतु ग्रान्दोलन चलाने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता 
परिषद्‌ (पथण7| 77060ए८५79 (०थ्याध|) की भी स्थापना वी गई है। 


2. तीद्र श्रौद्योगीकरणशण (फज्फए0 009507)5॥०७)-- वर्तमान युप 
ओऔद्योगीकरण का युग है । विश्व मे तीव्र औद्योगीकरए की होड़ सी लग गई है । 
कृषि प्रधान देशो, जैसे---चीन, भारत, पाकिस्तात आदि ने भी अपनी-प्रपनी अर्थ 
व्यवस्थाश्रो का तीक्र प्रौद्योगीकरण करने को विभिन्न योजनाओं के क़ियात्वयते का 
मार्म अपनाया है । तीव्र औद्योगोकरण द्वारा देशवासियों के जीवन-स्तर की उच्चतर 
बनाया जा सकता है । उत्पादन के साधनों मे श्रम और पूँभी महत्त्वपूर्ण है। लेकित 
श्रम सवसे महत्त्वपुर्यं उत्पादन का साधन है । इसके सक्रिय सहयोग के बिना उत्पादन 
को कोई भी क्रिपा सुचारु रूप से नही चलाई जा सकती । 


3, श्राषुनिकीकरएण  (फ०0९४४४५७00७)--वर्तमान गरुग मे गला-काद 
प्रतिस्पर्धा (0७ ४/7००॥ 0०॥ए७९॥७००) का बोलबाला है। इस प्रतिस्पर्षा मे 
चही देश सफल हो सकता है जिनने तीत्र औद्यागीकरण के स्लाय-याथ उत्पादन के 
साधनों का आधुनिकृतम उपकरणों, विधियों के साथ उपयोग किया है। झ्ापुनिकतम 
उत्पादन के त शीको से वस्तु का उत्पादन बड़े पैमाने पर विम्न लागत पर किया जा 
सकता है भौर वस्तु की किस्म भी ग्रच्छी होती है। इसके लिए श्रम-विभाजन, 
विशिष्टीकरए, नवीनोकरणए, विवेकोकरण झौर प्रमापीकरण का सहारा लेता 
नितान्त आवश्यक है । विवेकीकरण व आधुनिवोकरणस् से श्रम प्रभावित होता है । 
परिणामस्वरूप श्रम प्रधिक जागरुक हो गया है | 


4. प्रबन्ध में भमिको को भागीदारी (एश्सांलएशत्त तँ स्‍000 एंए 
3(978(९0९7( )-- प्राचीन समय मे औद्योगिक लाभ ठया उद्योग-घन्ध्रों के प्रबन्ध 
का कार्य पूँजीपतियों व भ्रबन्धको के हाथ में था। उस्र सपय “प्रेंगुझे का नियम! 
(४७६ ०६ प॥७७७७) का दोलबाला था | वर्तमान समय मे इस विधारघारा में 
परिवर्तन किया गया है । अब औद्योगिक प्रजातन्त्र 00993 0०&00०८४०८०) का 
विचार प्रौद्योगिक क्षेत्र मे पतपने लगा है ॥ इसके अन्तगंत श्रम को केवल्माव उत्पादन 
रा एक सापन ही वही समझा जाता बल्कि दसको औद्योगिक प्रजातन्द के झन्तात 
प्रबन्ध के क्षेत्र मे भी महत्त्वपूर्ण भागीदार समझा जाने लगा है । भारत सरकार ने 
भी अपनी धरम नीति में एक नया अध्याय श्रमिकों को ग्ौद्योगिक क्षेत्र मे प्रबन्धकों के 
साथ भागीदारी देकर जोड़ दिया है| श्रमिकों को प्रबन्ध में भागीदारी न केवल 
साबवंजनिक क्षेत्र के उद्योगों मे हो दो है बल्कि विजी क्षेत्र के उद्योगों मे भी यह 
भूमिका प्रदान की गई है । 
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5. झ्रौद्योगिक शान्ति को झ्रावश्यक्रता (४९९०१ ि ॥0एड४गंश ?09०४)- 
तीब्र औौद्योगीकरण के माव्यम से देश का तीतर झाथिक विकास इस वात पर निम्मर 
करता है कि उस देश मे औदोगिक वातावरण वंसा है। आश्रौद्योगिक उत्पादन में 
डृद्धि उत्पादन के साधनों के सक्रिपर सहयोग पर निर्मर है। उत्पादन से साधनों में 
श्रम और पूंजी महत्वपूर्ण भूमिका झदा करते हैं। इन दोनो साधनों में यदि सक्रिय 
सहयोग नही होगा तो उत्पादत में बाधा पड़ेगी। मालिक और मजदूरों म भ्रच्छे 
सम्बन्ध नही होने पर आए दिन हडतालें, तालाबन्दी, घेराव, घोमी गति से कार्य 
करना झ्रादि झौद्योगिक उत्मादन मे बाघाएँ डालते हैं । इस ग्रापस्तो मतभेद को दूर 
कर, स्वच्छ एव मधुर औद्योगिक सम्बन्ध स्थापित करने सम्बन्धी चुनौती का सामना 
प्रत्येक राष्ट्रीय सरकार के सामने है ) 

6. श्रम कानूनों को बाद (एलण्न ण॑ [890०८ .#५३)--श्रमिको के 
काय॑ की दशाग्रो एवं उतके जीवन-स्तर को उन्नत करने की ओर प्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम 
संगठन (॥/लाक्ाए» 7.800७ 0780758007) एक महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहा 
है । प्रत्येक देश मे इस सगठन द्वारा निर्धारित प्रस्तावों को लागू करने के लिए 
सरकार को श्रम कानूनों में सशोधत करने तथा नए कानूत बनाने पड़ते हैं । सामाजिक 
सुरक्षा के क्षेत्र मे भी कुछ वर्षों मे सशोधन हुए हैं ताकि श्रमिक व उसके प्राश्चितो को 
भविष्य की अ्रनिश्चितता का सामना नहीं करना पडे । 

7 श्रमिकों को राजनोति मे रुचि (76९5१ 6 व.॥0०४ | ?00०॥॥९5) - 
किसी भी देश में श्रमिकों का बाहुल्य होना स्वाभाविक है । वे अपने मताधिकार द्वारा 
देश वी राजनीति को प्रभावित करते हैं। इग्लेण्ड मे श्रमिकों की सरकार बनी है । 
हमारे देश में भी श्रमिक नेता विभिन्न दलो की ओर से चुताव जीव कर भसद्‌ तथा 
विधान-समाग्रो में श्रमिकों का हित देखते हैं। 


श्रम को विशेषताएँ 
(एडशश्लंशांतांट ए (39000) 

श्रम उत्पादन का एक महत्त्वपूर्णा एव झ्रावश्यक साधन है । यह ग्न्य साधनों 
वी तुलना मे भिन्न है । इसकी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, जो कि ग्रन्य साघतो 
में नही पाई जाती हैं।इन विशेषताम्रो के कारए ही श्रम सम्बन्धी विभिन 
समस्याएँ उत्सनन होती हैं। श्रम की प्रमुख विशेषताएँ हैं-- 

4. श्रम उत्पादन का सक्रिय साथन (८0४ हश्नटाण )---उत्पादन के झन्य 
साधन जैसे भूमि व पूंजी निष्क्रिप (79$$:४८) साधन हैं ५ वे अपने आप उत्पादन 
मही कर सकते । लेकित श्रम बिना प्रन्य साधनों की सहायता से भी उत्तादन कर 
सकता है । 

2. श्रम को श्रमिक से पृथक्‌ नहीं किया जा सकता [7.49०ए 5 ॥5छकुआ४96 
4709 0६ ,800प्रा€/)---उत्पादन के अन्य साथनो को उनके स्वामियों से पृथरू 
क्या जा सकता है, जैसे भूमि को भू-स्वामी तथा पूँजी को पूँडीयति से पृथक्‌ किया 
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जा सकता है, लेकिन श्रम को श्रमिक से पृथक्‌ नही किया जा संकता। यदि एक 
श्रमिक अपना श्रम वेचना चाहता है तो उसे स्त्रय को जाकर का्ये करता पड़ेगा! 

3, श्रमिक श्रम बेचता है लेकिन स्वयं का मालिक होता है (#एएथ 
$९॥६ १४६ !80007 90६ 8९ शरांफाश( $5 #$ 525९४). श्रमिक अपना श्रम वेचता 
है । वह अपने को नही बेचता तथा जो भी ग्रुण व कुशलता उसमे होते है, उनका 
बह भांत्रिक होता है। श्रम पर क्रिया गया विनियोग (प्रशिक्षण व दक्षता) इस 
हृष्टि से महत्वपूर्ण होता है । 

4. श्रम नाशवान है (7.90007 ६ एशएं#४9७!९) ---श्वम ही एक ऐसा साघन 
है जिसका सचय नही किया जा सकता । यदि एक श्रमिक एक दिन कार्य नहीं करता 
है तो उसका उस दिन श्रम सदैव के लिए चला जाता है । इसो कारण श्रमिक अपना 
श्रम बेचने के लिए तैयार रहता है । 

$. श्रमिक की सौदकारो शक्ति दुबंल [7.40007 95 20 ज्श्तो, आहआंधा? 
905०४)--श्वमिक प्रपना श्वम बेवता है सघा श्रम के क्रेता पूँजीपति होते हैं। 
मालिकों की तुलना भे श्रमिको की सोदा करने की शक्ति वमजोर होती है क्योकि 
श्रम की प्रकृति नाशवात है, वह प्रतीक्षा नही कर सकता, वह आथिक हृध्टि से दुर्बल 
होता है, वह प्रन्नानी, अशिक्षित व ग्रतुभवहीन होता है । श्रम सगठन दुब॑ंल होते हैं, 
प्रेरोगगारी पाई जाती है। इन्ही बातो के कारश श्रण्रिक्ों को विश्तन मजदूरी देकर 
पूजीपति उनका शोषण करते हैं। 

6, श्रम को पूर्ति में तुरन्त कम्ती करता सम्भव नहीं [900) रण ॥क०ण 
€श॥04 0९ ९०7/७९8 4ए.॥208९09) -मजदूरी में कितनी ही कमी क्यो ने 
करदी जाए, श्रम की पूर्ति तुरन्त घटायी नही जा सकती । श्रम की पति ये सीन रूपों 
में कमी जी जा सकती है--जनसस्परा को कृप्त करता, कार्यक्षमता में कमी करना 
तथा भ्रमिकों को एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय मे स्थानान्‍्तरित करना। इसमे 
समय लगेगा ) 

7. श्रम पूंजी से कम उत्पादक [एफ 5 ९5४ ए7000९॥7९ शोक 
८शप्रॉ॥) --श्रम वो श्रधिक उत्पादन हैतु पूंजी का सहारा खेना पड़ता है। पूँजी बी 
तुलना में थम कम उत्पादक होता है । मशीत से अधिक उत्पादन सम्भव होता है । 

8. भ्रम पू'जी से रूप गतिशोल(7.200ए7 (5॥255 श़रआ? कथा ८१७०) - 
श्रम प्तानवीय साघव होने के कारण कम वतिशील होता है। यह वातावरण, 
फैशन, प्रादत, रुचि, घर्म, भाषा झादि तत्वों से प्रभावित होता है जबकि पूंजी नहीं । 

9. थम पत्पादन का साधन हो नहों यल्कि साध्य मी [7.20077 35 0 
छतए | जिएंत ण जुः0तंह धागा एफ ईइ आाड0 87 लाएँ छा. छ/एवंालीता ) भ्रम 
न केदल उत्पादन में एक साधन के रूप मे योग देता है बल्कि यह्‌ ग्रन्तिम उत्पादित 
उस्तुप्री का उपभोग भी करता है तथा उसादन सम्बन्धी समस्याग्रों का भी इससे 
अनिष्ठ सम्वत्ध होता है। श्रम की निर्षतता, भावषात्त समस्या, बेकारी की समस्या 
प्रादि भी उ्ते प्रभावित बरतों हैं। 
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0. श्रम मानवीय साधन (7.20007 5 हएणड्ा #िए००)-श्रम एवं सजीव 
उत्पादन का साधन होने के कारण बह न केवल श्राथिक पहलू से प्रभावित होता है. 
बल्कि नैतिक, सामाजिक, राजपरीतिक और झ्राथिक पहलुओं का भी इस पर प्रभाव 
पडता है । इसलिए श्रम समस्याओं के श्रध्ययन मे इन सभी का समुचित समावेश 
करना होगा । 

]], श्रम में पूंजो का विनियोग ((श्फामशि आ१९घणाशा गे 8000)-- 
अ्रन्य उत्पादन के साधनों के समान श्रम वी कार्यक्षमता मे वृद्धि करनी पड़ती है । 
श्रम की कार्यक्षमता ही उसके जीवन-स्तर वो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। 
परम्परागत नियोजक (व/80॥07 छगाए०/८७५) श्रम की वार्यकुशलता में वृद्धि 
पर किए गए व्यय का झपव्यय (४४३४७४६) समभते । लेकिन पग्राधुनिक नियोजक 
(7श००९४॥ पगाफ्रा०१९८$) श्रम की कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए कई 
कल्याणकारी कार्य (८७४८ ००४श॥८$) और शिक्षा तथा प्रशिक्षण पर व्यय 
करते हैं । इससे श्रमिक्षो की कार्यकुशलता मे यूद्धि होती है और परिणामस्वरूप न 
केवल श्रमित्रो को ही लाभ होता है बल्लति राष्ट्रीय उत्पादन में बुद्धि होती है तथा 
नियोगकों ([879)092७५) को लाम भश्राप्त होता है। इस तरह के व्यय को 'मानबीय 
पूंजी! (स॒णा0॥॥ (9७६४!) अथवा मानवीय साधवो पर विनियोग (7५९श॥९0॥ 
0 [पर ७॥७॥ #8000०$) कहां जाता है । इसके अन्तगत वार्य की दशाओं में सुधार, 
प्रावाप्त व्यवस्था में सुधार, शिक्षा एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधामो में वृद्धि श्रादि 
सम्मिलित है । यही कारण है कि भारत सरकार ने भी श्रमिकों की शिक्षा हेतु एव 
केन्द्रीय बोईडई ((शाएश ०59 णि २/०८८४७४/ ह60८४॥07) की स्थापना 
सन्‌ 958 मे की है । 

निष्क्पंत , श्रम के साथ एक वस्तु के समान ब्यवहार नही करता चाहिए 
क्योकि वस्तु की विशेषताएँ श्रम की विशेषताओं से भिन्न होती हैं। यही कारण है 
कि वर्तमान समय में कल्याणकारी तथ्य (४४८/७४८ $:8८) वी स्थापना से श्रम के 
सम्बन्ध में परम्परागत विचारधारा (77247009] #ए77००८॥) जो कि बस्तुगत 
दृष्टिकोण ((०४४०४०४॥५ #फ7०४९०७) कहलाता था उसका महत्त्व अब समाप्त 
हो गया है । इसके साय ही ग्राथुनिकतम दृष्टिकोण, जिसे क्रि मानवीय सम्बन्ध 
दृष्टिक्षेण (प्र॒प्गरा॥ ऐशें40णा 8997०8८) कहा जाता है, का मार्ग धीरे-धीरे 
प्रशस्त हो रहा है । भारत मे विभिन्न पचवर्षीय योजनाम्रो मे श्रम नीति में नएं-नए 
अध्याय जोडकर इसी विचारधार। की पुष्टि की जा रही है। 

श्रम की साँग एवं पु्ति 
(एचाक्कात0 & 507एए ० ॥.्0णा ) 

श्रम की, मांग, (0६0304 वा [आक्फ--शयण की. ्पण किसी, च्स्त्तु या 
सेवा के उत्पादकों द्वारा की जाती है क्योकि श्रम की सहायता से उत्पादन कार्य 
सम्भव होता है। दुसरे शब्दो मे, श्रम की माँग उसकी उपयोगिता के कारण से नही 
की जाती है, वल्कि श्रम की उत्पादकता पर ही उसकी माँग निर्मर करती है प्र्षाद्‌ 
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श्षम की माँग एक व्युत्पन्न माँग (020ए«0 /05;7004) है । जिस वस्तु का उत्पादन 
श्रम की सहायता में किया जञाता है उस बस्वु की माँग पर श्रम की माँग निर्मर 
करती है । यदि वस्तु की माँग अधिक है तो श्रम की माँग भी अधिक होगी अन्यथा 
नहीं । एक फर्ण शरण की उस समय तक साँग करती रहती है जब तक कि श्रम को 
दी जाने वाली मजदूरी उसको सीमान्त आग उत्पात्वता (छेशछाह्ातशे स९४९८॥0९ 
770५0ए०।शा३) से कम रहती हैं। एक दी हुई मजदूरी दर पर विशिन्न उत्पादको 
द्वारा जितनी मात्रा भे श्रम की मांग की जाती हैँ उसके योग को श्रम की कुल माँग 
(09 यश 0 70०07) कहते है । दूसरे भब्दो मे, एक उद्योग की विभिन्न 
फर्मों के माँग वन्सो को मिलाकर सम्पूर्ण उद्योग का जो माँग वक बनेगा वही श्रम की 
माँग को बताएगा । भ्रम की माँग को प्रभावित करने वाले तत्त्व निम्नलिवित हैं-- 

. श्रम की उत्पादकता श्लौर उसको दिया जाने वारा पारिश्रमिक - श्रम 
की मजदूरी से यदि उत्की मीमान्त उत्पादकता का मूल्य (0०९ रण क्षण 
का०००८धथेए' 97 शोध?) अधिक होता है तो श्रम को माँग प्रधिक होंगी ! 

2. उत्पादन की मात्रा -यदि कसी वल्तु का अधिक उत्पादन क्रिया जाता 
है और उसमे श्रमिक अ्रधिक लगाए जाते है तो श्रम की अधिक माँग की जाएगी । 

3, उत्पादन विधियाँ (7०4ए९४०७ ॥९०740९5 )--जिस वस्तु का 
उत्पादत पूँहीगत उत्पादन विधि द्वारा होता है, उसमे मशीनें श्रधित्न लगाई जाती हैं 
तथा श्रम की माँय कम की जाती है । 

4. भ्राधथिक विकाप्त का स्तर- -ऊँची दर से प्राथिक विकास करने हेतु श्रम 
की अधिक माँग बी जातो है तथा धीमी गति से विकास करने पर श्रम की साँस 
कम होती है । 

5. उत्पादन के प्रग्य साधनों का पुरस्कार [#२७कएगशत्रा79॥) तथा श्रम 
के प्रतिस्थापतर को सम्भावला--यदि उत्पादन के झल्य साधन महंगे है तथा श्रम को 
उनकी जगह लगाकर उत्पादत सम्भव होता है तो श्रम को माँग प्रधिक होगी । इसके 
विपरीत अन्य साधत सस्ते तथा श्रम के स्थासापन्न सम्भव न होते पर श्रम की माँग 
बस की होगी। 

एक उद्योग में श्रम की साँग विभिन्न फर्मों के माँग वक्त का योग होती है । 
उद्योग मे श्रम का माँग वत्र (0इघ5पवे (७०६८ एह [.50००२) थाई से नीचे दाई 
ओर बिरता है जो मजदूरी तथा शम की माँग के दीच विपरीत सम्बन्ध दो प्रदर्शित 
करता है अर्थात्‌ ऊँची मजदूरी पर कस क्रम वो माँग की जातो हैं तथा नीची 
मंजदुरी पर अधिक श्रम वी माँग होगो | श्रम की मांग अल्पक्ाल में वेलोददार होती 
है जबकि दीधकाल में यह लोचदार होती है । 

श्रम की पूति (50909 ण॑ 0०४८7)- इसका अर्थ विभिन्न मजदूरी दरों 
पर किसी देश की कार्यशील जनरसस्या (ए४णाउ७७ ९०कण५४०७) का कार्य के कुल 
घष्टो (0छव ४०708 !०४:5) प्र कार्य करने के लिए तैयार हीता है। किसी 
भी देश में श्रम की पूर्ति धतेक तत्वों पर निर्मर करती है, जैंसे-मजदूरी का स्तर, देश 


॥ 


8 मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा 


बी कार्यशील जनसख्या, श्रमिको वी कार्यवुशलता, कार्य करने के धण्टो वी सख्या 
झौर देश को जनसस्या में वृद्धि की दर झ्रादि । देश की जनसख्या में वृद्धि होते पर 
तथा कायंशील जनसल्या का भाग प्रधिक होने पर श्रम की पूर्ति मे वृद्धि होगी तया 
कार्यकुशलता मे वृद्धि होने पर भी श्रम की पूर्ति के गुणात्मक पहलू (0५०॥६७४४6 
57०८७) पर भी प्रभाव पडेगा। श्रम के कार्य प्राराम भनुषात (१४ण+-.९इ० 
ए00) तथा श्रमिक सघो (7806 एं॥ ०७७) का भी श्रम की पूर्ति पर महत्त्वपूर्ण 
प्रभाव पड़ता है । 

श्रम की पूति निम्नलिखित प्रमुख तत्त्वो पर निर्मर करती है-- 

, मजदूरों दर (9५०४८ 722/०)--यदि मजदूरों ऊंची होती है तो भ्धिक 
श्रमिक कार्य करना चाहेगे श्ौर परिणामस्वरूप श्रम की पूर्ति एक उद्योग से दूसरे 
उद्योग की भ्रोर होगी । यही कारण है कि श्रम की पूति और मजदूरी दर में सीधा 
सम्बन्ध होता है । इसके विपरीत निम्न मजदूरी दर पर कम श्रमिक कार्य करना 
चाहेंगे भौर श्रम की पूर्ति कम होयी । 

2, भ्रम्षिकों को कार्यकुशलता--कार्यकुशलता भ्धिक होने पर उत्पादन पर 
वैसा ही प्रभाव होगा जैस कि श्रम की पूति बढान पर अधिक उत्पादन सम्भव 
होगा । इतके विपरीत वार्यकुशलता कम होने पर भ्रधिक श्रमिक लगाने के बावजूद 
भी उत्पादन भ्रधिक प्राप्त नही क्रिया जा सकेगा । 

3 कार्य एबं भाराम भ्रनुपात (१४०४६ & ॥,९€$ए7९ १४0०)--यदि 
श्रमिक कम प्राराम और प्रधिक कार्य करना चाहता है तो श्रम की पूर्ति बढ़ेगी श्रौर 
यदि अधिक झ्ाराम व कम काय॑ करता है तो श्रम वी पूर्ति घटेगी । मजदूरी बढने 
पर श्रमिक अधिक झाराम भी कर सकता है या अधिक कार्य कर सकता है। यह 
मजदूरी बढने का प्रतिस्थापन प्रभाव ($7950000 लीं! ० ॥7695९0 ४०8९ 
१७(९) कहलाता है। इस स्थिति म मतदूरी मे वृद्धि होने पर श्रम का पूर्ति बक्र दाएँ 
ऊपर की ओझोर उठेगा क्योकि श्रमिक मजदूरी बढने के कारण श्रधिक कार्य करेगा 
दूसरी शोर मजदूरी बढ़ने पर श्रमिक अधिक शारामतलब भी हो सकता है जिसके 
परिणामस्वरूप श्रम पूर्ति वक ऊपर उठने की बजाय बाई श्रोर भुका हुआ (828९६« 
भ्रश्व0 8०70008) होगा झौर यह मजदूरी वृद्धि का भाय प्रभाव (00ण6 0०) 
कहा जाएगा । 

अल्पकाल की तुलना मे दीघंकाल मे श्रम को पूर्ति भ्रधिक लोचदार होती है 
क्योकि-- 

(3) जनसख्या के भाकार मे वृद्धि होती है, भोर 

(४) श्रम की कार्यकुशलता मे वृद्धि से श्रम को पूर्ति वढ जाती है । 

श्रम बाजार 
(.क#गए जिशात्ल) 

श्रम बाजार वह बाजार है जहाँ पर श्रम का क्रय-विक्रय किया जाता है भर्थाव्‌ 

श्रम को बेचने वाले (श्रमिक) व श्रम को खरीदने वाले (मालिक-नियोजक ) श्रम का 
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सौदा करते हैं। क्षम के क्रेता तथा विक्रेता के सम्बन्ध एक वस्तु के भेता-विक्रेता की 
444४ 64004 नहीं होते है ! क्ेा-विक्ेता जो कि श्रम का सौदा करते हैं, व्यक्तिगत 
तस्वो से कार्फ प्रभावित हों है त॒ होते हैं । 
'+ श्षम्त बाजार की विशेषताएँ 
((ग्रगललांजाॉठ त॑ ॥फेणा' शिकफश) 

श्रम बादार निम्मे श्रम को माँग और पूर्ति वाले पक्षों का अध्ययन किया 
जाता है, चे स्थानीय होते है भ्लौर इस बाजार की निम्नलिखित विशेषताएं हमे देखने 
को मिलती है- 

]. थम मे गतिशीरता का प्रशाद पाण जाता है ९ श्रम्रिक एक स्थान से दूसरे 
स्थान, एक उद्योग से दूसरे उद्योग को गतिशील नहीं हो पाता है परिणामस्वरूप 
प्रजदुरी मे भिन्नताएँ पायी जाती है तथा मालिक भी उसको कम मजदूरी देकर उसका 
आधिक झोषएा करने मे सफल हो जाता है । गतिशीलता मे कमी श्रम की प्रशिक्षा, 
अनभिन्नता, भाषा, धर्म, रीति-रिवाज आदि कारणों का परिणाम होती है । 

2 श्रम थाजार में श्रम सघो के सुहृद होने वाले स्थानों को छोडकर केता: 
घिकारी (१)०००७४०॥५) की ऐ्थिति देखने को मिलती हैं । जहाँ श्रम संघ सुहृद 
होते हैं, वे भ्रपनी पूर्ति पर नियन्त्रण करके अधिक मजदूरी लेने मे सफल हो सकते है 
और इध तरह एकाणिकारी ()४०५9०05।9) की स्थिति उत्पन्न कर सकते है। लेकिन 
व्यावहारिक जीवन में हमे यह स्थिति अपवाद के रूप भे मिल सकती है । अभिकौशत 
श्रम बाजार में फ्रेताधिकारी (४०४७०७४००५४) की स्थित्रि देखने को मिलेगी | इसमे 
प्रबन्धक मालिक सगठित होकर श्रम का क्रय करते हैं तथा उप्तकों कम मजदूरी पर 
खरीदते है । 

3 श्रम बाजार एक भश्रपूर्ण दाजार होता है जिसमे सामात्य मजदूरी 
(ऐश ७२९६७) देखने को नहीं मिलती है । मजदूरी की विभिन्नताएँ देखने को 
मिलती है । 

4 विकासशीत्त देश जहाँ जनाधिक्य पाया जाता है झ्यौर रोजगार के साधनों 
का ग्रभाव है वहाँ पर भ्रम वाजार में क्ताधिकारी (१४०४००४०७)) का अधिक 
तत्त्व पाया जाएगा। इसके विपरीत एक विकेसित और जताभाव वाले देश में श्रम 
बाजार मं विक्रेताधिकारी (|४०070009) का तत्त्व देखने को मिलेगा । 

भारतोब श्रम बाजार 
(ाशा ॥.ओणा' फैथशाफशं) 

भारत एक विकाधशील और जनाधिक्य बाला (0४८79०9००४(०४) राष्ट्र 
है जहाँ पर भारी देसेजगारी भी है | इस विशेषता का प्रभाव यहाँ के श्रम बाजार 
पर भी पड़ता है। भारतीय श्रग बाजार की निम्नलिखित विशेषताएँ हमे देखने को 
मिलती हैं-- 

]. भारतीय अर्थ-व्यवस्था मे विभिन्न क्षेत्रो मे प्रद्धबेरोजगारी (छाएंश- 
छ०७॥०१7्राथव) देखने को मिलती है । #षि क्षेत्र मे देश की 80%४ जनप्ष्या लगी 
हुई है लेकिन प्रो. नर्कसे के झनुसार घर््ध-विकसित या विकासशील देशों में !5 से 
20% तक हि क्षेत्र मे छित्री हुई चेरोजगारी (0:58छ56९-ए०श७फ०आगढाण ) 
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देखने को मिलती है | यहाँ तक कि श्रम की सीमान्त उत्पादकता (7वैशाहाएशे 
ए॥040८ए४ ४) शुय (20०) है। गैर इृपि क्षेत्र म भी वरोजयारी विद्यमान है । 

2 भारतीय श्रम बाजार की दूसरी विशेषता यह है कि श्रम वी पूर्ति सभी 
नावरियों की सख्या से श्रधिक होत हुए भी बुछ नौकरियों के जिए श्रम का ग्रभाव है, 
जैस तकनीकी व सुपरवाइजरी पदो के जिए झ्धिक श्रमित्र नहीं मित्र पाते है। 

3 ग्रस्थिर श्रम शक्ति (एन 4930 जि०४) भी भारतीय श्रम 
वाजार की एक विशेषता है जिसमे श्रमिव श्रौद्योगिक कार्य हेतु तैयार नही होगे 
क्योकि वे अधिकाँशत ग्रामीण क्षेत्रो म कार्य करना व रहना पसन्द करते हैं। भरत 
श्रमित्रों यो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रो वी ओर आक्यित करना तया एक स्थायी 
आओरौद्योगिक श्रम शक्ति तैयार करना भी एक समस्या बन गई है । 

4 भारतीय श्रम जनसख्या (.990ए ?0फएण॑श्ञाण्ा) मे अ्धिवाश श्रमिक 
ग्रवव हैं। इस प्रकार के श्रमिकों के लिए सामाजिय विनियोग (500 &| गा५८४ए०7/) 
शिक्षा प्रशिक्षण, चिकित्सा सुविधाएँ प्रादि के रूर मे कएना पडा) 

श्रम वाजार का मजदूर पक्ष 
(परा6 एण०१९७ आं०९ ० 6९ ॥.00ए7 70९) 

अ्रप बझर भी ऋन्‍्य ब|कारो वी) अति हे, लेकिल जद भी हम श्रम वा 
अध्ययन करते हैं तब हमे यह ध्यान रखना होगा कि हम कार्य करों घाले मानवीय 
पक्ष का अध्ययन कर रहे हैं । इसम श्रम की माँग और पूर्ति दोवों पक्षों को ध्यान में 
रखते हुए भ्रध्ययन करना पडेया । श्रम बाजार वे मजदूर पक्ष में हम श्रम की पूर्ति 
पक्ष (509909 $&08 ० [.॥9००-४६ं॥७ ०३८८) का अब्ययन करते है । 

अ्रम शक्ति क॑ रूप में सक्रिय भाग लेने की अ्रदतत्ति जिसे श्रम शक्ति प्रवृत्ति 
(7.90०ए० 40.७ 9 ००८॥$११५) भी कहा जाता है, न केवच् जनसख्या वी वृद्धि की 
दर द्वारा ही प्रभावित होती है बल्कि जनसख्या वृद्धि के स्रोतों तया इसके प्रायु एवं 
लिंग वितरण (82० 2॥4 5९५ 0 57 ७४४०7) द्वारा भी प्रभावित होती हे । 

सामाजिक रीति रिवाज भी जनसस्प्रा के काय बरने वाले ग्रनुपात की 
प्रभावित करते हैं | विकद्चित देशों मे शिक्षा के अधिक प्रसार के कारण श्रम शक्ति 
के रूप मे जनमख्या का भाग कम होने लगता है जयकि एक विश्रासशील देश (जैसे, 
भारत) में जहाँ जनसख्या का अधिकाँश भाग अशिक्षित होता है श्रम शक्ति में 
जनसख्या का अनुपात काय के रूप में लगेगा । 

व्यावसायिक परिवत्तेन (0-८७0७७००| $५४8) साथनो का प्रावण्टन 

(&0८४007 ० 7९5०प००5) तकनीकी परिवतन (7०जाएण०३ ०४ जाधा8०४७) 
आदि भी श्रम शक्ति मे जबसख्या के लगाए जाने वाले भाग वो प्रभावित करते हैं । 
'उदाहरणत एक विकासशील देश मे जहाँ श्रम प्रधान उत्पादन के तरीक ([.800ए 
क्राहाडाएढ €णा। ६०९5 ० ए7०7ण्याणा ) अपनाए जाते है बहाँ श्रम की अधिक 
माँग होगी । 

श्रम की व्यावसायिक गतिशीजता तथा भौगोलिक यतिशीलता ([00८ए७३ 
00०फ4) थग0॑ 050 7ए४फए०४| प्रा०00025 ०६ 59०४7) मे वृद्धि मजदूरी बढाने से 
की जा सकती है, लेकिन मजदूरी मे वृद्धि के अतिरिक्त जो अधिक प्रभावशाली तत्त्व 


ख्वम-्वाजार की विशेषताएँ, श्रम की माँग एवं पूति !! 


इसमे वाघक हैं, वे हैं--सामाजिक दीति-रिवाज, परिवार व स्थान से सात बर्म 
भाषा, रहग-सहन, खान-पान । अब आधुनिकता एवं शिक्षा के प्रसार के मायनसाथ 
गतिशीलद़ा मे वृद्धि हो रही है । ॥॒ 
प्रबन्ध क्षीर श्रम बेइनार थ्र 
(रक्कय्रएुयाशा 6 4 गराणा फम्राेश) €* 

प्रबन्धक था नियोजक धरम की माँग करता है । श्रम की सहायता से मश्लिक 
उत्पादन बरता है। एक गतिशौत अर्थ-व्यवप्था मे नियोजक श्रम की माँग करने से 
पूर्व यह भ्रनुरान लगाएगा कि क्तिका उत्पादन उसे करना है। साथ ही उस वस्तु 
को माँग, उत्पादन ख्रामत, उस वस्तु का बाजार लाभ आदि सभी विषयों पर विर्णय 
करने धरम की एक निश्चित पस्या को रोजगार प्रदान करेगा । 

प्रदन्धक व्यवसाय वे संगठन के विधय मे भी निर्ंय लेगा कि संगठन का 
आधार तथा प्रकार क्या होगा ?े संगठन-$2 या ॥.धा६ ग्रा $:शी & [06 प्थवा 
क्रियात्मक संगठन [छपा८079 0:82॥5800#) में से वोई भी अपनाया जा 
सकता है । 

सदेशवाहन ((07070ए0०'८४४४७) , कार्य करने वालो टीम, नियोजको का 
सगठत या संघ (#७४०एाथाणा णी रिछाप्शीए) ध5), वियोशक्रों क्रो श्रमिकों की भर्ती 
[एएापाश्षा), _ चयन. ($08७७०॥), प्रशिक्षण कार्यक्रम (शागरा 
शि०्ट्टाथ्यण्धव०), क्यामिक व्यवहार (7९ए५४०7घ०। ?१(9८६८९५) प्रादि के सम्बन्ध में 
भी एक निरिचत नीति का निर्धारण करना पड़ेगा । इन सबका प्रभाव ने केंदल 
ध्यवमाय के मगठन पर ही पड़ता है बल्कि ये दोनों पक्ञो--मालिक व मजहूर पक्ष- 
को भी भ्रन्नात्ित करते है । इद सबके ग्रनुवल्न व सफल होते पर सम्पूर्स व्यवसाय या 
उद्योग सफ्ल होगा जिम्तसे न केवल दोनो पक्ष बल्कि उपभोक्ता, समाज द राष्ट्र नी 
लाभान्वित होंगे । 

इस प्रवार, श्रम की विगेषताएँ, श्रम दाजार को विशेषताएँ, मालिक भर 
मजदूर हृष्टिकोस्प व व्यवहार तथा व्यवसाय का सगठत व॒ढाँचा एक दूसरे पर पूर्ण 
रूपसे प्राश्वित हैं । ये एक दूसरे को प्रूर्णा रूप से प्रभावित करते है। झ्त दी हुई 
स्थिति या दसाओ में उचित नीतियो व कार्पत्रमो की महायता से किमी भी उद्योग 
को सफलतापृर्थंक चलाया जा सकता हैं 

भारत में श्रम्िक्ों का विभाजन 

(फ्रंरमंणममांक रण १एथॉफाए एक्गरशाफ 7 धापात) 

सन्‌ 977 पे भारत में थम्तिको की सस्या लगभग 8 04 करोड या देश 
थी कु जनसख्या की लगभग 32 92 प्रतिशत थी । श्रमिकों को इस संध्या का 
क्रेदल ]0 अतिशवे भाग सबठित क्षेत्र मे कार्यरत था और शेप भाग परम्परा से 
चले झा रहे व्यवश्ापरों मे व्यस्त था | परम्परागत व्यवसायों में रत श्रक्तिो मे 
अधिकर्यंश रूथरू और कृषि श्रमिक ये, जिनका प्रतिशत क्मशः 42:34 झौर 26 33 


था । पृष्ठ 42 पर सारखी मे का श्रोर लिय के आधार पर श्रमिकों का बेंटवारा 
पदिखादा गया है । 


"]८६ २४ 906] धथ७ '] 
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तथापि भारत की अथ॑-न्यवस्था के विश्वस्त आँकडे केवल सगठित क्षेत्र के बारे 
में उपलब्ध है । श्रमिको के कल्याश के लिए सरकार द्वारा पास किए गए अधिकाँग 
काबू इसी क्षेत्र मे श्रसको की भलाई के लिए है। इत श्रमिकों के लिए प्रतेक 
सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ भी चल रही है। इनमे फरेक्ट्री एक्ट, मजदूरी अधितिथतत 
श्रौर सामाजिक सुरक्षा योजताएँ जैसे कर्मचारी राज्य बीमा योजना, कर्म बारी भविष्य- 
निधि प्रोजना, श्रमिकों और उनके परारों के.लिए भ्रृत्यु राहत और परिवार पेशन 
सम्मिलित है । कुछ नियम कायून असगठित क्षेत्र के लिए भी बवाएं गए है। न्यूबतग 
मजदूरी अ्रधिनियम, [948 इस क्षेत्र के बहुत से श्रमिक वर्गों पर भी लागू होता है । 


श्रम एक समवर्ती विषय है । श्रम कानून केल्द्र सरकार और राज्य सरकारों 
दोनी के हारा बनाए जाते है गौर _सचालित होते है। सामए्यत श्रम कानूनों को 
फक्रिपान्वित करना राज्य मर्कारो की जिस्मेदारी होती है तथापि कुछ केद्रीय क्षेत्रो मे 
काम करने वले श्रमिक जैसे रेलवे, बन्दरगाहु, खान, बैकिय और बीम! कम्पतियाँ 
सीबे केन्द्रीय सरकार के प्रधिकार क्षेत्र मे ग्राते है ॥ 








भारतीय अर्थ-व्यवस्था के संगठित क्षेत्र में सर्वाधिक श्रमिक फैफिट्रयो मे काम 
करते हैं । सन्‌ 972 में चालू फैविद्रयों मे जिनके आंकड़े उपलब्ध हैं, प्रतिदित का 
अनुमानित औसत रोजमार 538 (अस्थायी) लाख था। रान्‌ [97 के दैनिक 
रोजगार ग्रौंकडो के प्रतुप्तार महाराष्ट्र मे फंक्ट्री कर्मचारियों की संख्या सबसे प्रधिक 
हैं (0,50,000) झौर इसके पश्चात्‌ पश्चिम बगाल (8,39,000) झौर तमिलनाडु 
(4,60,000) का नम्बर आता है । 

सन्‌ 397 शे खानो थे काश करने वाले श्रमिको की प्रतिदिन भौतत राख्या 
6,3),000 थी (2,56,000 भूमगर्भाय, ),96,00 खान-मुख तथा ॥,80,000 
भू-तलीय) । सन्‌ !952 के खान झधितियम के अस्तर्गत कोग्ला खानो मे काम करने 
बालों की सख्या उसी वर्ष के दौरात 3,82,000 थी जिनमे 2,28,000 मू-गर्भीय थे 

तथा 43,000 खान-मुख पर और ।,,000 झूतल पर काम करते थे ॥* 

भारत में श्रम की स्थिति ८ 
([,ब्ी0ए ?0चं6का ऐे। ॥0079) 

भारत मे श्रम की स्थिति में शनैः-शने: उत्तरोत्तर गुधार हो रहा है । भारत 
सरवार के श्रम मस्व्रालय की सन्‌ [976-77 की रिपोर्ट में बताया गया है कि 
976-77 वर्ष के दौरान औद्योगिक सम्बन्धो की स्थिति मे उल्लेखनीय सुधार हुप्रा । 
हडतालों तथा तालाबन्दियों के कारणा नष्ट हुए श्रम दितो की सख्या भें भारी कभी 
हुई । सन्‌ 975 में 29 लाख श्रस दिनो की हाति हुईं थी, जबकि सन्‌ !976 मे 
।4 8 लाख (ग्रन्तिम) श्रम दितों की हानि हुई। सन्‌ 4975 मर केंद्रीय क्षेत्र मे 
।'5 लाख श्रम दिनों की हानि हुई थी, जबकि सन्‌ 976 से केवल 37 जझ्ाख 
श्रम दितों की हाति हुई ! सन्‌ ॥970 के दौरान सरकारी क्षेत्र मे तध्ट हुए श्रम दिनो 





. भारठ )975, पृष्ठ 330. 
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जो मुल्य है वही मजदूरी है। प्री फच्प्स (शरण शा०9$) के अनुसार, ' व्यक्तिगत 
सेवा के लिए दिया जान वाला मूल्य ही मजदूरी है ।” प्रो के एन वेद के भनुसार 
एक श्रमिक वा किसी काय की मात्रा करने पर मुद्रा क रूप में पारिश्रमिक दिया 
जाता है। ' 
प्रों सम्सेताक प्रनुसार मजदूरी एक प्रसविदा भाय (०8० पतण्णयाए) 
है जा कि मालिक व मजदूर दोनो के वीच निश्चित की जाती है; मिंतके अन्तर्गत 
श्रमिव मुद्रा या वस्तु क बदले झपना श्रम बेचता है। मजदूरी वो एक विस्तृत 
परिभाषा मे वे सभी परारिश्रम्िक, जिन्हें मुद्रा मे व्यक्त किया जा सकता हैझौर जो कि 
रोजगार के प्रसदिदे ब॑ प्रनुसार एक श्रमित्र को देय होते हैं /”* इस प्रकार मजदूरी 
में यात्रा भत्ता प्रोविडेल्ट फण्ड में दिया गया योगदात, विसी मत्तान सुविधा था 
बल्याणक्रारी सेवाप्ना हेतु दिया जाने वाता द्रव्य का भाग शामिल नहीं किया जाता 
है । प्रथशास्त्र म मजदूरी शब्द व्यापक है तथा इसके श्रन्तगंत न बेंदल विभिन्न प्रकार 
के श्रमिकों को दिया जाने वादा परारिश्रमिक हो सम्मिलित क्या जाता हैं बल्वि 
फर्मो तथा फैकिटरयों के मेंतजर, उच्च अधिकारी, सरकारी भ्रफसरों शो दिया जान 
घाला वेंतन, व्यावसायिक लोगा (४०८४॥०ावों 0८०७८) जैसे वकीज, श्रध्यापक, 
डाक्टर ग्रादि को दिया जाने वाला पुरस्कार (रि८०घा८ा७४०॥), बोनस [80705), 


रोवल्टी (९०/४!/५) तथा कमीशन (0०घ्या॥55 ०) प्रादि कों शामिल किया 
जाता है। 


मोौद्िक सजदूरो एवं वास्तविक मजदूरों 
(४०९ए ४४००९५ घए० एऐ८व] १४४९८६) 

नकद या मौद्विक मजदूरी वह मजदूरी है जो श्रमिक को उसके श्रम के बदले 
मे मुद्रा के रूप मे प्रदान की जाती है जँसे 3 रुपये प्रति घण्टा, 0 रुपये प्रति दिन, 
300 रुपये प्रति माह झादि। लेकिति नकद मजदूरी से हमे श्रमिव की वास्तविक 
आ्राथिक स्थिति का पता नही लगता और इसलिए उसकी मौद्रिक मजदरी के साथ- 
साथ उसकी वास्तविक मजदूरी क विपय म॑ भी जानकारी प्राप्त करना झावश्यक हो 
जाता है । 


बास्तविक मजदूरी (२८४ १४०५४८४) वह मजदूरी है जिसके प्रन्दंत श्रमिव 
को उसकी सेवाझ्ो के बदले क्तिनी वस्तु तथा सेवाएँ प्राप्त होती हैं प्र्थात्‌ श्रमिक 
की मौद्विक मजदूरी के द्वारा श्रमिक कितनी वस्तुएँ तया सेवाएँ खरीद समता है| 
उदाहरणायं, यदि एक श्रमिक को अपनी नकद मजदूरी से झविक वस्तुएँ तथा सेवाएँ 
प्राप्ठ होती हैं प्रौर वह अपनी न्यूनतम ग्रावश्यव॒ताग्रो को आसानी से पूरा कर लेता 
है तो हम निष्कर्ष निकाल सकत हैं कि उसकी वास्तविक मजदूरी ऊँची है । इसके 
विपरीत यदि अधिक नकदी मजदूरी के बावजूद भी वह अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं 


7. #बंबड 8४ . 8७68 ३०4 [.8900655 [80:8, 9 ४9 
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मजदूरी के सिद्धान्त )7 


को पूरा नही कर प्राता है थो हम कह सकते है कि उसकी सौद्रिक आय वी वास्तविक 
क्रयन्‍्शक्ति कम है। मुद्रा-स्पीति के भत्तग्रेंत मुद्रा की क्रन्‍न्‍्शक्ति गिरने के कारण 
भरमिक प्धिक सौद्धिक आय की साँग करते है जब्रकि सुद्रा-अ्रपस्फीति (0०080) 
के अन्तर्गत मुद्रा की क्रय-शरक्ति भ्रधिक होने के परिणामस्वरूप श्रमिकों को ग्राविक 
इडिनाइशो का सामना नहीं करता पड़ता है। वर्तमान समय में भारत में बढती हुई 
कीमते इस बात की द्योदक हैं कि श्रमिको की वास्तबिक मजदूरी (९९०५ ६७४३६०४) 
में गिरावट झा रही है । 

वास्तविक मजदूरी को प्रभावित करने वाले तत्त्व 


एक व्यक्ति की वास्तविक भ्राथिक स्थित का ज्ञान उप्तकी नकेद मजदूरी से 
नहीं बल्कि उसवी वास्तविक मजदूरी से होता है | विभिन्न व्यवस्तायों में वास्तविक 
मजदूरी भिन्न-भिन्न पाई जाती है। वास्तविक मजदूरी को प्रभावित करने वाले 
बिम्नलिप्ित तत्त्व होते हैं--- 

६, भुद्दा की ऋष-शक्ति (?ण७३७५७६ 2०७७ ० ५00०५) --यह वास्तविक 
मजदूरी को निर्धारित था प्रभावित करती है । यदि बीमते नीची है तो अधिक वस्तुएँ 
तथा सेवाएँ खरीदी जा सकेगी, जिसके परिरयामस्वरूप - वास्तविक गजदूरी श्रधिक 
होगी । इसके विपरीत ऊँची कीमतों पर बस्तुओ व सेवाप्रो के मिलते पर मुद्रा की 
क्रथनाक्ति कम होने के कारण वास्तविक मजदूरों कम होगी । 

2, श्रतिरिक्त श्राप (४धम्न ॥:9घगांग85)--यदि किसी व्यक्ति को प्रतिरिक्त 
आध प्राप्त होती है तो उसकी वास्तविक ग्राय बढेगी । उदाहरणत एक प्राध्यापक 
को उसकी किताब एर मिलते वाली रोयल्टी तथा श्रप्तिकों द मैनेजरों को प्रतिरिक्त 
ग्राय प्राप्त होती है । इससे उनकी वास्तविक आय बड़ेगी। 

3, भ्रस्य सुविधाएँ (0000 :20॥|६०७)- किस्ती भी त्थक्ति या क्षमिक को 
मिलने वाली नि शुल्क चिकित्सा सुदिधाएँ, सस्ते मकान, बच्चो की नि शुल्क शिक्षा 
आदि भी बास्तविक मजदूरी में बृद्धि करने बाजे तत्त्व हैं । 

4. कार्य की दशाएँ अ्रच्छी होने पर, कार्य रुचिकर होते पर, कार्य की 
निपमितया आदि से भी घास्तविक भजदूरी से बूद्धि होती है। मदि कार्य की दणाएँ 
अच्छी नही हैं, कार्य रुचिपूर्ण नहीं है, कार्य प्रस्थायरी है, तो मौद्रिक मजदूरी अधिक 
होने पर भी वास्तविक भजदूरी कम होगी । 

5. प्रशिक्षण का समप तथा ब्यय- व्यावसाधिक सेवाओ (?0/९580॥79( 
$6४९६७) जैंगे डॉक्टर, इजीतियर, आदि के लिए प्रशिक्षण पर व्यय करवा पड़ता 
है तथा इसमे समय भी लगता है। प्रत. वास्तविक भजदूरी को जात करते समय 
इस प्रकार के प्रशिक्षण हेतु किया गया व्यय तथ्य ग्रवधि को भी ध्यान में रखता 
पडता है । 

६, भावों उन्नति के प्रवस्तर--जिस व्यवसाय या उद्योग मे भविष्य में उन्ननि 
के भधिक गवसर है सो प्रास्म्भ मे कम नकद मजदूरी होने पर भी वास्तविक मजदूरी 
पग्रधिक होगी । 


१६ मजदूरी नीति एद सामाजिक सुरक्षा 


झजदूरी का महत्त्व 
(एणांग्रालर ए॑ ११ण्ट०७) 

मजदूरी सम्दस्धी प्रब्त न बेवन श्रमित्रा वे जीवन-सतर ठथा उसको प्रति 
व्यक्ति श्राय म॒ वृद्धि करने के रूप मे ही महत्त्वपूर्ण है, बल्कि यह उत्पादन मे वृद्धि, 
के लिए भी ग्रावश्यक है । श्रमिक वा जीवन-स्तर, उसकी कार्यकुशलता सभी मजदूरी 
पर निर्मर करती है । मजदूरी श्रमिकों वो उनको सेवाग्रो के लिए किया जाने वाला 
भुगतान है और वह उनकी गाय है । दूसरी शोर नियोजक श्रमिकों वी सहायता स 
उत्पादन क्रियाद्रों का सम्पादन करते हैं प्रौर उनके लिए यह उत्पादन लागत वा एक 
भंग माना जाता है। श्रमिक समाज का एक महत्त्वपूर्णा भ्रग है। प्रव प्राचीत 
इष्टिबोण--वस्तु दृष्टिबोय (0०॥ए०१ ५ #9970०४०) दिल्‍्कुल समाण्त-मा हों 
गया है| भ्रव श्रमिक अपने कत्तंज्यों तथा प्रधिकारों के प्रति सजग हो गया है तथा 
नियोजको से सौदा करने मे पीछे नही है । अब श्रमिक को उद्योग में एव साभेदार 
के रूप में माना जाने लगा है। मजदूरी में न केवल प्राथिक पहलू ही भाते हैं 
बल्कि यह वई गैर-प्राधिव पहलुप्रो को भी प्रभावित करने वाला प्रश्न हैं जियका 
अध्ययन श्रमिक अपनी झाय के हृष्टिकोश से तथा नियोजकः (६&79|0%०४$) प्रपनी 
उत्पादन-लगत के हृष्टिकोण से करते हैं। मजदूर भ्राथिक मजदूरी तथा नियोजक 
झाथिक लाभ चाहने वाले उद्देश्यों मे फ्से हुए हैं। इन दोनो पक्षों के उद्देश्य एक 
दूसरे के विपरीत हैं। प्रो जीन मार्कल के भ्रनुसार भ्रमिक यह चाहते है कि मजदूरी 
को एक वस्तु का मूल्य नही माता ज्यना चाहिए बल्कि एक ग्राय मानी जानी चाहिए, 
ताकि वे उद्यमियों के माध्यम से भ्रपनी सेवाएँ देकर एक पूर्व-निर्धारित जीवन 
व्यतीत वर सके ।? 

प्रो पन्‍्त के पग्रनुसार मजदूरी का उपभोग, रोजगार एवं कीमतों पर भी 
महत्त्वपूर्ण प्रभाव पडता है ।* भ्रत किसी भी देश में श्रमिकों के लिए एक प्रभावपूर्णा 
एवं प्रगतिशील मजदूरी नीति निर्धारण के लिए मजदूरी की समस्या का पूर्ण प्रष्ययन 
आ्रावश्यक है । 





सजदूरी निर्धारण के सिद्धान्त 
(प्राल्ण्तं& ण॑ १एच४९ 02शवार।भांणा) 
मजदूरी की समस्याप्रो को दो भागो में बाँटा जा सकता है ग्रथात्‌ सामान्य 
मजदूरी की समस्या (शरक्काट्ता ता 8धाश& ४०8९5) और तुलनात्मक मजदूरी 
वी समस्या (०७७ ण 7020४८ छथ१०७) । सामान्य मजदूरी की समस्या का 
सम्बन्ध इस वात से है कि राष्ट्रीय आय में से उत्पादन के साधन के रूप में श्रम को 
क्सि झाधार पर हिस्सा दिया जाए | दूसरी ओर तुलनात्मक या सापेक्ष मजदूरी की 
समस्या इस बात का अध्ययन करती है कि विभिन्न स्थानों, समय तथा श्रमिकों वी 
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मजदूरी के सिद्धाव्त ।9 


मजदूरी किस क्‍्ाधार पर निर्धारित की जाएगी । सामान्य मजदूरी निर्धारत किन 
आधारो पर हो, इसवा अध्ययन मजदूरी के सिद्धास्तो (7॥60065 66 ७४2०5) के 
अन्तर्गत क्या जाता है। अत यहाँ सक्षेप मे उव सभी मजदूरी के सिद्धान्तों का 
अध्ययन करना है, जो विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा भिन्न-भिन्न कालो में प्रतिपादित 
क्ए गए है । 
मजदूरी का जीवन-निर्राह सिद्धान्त श्रथवा लौह सिद्धान्त 

[$फ्रेघंडश०० 7॥९०७ ण॑ ९१४३७8६४७ ण 0 0 7.99 ० ९४४2६५) 

सर्वप्रथम इस सिद्धान्त का प्रतिपादन फ्राँस के प्रकृतिबादी प्र्यशास्त्रियो 
(?४)झ०पय०$) ने किया था । उन्होने प्रॉस मे उस समय श्रमिक के जीयन निर्वाह 
की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस सिद्धान्त का निर्माण किया | यह्‌ सिद्धान्त 
]9वी शताब्दी भे सभी लोगो द्वारा माता गया ॥ प्रसिद्ध अर्थज्ञास्त्री रिकार्डोंते भी 
ग्राग्रे चलकर माल्थस के जनसख्या के सिद्धा त के प्राघार पर इस सिद्धान्त का समर्थन 
किया । प्रमाजवादी प्रधंशास्त्रियो ने भी इसी सिद्धान्त के झ्ाधार पर पूँजीवादी 
भ्रध-व्यवस्था की कडी असलोचना की और काल माक्स ने प्रपने शोपण के सिद्धान्त 
(९७३ ७ ६5५७॥0(000) पर आधारित किप्रा । जर्भन अर्थशास्त्री लसाले 
([..0550॥2) ने इसे 'लौह सिद्धान्त' (700 ).8७ ० ४४७४०७) का ताप दिया । 

इस सिद्धान्त के अनुसार मजदूरी का निर्धारण श्रमिक दे उसके परिवार के 
जीवन तिर्बाह के लिए न्यूनतम साधनों के आधार पर होता है मजदू री इतनी होसी 
चाहिए जिससे धरमिक की निर्वाह हेतु न्यूबतम राशि प्राप्त हो सके । जीवित रहने 
के लिए भ्रावश्यक राशि के बराबर मजदूरी दी जानी चाहिए | गदि मजदूरी इस 
न्यूनतेम जीवन निर्वाह व्यय से भ्रधिक दी जाती है तो श्रमिकों को शादी करने का 
प्रोत्माहन मिलेणा और उनके परिवारों मे तथा थमिक सख्या मे वृद्धि होगी गौर 
इसके परिणामस्वरूप मजदूरी ग्रिरक्र जीवत निर्वाह के बरावर हो जाएगी । इसके 
विपरीत यदि मजदूरी स्यूनतम जीवन निर्वाह से कम दी जाती है तो शादियाँ और 
जन्म-दर हतोत्साहित होगे और कम पोषण से मृत्यु-दर बढ़ेगी और फलस्वरूप 
श्रमिकों की फृत्ति प्रे गिरावट झाने से मजदूरी मे वृद्धि होगी और पुन मजदूरी 
जीवन निर्वाह के बाबर हो जाएगी । 

प्रालोचना (एाएतंड9 )-- यह सिद्धान्त बड़ा ही तिराशावादी है और 
म्पष्टत मास्थस के जनसख्या सिद्धान्त पर झाधारित है। यह आधार ही गलत है 
कि मजदूरी मे वृद्धि के साथ-साथ जनसख्या मे भी वृद्धि होगी। योरोपीय देशों का 
उद्दहरण हमारे सामने है कि वहाँ भजदूरी शौर आय बढने के साथ-साथ जनसंख्या 
भे वृद्धि होने के स्थाव पर जोवन-स्तर उन्नत हुआ है और जतस्या में कमी हुई है । 

! यह सिद्धान्त श्रम की पूति पक्ष पर झाधारित है। इसमे श्रम की माँग- 
पक्ष की उपेक्षा की गई है ! छिसी भी उस्तु के मूल्य निर्धारण मे जिस प्रफार पूर्ति 
और माँग दोनों का होना आवश्यक है उसी प्रकार मजदूरी निर्धारण मे भी दोनो पक्षो 


वा होना जरूरी है। प्रत' मजदूरी निर्माण का यह सिद्धान्त एक-पक्षीय (07०-झं9०9 
पाध्णए ण॑ सयट्ट० पलशव्यांग्धाणा) है । 
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2 यह सिद्धान्त विभिन्न व्यवसाथो मे पाई जाने वाली मजदूरी की 
विभिन्नदाओ (१४५६८ 0 शीक्षध्गधाा$) वे बारणो वी व्याख्या करने मे पूर्ण रूप से 
प्रसफ्ल रहा है । 

3 यह सिद्धान्त मजदूरी में वृद्धि से थमिक की कार्यकुशलता में वृद्धि भौर 
उत्पादन मे वृद्धि के सम्बन्ध की उपेक्षा बरता है। जब श्रमिकों की मजदूरी बढ़ेगी 
तो इससे उनका जोवन-स्तर उन्नत होगा तथा परिणामस्वरूप श्रमित्रो की कार्मे- 
क्षमता मे बृद्धि के माध्यम से राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ेगा ! 


4 जीवन निर्वाह से प्रधिक मजदूरी देने से श्रमिकों की जनसख्या में वृद्धि 
होगी झभौर मजदूरी वापिस गिरकर जीवन निर्वाह व्यय के दरावर हो जाएगी--पहेँ 
वास्तविकता से परे की बात है। झाज हमारे सम्मुख विभिन्न विकसित देशो का 
उदाहरण है कि वहाँ मजदूरी में वृद्धि करने से जीवन-स्तर में वृद्धि हुई है न कि 
जनसख्या मे वृद्धि । 

5 यह सिद्धान्त उत्पादन के तरीकों में सुधार, श्रमिक सधो तथा ग्राविष्कारी 
भादि के कारण भजदूरी मे वृद्धि होने के कारणो की ध्याख्या करने मे क्‍्समर्थ है। 
प्राधुनिक समय मे श्रमिक सधो, उत्पादन रीतियो मे सुधार तथा विभिन्न ग्राविष्कारों 
के कारण! भी समय-समय पर मजदूरी दरो मे परिवर्तत करने पडते है । 

6 जीवन निर्वाह के स्तर को भी ज्ञात करता कठिन है क्योकि विभिन्न 
श्रमिकों व उनके परिवारों का जीवन निर्वाह-स्तर उनकी आवश्यकता म्रों, सदस्य सख्या 
प्रादि के कारण भिन-भिन्न होता है । 


मजदू रो का जोवन-घ्तर सिद्धान्त 
(6 5[शा0श ० ॥/शोाए पतासणह एण १४४४2९5) 

यह सिद्धान्त जीवन निर्वाह सिद्धान्त का एक सुघरा हुमा रूप है। 9वी 
शताब्दी के झन्त भे 'हीवन निर्वाह! के स्थान पर “जीवन-स्त्रर का प्रयोग करना 
अधिक उपयुक्त माना जाने लगा । इस सिद्धान्त के अनुसार मजदरी श्रमिक के जीवत 
निर्वाह के ग्राधार पर निर्धारित न करके उसके जीवन स्तर के आधार पर निर्धारित की 
जाती चाहिए । जिस प्रकार के जीउन-स्तर ब्यतीत करने के श्रमिक प्रम्यस्त हो गए 
है उसके ग्रनुसार ही उनको मजदूरी दी जानी चाहिए। श्रमिक उनके जीवन-स्तर से 
नीची मजदूरी स्दीकार नही करेंगे। ऊँचा जीवन-स्तर श्रमिक की का्यकुशलता मे 
वृद्धि करता है, ग्रत मजदूरी अधिक होती चाहिए। मजदूरी के जीउन-स्तर के बराबर 
होने से एक ओर श्रमिकों की कार्यकुशलता मे वृद्धि होते से उत्पादन मे वृद्धि होगी 
तथा श्रमिकों को सोदा करने की शक्ति (छ38कप्रपट्ट ०९) में भी बृद्धि होगी 
क्योकि श्रमिकों की कार्यकुशलता मे वृद्धि और उच्च जीवन-स्तर से जनसख्या पर 
नियन्त्रण रखा जा सकेगा । 


आलोचना--!. इस सिद्धान्त मे श्रम की माँग पक्ष की उपेक्षा की गई है। 
श्रम की पूर्ति को ध्यान में रखकर ही मजदूरी निर्धारण करना एक पक्षीय है। 
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2 जीवन-स्तर के अतुमार मजदूरी दी जाए अथवा मजदूरी के प्राधार पर 
जीवन-स्तर तिर्घारित किया जाए-यह निश्चय करता कठित है | वास्तविक जीवन मे 
अ्मिकी के जीवन-छ्तर मे वृद्धि करने के लिए सजदूरी मे वृद्धि करना झ्रावश्यक है । 

3 जैसा जीवम-स्तर हो उसी के ग्राधार पर मजदूरी का निर्धारण किया 
जाए-बहू भी गलत है बप्रोकि केवल ऊँचा जीवन-स्तर ही नहीं बल्कि श्रमिकों की 
सीमानत उत्पादकता मे वृद्धि होने पर ही मजदूरी में वृद्धि सप्मव हो सकती है । 

4 जीवन-स्तर स्वय एक परिवर्ततशील तत्त्व है। इसमे समयन्‍्समय पर 
परिवर्तन होने के कारश मजदूरी में भी परिवर्तत करता पड़ेगा । लेकितः इस विपय 
मे इस सिद्धान्व मे कुछ भी नहीं कहा ग्रया है । 


मजदूरी कोष सिद्धान्त 
(77१6 ४३१० ऋणाएं ॥॥९०५) 

इस छतिद्वान्त के सम्बन्ध में प्रारम्भ से कई प्रतिष्ठित ब्र्थशास्त्रियों 
((९8$500औ 8००४०॥१७५) का हाथ रहा, लेकिन प्रन्तिम रूप देने वाले प्रों जे, एस. 
गिल (7. $, /४॥) ही माने जते है । प्रो. मिल के सनुसार सजदूरी जनसस्या तबा 
पूंजी के भ्रतुवात पर तिभंर करती है । यहां जनतस्या का सम्बन्ध श्रमिकों की सख्या 
से है, जो कि कार्प करने के लिए तैयार है । पूँजी का एक भाग धमिको को मजदूरी 
का मुगतान करने हेतु रखा जाता है । मजदूरी मे वृद्धि तभी प्तम्भव होती है जबकि 
भजदूरी कोप भे वृद्धि की जाए शथवा श्रमिकों की सख्या में कमी हो। तिद्धाल्त में 
मजदूरी कोप को तिश्वित माता है । इसमे वृद्धि या कसी सम्भव नही है। मजदूरी 
'मरनदूरी कोप' (१४७४० ४008) में से दी जाती है जो कि पूंजीयति द्वारा निश्चित 
किया जाता है समा जिसे स्थिट माना गया है। दूसरी श्रोर श्रमिकों की संख्या 
प्राकृतिक कारणों पर तिभेर है । शत मजदूरों की सामान्य दर (व॥6 हाल 
0४४४६ 7०५०) सजदूरी कोप मे क्षमिकों की सरया का भाग खगाने से ज्ञात की जा 
सवती है । मजदूरी कोप 

मजदूरी दरर पपिकों की सस्या 

उठाहरणात. बदि मजदूरी कोप 000 # है तया भ्रमिको दी सख्या 200 
है तो भजदूरी दर 5 ह होगी + 

इस सिद्धान्त के अनुसार मजदूरी मे दृद्धि तथ्र तक सम्भव नहीं जब तक कि 
जतसस्या तिवस्तरण द्वारा श्रमिद्त आती संख्या पर तियन्यरा नद्वी करते । यदि किसी 
उद्योग विशेष में मजदूरी दर मे बुद्धि हो जाती है वो दुसरे उद्योगों मे मजदूरों को 
कम मजदूरी मित्रेगी वयोरि मजदूरी कोय स्थिर या निश्चित है । 

प्रालोचना- 3. यह छिद्धाच्त मजदूरी कोष को दिया हुम्रा मानता है। 
अज;री कोफ पहले ही निर्धारित नहीं होता है। इसमे उरिवर्तन होता रहता है । 

2 भजदूरी मे वृद्धि मजदूरी कोप तथा भजदूरो की सस्या के प्राधार पर 
सम्मब ने होकर श्रमिक वी कार्यक्रुशवता में वृद्धि के परिशाम स्वरूप उत्पादन में 
बद़ि द्वोने से होती है । न्‍ 
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3 यह मान्यता कि यदि मजदूरी अधिक दी जाएगी तो पूँजीपतियों का 
लाभ कम हो जाएगा, गलत है ! वस्तुस्यिति यह है कि मजदूरी बढने से श्रमिक की 
कार्य कुशलता मे वृद्धि होती है, उत्पादन बढता है और परिशामस्वरूप न वेजल 
श्रमिक की मजदूरी ही बढ़ती है, वल्कि पूंजीपतियो का लाभ भी वढता है । 

4. यह मान्यता भी कि मजदूरी मे बृद्धि होने से श्रमिकों की सख्या में वृद्धि 
होगी, गठत है । मजदूरी मे वृद्धि होत से जीवन-स्तर ऊँचा होगा श्लौर फ्लस्वरूप 
जनसख्या भ अधिक वृद्धि नहीं होगी । 

5 यह सिद्धान्त श्रमिक्रो की वाय्य-कुशलता में भिन्नता के कारण मजदूरी में 
पाए जाने वाले ग्न्तरा ([)7ीटा८॥०४5) की व्याख्या करने में भ्रसमर्थ रहा है। 

6 इस सिद्धान्त ने सुदृढ़ श्रमिक सघो (50078 ॥736८ एंग्राणा$) द्वारा 
सामूहिक सौदावारी (00०॥०८ए८ 828«0घ7्ट) से मजदूरी में वृद्धि करा लेने की 
परिस्थितियों की पूर्ण उपक्षा की है। जिन उद्योगों मे मजबूत श्रमिक सघ हैं, वे 
मजदूरी बढ़ाने मं सफ्ल हो गए हैं। 

मजदूरी का अवशेष अधिकारी सिद्धान्त 
(पराह ए€इांतप० (शाएशा: ॥॥९07४ ण॑ ५४४९८९५) 

इस सिद्धान्त का प्रतिपादन अ्रमेरिकी अर्थंशास्त्री वाकर (१४शा८थ) ने 
किया । वाकर क प्रनुसार श्रमिक उद्योग के प्रवशिष्ट उत्पादन (८७०४७) /000000) 
का अधिकारी होता है । उद्याग के उत्पादन में से उत्तादत के झन्य साधनों का 
लगान, ब्याज तथा लाभ का भुग्रतान करने के पश्चात्‌ जो अवशिष्ट भाग बचता है 
बह मजदूरों को मजदूरी क॑ रूप म वितरित कर दिया जाता है । लगाने, ब्याज तथा 
लाभ का निर्धारण कु तिश्चित नियमों द्वारा होता है, परन्तु मजदूरी निर्घारण में 
कोई निश्चित सिद्धान्त काम में नही लाया जाता है । इस धिद्धान्त क झनुसार सदि 
श्रमिकों की कार्यकुशलता मे वृद्धि होने से राष्ट्रीय श्राय में वृद्धि होती है, तो श्रमिकों 
को मजदूरी भी बढ़ेगी । 

मजदूरी +-कुल उत्पाइन--लगान+ ब्याज | लाभ 

झालोचना--] यह सिद्धान्त श्रमिको दी माँग-पक्ष का अध्ययन करता है 
न कि पूर्ति पक्ष (5ए79ए99 $ 6०) का । मजदूरी निर्धारण में दोतो पक्षों का होना 
आवश्यक है । अत यह सिद्धान्त एक-पक्षीय (076-5008 [06०४५) है । 

2 इस सिद्धान्त के ्रनुसार सबसे वाद में मुगतान मजदूर को , मजदूरी के 
रूप में किया जाता है पर यह गलत है । वास्तविक जीवन में सबसे पहले भुगतान 
श्रमिक वो किया जाता है तया भ्रन्त मे अवशिप्ट का अधिकारी (एछे्डात/श 
(।9ण्थ्या ) साहसी अथवा उद्यमी होता है । 

3 यह सिद्धान्त श्रमिक रुघो की मजदूरी का बढाने के प्रयासों की उपेक्षा 
करता है | 

4 जब लगान, ब्याज तथा लाभ के लिए निश्चित सिद्धान्त काम में लाए 


जाते हैं तो फिर मजदूरी तिर्घारण हेतु क्यो नहीं इन्ही सिद्धान्तों वा उपयोग क्या 
जाता है, यह बताने म सिद्धान्त असमर्थ है | 
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सजदूरो का सोमान्त उत्पादकता सिद्धास्त -“ 
[क्‍न्‍व् फिनाए्राजी ?0्वालापराए प्रीश्णाए ण॑ छल्‍्नए८५) 


य्रह सिद्धान्त उत्पादन के सभी साधनों का मूल्य-निर्धारए! के काम में लाबा 
जाता है । जब वितरण के ग्रन्तगंत इस सिद्धान्त द्वारा सभी उत्पादन के साधनों का 
मूल्य निर्धारित किया जाता है तव इसे वितरण का सामान्य सिद्धान्त (ताला 
गुफःणा५ ० 0/0७॥090 ) कहा जाता है । श्रप्तिक का पारिश्रमिक निर्धारित करने 
से इस मजदूरी का सीमान्त उत्तादकता सिद्धान्त कहा जाता है। इस सिद्धान्त के 
अनुसार श्रमिक को दिया जाने वाला पारिश्रमिक (रि८ए0॥६7४॥07) उसके सीमान्त 
उत्पादकता (!४&ह878 /000८07४४५ ) के बराबर होता चाहिए । यदि सीमान्त 
उत्पादकता ग्रधिक है तो पारिश्रमिक भी अधिक होग! और यदि सौमान्त उत्पादकता 
कम है तो वाररप्रमिक भी कम होगो। साक्ात्त उत्तवकला किसी उदोग में एक 
ञ| तिरिक्त श्रमिक को लगाने से कुल उ श्रमिक को से कुल उत्पादन ([०७8) ?70400७॥०॥) में जो वृद्धि 
होगी, बही सीमाव्त उलादकता रोगी बही सीमार्त उत्यदकता टोगी। डशाहरणत [00 अमिको द्वारा किसी 
वस्तु की 4000 इक्राइयों का उतादन किया जाता है तथा !0! श्रमिक उसी उद्योग 
मे लगाने पर उत्पादन बड़ कर 4050 इकाइयाँ हो जाता है त्तो पे 50 इकाइयाँ 
मीमान्त उत्पादन हुझा । 

मजदूर को मजदूरी उसके सीमान्‍्त उत्पादन के मूल्य (५४७०० ण थुवाहपावा 
]0000ण४श् । ६ ४ भर) हे बराबर होती चाहिए। यदि श्रमिक को 
मजदूरी उसके सीमास्त उत्पादकता के मूल्य से कम (४४ < ५ 94 9) दी जानी 
है तो श्रमिक का शोयण होता है तथा इससे श्रधिक (४४ > ५ ७४ ९?) होने पर 
साहूसी को हानि उठानी पड़ेगी ! प्रत दीघैराल मे मजबूरी (१४०४०४) श्रमिक के 
सीमान्त उत्पादकता वे मूल्य के बराबर (७४-४५ ( ९? ) होगी । 

मजदूरी का सीमात्त उत्पादकता सिद्धात्त कुछ भान्यताओं पर आ्राधारित है 
जो निम्नाँकित है-- 

। शक्षम की सभी इवाइयाँ समरूप (लज008९060७४) होती है। सभी 
इकाइयाँ कार्य-कुशलता में समान होती है | उनमे प्रस्तर नही होता है । 

2. यह मिद्धास्त पूर्ण प्रतियोगिता (शिलाहिए (जआएथाआण।) की मान्यता 
पर आधारित है । साधनों का पूर्ण गतिशील, वाजार दशागो का पूर्ण जन, उद्योग 
में प्रवेश व छोडने की पूर्ण स्वतन्त्रता ग्रादि इसके अन्तर्गत आते है 

3 साधन की इबगइयो मे पूर्ण स्थानापन्ष (९८7०० 5फ७00०9) वी 
स्थिति विद्यमात होतो है । 








4. साधन की मात्रा मे दूसरे साथन के साथ बुद्धि श्यवा कमी करना सम्भव 
है। एक साधन की मात्रा अधिक ग्रयवा कम वी जा सकती है ! 

5 यह ऐिद्धान्त पूर्ण रोजगार [ल्‍0॥ छंयाए/एआआलण) की मात्यता पर 
प्राघारित है । सभी साधतों को रोजगार मिला हुआ्रा होता है | 
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6, यह सिद्धान्त उत्पत्ति हास वियम ([.8७४ ०0 0फ/॥08 शिषएता+$ ) 
पर झ्ाधारित है | इसका ग्रथ यह है कि दिसी सावन की मात्रा गैर-आनुपातिक रूप 
से बढाने से कुक़ ,उत्पादा में घटती हुई दर से वृद्धि होती है । 

79फ्रादन के साधन के रूप मे श्रम पूर्ण गतिशील (76०६ ०७०) 
होता है। जहाँ श्रधित्त मजदूरी है वहाँ श्रमिक्र बप्त मजदूरी वाले उधोग को छोडकर 
आ जाएँगे । 

8 दीघंकाल मे ही मजदरी श्रम के सीमान्त उत्पादकता के मूल्य 
(पए८५४ ॥ ? ) के दराबर होगी। भल्पवाल में इनमे प्रसतुलन (0.04७| 
9एणणा।) हो सकता है । 

9 ड्िसी भी उत्पादन के साधन की सीमान्त उत्पादकता उसवी प्रतिरिक्त 
इबाई लगाने से ज्ञात वी शा सकती है। _ 


झालोचना-इस सिद्धान्त की प्राय ये झ्ालोचनाएँ की जाती हैं-- 

] यह मानना क्रि श्रम की #भी इबाइयाँ समरूप होती है, गलत है । 
बास्‍्तविक जीवन मे हम देखते हैं कि कार्यू-कुशलता के प्राधार पर श्रम के तीन भेद 
किए गए है-- कुशल ($॥०0), प्रद्ध॑-कुशल ($॥/-आ8॥00) भर भ्रकुशल 
(0४-आ०॥९०) । 

2 सिद्धान्त द्वारा पूण प्रतियोगिता की मान्यता को लेकर चलना भी 
प्र्यावह्म रिक है क्योकि व्यवहार मे हमे भ्रपूर्ण प्रतियोगिता ही देखने को मिलती है। 
बाजार की भपूर्णताएँ (१/।८४ [79८६०७०॥५) जेंस बाजार की दशामों का 
पर्ण ज्ञान न होना, कृत्रिम बाधाएँ भ्रादि हम देखने को मिलती है । 

3 कोई भी साधन पूर्ण स्थानापन्न (०: 57४0०) नही है । एक 
साधन की विभिन्न इकाइयों में अ्समानताएँ थाई जाती हैं तथा विभिन्न साधनों मे 
भी स्थानापन्‍न एक सीमा तक ही सम्भव है । 

4 यह मानना कि एक साधन की मात्रा मे वृद्धि भ्रथवा कमी दूसरे साधव 
के साथ सम्भव है, मलत है क्योकि एक सीमा के पश्चात्‌ साधत वी मात्रा में वृद्धि 
था कमी से विभिरन साधनों के बीच श्रसन्तुलन उत्पन्न करके उत्पादन को सुचारू 
हूप से चलाने में बाधा उत्पल हा जाती है । 

5. पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित यह सिद्धान्त व्यावहारिकता स 
दूर है क्योंकि धनी से घनी भ्रथवा विकसित से विकसित देश में भी 5 से 7प्रतिशत 
बेरोजगारी याई जाती है। वास्तव मे पूर्ण रोजगार से कम (7.०58 वोक्षा णि) 
€7७०५४77९०५) की स्थिति हसे देखने को मिलती है । 

6 इस सिद्धान्त द्वारा यह मानना कि हमेशा उत्पत्ति हास नियम ([7छ्० 
0:प्राकाआपराट्ट रि०॥)5) जागू रहता है, असत्य श्रतीत होता है बयोकि उत्पत्ति वृद्धि 
नियम ([.8४ ० [वल्‍2३5आ४ मेशए705) भी उत्त्ति के प्रारम्भिक काल में लागू 
होता है | इसके पश्चाद्‌ उत्तत्ति समता नियम [[.3७ ० (णाञंश्रा। पशएाा॥3) 
लागू होता है तथा अन्तिम स्थिति मे उत्पत्ति ह्वाम नियम लागू होता है । 
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<7 पूर्ण गतिशीलता की मान्यता सही नहीं है क्योकि श्रमिक न केवल उत्पादन 
का साधन ही है. दल्कि वह एक मानव भी है । झत मजदूरी मे दृद्धि क़रते मात्र से 
ही मजदूर कम मजदूरी से अधिक मजदूरी वाले स्थान की ओर गतिशीरु तही हा्ता 
है दल्कि वह प्रन्य तस्दो जैये भाषा, स्थान, दातावरण, धर्म, जान-पहचान, वेशभूपा, 
रीति-रिवाज आदि मे भी प्रभाविव होता है, भ्रतः उसमें गतिशीलता नहीं पाई 
जाती है। 

8. यह सिद्धाल मजदूरी का निर्धारण केवल दी्घ॑काल में ही करता है ( 

अ्रल्पकालीन मजदूरी निर्धारण इससे ग्रसम्भव है । जैसा कि धो कील्स ने कहां है कि 
हमारी प्रधिकाँश प्राथिक समस्याएँ अ्रल्पकालीन हैं| दीर्वकाल में हम सव मर जाते 
हैं ओर कोई समस्या नहों रहती हैं 

9. कूछ उत्पादन के मावनों की मीमान्त उत्पादकता मापता सम्भव नहीं हैं । 
साहसी था प्रवन्धक उत्पादन के साथतके रुप में एक-शक ही होते है । किसी भी 
उद्योग में दूपरा प्रवन्धके था साहसी लग्राया नहीं जा सकता है। भ्रतः साहसी या 
सगठनवर्त्ता की मीमान्त उत्पादकता मापने में यह सिद्धान्त ग्ररूफ़द रहा है ) 

0. सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त मजदूरी निर्धारण में श्रमिकों को माँग 
को ध्यान में रखता है। लेकिन मजदूरी को प्रभावित करते में श्रमिक की पूति भी 
मदृत्व रखती है। प्र्त यह मिद्धाल्त सजदूरी निर्धारण का एक-पक्षीप् मिद्धात्त 
(0॥७-86०0 पर॥९०७ ) है । 

मजदूरी का वट्टायुक्त सीर न्‍न्‍्त उत्पादकता का सिद्धाब्त 

(उ॥९€ ॥[800फाशत ऐजिशएंो शि०7"त॑ंाए प्र॥९०7४ व एश६९६५) 

इस छिद्धान्त वा प्रद्धिपादंस भ्रमेरिढ्री अब॑ंजास्‍्त्री प्री ठाउत्तिग (शर्त 
प्॥फछ;) ने किया ! प्रो टाउसिय ने मजदूरी के तीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त की 
आलोचना करते हुए अ्रपना मजदूरी का सिद्धान्त दिया जिसके अन्तगंत श्लमिर वे 
मजदूरी उसके सीमा उत्तादक्‍्ष्ता के मुल्य से कम दी जाती है क्योकि मजदूरी का 
भुगतान उत्रादिद अस्तु की विश्नी के पूर्व ही उद्योगपति को करना पड़ता है। 
उद्योगपति अग्निभ हूप में मुगतात करते सम्रय वर्तमान ब्याज दर पर बट्टा काठ कर 
मजदूर को मजदूरी उसके सीमान्द उत्पादकता के मूल्य से कम देता है । इसलिए इसे 
बटूटापुक्त गोमान्त उत्पादकता का सिद्धान्त कहा जाता है । इस सिद्धान्त के अनुसार 
मजदूरी निम्म प्रकार दी जाएगी 

मजदूरी वी सामान्य दर सीमान्त उत्पाददता--बेतंमान ब्याज दर मे बदूटा 

दल प्रकार पूजीपति जद जी भजदूरी का £गतान ऋरता है जद वह बतंभान 
ब्याज की दर के प्राघार पर सीमान्त उत्पादकता में से बट्टा कायट कर ही श्रमिक को 
मजदूरी चुफाता है व्षोहि वर्तमान से थ्रम दारा उत्पादित वस्तु के दिल्ली बरने में 
समय लगता है जबकि मजदूरी का भुगतान पहले ही करना पड़ता है । 

आलोचता-- इस सिद्धान्त की निम्नाँकित भ्रालोचना की गई है-- 

. यह सिद्धान्त 'घुबता एवं अगुर्तीं ([एण 200 #एशाबल प्रश८०३) 
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कहा जाता है फ्याकि व्यावहारिक जीवन में मजदूरों निर्धारण में इस सिद्धात की 
कोई उपयोगिता नहीं है ) 

2 उत्पादन बे प्न्य साधतरों जैठ्े पूँजी भूमि तथा साहती को क्रमश 
ब्याज, लगान तथा लाभ अथवा हाति के रूप मे फिए जाने वाल भुगतान में से बटठा 
बयो नही काठा जाता है ? मजदरी का मुगतान करत रामप ही बढटा बया वादा 
जाता है ? इस प्रश्न का उत्तर हमे इस सिद्धान्त्र म नहीं मित्रता है । 

3 इस सिद्धान्त मं श्रम की पूति (5077५ ० 7.980ण) को निश्चित 
था दिया हुआआ मानकर मजदूरी का निर्धारण किया जाता है जो कि एक-पक्षीय 
सिद्धान्त का एन नमूना है। दोनो पक्षो के बिता मजदूरी का निघारण सही तौर पर 
सभव नहीं हो पाता है । 

4 इसके अतिरिक्त इस सिद्धान्त पर सीमात उत्पादकता सिद्धान्त को 
सभी प्रावोचनाएँ लागू होती हैं । 


मजदूरों का ग्राधुनिक सिद्धान्त प्रभवा मजदूरों का 
माँग व पूति फा सिद्धान्त 

यद्यपि मजदूर एक मानवीय उत्पादन वा साधन (प्रण्याशा रिबिएण ० 
27०00०॥०१) है न कि एक वस्तु फिर इसका मूल्य निधारित करते समय हमे श्रम 
की माँग भौर श्रम वी पूर्ति दोनो को ध्यान मे रखना पडेगा। प्रो० मार्शल के 
अनुसार मजदूरी का निर्धारए श्रम की माँग और पूर्ति की जत्ति पर झ्राधारित होगा 
जो फि भिन्न भिन्न देशा म भिन्न भिन्न पार्ट जाती है । 

किसी भी उद्योग में मजदूरी का निर्धारण उस बिदु पर हागा जहाँ पर भ्रण 
की माँग इसके पूर्ति वक्त को रादती है। 


अभिक की माँग (ऐ0८099४ #0ए १.४७७४७४)-- श्रमिक की माँय॑ नियोजक 
या उद्योगपति द्वारा उत्पादन करने हेतु की जाती है | उत्पादर श्रम की माँग करते 
समय उसके सीमान्त उत्पादकता क मूल्य (५३४८ ० आह ऐ:000दधाए 
०7 ५ ४०) को ध्यान म॑ रखता है। प्रत्यक उत्पादक श्रम की उस समय तक 
माँग करता रहगा जहाँ तक कि श्रम वा दिया जाने वाला पारिश्रमिक उसमर सीमान्त 
उत्पादकता के 50 के बराबर (४४-5४ )४? ) होता है। कोई भी उत्पादक 
श्रमिक को उसके सीमान्त उत्पादकता के मूल्य से अधिक पारिश्रमिक देने का तैयार 
नहीं होगा क्यो।क इससे उसझो हानि उठानी पड़ेगी | 

श्रम की माँय एक व्युत्पन्न माँग (0८0ए60 थ्ाश्वा0) है । ग्रत जिस 
बह़तु की माँग अधिय हैं तो श्रमिक को भी अधिक माँग को जाग्गी । इसक विपरीत 
अ्रमिक की माँग कम होगी । 

श्रम की माँग झन्य उत्पादन के साधनों वी कीमतो द्वारा प्रभावित होती है । 
यदि प्रन्य साधनों की कीमतें भ्रधिक हैं तो श्रमिक की माँग अधित होगी 
झन्यथा कम १ 
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श्रमिक को माँग तस्नीकी दघ्चाओो (उल्लाप्ाव्शें 2०70॥078) द्वारा भी 
अभावित होती है। यदि उत्पादन का श्रम गहन तरीजा ([०घा पलिहाप८ट 
पृष्णातरवुप८ 7 90०4४८४०४ ] झपनाया जाता है तो श्रमिकों की माँग ग्रधिक 
होगी भोर पूँगी गहन उत्पादय के तरीके (८७छ़ाछ गरिएल्तआच७ वृल्कोगावुण्० णी 
शि070९,०ा) के ग्रन्तगंत धॉनिकों को माँय कम होगी । 

श्रम की पूति (5०797 ण॑ 7.59०८:)--श्रन वी पूर्ति का प्रय॑ है विभित्त 
मजदूरी दरो पर काये करने वाले श्रमित्रों वी श्षस्या से अलग-अलग मजदूरी दर पर 
दिसने-तितने श्रमिक कार्य करने हेतु तैयार होंगे। सामान्य श्रम पी पृत्ति प्लौर 
मजदूरी दर में सीघा सम्बन्ध (05८८८ १०7०) होता है अर्थात्‌ अधिक मजदूरों 
पर प्रधिक श्रमिक तथा कम मजदूरी प्र कम श्रमिक कार्य करने हेतु तैयार होगे । 

दीर्घकाल में प्रजदूरी श्रमिक के सीमान्त उत्पादकता के मुल्य के बराबर 
होगी । ग्रल्पकाल में थह कम भ्रधया अधिक्ष हो सकती है । मजदूरी सीमाल्त उत्पादन 
त्तया औसत उत्पादन दोतों के बरादर (४४-०७६ 9 --& ? ) होगी । यह पूर्ण 
प्रतिपोगिता के झन्तगंत दीघंकाल में ही होगी । 

मजदूरी का सोदाकारी सिद्धान्त 
(छाइथंयाण्ड ॥ध३0ा% ० १७४३४३९5) 

प्रो० सिलवरमैन (रण $4एछ:प्रा०0) के पनुमार सामान्यत मजदूरों 
अश्रमिफ थे सीमान्त उत्पादग के बराबर होती है | लेकिन यह पूर्ण प्रतियोगिता की 
मान्यता पर आधारित है जो कि व्यवहार में नहीं पाई जाती है । झ्त वास्तविक 
गजदूरी का तिर्षारण श्रमिकों व नियोजको की सौदाकारी शक्तियों (8आ0ाकण्ड 
2०%९४$ ० ॥0९ १४०7८४४५४ आ॥0 ६870) 2४5) द्वारा निर्धारित होता है। सीमान्त 
उत्पादन का मूल्य मजेदूरी दी भ्रविकतम सीमा निर्धारित करता है। सद्दि अपूर्णो 
प्रतियोगिता और श्रमिक्तों की सोइफ़ारी प्क्ति (छेशाहुओ एगाह ए०एट ० 
१४०7१८८७५) दुर्दत है तो मर्दयी सीमान्त उत्पादन के मूल्य से कम होगी । 

प्रो. रघुराजसिंह के प्रनुसार झ्राधुनिक प्र्य-व्यवस्थाओं में सामान्यतः मजदूरी 
तीन तरीकों से निश्चित की जाती है ४ ये तरीके हैं--व्यक्तिगत सौदाकारी, सामूहिक 
सौदाकारी और कानूनी नियमत ।« 

व्यक्तितत सौदाकरी (376/४0503॥ 88300) के प्रन्तर्गत प्रत्येक 
श्रमिक अपने नियोजक से व्यक्तिगत रूप से मजदूरी का सौदा करता है । एक व्यक्ति 
की सादा करने की शक्ति कमझोर होने से उसे उसके सीमान्त उत्पादन के मुल्य से 
चल सजदूरे फ्लिणी ऋोर इस प्र व्यक्तिमत सोदाकारी के प्न्तर्णद शोपए की 
भ्रदृंत्ति पाई जाती है 

सामूहिक सौदाकरी ((०॥७८०ष६ फ्रडाइ्टअंएण्डट) के झन्तबंत्त धरम के ऋता 
(नियोजक) तथा विकेता (ध्वमिक) सामूहिक रूप से मिलकर मजदूरी निर्धारण का 


. हक सथय डएकढ : 3(०१८७८०९ ता एए्वंच४पंखा एए3ह०5 एड 7549, 9. 27. 
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कार्य करते है ( इसके शन्चर्गत मालिक शुरू में न्यूनतम मजदूरी देता चाहेगा जवबि' 
अ्रमिव ब्रधिकृतम मजदूरी का श्रस्ताव रखेंगे । इसके भ्रन्तगंत वास्तवितर मजदूरी दर 
का निर्धारण श्रमिकों श्रीर नियोजकों की सौदाकारी शक्ति तथा उनकी दक्षता पर 
प्रोधारित होता है। जो पक्ष जितना अधिक सुसगठित वया सुदृढ़ (शल्वा-णह्ुआएव0 
276 &॥०॥8) होगा उतनी ही सफ़्तता उसे भ्रधिक _मिलेगी। एक विकासशील देश 
(जैसे भारत) में सुसंगठित तथा. सुहृठ श्रमिक सघो का द्भाव होने से यहाँ मे 
श्रमिकों की सौदाक सी शक्ति दुरबल होने पर उनका शोवेण हांता है तथा मजदूशी दर 
नियोजकरो या मालिकों के अधिक अनुकूल है। सामूहिक सौदातारी के ग्रन्त्गत 
निर्धारित वास्तविक मजदूरी किसी भी उद्योग या व्यवसाय म वहाँ वे श्रप्तितों की 
सीमान्त उत्पादवता वे मूल्य के बरावर हो सकती है तथा नहीं भी हा सकती है । 
कभी-कभी नियोजक तथा श्रमिक सामूहिक सौदाकारी द्वारा मजदूरी-निर्धारण 
मे प्रसफत हो जाते हैं तब मजदूरी का निर्धारण ऐच्छित सुलह अयवा परतफेलले 
(४ फा78॥०॥) के आ्राघार पर होता है। यह निर्षारण दीनो वी सहमति तथा 
समभौते पर भ्राघारित होने के कारण दोनो पक्षों की सौदेकारी शक्ति तथा बुशलता 
को प्रदर्शित करता है। पचपैसले के श्रस्तर्गेत जो भी पच नियुक्त होता है वह मजदूरी 
निर्धारित करते समय न केवल दोनो पक्षों की सोदेवारी शक्ति व कार्य-हुशबता 
को ही ध्यान मे रखती है वल्कि वह उद्योग था नियोजब वी मुगतान क्षमता, श्रपित्रो 
की जीवत निर्वाह लागत, श्रप्तिवों वी उत्पादकता वर्तमान मं पाई जाने बाली 
मजदूरी दरे झ्ौर राष्ट्रीय हिंत श्रादि बातो को भी ध्यान में रखता है । 
इनके श्रतिरिक्त मजदूरी तिर्धारएं का कार्य किसी वंघानिक मण्डल द्वारा भी 
किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, हमारे देश मे विभिन्‍त उद्योगो वे लिए समम-पमय 
पर बेतव मण्डल (१४७४८ 80745) नियुक्त किए हैं तथा उतकी स्रिफादियों के 
झाधार पर सरकार ने मजदूरी निश्चित की है। ये मण्डत मजदू ये निधारित करते 
समय देश के श्रौद्योगिक स्तर, प्राथिक्र, शाम्ाजिक एवं राजनीतिक पहलुझ्ो को घ्याव 
मैं रखते टुए मजदूरी निर्धारित बरत हैं | 
मजदूरी का सौदाकारी तिद्धात्त सवप्रयम प्रसिद्ध श्रयंशास्त्री वेब्स ने 
श्रतिपादित क्रिया था। इसके बाद स ही यह रिद्धान्त श्रम्रि+ सबो का मूलभूत घिद्धात्त 
अन गया । प्रो मिलिस एवं मोन्टगरोमरी (छार्ण ?धा॥७8 & शणााहणाश३) 
के अनुसार मजदूरी, कार्य के घण्टे और काय॑ की दशा में दोनो पक्षो की सापेलितर 
सौदेकारी शक्ति का मामला है। सुस्रगठित प्रयासों के माध्यम से मजदूरी, कार्य 
के घटो तथा अन्य महत्त्वपूर्ण थम प्रसविदों और उनके प्रशासन मे महत्त्वपूर्ण सुघार 
किया जा सकता है ।! 
खुत्य दी. थे नएणं, के, त्प्थि५ राए रे, रीस्ए: की, प्त्युल, पत्र, मे: पतल्यत्य रे, दी. 
सौदेवारी सिद्धान्त ने मजदूरी दरों तथा अल्पकालीव मजदूरी विभिन्‍्तताओं के 
निर्धारण में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है । 
3 अगाड 4 रू बगाइनशालए 2. 4. 0:डग2052८ 40००० # 36 
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प्रतिष्ठित अर्शास्त्रियों हे अनुसार श्रमिक अपनी मजदरी बढ़वाने में असमर्थ 
थे। लेकिन आधुनिक सप्य से ससाजवादों विचारधारा और सुसगठित तथा सुहद 
श्रप्तिक सघो ने यह सिद्ध कर दिया है कि नियोजक (80/०9८ ) अपनी इच्छानुसार 
कार्य की दशाएँ, काम के धठे, मजदूरी, सग्ठन का प्रशासन ग्ादि निर्धारित नहीं 
कर सकता | झ्रव श्रमिक एक वस्तु की नरह्‌ ऊुय नहीं क्या जा सकता। प्रतिष्ठित 
अधैश्ञास्त्री पूर्ण प्रतियोगिता की दशाओरं को मानकर चलते थे जो कि व्यवहार 
में नही पाई जाती हैं । 

निष्कर्ष रूप मे हम कह सकते हैं कि दस छिद्धान्त वे अ्रतुसार श्रगिकों को 
सुसंगठित तथा सुहृड होना चाहिए और मजदूरी में कमी करने के किसी भी दवाव 
का डट कर मुकाबला करना चाहिए | सामरिक सौदे द्वारा ही थमिक ग्रपनी मजदूरी, 
वाय॑ के घटे, का की दश्माप्रो झ्रादि मे महत्त्वपूर्ण सुघार करवाते मे सफ्ल हो सकते 
हैं। यह सिद्धान्त 'सगठन ही शक्ति है” (हशाणा /5 $0शा९४|) पर ग्राघारित है । 

प्रो कौन्स की 936 मे सामान्य सिद्धात्त' नामक पुस्तक के प्रकाशित होते 
में प्रो वेब्स के सोदासारी सिद्धान्त को एक महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक' सहारा मिला । 


प्राल्ोचता-- मजदूरी के सौदेकारी सिद्धान्त वी भी उसी प्रकार से झ्रालोदता 

गई है जिस प्रकार से मजदूरी के रीमान्त उत्पादन की - 

4 यह प्रश्व किया गया है कि क्या मजदूरी निर्धारण करने मे सौदेकारी 
सिद्धान्त उपयुक्त एवं बाँछनीय प्रभाव टालता है ? मजदूरी निर्धारित करते समय 
उद्योग की मुगतान-क्षमता, विभिन्‍न उद्योगों से पाई जाने वाली मजदूरी दरें, सहकारी 
नीति ग्रादि तत्व भी मह्त्वपूणं प्रभाव डालते है । 

2. नियोजक (ह/9।०)८७) इस सिद्धान्त की ब्लालोचता 4 रते हैं. क्पोकि 
सराधत-बाजार (700०7 ॥/३६८८) में प्रतियोगिता के प्रभाव की मान्यता पर यह 
छिद्धान्त आधारित है | हम देखते है कि इंजीनियरिंग, वैज्ञातिक और भव्य तकवीकी 
पद्दों के लिए कर्मचारी प्राय नहीं मिल पाते है । 

3 सामूहिक सौदेफारी द्वारा मजदूरी मे इतनी शीक्र दृद्धि नहीं हो पाती है 
जितती कि ध्यत्तिगत सौदेकारी मे--ग्रह मान्यता भी गलत है क्योक्रि ब्यवहार मे 
हम देखते हैं कि व्यक्तिगत सौदेकारी के ग्र्तर्यत श्रसिक को उसकी सीमान्त 
उत्पादकता के मूल्य से कम मजदूरी मिलतो है जवफ़िं सामुद्धिक सौदेकारी के अन्तर्गत 
यदि सृहढ एवं सुसगठित (50०78 शत ४६॥-०६९३०१६८०) श्रप्तिक हैं तो मजदूरी 
कभी भी स्रीमान्त उत्पादकता के मूल्य से कम नहों हो सकती है ! 

4 सामुहिक्र सौदेकारी के ब्राघार पर टूए मजदुरी तिर्षाराम के समभौते की 
भी ग्राल्ोचदा की गई है क्योकि सम्मूहिक सौदेकारी सिद्धान्त द्वारा निर्धारित मजदूरी 
जरूरी नही है कि सीमानन उत्पादकता के मूल्य के वरावर हो झववा उद्योग की भुगतान 
शमता, राष्ट्रीय नीति ग्रादि के प्नुझूल हो | इस सिद्धान्त द्वारा हुए समझौते को 
सही नही मात सकते । चाहे इसे साधनों के कुशल आवण्टन, मूल्य-स्थिरता अथवा 
समान कार्य हेतु समान मजदूरी को ध्यान में रखकर अध्ययत किया जाएू। 
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5 सामूहिक सौदेकारी सिद्धान्त के प्रन्तगंत हुए मजदूरी समकौतो वी 
सामाजिक तथा पब्राथिक लागतें (5023॥ कएं ९८०जठ्याएट ८०४5 ० छह 
0.5906 5०४(श०८०७७) भी होती हैं जो कि राष्ट्रीय प्रगति मे वाथक होती हैं--रजैसे 
हडतालें, तालान्वरियाँ, मध्यस्थता, पच्रपंसला, झादि | इनको भी ध्यान मे रखबर 
इस ख्षिद्धात्त की उपयुक्तता का भ्रध्ययन करना होगा | 

6 सोदेवारी सिद्धान्त बी सबसे प्रभावपूरं दुर्बलता इसका प्रवसरवादी गुण 
([0797णराप्फा४७० (४७०८८) है । यह श्रपने आप में मजदूरी-निर्धारण का एक 
पूर्ए सिद्धान्त (00%राफ़ा८८४ 7॥०0०:५) उही है बयोवि यह दीप॑कालीन स्परेखाएँ 
प्रस्तुत नहीं करता । जब दोतों पक्ष सगठित हो और मजदूरी बा निर्धारण सोदेवारी 
सिद्धान्त वे प्राधार पर हो जाए तो फिर आगे बया कार्यक्रम दहोगा--इसे बताने मे 
यह सिद्धान्त भ्रसफल रहा है ॥ 

प्रों वीन्‍्स वे ग्रनुसार मजदूरी न केवल सौदेकारी शक्ति द्वारा ही निर्धारित 
बी जाए, बल्कि इसके अतिरिक्त इसमे निम्नलिखित बाते भी ध्यान में रखगी होगी--- 

] एव राष्ट्रीय मजदूरी नीति (# 7४०४०ाव १४७8०४ 7०४०५), 

2 एक स्थिर नकदी मजदूरी स्तर (# 9906 ४००८५ १४०४० 5.९४८), 

3 दीघंबाल में वढ़ता हुआ नव॒दी मजदूरी स्तर (# 3७98 शा०णा९) ०४० 


श्डख 96 [णाह 7ए॥) ।॥ 
* ३८८ श्रशिक शोषण की विचारघारा 
(एमेण्का णें फ्रिक्रामाण ० १छ्णा?) 
श्रमिक शोषण की विचारधारा समाज्वादी प्र्थशास्त्रियो को देन हैं। वार्ल 
मार्क्स (/(0] 2४०८७) ने भ्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक ५035 (७94/ मे पूंजीवादी प्र 
व्यवस्था को श्रमिक शापरा वा लिए उत्तरदायी बताया है | उन्होंने इसी विचारधारा 
के ग्राधार पर मूय का बचत सिद्धान्त (5079।9$ प्रश००/ ० ४०]७८) प्रतिपादित 
क्या है । $सके अन्तगत श्रमिक की पूँजीयति उराबी सीमात्त उत्पादयता के मूल्य से 
कम मजदूरी देवर उसका शोपण करते हैं । साथ ही पूंजीवादी भर्थ-व्यवस्था मे जा 
लाभ है वह श्रमिकों के शोपण कया परिणाम मानता है | 
श्रमिकों का शोपण श्रमिको व मालिकों की अ्रसमान सौदेढारी शक्ति वे 
कारण होता है क्योकि श्रमिक प्राय विकासशील देशो मे सुहृढ तथा सुसगठित नहीं 
होने के कारण उनवी मोलभाव करने की शक्ति (83847रएड ९०७८०) कमजोर 
होती है श्रोर उनको जो मजदूरी दी जाती है वह उतके कुज्त उत्पादन मे किए गए 
गोगदान (0०गरपराएएध०व क्‍0 ।09%) फ़ा०6ए००ा) के मूल्य से कम होती है भौर 
इस तरह उठका शोपषश होना रहता है $ 
अ्तिप्ठित अर्वशास्नी ((3०६४८७॥ छ८०७०७७(७) वह्तु बाजार ((णत्नए0ए५५ 
हधग:०) तथा साधन बाजार (78००४ ४४7८४) में पूर्स प्रतियोगिता की मान्यता 
को मान कर चले थे । भरत उस समय किसी भी साघन के शोषण होने का प्रश्त 
नही उत्पन्न होता था। लेकिन हम वास्तविक जीवन मे देखते हैं कि न तो वस्तु » 


मजहूरी के सिद्धान्त 3 


बाजार और न हो साधत बाजार मे पूशं प्रतियोगिता प्रायी जाती है । व्यवहार मे 
अपूर्ण प्रतियोगिता के कारण साधन के शोषण वी स्थिति उत्पन्न होती है । 

साघारणाव्यक्ति की हृष्टि मे जब नाभ अधिक हो और मजदूरी काफी कम, तो 
श्रम का शोषण माना जाता है। अथंशास्त्रियों ने श्रसमण का शोपणा विभिन्न रूपो में 
परिभाषित किया है। प्लो पीगू के अनुस्तार जब श्रमिक को उसके सीमान्त भोतिक 
उत्पादन के मूल्य (ध०घ९ ण॑ जैद्यड्डणवां 27४5८ ए/०१ए८) से कम मजदूरी 
दी जाती है तो श्रमित्र शोयण होगा उयकि धीपदी जॉन रोविन्सन (फा७ उउ20 
200 ॥$00) ने श्रमिक के शोब शा को सीमास्त विशुद्ध उत्पादकता (| हए2 छः 
ए7०१५७५४५) के रूप में परिभाषित क्रिया है। इसमें सौमान्त विपुद्ध उत्पादकता 
से प्र्थ है--सीमात्त भौतिक उत्पादकता को फर्म के सीमान्त ग्रागम (१७8ण7। 
िरथ्यापढ 0 व है) से गुट किप्रा जाता । श्रीमती रोविल्सन के झनुपार 
श्रमिक का शोपए श्रम बाजार की अपूर्णतामो के कारण होता है जबकि प्रो पीणु 
की श्रम शोपणा सम्बन्धी विचारधारा व्यापक ह । उनके अनुसार श्रमिक का शोषण 
न केवल श्रम बाजार को अपू्ताओं का परिणाम है, बल्कि इस पोषण मे वस्तु 
बाजार की ग्पूर्ांपाओ का भी हाथ है । वस्तु आजार मे जब अपूर्ण प्रतियोगिता होती 
है तो मीमान्त आगम कीमत से कम (#िह02 रिषशयाएट 8 05६ 080 शित06 
७+ /२< 7) होता है । 

पूर्ं प्रतियोगिता के अन्तर्गत श्रमिक शोयर के अ्रध्ययत हेतु हमे सीमान्त 
अ्रागम उत्पादकता (ध8ए9]| रेट्शट7एट ्र००ए८श४) को ध्याद में रखता 
चाहिए | वास्तविक व्यदशर में हमे पूर्ण प्रतियोगिता न केबल साधन बाजार 
(+00४०० ४(4]:2). से बल्कि वस्तु बाजार ((०णाभ०ठाक 5०) में भी 
देखने को नही मिलतो है। यदि नियोक्ता सभी उत्पादन के साधनों को उतके सीमान्त 
उत्पादत के मूल्य (४०४९ ० ९।७8/09॥ ?7०त7९) के बराबर भुगतान कर देता 
है तो स्वय॑ उसका शोपण होगा । श्रभिठंय्रे के शोपएा के कारणों का अध्ययन 
ग्रग्नलिस्ित बिन्‍्दुओं के ग्रल्तगंत कर सकते हैं-- 

। अपूर्ण वस्तु बाजार (एक्रधाव्णि एण्राण००0 फैशा)/४) के कारण 
श्रमिक का शोषण होता है क्योकि प्रत्येक उत्पादयद के साधन का सीमान्त श्रागम 
उत्पादन इसके सीमान्चव उत्पादन के मूल्य से कम ()थारए< एफ्राए 0 शशाइग् 
॥६एशाप९ ए06006॥ /5 253 पथ ४306 छा फैआहपढा विउतए्ल ] होता है । 
इस प्रवगर का शोषण सभी साथनो का होठ है। जहाँ तक कुछ सीमा सक 
एकाधिकारी तत्त की स्थिति देखने को मिलेनो, श्रॉमरों का शोयटा भी होता 
रहेगा । इस स्थिति परे मजदूरी बडाने ये योपरत समाप्त नही छिया जा सकता क्योकि 
ऐसा करने से रोजगार तथा उतठतादत में कमों आ जाएगो । इस कमी का कारण 
मजदूरी बढाने से उधोग की उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है। इस शोपण को 
समाप्त करने के लिए एकथिकार्ी द्वारा उतना उत्पदत करना होगा जो कि उसदते 
भ्रौसत लागत तथा कीमत दोनों त्रो बरावर (/४*८:४४८ (०४--४7०८) करता 
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हो । यदि मजदूरी लीची है तो हम यह नही बह सकते फ्ि श्रमिक शोषण होता है ६ 
यह तभी वहा जा सकता है जबकि श्रमिक वी उत्पादरता को ध्यान भे रखा जाए । 
उत्पादकता कम होन पर मजदूरी भी कम होगी श्रौर इसे हम श्रमित्र के शोपण वे 
नाम से नही पुत्रार राकते । 

2 श्रम बाजार ([[.20०प४ )शध7४८०८४) के अपर्णा होने वी स्थिति मे भी 
श्रम वा शोयण होता है वरेकि इसके अझन्तयठ नियोक्ता मिलकर श्रम के क्रय हेतु 
समभोौता कर लेते हैं । यह शोपणश उत्त ह्विति में भी सम्भव है जहाँ पर श्रम की पूर्ति 
पूणा लोचदार से कम होती है | श्रम की पूर्ति पूर्ण लोचदार से कम उस स्थिति में 
हो सकती है--जब श्रमिक एक स्थान से दूसरे स्थान, एक उद्योग से दूसरे उद्योग में 
गतिशील न हो भोर चायू मजदूरी-दरो पर कार्य करने को तत्पर न हो। 

जहाँ भेताधिबार (॥४०००0ए9५०॥५) बी स्थिति श्रम बाजार में विद्यमान 
होती है वहाँ श्रमिक वा शोपण होता है । श्रमिक-सघ शेताधिकारियों पर मजदूरी 
बढाने हेंतु दवाव डाल सऊते है लेकित उनको अधिक सफ़्वता नहीं मिल सकती 
बयोंके प्रधिक दवाव डालते पर श्रमिकों के रोजयार पर भी विपरीत प्रभाव पड 
सकता है । 

3 श्रमिक्रो बी भिन्नता (सैललण्इलाह्ाए था 78000) के पारण 
भी श्रमिकों का शोण्एा सम्भव होता है क्योकि श्रमिक वो झलग-प्रलग वर्गों म 
विभाजित क्या जा सझता है--जँसे कुशल, श्रद्धं कुशतर एवं प्रकुशल । वार्य-कुशलता 
मै भ्राघार पर विभिन वर्गों वाले श्रमिको को प्रलग-प्रतग परारिश्रमिक दिया जाता 
है| एवं ही वर्ग जसे घुशल मे भी बितने ही श्रमिक होने हैं। सवस घटिया दक्षता बाल 
श्रमिक को जितनी मजदूरी दी जाती है और उतनी ही उससे भ्रधिक दक्षता रखने 
दाले श्रमिक को दी जाती है तो यह भी श्रमिक-शोषणा को उत्पन्न करता है । 

भ्राधुनिक विचारधारा 

उपरोक्त मजदूरी निर्भारण के विभिन सिद्धान्तो का भ्रध्ययन करन के पश्चात्‌ 
हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई भी मजदरी-निर्धारणा का धिद्धान्त अपने आप 
मे पूर्ण एवं व्यावह्टारिक नही है । इस तरह किसी भी राप्ट्र मे मजदूरी निर्धारण 
सम्बन्धी कार्य एक जटिल विषय है। प्राचीन समम में मजदूर को एक वस्तु की भाँति 
समभकर मजदूरी का निर्धारण कर दिया जाता था लेक्नि भ्रब समाजवादी 
विचारघाराओों तथा कल्माणकारी राज्य की भूमिका ने मजदूरी निर्धारण सम्बन्ध 
विचार को पूर्ण रूप से ददल दिया है। झ्व श्रमिक के वस्तु दष्टिकोए वे स्थान 
पर मानवताबादी दृष्टिकोण श्रपनाया जाता है। भ्रव श्रमिक्र का सम्बन्ध नियोतता 
के साय भालिक मजदूर का ने रहकर सहभागिता (फ76४॥9) वा सम्बन्ध 
हो गया है । झोद्यागिक प्रजातन्त्र ([[04प)४08। एथ्श०टाइ८५) के विकास से 
श्रमिक उद्योग क प्रशासन में भी हाथ दँदाते हैं। भविकांश देशो मे मजदूरी निर्धारण 
भे कई महत्त्वपूर्ण तत्त्त प्रभाव डालते हैं-- जैसे श्रम की उत्पादकता, श्रमिवों व 
नियोक्तागी वी सौदेकारी शक्ति, सरकारी विधान एवं हस्तक्षेप, ग्राथितर विवास का 
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स्तर, राष्ट्रीय आय, जीवन निर्वाह लाभ, उद्योग की भुगतान क्षमता,, सामाजिक लाभ 
नियोक्ता का उपभोग झ्ौर विनियोग एव उसकी एकाधिकार तत्त्व की स्थिति ग्यादि । 
मजदूरी निर्धारित करते समय इन बातों को ध्यान मे रखता पड़ेगा । 


* मजदूरी में भ्रन्तर के कार 
((३७5९६५ ०६ ०४९ ए।शिशाएंव5) 


गजदूरी से सम्बन्धित समरया सापेक्षिक मजदूरी (८।७४७ ४३४९५) है । 
इसके प्रस्तर्गत विभिन्न व्यवमायों, विभिन्न रोजयारों, विभिन्न स्थातों में मजदूरी में 
पन्तर होने के कारणों का अध्ययत किया जाना है। भिन्न-भिन्न व्यवसायों मे मजदूरी 
की दर समान नहीं होती है । एक ही व्यवस्ताय और विभिन्न व्यवसतायों में मजदूरी 
में थाए जाने वाले कारणों का ग्रध्ययन करना उचित होगा ॥ बे तत्त्व जिनके बारण 
विभिन्न व्यवसायो, विभिन्न रोजगारों तथा स्थानो में मजदूरी में अन्तर पराया जाता 
है, निम्नाँकित हैं-- 

. कार्येकुशलता में चन्तर (608९९ ॥0 एक्रिलेशाए) )--एक ही 
ब्यदंसाथ तथा विभिन्न ध्यवमायों मे मजदूरी से भिन्नता को कारण श्रमिको वी कार्य- 
बुणलता ने अन्तर का पाया जाना है । श्रमिक कुशन (»0॥०9), ग्रद्धंनयुशल 
($०87-४).४/९०) एवं झदुशल (ए79 4०४) होते है। यह हायज्रुघनता का 
प्रन्तर जन्मजात गुणों (॥0097॥ १०७॥४८$) , शिक्षा, प्रशिक्षण एवं कार्य की दशाग्रों 
प्रादि के क्रारण से होता है । गत: जब कार्यकूशलता झलग-अलग होगी तो मजदूरी 
मे अन्तर होता भी स्वाभाविक है । 

2. बाजार को अपुर्णताएँ (3ाफश तएफुशश्ट्ते००५)--श्रम का पूर्ण 
गतिशील न होना, एकाधिकारी तत्त्व तथा सरकारी हस्तक्षेप आदि बाज़ार वी 
अपूर्णताशो को उत्पन्न करने हैँ । इन्हों ग्रपूर्णताओ के कारण मजदूरी में झन्तर पाए 
जाते हैं । किसी व्यवत्ताय में सुहढ श्रम सघ का होता सरकार द्वारा न्‍्यूववम सजहूरी 
अधितियम, श्रप्तिफों मे भोगोलिक् गतिशीलता वा अभाव एवं श्रम की गतिशीलता 
मे स्रामाजिक साया सत्यायत वाघक तत्व झ्रादि वे कारण बाजार की अपूर्णाताएँ पाई 
जाती हैं । परिणामस्वरूप मजदूरी में ग्रन्तर देखने को मिलते हैं । 

3. किसी व्यवसाय को सोख़ने पी लागत अझयवा फठिनाई दे कारण किसी 
व्यवसाय विशेष में थमिकों की पति उनकी मांग की तलना में बम होती है $ 
परिणामत््तरूप उतबी सजदूरी ग्रत्य वर्गों से प्रधिक होगी गौर मजदूरी में प्रन्तर 
पाए जाएंगे । उदाहरणतर. डॉव्टर व इंजीनियर वो एक साधारण स्नावक से अधिक 
बेतन मिलता है । 

4. कार को प्रकृति ('धेद/प्र८ ता १० )--कुछ कार्य स्थायी होते हैं 
नंथा कुछ सामग्रिर (5295073]) होते हैं। स्थायी वार्यों मे लगे श्रमिक्रो की 
मजदूरी दर कम होती है जददि अस्थायी प्रह्नति बाले कार्यों मे लगे श्रमिकों को प्रायः 
अधिक मजदूरी दी जाती है १ ये मभी कारण मजदूरी में घन्तर जो उन्प देते हैं। 
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5 भावी उ्चत्ति में प्नन्तर (ऐपीसध्फ९९०४ के एएफ्र६ 9705९0($) वे 
कारण भी मजदूरी म प्न्तर पाए जाते हैं। जिस व्यवसाय या उद्योग में श्रमित्रों को 
भविष्य में उन्नति बे अधिव भवसर होते हैं, उम्तमें श्रमिक प्रारम्भ में कम मजदूरी 
पर भी काय करने दो तंयार हो जाते हैँ | इसके विपरीत जिन थ्यवसायों में भावी 
उन्नति के भ्रासार कम प्रयवा नहीं होते है, उनमे प्रारम्भ भें श्रमिक्रो को ऊँची 
मजदूरी का भुगतान किया जाता है। झत इस भिन्नता के कारण पल्नग-प्रलग 
अ्यवसायों मे मजदूरी में भ्रन्तर देखने वो मिेगे । 

6, रोजपार पा समाज पे स्पान (5०089 ६६६९७ ७ ६छाए/0५७९०४)- 
निम्न कार्य के लिए भ्रधिक मजदूरी देकर श्रमित्रों को भ्राकवित करना पड़ता है 
बयोंकि समाज से ऐसे कार्य करने वाले को हेय दृष्टि से देखा जता है जबदि समाज 
मे भ्रच्छी निगाह से देसे जाने वाले रोजगार के लिए कम मजदूरी देने पर भी श्रमिक 
कार्म करने हेतु सैपार हो जाएँगे) 

7, व्यवत्ताय की जोखिम (फंड, ० 0०6ण/आ/०)--जिन व्यवसायों 
में बाय प्रधित्र सतरताक भयवा जोलखिमपूर्ण होते हैं, उत्तम कार्य ॥रने थालों को 
झ्रधिक पार्श्रमिक दिया जाता हैं जबकि दूसरी धोर भासान कार्य बरने बालो को 
कम भजदूरी दी जाती है। श्रमिक व सैनिक दोनो वी मजदूरी मे भन्तर मुख्यत इसी 
बरशा पाया जाता है । 

8 निर्दाह लागत (00 ० .।त78)--जिन स्थानों या शहरों में जीवन 
निर्वाह लागत भ्रथिंक होती है वहाँ पर कार्थ करन वालों को ऊँचा बेतत दिया जाता 
है जबकि दूसरी प्रार सस्ते जीवन निर्वाह लागत वाल शहरों मे मजदूदी कम दी जाती 
है । इस प्रकार जीवन निर्वाह लागत मजदूरी म॑ श्रन्तर उत्पन्न करती है । 

मजदूरी मे विभिन्नता एक पूंजीवादी प्रर्य-व्यवस्था की महत्त्वपूर्ण देन है । इस 
अ्र्ध-व्यवस्पा का भ्र्धन्तन्त्र ही ऐसा है हो कि भजदूरो में प्न्तर तथा भ्ाधिक 
अ्रसमानता वी जन्म देने में सहायद' होता है । फिर भी विभिन्न श्रमिकों को कार्ये- 
कुशतता वी विभिन्नताग्रों ढे कारण मजदूरी मे पग्रन्तर होता परमावश्यवा 
(776४/29) है । एक अमेरिका जंती स्उतन्त्र प्र्थनव्यवस्था में मजदूरी का 
निर्धारण बाजार दशाओ के झ्राधघार पर होने के बारए मजदूरी बी विभिन्नताएँ 
उत्पन्न होती हैं । एक समाजवादी प्रर्थ-व्यवस्था मं भी मजदूरी में पाई जाने वानी 
विभिप्नताप्रो को ग्रभी समाप्त नही किया जा सका है, यद्यपि इत देशो मे उत्पादन वे 
सभी साधव सरकारी स्वामित्व में हैं तथा तिजी सम्पत्ति के श्रधित्रार को पूर्ण रूप 
हे समाप्त कर दिया गया है! 

प्रजदूरी में क्‍झ्न्तर भ्रमिको के शारीरिक भोर मानसिक गुर्सों के प्रलग-मलग 
होने का परिणाम है ! श्रमियों म॒ मौलिक तथा श्राप्त ग्रुणों के भ्रन्तर के कारण 
उनकी दक्षता भी झलग अलग होती है भौर स्वाभाविक है दि उनको मजदूरी भी 
प्लग-प्नलग दी जाएगी । विभिन्न थ्रमिक्रों की उत्पादन-क्षमता भी इससे शरग* 
अलग होगी।+ 
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मजदूरी-प्रन्तरों के प्रकार 
(पश्ञाल्ड ० शाह जि।लि्लाएगोड) 

मजदूरी भे झन्तरों को इन वर्यों मे विशाजित किया जा सकता है-- 

१, रोजगार बाजार को अपुएंताओं (7था०एप००७७ ण॑ 06 ए0ए0- 
णशा। ७॥80,९) के कारण भी मजदूरी भे झन्तर उत्पन्न होते है। श्रमिक को कार्य 
बी जानकारी का न होता, श्रमिक की भौगोलिक एव व्याबेसाथिक गतिशीलता का 
अभाव प्रादि मजदूरी मे ग्रन्तर को प्रोत्साहन देते है । 

2. लिंग, झापु भ्रादि के कारण भो मजदूरी मे अन्तर पाया जाता है | 
सनी को पुरुष से कम मजदूरी दी जाती है और वालक को वयस्क से कम मजदूरों 
दी जाती है। 

3, व्यावसाधपिक भजदूरी में भ्रन्तर (000एआंणाणे १४४४९ ऐंशिशा- 
।्रा$)--ब्यवसामों कों भी मानसिक तथा छ्वारीरिक कार्य करने वालो के आघार 
पर वर्गीक्रत किया जा सकता है। रोजगार बाजार में कितनी ही पूर्णताएँ क्यो न 
हो फिर भी व्यावसायिक भजपूरी मे अन्तर मिलेंगे । किसी एफ ्उयोग के प्रवत्धक 
को वेतन तथा इसी सत्थात के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों को मिल्नते बाला 
बेतन प्रलग-पलग होता है। शारीरिक कार्य करने बाले श्रमिकों थी मजदूरी भी 
भानांसक काये करने वाले श्रमिकों से मलग होगी । 


. ##ग्कशीनचा, है; कौ. : छ8००३०पांत जे [0००6 & 5०्ल जल्ॉगिर, 9. 257, 
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भजदूरो और उत्पादकता 
(५मह॒९ 5 बात 0707लांशं(9) 

भजदूरी को प्रभावित करने मे उत्पादक ता का भहत्त्वपूर्ण स्थान है । जब भी 
मजदूरी मे वृद्धि वी जाती है ती यह सोचा जाता है कि उत्पादकता मे भी दृद्धि होगी 
प्रथवा नही । मच्चधपि उत्पादकता के झाघार पर ही मजदूरी में वृद्धि करना वाछनीय 
होगा, लेकित स्वयं उत्पादकता को मापना बडा कठिन है | किसी वस्तु के उत्पादन में 
उत्पादन के विभिन्न साधनों का सहयोग होता है ( एक साधन द्वारा एक वस्तु के 
उत्पादन मे कितना योगदान रहा है, वह उस साधन बी उतादकता होती है । श्रम 
की एक इकाई द्वारा कितना उत्तादन कया जाता है वही उस्तकी उत्पादकता है | 
छेकशार थी दी हुई भा के साथ सप्ट्रीय आव बे भाजा श्रम की उत्पादकता पर 
निमर करती है । उत्तादन को अधिकतम करने हँतु हमे मानवीय शक्ति को रोजगार 
देकर उससे भ्रधिक्तम उत्रादन करना होगा | अधिक रोजगार होने के दावजुद भी 
उत्लादन प्रधिवतम सम्भव नही हो पाता पदि श्रमिकों की उत्पादकता कम है । 
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उत्पादन के यन्‍्नो, उल्तादत के तरीको, प्रबन्ध-कुशलता, श्रन्य साधनों की पूर्ति 
आदि को दिया हुआ मानकर चलें तो हम कह सकते है कि श्रमिक उत्पादकता उसको 
कार्यकुशलता पर निर्भर करवी है। कार्यकुशलता तथा उत्पादकता में सीधा सस्वन्ध 
है । यदि कार्यकुशलता अच्छी है त्तो उत्पादकता मे वृद्धि होगी अन्यथा नहीं । 
बाइक की परिभावा की परिभाषा 
(9८कजिा॥णा छ शग्वालाशा३) 2 

उत्पादकता किसी वस्तु के उत्पादन की मात्रा और एक या अधिक उत्पादन 
के साधनों का झनुपात बताती है, जो कि मात्रा मे ही मापी जाती है |? इस विचार 
के झनुसार उत्पादकता विभिन्‍न प्रकार की होती है, जैसे--श्रम उत्पादकता, पूंजी 
उत्पादकता, शक्ति उत्पादकता एंव कच्चे माल की उत्पादकता, झादि । 

प्रो. गांगुली (टर्ण, तल ७  5शा80॥) के अनुसार उत्पादकता का गर्थे 
सामान्यतया किसी सृजन करते की शक्ति या क्षमता से होता है (070०40००९५ 
७४प्रश्ची]३ ॥69॥5 905525509॥ 07 756 0[ 08 ए0ज्ट 40 ८६४८) । उत्पादकता 
को निम्न यृत्र रे ज्ञात किया जा सकता है*ै-- 


घन का उत्पादत (007० ०॥ १४८७॥) ) 


नल, श्रम साघत (॥॥एए 0। 4.300 ७7) 


उपयोग झौर महत्व 
(ए885 धणर्प $8॥700706) 

श्रम उत्पादकता के उपयोग व महत्त्व को तिम्न रूपो मे देखा जा सकता है-- 

. किसी भी देश में विकास और प्रगति कौ दर एक लस्बे समय तक किस 
लरह परिवर्तित रही है । उत्पादकता को किसी भी समाज की उन्नति का बैरोमीटर 
कहा जा सकता हैं। अधिक उत्पादकता है तो इसप्ते उत्तादन मे वृद्धि होगी और 
राष्ट्रीय झधिक विकास की दर मे वृद्धि होगी । 

2. उत्लादकता सूचकाँक़ों की सहायता से विभिन्न सरकारी, व्यावसायिक एव 
श्रप् संघ नीतियों जिनक' सम्बन्ध उत्पादन, मजदूरी, मुल्य, रोजगार, कार्य के घण्टो 
प्रौर जीवत-तिर्बाह्‌ से होता है, निर्धारण श्रासाती से किया जा सकता है । 

3. मजदूरी दरो के सम्बन्ध में स्रौदा करने की सुविधा उत्पादकता के कारण 
ही सम्भव होती है क्योकि उत्पादकता मे वृद्धि डोते ही श्रसखिक मजदूरी मे वृद्धि करते 
की मांग कर सकते हैं । 

4. उत्पादवता की सहायता से हम विभिन्न उद्योगों की उत्पादकता का 
सुलनात्मक ग्रध्ययत कर सकते है तथा यह पता लगा सकते हैं कि साहसी निम्न 
उत्पादकता उद्योग से ग्रधिक उत्पादकता उद्योग में अपनी पूँजी निवेश करता है 
अथवा नहीं । 
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5 उत्पादकता से हमे यह भी पता चलता है कि किसी श्रौद्योगिव इकाई मे 
वित्तीय, प्रवन्धकीय एवं प्रशासकीय एकीकृत नीति का उसकी उत्पादकता पर क्या 
प्रभाव पडता है । 

6 उत्पादकता सूचप्रॉँको के सहारे किसी भी भौद्योपिक इकाई भे विवेवीकरण 
(08॥000|83009) तथा वचैज्नानिक प्रवस्ध ($ल0७॥० (४॥8एथाध७४) की 
योजनाओं के लागू करने से निकले परिणाम ज्ञात किए जा सकते हैं ॥ 

7 कारखाता प्रबन्धक उत्पादकता दे माध्यम से नवीद मजदूरी मुगतात तथा 
प्रेरणात्मक मजदूरी भुगतानो को सफलता के बाड़े में भी जानकारी प्राप्त कट 
सकता है । 
श्रम की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले तत्त्व 
(7800०8 ब्वील्लाता ९ 76 8 ध6 7०7ालाप्ार 0.890 07) 


अब हम इस बात का ग्रध्ययन करेंगे कि श्रम्म उत्पादकता किल-किंस तत्त्वी 
से प्रभावित होती है । प्रत्तर्राष्ट्रीय धम संगठन ([(ह0780078॥ [000 
00ह०॥5थ0०ा) के बनुसार श्रम की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले तत्वों को 
तीन॑ वर्गों मे बाँठा जा सकता है?-- 


॥ सामास्य तत्व (5९0९एशें ए४०(०७६)--श्रम उत्पादकता को प्रभावित 
करने में सामान्य तत्व महत्त्वपूर्ण है । सामान्य तत्त्वो के प्रन्तमंत जलवायु, कच्चे 
भाल का भौगोलिक वितरण अश्रादि झाते हैं । जहाँ गर्म जलवायु होती है वहाँ वे 
श्रभिक लम्बे समय तक कार्य नहीं कर पाते हैं तथा उनकी कार्य क्षमता कम होने से 
उत्पादकता भी कम होती है। भारतीय श्रमिक योरोपीय श्रमिक की तुलता मे कम 
उत्पादकता देता है क्योकि हमारे देश की जलवायु गर्म है । जहाँ कच्चा माल आसानी 
से और शीघ्र सुलभ होता है वहाँ श्रमिक उत्पादकता भ्रधिक होगी और इसके विपरीत 
कम उत्पादकता होगी ! 

2 संगठन एवं तकनीकी तत्व (0।2आांडशञा०७ <& वल्काट्यो ४९८४००७)- 
श्रम की उत्पादकृता उद्योग के श्रगठन तथा उसमे काम लाई गई तकनीकी ह्वारा भी 
प्रभावित होती है। इसके ग्रन्तर्गत कच्चे माल की किस्म (0फ्शव ण॑ 2७ 
77ध/)») ), प्लास्ट वी स्थिति एवं सरचना, मशीनों एवं भ्ौजारों की घिसावट झादि 
अते हैं) 

3 अबीय तत्व (इृद्छणाड७ ए8:0095)-- मानवीय तत्त्वो से भी श्रम की 
उत्पादकता प्रभावित होती है | मानवीय तत्त्वो कै भ्नन्त्गंत श्रस-प्रबन्ध सम्बन्ध, कार्य 
की सामाजिक एवं मनोवैज्लातिक दशाएँ, श्रम सघ व्यवहार आदि झाते हैं | जिस 
संस्थान में श्रम-प्रबन्ध सम्बन्ध अच्छे एवं मधुर होते हैं वहाँ हडताल, ताला-बन्दियाँ, 
धीमे कार्य की प्रवृत्तिय ग्रांदि न होने से श्रम वी उत्पादकता मे वृद्धि होती है। इसके 
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बिपरीत बातें होने पर श्रम की उत्पादरता घटती है | कार्य की दशाएँ अच्छी होने 
पर तथा श्रप्त समस्थाग्रो को मानवीय दृष्टिकोण प्ले देखने पर श्रमिकों की मनोदशा 
प्रौर समाज पर अच्छा प्रभाव पडने से श्रमिक उत्पादकता भे वृद्धि होती है । श्रमिक 
सधो का व्यवहार भी अच्छा होने पर उत्पादकता पर झतुकूल प्रभाव पडेगा | 

श्रस-उत्पादकता को माप (0(६8ज्थाव्याला त [.बए४० ?क०4ए०॥५॥) )-- 
श्रम उत्पादकता को वई तरीकों प्ले मापा जा सकता है ( किसी उद्योग मे एक ही 
उत्पादन (5॥8० ?7040०) होने पर श्रम उत्पादकता ज्ञात करना झासान है । 
उत्पादबता मापने हेतु निम्नलिखित समीक रस्प काम मे लाया जाएगार- 


9---). 
ग्् 


ए का भ्र्थ हू उत्पादकता, 4 उत्पादन की मात्रा या इकाइयों तथा ॥॥ परानव 
घण्टो की सख्या को प्रदर्शित करता है । दो समयो (79० ९७४०5) में उत्पादकता 
मरे हुए परिवर्तनो को इस प्रकार लिख सकते हैं - कि इसमे ॥ और | आधार 
धर्ष एवं चालू वर्ष को अदशित करते हैं । हे 

लेकिन उपरोक्त समीकरस्त द्वारा मापी गई उत्पादकता वास्तविक जीवन में 
सापी जाने वाली उत्पादबाता से आसान है । वास्तविक जीवन में उत्पादकता मापना 
प्रासान नहीं है क्योकि एक ही उद्योग द्वारा एक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन किया 
जाता है। विभिन्न वस्तुझो नी भौतिक सात्रा तथा आकार अ्तग-झलग होते हैं । इस 
समस्या को दो विधियों द्वारा हल किया जा सकता है-- 

. उत्पादन के साथ-साथ रोजगार के सूचकॉक अ्राधार तथा चालू वर्षों के 
लिए तैयार किए जा सकते हैं ग्रोर इनके श्राधार पर चालू वर्ष में आधार वर्ष के 
श्राधार पर हुए उत्पादकता के परिवर्तन के अनुपात को मापा जा सकता है। चालू 
वर्ष में हुए उत्पादकता के परिवतंन को निम्न प्रकार ज्ञात किया जाएगा-- 

29॥7१ 
&9/8 

इस सूत्र मे / तथा 5 उत्पादन सूचकांक तेथा रोजगार सूचकांक को प्रदर्शित 
करते हैं । 

2. श्रम-उत्पादकता मापने की दूसरी दिधि के श्रन्तर्गत प्रति मानव धण्टा 
इत्पादन (00900 फुढ्ा ग07-0007) का बिपरीत (7००७०००३)) उपयोग करके 
उत्पादकता मालूम की जा सकती है । इस प्रकार उत्पादन की प्रति इकाई पर किया 
शयां मानेव घण्टो का व्यय ज्ञात किया जाता है प्र्थाव्‌ एक वस्तु की एक इकाई के 
उत्पादन में कितने मानव घण्टों (]भै/7-+)०0४5) का व्यय हुआ । इसे हम 'इकाई 
श्रम जरूरत! (शात्रों [80007 रिध्वू्णाधा।टा४) के नाम से भी पुफार सकते हैं । 
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श्रम-उत्पादकता को झालोचना 
(टंएंशंडा ० ॥,200ए ?00दां।9) 

4 यदि हम श्रम-उत्पादकता का भ्रध्ययन करते है तो इससे श्रम को ही 
उत्पादन बढाने के लिए भ्रनावश्यक महत्त्व दिया जाता है जबकि उत्पादन भे वृद्धि हेतु 
ले बेवल श्रम वी उत्पादकता में वृद्धि करना झावश्यव है, बल्वि उत्पादन के पझ्नन्य 
साधनों के महत्त्व को भी स्वीकार करना है । 

2 बिसी भी सस्थान, फर्म प्थवा उद्योग से प्राप्त कुल उत्पादन को श्रम के 
रूप मे व्यक्त नही कर सकते हैं। उद्योग प्रववा फर्म की कार्यव्रशलता भी भौतिक 
उत्पादन और श्रम प्रयासों के ग्रनुपात के रूप मे मापता बठिन हैं । 

3 प्रति व्यक्ति घण्डे को उत्तादकता का सूचब्रॉँक मातकर चलना भी उचित्त 
नही है क्योकि यह प्रन्तर-साधन एवं उत्पादन कुशलता मे परिवर्तन को भी बताते है । 

4 प्रविक्सित देशों मे छपनी श्रम उत्पादवता जानने, इसे मापने आदि वे' 
सम्बन्ध में स्पष्ट जानकारी वा भ्रभाव है । अत वहाँ इस विचारधारा का राही एव 
उचिते उपयोग सम्भव नहीं हो सकता । 

5 श्रम उत्पादकता के सूचकास़ो वी सहायता से सरकारी नीतियों का 
निर्धारण वेवल एक प्रनुमान सात्र है। जिस प्राधार पर सूचकांक तैयार किए जाते 
हैं, वे प्रपने प्राप में सही नहीं है । 

उत्पादकता विचारो के प्रकार 
(978 ० ए०्क्ालांए(॥ एगरक$) 

इत्पादकता सम्बन्धी विचार विभिन्न सदर्भों तथा प्रयोँ में काम में प्रातें है-- 

4. भौतिक उत्पादकता (?0एजं॑ट्शी ए7०4णथांश)) --जब किसी उत्पादन 
व॑ साधन का उत्पादन मे कितना योगदान है उसे भौतिवा रूप में व्यक्त करते 
है तो बहू भौतिक उत्पादकता कहलाती है, जैसे प्रति मान धण्टठा तीन मीढर 
कपड़ा, भ्रादि । 

2, मुल्य उत्रादकत्ता (शज्ांपल ॥7०7४एटांआ।३) उत्पादकता रामरूप 
(#०7०६०॥६००५) नही होने पर तथा विभिन्न प्रकार वी वस्तुओं के उत्पादन से 
नुलना सम्भव नही होने पर उन वस्तुप्नो बी भौतिक मात्रा को वाजार सूल्यो पर 
गुणा करने मूल्य मे व्यक्त वरते है तो यह मूल्य उत्पादकता कहलाएगी, उदाहरणत 
3 मीटर कपडा, 4 बिलों सूत ग्रादि का मूल्य ज्ञात करके उत्पादकता के झूप में 
व्यक्त बरना ! 

3. झौस्तत उत्पादकता (/ 0९०४2 7700०८४क्तो/)- जब कुल उत्पादकता 
(०७४ ए700७०७॥५/५) मे श्रम भी लगाई गई इकाइयो वा भाग लगाया जाएगा 
तो हमे श्रौसत उत्तादकता प्राप्त होगी । उदाहररखथं, कुल उत्पागकता 500 इक्पाइयाँ 
हैं तथा श्रमिक सख्या 00 है हो औसत उत्पादकता 5 इकाइयाँ होगी ॥ 

4. सीमान्त उत्पाददता (शाह 7706०४०४५४/४)--विसी वस्तु के 
उत्पादन में श्रम की एवं श्रतिरिक्त इकाई के लगाने पर कुल उत्पादकता में जो बृद्धि 
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होती है, वही सीमास्त उत्पादकता होगी, जैसे 00 श्रमिवों की कुल ,उ्पादकता 
500 इकाइयां हैं तथा 0 श्रमिकों की 5१0 इकाइयाँ जे सीमान्त उत्पादकता 0 
इकाइयाँ होगी । 
भारत में श्रम उत्पादकता एवं उत्पादकता श्रान्दोलन 
(ब्रएफ ए०कााणोए & 0707८ घ्र(ए ]४०एशशशा। 7 शाप ) 

हमारे देश मे उत्पादकता सम्बन्धी विचार नया नहीं है। कई सरकारी, 
गैर-सरकारी सस्थाझ्रो एवं सगठनो ने उत्पादकता को प्रोत्साहित करने के लिए 
विभिन्न श्रौद्यो गिक क्षेत्रो मे विभिन्न प्रकार के कायक्रमों का आयोजन समय-समय पर 
किया है। फिर उत्पादकता के सम्वन्ध में उद्योगो मे उस समय झधिक ब्यान दिया 
गया जब सन्‌ !952 श्रौर सन्‌ 954 मे प्रत्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ([..0 ) की 
दीमे हमारे देश मे प्राई' | इन टीमो ने अहमदाबाद झौर यम्बई की सूती दस्त मिलो 
तथा कलकत्ता के कुछ इजीनियरिग सस्यानों को झपना का्य॑-क्षेत्र चुता । विभिन्न 
प्रबन्धकों प्थां श्रम-सघ नेताझ्ो को यह बताया गय्या कि थोडे से परिबर्तनों केः माघ्मम 
से उत्पादाता के तरीकों से उत्पादकता मे वृद्धि की जा सकती है। श्रम सम्वन्धो 
त्तथा कच्चे गाल के उपयोग के सम्बन्ध मे भी महत्त्वपूर्ण निष्कर्प निकाले गए। 
$स्तर्राप्ट्रीय श्रम-सगठन के इस मिशन के कार्य तथा सिफरिशों को ध्यान में रखते 
हुए भारत सरकार के धम मन्त्रालय ने वस्वई में सन्‌ [955 में उत्पादकता बेल 
(९:०/प८०शा३ (०॥06) की स्थापना की। इस केन्द्र द्वारा कार्य-पव्ययन 
पाठ्यत्रम, उच्च प्रबन्धक्रीय प्रेमीनार एवं कार्यक्रम, संयुक्त श्रम प्रबन्ध कार्य अध्ययन 
विभिन्न उद्योगो मे रखे जाते हैं । 

हमारे देश मे उत्पादबता सम्बन्धी सही झाँक़डों का ग्रभाव है। हमारे 
उत्पादकता सूचक प्रधिकांश विवसित देशो के उद्योगो के सूचकांगी से कम है । 
इस दिशा भे हमें सूचकॉक तैयार करने चाहिएँ जिससे हम न केवल प्रव्य देशो वे 
उद्योगों के सूचकाँको से तुलना कर सके वत्कि विश्व-बाजार में सफ्लता प्राप्त कर 
सकें । हमारे देश में विभिन्न उद्योगों में वडे पैमाने पर उत्पादकता आत्दोलन की 
प्रोत्साहित करने हेतु सन्‌ ।956 में भारत सरवार के व्यापार एव उद्योग मन्त्रालय मे 
एक टीम 6 सप्ताह के अध्ययन हेतु जापान में भेजी | इस टीम की रिपोर्ट सन्‌ !957 
में प्रकाशित की गई । टीम की सिफारिशों के झ्राधार पर सन्‌ 958 मे एक राष्ट्रीय 
उत्पादकता परिषद्‌ (्रशाणा॥ छाल्दण्ताक्षाए एण्राला गयर 7? 6 )की 
स्थापना की गई । इसका गठत एक स्वायत्त सगठत के रूप मे हुआ है जिसकी सदस्य 
सह्या अधिवतम 60 है| इन सदस्यों से नियोक्ताओं, श्रमिको, सरकार झौर अन्य 
लोगो बे प्रतिनिधि होते है। वम्बई, मद्रास, वगलौर और कानपुर जैसे महत्त्वपूर्ण 
भ्रौद्योगिक केन्द्रों पर राष्ट्रीय उत्पादयता परिषद्‌ के अस्पगंत प्रादेशिक निदेशालय 
(१९४'०09] ॥)।7९00070९) स्थापित किए गए है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्‌ 
के तहत देश में विभिन उद्योगों मे उत्पादकता समितियाँ गठित की गई हैं तथा 
सन्‌ 966 में भारत उत्पादकता वर्ष (7708 शर०6७८:शछ ऐथ्थश ।966) मचाया 
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शया । आजबज हमारे देश में 47 स्थानीय परिषदें दया बम्बई, कलतत्ता, मद्रास, 
बानपुर, बगलौर व लुधियाना मे 6 क्षेत्रीय परियदें हैं । 


भारत वी वर्तमान स्थिति को देखते हुए हमारे देश को ग्रीवी दूर करने 
हतु विभिन क्षेत्रों भ उत्पादन को बढ़ाना होगा ॥ आज हमे कम से कम लागत पर 
ब्रधियतम उत्पादन प्राप्त बरने दाजी योजनाम्रो वो प्राभमिकत्ताएँ देती होगी । 


अब प्रश्न यह उठता है कि उत्पादकता झान्दोतन के परिणामस्वरूप देश में 
उत्पादन मे जब वृद्धि होती है तो इस बढ़े हुए उत्पादन के लाभो का हिस्सा कस 
तरह से प्राप्त क्या जाएं। यदि सभी बढ़े हुए उत्पादन के लाभ को श्रमिकों में 
वित्तरित बर दिया जाता है तो इससे विभिन्न उद्योगों मे मजदरी में भिम्रताएं उत्तन्न 
दो जाएँगी | इस तरह से इसवे हिस्से बा वितरण श्रमिबो, सालियों भ्रौर 
उपभोत्ताशों में सन्तुलित रूप स दिया जाना चाहिए | यदि इसरे लाभो वा दितरण 
श्रमिकों व मालिको पर छोड दिया जाता है तो दोनो पक्ष शमाज के अन्य वर्गों के 
लिए बुद्ध भी नही छोडेंगे। इसलिए एक उचित तरीका यह है कि इसका वितरण 
तीनो पक्षों मे->श्रमिकों की मजदूरी मे दृद्धि, मालिको के प्रतिफल में वृद्धि और समाज 
की प्रच्छी विस्म व कम बीमत पर वस्तुझो वी उपलब्धि के रूप में क्रिया जाता 
चाहिए । 

राष्ट्रीय उत्पादबता परिषद्‌ द्वारा नियुक्त ज्िपक्षीय समिति ने उत्पादकता के 
लाभो के वितरण बै लिए निम्न मार्गदर्शवः तत्त्व दिए हैं-- 

4, इस योजना के भ्रस्त्गंत बेबल प्रवन्धनों भौर श्रमिकों वे बीच में ही 
लाभ वी सहभागिता का वितरण नहीं होता चाहिए बल्वि' इसका हिस्सा उपभोक्ताग्रो 
भर समाज को भी मिलना चाहिए । 

2 इसके प्रन्तर्गत निरन्तर ग्राथिताि विक्रास वी उन्नति वा सममौता नहीं 
किया जाता चाहिए १ 

3 इस योजना वी क्रियाशीलता से डिसो तरह का व्यत्तिगत प्रभाव नहीं 
होना चाहिए ॥ 

4 इस प्रकार की योजना के लागू करने से पूर्व इसका प्रवाशन करना 
आवश्यक है । 

लाभो की सहभागिता के सम्बन्ध में रिजवे वेक वे सन्‌ 964 में एक स्टीरिंग 
ग्रुप नियुक्त किया। इस ग्रुप ने मजदूरी श्राथ भर वीमत नीतियो वे सम्बन्ध में 
अध्ययन किया और एक प्राय नीति के सम्बन्ध में निम्न मार्यदर्शक तत्वों की 
सिफारिश वी-- 

] रद घणदूरी के इस्विरेस ये लियणन हेतु अर्थ ब्ययप्या थी पल र्धाय 
ग्रतिशील प्रौसत उत्पादकता को ध्यान में रखना होगा । 

2 मजदूरी झ्राय समायोजन हेठु हमे प्रधिकमम सीमा उत्पादकता की 

प्रवृत्ति को ध्यान भे रखना होगा + 
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गतान 

3. विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों मे मजदूरी और वकद झ्राय का समायो-य 
अर्थ-ब्यवस्था मे होने चाल उत्पादकता की दर के अनुसार होगा चाहिए । निराछे, 
उद्योग अथवा क्षेत्र मे उत्पादकता मे वृद्धि गो दर के घनुसार ही समायोजन या 
नियमन सम्भव होगा । 

4 उत्पदकता से जुडो हई मजदूरी योजनाओो मे इस बात का ध्यान रखना 
है गा कि उत्पादकता मे हुई वृद्धि का लाभ समाज वो भी अच्छी किस्म तथा निम्न 
कौमत वाली उस्तुग्रो के रूप मे प्राप्त हो । 

ऊँची मजदूरी की मितव्ययिता 
(९७आा०॥३' ए पसांश॥ १ 72825) 

साधारणत यह समभा जाता है कि नीची मजद्री सस्ती होती है शिन्‍्तु यह 
धारणा हमेशा सही नही होती । कारण यह है कि नीची मजदूरी पाने वाले श्रमिको 
की कार्य-कुशलता कम होती है, जिससे उत्पादन कम होता है और परिणामस्वरूप 
उत्पादन सागत ऊँची रहती है । इस तरह नीची मजदूरी वास्तव में ऊंची मजदूरी 
होती है 

इसके विपरीत, ऊँची मजदूरी की दशा म श्रमिकरो की कार्य-क्षमता बटती ह, 
उत्पादेत बढता है ओर परिरामस्वरूय उत्पादन लाग्रत कम पडती है। इस प्रफार 
ऊँची मज्दूरी वास्तव मे 'सत्ती' मजदूरी होती है । 

किसी भी वस्तु का उत्पादत “मजदूरी पर व्यय” (00७॥29 00 %98०$) 
तथा उत्पादन के सम्बन्ध को दृष्टि मे रखता है। इस विचार को आधुनिक प्र्थ- 
शास्त्री मजदूरी को लागत! (१४०४८ ८०४५४) कहते है । ऊँची नकदी मजदूरी (झाइा 
700॥९9 %४४४८४$) के कारण यदि श्रमिक अधिक उत्पादन करते हैं तो उत्पादक को 
वास्तव में मजदूरी की लागत नीची पड़ती है। इसके विपरीत थदि तीची नकदी 
मजदूरी देने पर श्रमिक कमर उत्तादन करते है तो उत्पादत कम होता है प्रौर यह 
नीची नवदी मजदूरी ऊँची मजदूरी मे परिवर्तित हो जाती है बयोकि उत्पादन लागत 
अंद जाती है।अत उत्पादक नीचो द्राव्यिव मजदूरी बे स्थाव पर नीची मजदूरी 
लागत (!.0७/ ९१४५९८-००३४६ )पर ध्यान रखता है । अत. यह कहा जाता है कि यदि ऊँची 
सदी मजदूरी से मजदूरी लागत नीची आती है दो यह उत्पादक को प्राप्त होने वाली 
मितव्ययिता होगी । इसे हो ऊंची मजदूरी कही मितव्ययित्रा (8०णाणाए री साहा 
४४५९५८५) बहा जाता है । ऊँची मजदूरी निम्न कारणों से मितव्ययितापूर्ण होती है- 

. ऊंची मजदूरी से श्रप्तको का जीवन-स्वर उठता है, उनको कार्य-क्षमता 
बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है और परिणामस्वरूप उत्पादत लागत कम आती हैं । 
दमरे शब्दों मे मीदी मजदूरी-लागत (7.09 ५७४०४०-००४७) झ्राती है। 

2. ऊंची मजदूरी देने से मालिक को अच्छे श्रमिक बाजार से प्राप्त होते है। 
परिणामस्वरूप उत्पादन अधिक होता है ग्योर उत्पादन लागत कम होने से नीची 
त्पादन-लागत पड़ती है । 

3 ऊँचो मजदूरी होने से श्रमिकों गौर मालिकों के बीच मधुर सम्बन्धो को 


भ्ड हर एवं सामाजिक सुरक्षा 
मदर 
मु । हडतालें, ताला बन्दी, धीमे कार्य की प्रदृत्ति आदि को कोई 


गये *५। श्रमिक रचि लगाकार उत्पादन बरते हैं भर इसके परिणाम- 

् «मत और अधिक होता है जियसे नोची मजदू री लागत पडती है । 

ऊची मजदूरी देने से उत्पादन भ्रधिक होता है तथा नीची मजदरी- 

» [.०७ 9४४८९-००७५७) आती है और इसी के फलस्वरूप बचतें या मितव्यमिता 
प्राप्त होती है । 


जज़र्‌री भुगतान की रोतियाँ. 
(शिक्षारऐंड 0 9४5० ए9ैशा5५) 

मजदूरी श्रम को उत्पादन के साधत के रूप मे दिया जाने वाला पारिथ्रमिक 
है। मजदूरी मुगतान का तरीका श्रमित्रो की प्रामदनी को प्रभावित करता है। 
ग्रलग-अलग देशो मे मजदूरी भुगतान करने की भिन्न-भिन्न रीतियाँ हैं। एक ग्ादर्श 
मजदूरी मुगतान प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि वह दोनों पक्षो-श्रमिकों व मालिकों- 
के अगुबुल हो ) इसके साथ ही उत्पादन मे वृद्धि करने हेतु श्रमिकी को प्रेरणात्मक 
भुगतान देने का भी प्रावधान हो । इसमे भ्रौद्योगिक ऋडो को दूर करने तथा उद्योग 
की सफ्लता हैतु दोनो पक्षों में मघु र सम्बन्ध उत्पन्न करने का गुर भी होना जरूरी है । 

मजदूरी के भुगतान को विभिन्न रीतियाँ पायी जाती हैं फिर भी मजदूरी के 
भुगतान की रीतियो को मोटे तौर पर दो मागो मे विभाजित किया जा सकता है-- 
(2) समय के असुसार मजदूरी, और (2) कार्य के भ्रनुसार मजदूरी । 
| सूमयातवुध्तार मजदूरी 

(76 ५/४९९४ $95#था) 

यह मजदूरी भुगतान का सबसे प्राचीत तरीका है । इसके ग्रन्तगंत मजदूर को 
मजदूरी का भुगतान समय के अनुसार, जैसे प्रति धण्टा, प्रति दिन, प्रति सप्ताह, प्रति 
भाह के हिसाब से किया जाता है । प्रत्येक श्रमिक को महू विश्वास रहता है कि उसे 
शुक निश्चित समय पश्चात्‌ निश्चित मजदूरी प्राप्त हो जाएगी । इसके अन्तर्गत कार्य 
की मात्रा तथा किस्म (0०»४५) के सम्बन्ध में कोई शर्तें नहीं रखी जाती है । 
मालिक द्वारा इस तरीके के भ्रन्तर्गत भुगतान उस स्थिति मे क्या जाता है जबकि 
कार्य को न तो मापा जा सकता है और न ही उसका निरीक्षण सम्भव होता है तथा 
कार्य की माप के स्थात पर कार्ये की किस्म को अधिक महत्त्व दिया जाता है । 

समयानुसार रूजदूरी पद्धति के लाभ (40र्आा58९५ ० प्रा १बह० 
89#था।)--इस पद्धति के भनुसार मुगतान करने के तिम्त लाभ हैं-- 

4. सरल प्रणाली--यह पद्धति अत्यन्त सरल होने से ध्प्तिक व नियोजकओो 
वाया आसानी रहती है। भारतीय श्रमिक अधिकौशत अशिक्षित होने के कारण यह 
अर्पी फिशेष कादर ले लाणयोग्ते है * 

2. लोकप्रिय अ्र्णालौ--यह प्रछाली श्रमिको के प्रत्येक वर्ग तथा उतके 
संगठनों द्वारा पसन्द की जाती है। इसके श्रन्तगंत सभी श्रमिक वर्गों मे एकता की 
आवना को प्रोत्साहन मिलता है । 
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3. निश्चिवता एवं निवम्चितता--इस पद्धति के झल्तर्गत मजदूरी के मुगतान 
में निश्चितता तथा नियमितत्रा पायी जादी है। प्रत्येक श्रमिक्त को निश्चित वेवन 
नियमित रूप से मिलने का विश्वास रहता है । आय की निरिचितता तथा नियमितता 
के कारण प्रत्येक श्रमिरु अपते झाय तथा व्यय में समायोजन द्वारा एक निश्चित 
जीवन-स्तर बनाए रखने का प्यास करता है । 

4. उत्पादन के साधनों दा डचिंत उपयोग- इस पद्धति में कार्य सुचार रूप 
से एवं तसल्ली से होने के कारण यन्त्र. औजार, कच्चे माल आदि साघरों का उपयोग 
डग से होता है । 

5. प्रशारामिक ब्यप कप्र एवं झ्लासावो से पूर्स इस पद्धति में निरीक्षण करने 
की झ्धिक ग्रावश्यकता नहों होती है तथा उस पर व्यय प्रधिक नहीं करने से 
प्रशाशातिक व्यय भी कम होता है तथा झासानी से प्रशासन क्रिया जा सकता है। 

6 विभिन्न रुकावटो के गन्तर्गंत उत्पादन होने पर भी यह पद्धति लाभूर्य 
है। प्राकृतिक कारणो जैरे वर्षा झ्रादि के कारण कार्य मरे रुकावट पझ्ाने पर कार्य बन्द 
हो जाता है । उस स्थिति में यह पद्धति उचित होती है । 

समयातुप्तार मजदूरी पद्धति के दोष (0फथा(5 ० १76 १५०४९ 9]ंघा)- 
समयानुसार मजदूरी पद्धति के भ्रस्तर्गत हमे निम्न दोष देखने को मिलते हैं-- 

4, कुशल अरभिरों को कोई प्रेरषा नहॉ--इस पद्धति के प्रतुसार श्रमिक मन 
लगाकर तथा ईमानदारी से काम नहीं कर सकते क्योकि उन्हें यह मालूम रहता 
है कि एक निश्चित मजदूरी नियमित रूप से मिल लाएगी चाहे ये कम काम करे 
झथवा अधिक । 

2. कुशल-प्रकुशल सब बराइर--इस पद्धति के अनुसार चाहे कुशल श्रमिक 
हो अथवा प्रकुशल सभी को समात मजदूरी मिलती है | परिणामस्वरूप कुशल श्रमिक 
भी कम रुचि रस कर याय॑ करने क्षगत्ते हैं और उनकी करार्य-क्षमता घट जाती है । 

3. श्रकुशछता को प्रोत्साहन--कुशल श्रमिक द ग्रकुशल श्रमिक दोहो को 
समात मजदूरी मिलने का प्र है कि भ्रकुशत श्रमिक को पुरस्कृत किया जाता है प्रौर 
कुशल श्रमिक को दण्डित फ्रिया जाता है । इससे झकुशलता को प्रोत्साहन मिलता है। 

4. काम-चोरो--जब निश्चित मजदूरी निय्रमित्त रूप से मिलती है तो 
श्रमिक एक दिए हुए क्वाम क्यो एक लम्बे अरे के बाद समाप्त करता है । वह काम से 
जी भुराता है। 

5. श्रम-पूंजी सघ्ष--इस पद्धति के अनुसार मुगतात करने से प्रकूशल व 
कुशल दोनों प्रकार के श्रसिक्तो को समान मजदूरी दी जाती है जिससे कुशल श्रमिक 
हडताल, धीमे काम वी प्रवृत्ति का सहारा लेते है । 

निष्कर्ष--समयानुसार मजदूरी के बुएण-दोपों को देजने से हम इस निष्कर्ष 
पर पहुँचते है कि जिन कार्यो को मापा नही जा सकता--जैसे चित्रकासे का कार्य, 
अध्यापक य॑ डॉक्टर का वार्य झ्रादि, उनमे सढ़ पद्धति उपयुक्त हे । 
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2 कार्यानुसार मजदूरी पद्ति 
(70००९ १४३४० $फएांथा) 

कार्यानुसार मजदूरी भुगतान के लाभ--कार्यानुसार दी जाने वाली मजदूरी 
पद्धति के निम्ताकित लाभ हैं-- 

इस पद्धति के प्रन्तगत मजदूर को उसक कार्यानुसार मजदूरी जाती है चाह 
उसमें कितना ही समय क्यों नहीं लग ! जब मालिक कम लायव पर अधिक्त उत्पादन 
की माता चाहता है, तब यह पद्धति प्रपनाई जाती है । कार्य की भात्रा ही मजदूरी 
के मुगतान का पझ्राघार हाता है। जो श्रमिद् भ्रधिर कार्य करता है उसे भ्रधिक सजदूरी 
दी जाती है तथा जी कम का करता है उसका वरम मजदूरी मिलती है । 

3 योग्यतानुसार मुयतान--झधिर कार्य करन दाले योग्य श्रमिक का क्‍्रधिक 
मजदूरी का भुगतान तथा कम कार्य करत बाले अयोग्य मजदूर को कम मजदूरी का 
मुग्तान किया जाता है । 

2 प्रेरणात्मक पद्धति--अधिक कार्य करत वाले को भ्रधिद्ष मजदूरी दगर 
प्रोत्याहन दिया जाता है ! इससे काथकुशव श्रमिकों को अधिक कार्य करन की प्रेरणा 
मिलती है । 

3 पअ्रधिक उत्पादन--श्रमिक्रा का कायानुसार मजदूरी मिलने सेब अधिक 
समय तक कार्य करते हैं जिसस उत्थादत मे अधिऊ वृद्धि होती है । 

4 उत्पादत-डयय कम--इस पद्धति का धन्तर्गत उत्पादत श्रधिक करन के 
कारण प्रति इकाई उत्मादन लागत कम झाती है और परिणामस्यरूप श्रमित्रों व 
समाज क॑ सदस्या का कम कीमत पर वस्तु सुलभ हो जाती है । 

5 सम का सदुषयोग--इस पद्धति क प्रन्तर्गत श्रमिक ग्रपन खाली समय 
मे इधर-उधर धूमन की बजाय भ्रपत झाप का काय में लगा रखता है जिससे उसक 
समय का सदुपयोग भी हाता है और उस भ्रधिक मजदरी भी प्राप्त हा जाती है | 

6, अ्रभिक-नातिको मे सघुर सम्बन्ध--काय की मात्रा के अनुसार श्भिता 
को भुगतान प्राप्ठ होता है $ इसलिए व धीम कार्य बरन बो प्रवृत्ति तथा हडताल 
आदि करने व प्रयास नहीं बरत । दानो पक्षा मे प्राय सघुर सम्बन्ध रहत हैं । 

7. श्रक्विष्ते को गतिशोलता में वृद्धि--वर्यानुसार मजदूरी मिलन व बारण 
जहाँ भी प्रधिक मजदूरी मिलेगी श्रमिद वही जाकर बाय करता झथितव पसन्द 
करेगा । समयानुसार मजदूरी की तुलना म॑ कायानुसार मजदूरों पद्वति के अन्तयत 
अ्मित्रो मे अधिक गतिशीजता पायी जाती है । 

8 श्रमिकों के जीवन-स्तर से सुघार--कर्यानुसार मजदूरी मिलन के कारण 
अधिक मजदूरी अधिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को मिलती है ॥ उनका जीवतस्थर 
ऊँचा उठता है और कार्य क्षमता बढती है । 

3. निरोक्षण व्यय में कमी--इसके अन्तर्गत निश्चित क्षाय की मात्रा तया 
किस्म निश्चित होने से कार्य ब्रा निरीक्षण आदि करने की जरूरत नहीं हांव से 
निरीक्षण व्यय बम होता है । 


सजदूरी और उत्तादकता 47 


0 उपनोक्ता दर्य को छाम--उत्णदद अधिक होता है। उत्यादव लागत 
कम आती है। परिश/्मस्वरूप दल्तुश्नो री वीमत भी कम होती है । इससे उप्नोक्ता 
दर्ग की स्गन होता है । 

कार्यनुसार मजदूरी पद्धति के दोष (एव्णशा रण शुच्च्ट १४ग१९ 
5फ९०)--देस पद्धति के निम्नविखित दोय हैं-- 

! मजदूरी में कोती--वमी-त्॒मी बह देखने में आता है कि जब श्रमित्र 
आधिक वार्य वरके अधिक परारिश्रमिक प्राप्त बरने लगता है तो नियोक्ता मजदूरी दर 
में कटौती करके पारिश्रिमिर में से फ्टौसी कर लेते हैं। 

2 स्वास्टय पर बुरा प्रभाव--अविक काई प्रधिश मजदरी के लोग सें 
श्रमिक गधिक कार्य बरतने समते हैं । वे झपने स्वास्थ्य या स्योव नहीं रखेते। बाद 
में टमक्ा परिणाम यह होता है कि श्रमिकत्त दीमार गहने लग जाता है। उसकी 
कार्यक्षमता घटने लगती है । 

3, उत्पादन की निम्त शिक्ष्म--अप्रिक अधिक मजदूरी प्रास्त झरने के लोभ 
मै झधिक कार्य नेजी मे करता है। द्समे उत्पादन दी माचा में तो वृद्धि होती है, 
भेकिन उत्तादन की क्स्मि बटिया के स्थात पर घटिया आते लगती है । 

4 मजदूरी को प्रनियवितता तथा अ्रनिश्चितता--श्रमिक वी मजदूरी 
निश्चित तया नियमित नहीं होती है + वीसार होने पर प्रयवा कारखाना बन्द होने 
पर श्रमिक को कुछ भी मजदूरी नहीं मिलती है । 

5. बलात्मक तथा बारोगो वाले वारयों में भ्रयुष्युक्त--यह पद्धति ब्लात्मफ 
कार्यों जैसे चित्रकारी, खुदाई तथा भ्रम वारीकी वाले वायों में उपयुक्त नहीं है । 

6, श्मिर-संघों पर विपरीत प्रभार--कार्यादुसार शजदूरी देते के कारण 
श्रमिक्र अधिक कार्य अ्रिव मजदू री! के सोम में पड़े रहते हैं। वे अपने संगठन के 
लिए समय नहीं निकाल पाले । इसका परिशणान सुदद्र एंड सुमंगशित खमितरन्सयों का 
प्रभाव होता है । 

4 श्रमिरों में पारस्परिक एकता का श्रभाव-कार्यानुनार मजदूरी के 
पत्त्ंत श्रमिक कुशत, अर्दधकुशत एवं प्तुशच कर्मों मे बेंद्र जाते हैं। वे प्राय 
एक-वूसरे के तझदीक नहों भाते टै । उठसे प्राथिक प्रसमातता उत्तत्न द्वो जाते से 
प्राय” परस्पर स्वेह लथा एकता नहीं हो गाती है । 

जव कम लागत पर अधिक उत्पादव करना होता है तथा योस्यतानुमार देवन 
दिशा जाता हो वहाँ पर कार्यादुसार मजदूर मुगतान पद्धति उचित है । 
प्रेरणात्मर मजदरी मगतान की रोतिर्यां 
























मजदरी हगतान कार्यायुसार लेटा समयान॒सार दा नयी मे किया जाता है। 
चेकित इन होती तरीकों द्वारा दी बई मददूरी वी झालोचता समय-समय पर विकिन्न 
अैज्ञानिक प्रजन्ध थिल्रेषज्शों ने की है ॥ इन दोतों हो सीतियो के अपनेन्ग्रपने लाम तथा 
दोप हैं । इन दोनों ही रीतियो हे मिलाते से एक प्रमतिश्ठीत मजदूरी पद्धवि का 
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प्रादुर्भाव प्राडु्भाव हुमा है है | जिस भप्रस्णात्मक मजदूरी पर्दा प्ररणात्मक मजदूरी पद्धति (श०ह87658ए6 ३86 5996०) 
अथवा मजदूरी ग्रुगतान की प्ररणात्मक रीति (00शाद४८ $)शंशा) ण शंध१० 
#2४0८४७७) बहा जाता है । 

इस मिश्रित प्रणाली (कार्यानुसार मजदूरी तथा समयानुसार मजदूरी) के 
अन्तगत श्रमिक को निश्चित न्यूनतम मजदूरी के भ्तिरिक्त और भी _मुगतान किया 
अता है जिम अभ्रधिताभाँय (80705) प्रथवा प्रीमियम (?7070070) कहते हैं। 
इसमे प्रमाप उत्पादन (ञथ्यतवा0 0ण:७:) के जिए एक विश्चित मजदूरी दी 
जाती है । इससे प्रधिंक बाय वरने पर बढती हुई दर से अतिरिक्त पारिश्रणिव दिया 
जाता है जिससे योग्यता को पुरस्कार मिल सके तथा काय वी किस्म में भी ग्रिरावट 
नही झाए । 

उदाहरणत यदि एक काय 3 दिन में करना है श्लौर मजदूरी 4 ₹ प्रतिदिन 
दी जाती है तथा काय 2 दिन म पूरा बर लिया जाता है तो श्रमिक का दो दित का 
मजदूरी 8 € तथा एक दिन दचान बे लिए 2 रू प्रौर मिलेंगे। भ्रतः कुछ मजदूरा 
0 € होगी जो कि ग्रौसत मजदूरी 4 रू से भ्रधिक है। प्ररणात्मक मजदूरी मुगवात 
की रीतियो का वर्गीकरण मजदूरी प्ररणात्मव पद्धति मे पाए जान वाले महेत्वपूण 
तत्त्वो के भ्राघार पर किया गया है ।! ये तत्त्व है -- 

] उत्पादन की इकाइयाँ (0णा5 ० 00एए) 

2 भाप समय (80800350 पु॥छ७) 

3 काय मे तगा समय (77776 ७/०7८००) 

4 बचाया गया समय (7॥7० 59४6०) । 

किसी भी प्ररखात्मक मजदूरी भुगतान की पद्धति श्रपनाते समय मजदूरा 
निर्धारण में यह वात ध्यात भे रखती पडग्री कि उत्पादन वी इबाइयाँ क्रितती ह 
समय कितना दिया गया है कितना समय लगा सौर बितना समय बचा प्रादद | 

प्रसणात्मक मजदूरी मुगतान की विभिन्न रीतियाँ या पद्धतियाँ निम्नविखित है- 

व. ड्ेवर-परद्धति (उ99ण 9००७ 9४० ॥॥)- इसका प्रतिपादन 
वज्ञानिक प्रवधक के जनक श्री एफ डल्ल्यू टतर ने कियां। इसम दो प्रकार का 
कार्यानुत्तार दरो का सम्मिलित किया गया है--एक झौतत उत्पादन स॑ प्रथिक तथा 
दूसरी औसत उत्पादव तया उतस्त बम उत्पादन करने पर दी जाने वाली मजदूरी। 
इन दरों म॑ काफी अ्रतर पाया जाता है ६ 

उदाहरण क लिए 8 इकाई प्रतिदिन प्रमाप उत्पादन (58909 097०) 
तय किया ग्रमा है । इतना या इससे अधिव उत्पादन के लिए प्रति इकाई दर । रुपया 
हो, शकही; है. पसललु ६ इकाई (प्रम्फा इकग्ई) रे कण सरणए्दल होले, पर प्रति इपई 
दर 75 पैसे हो सकती है। ग्रत 38 दकाइयो का उत्पादन वरने वाले को 8 म्पय 
0 इकाइया उत्पादन करने वाले को 0 ६ लेकिन 7 इकाइयों दा उत्पादन करन 
बाल को 75 पैसे प्रति इकाई के हिसाव से 5 रू 25 पैसे मिलेंगे । 
3. काइफर £& 32. धाएलफरा०३ ७ शश5०००टो 24304 2९००८४, ए 302 
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इस प्रकार टेलर पद्धति कुशल श्रमिकों के लिए विशेष स्प से प्रेरणात्मक है, 
क्योकि ऊँची दर के हारा उनको अपने परिश्रम का पुरस्कार मिजता है, परन्तु 
झकुशल श्रमिको को यह पद्धति दणष्डित करती है | यह झाय में ग्रसमानता को बढावा 
देती है । वर्तमान समय में इस पद्धति का एक ऐतिहासिक महत्व रह गया है क्योकि 
झाय है, असमानता के स्थान पर आय की समानता” पर अधिक जोर दिया जाने 
लगा है। 

2 पे मिल दि ल्‍से प्रीमियम पद्धति (25९५ एव 595९7) --इस पद्धति का 
प्रतिपादन प्रो एफ ए हैल्‍्से द्वारा किया गया था । इस पद्धति में कार्यात्रसार तथा 
समयाबुसार मजदूरी मुगतान की रीतियो के लाभो का मिश्रण है तथा इनके दोषो 
को छोड दिया गया है | इसमे एक प्रमाप उत्पादन निश्चित समय में पूरा करना 
होता है। यदि कोई श्रमिक दिए हुए कार्य को तिश्वित अबधि से पूर्व ही समाप्त 
कर लेता है तो उसे बचाए हुए स््य ([8 89६९0) के लिए प्रतिरिक्त 
पारिश्रमिक दिया जाता है। यदि किसी कार्य हेतु 0 घण्टे निश्चित किए गए हैँ 
भ्रौर कार्य 8 घण्टे मे पुरा कर लिया जाता है तो थ्रमिक को 8 घण्टे के पारिश्रमिक 
के श्रतिरिक्त बचाए गए समय (2 धण्टे) के लिए दर का 50% भुगतान किया 
जाएगा । यदि १0 रू. प्रति घण्टा समय मद्रदूरी है तो प्रीमिमम $ (दर >< बचाया 
गषा समय ) के बराबर अर्थात्‌  (!0)८2) --१0 रु होगा तथा मजबूरी 8%0 
580 रु. प्र्थात्‌ कुल मुगवान 80 +- 0-+90 रु. किया जाएगा । 

इस पद्धति के भन्तर्गतत दचाए गए समय के लिए तिरिदित दर पर प्रीमियम 
दिया जाता है तथा मजदूर को समयानुसार मजदूरी की भी भारण्टी रहती है जिंपसे 
नियोक्ताओं को भी अधिक मजदूरी का भुगतान नही करना पड़ता है। 

इरा पद्धति पी सबसे वड़ी कमजोरी यह है कि मालिक किसी कार्य के करने 
का प्रमाप ($8॥0974) प्रधिक रख देता है जो कवि पूरा करना सम्भव नहीं हो | 
उस स्थिति मे श्रमिकों को हानि उठानी पडती है । इसलिए कार्य का पश्रमाप उपित 
एव वंज्ञानिक प्रवन्धक्रो द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए । 

3. शत-प्रतिशत समप प्रीभियम घोजना (78० 00 एश०श॥ परंण8 
एफश्णांणा। ?]॥) --जहाँ समय ग्रयवा कार्य ग्रध्ययन द्वारा समय प्रमाष (वा 
$0970970$ ) निर्धारित किए जा सकते हैं वहाँ श्रमिकों को उनके द्वारा बचाए गए 
समय (776 59४८0) के लिए घत-प्रतिशत दर पर प्रीमियम दिया जाता है । 

उदाहरण के लिए 0 घण्टे किसी कार्य हेतु निश्चित करिए जाते हैं तथा 
समय दर (परांशा४ 8४६) 0 रु प्रति घण्टा है। कार्य 3 घण्टे मे पूरा क्या जाता 
है दया समय 2 घण्टे बचाता है तो उसको $ घण्टो के 80 रु, मजदूरी तथा 2 घण्टे 
बचाने के कारश 20 रु प्रीरियम के रूप मे अर्थात्‌ कुल मुगतान 00 रुपये किया 
जाएगा। 

इस योजना में भी समयानुसार मजदूरी की ग्रारष्टी दी जाती है तया बचाए 


गए समय (7006 525८0) हेतु भी दर दही रल्ली जाती है ॥ कुइलता को इससे 
प्रधिक प्रेरणा +म्सती है + 
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4 रोबन योजता (१०४श॥ ?'७)--इस पद्धति के प्रतिपादन का श्वैय 
श्री जेम्स रोवद को है। इसके ग्रन्तर्गत समय के झाधार पर मजदूर को न्यूनतम 
मजदूरी की गारण्टी दी जाती है । एक प्रमाप समय किसी कार्य को पूरा करने हेतु 
निश्वित कर दिया जाता है | यदि दिए हुए समय से पूर्व ही कार्य कर लिया जाता 
है तो बचाएं गए समय के लिए कुल समय के अनुपात में भुगतान किया जाता है। 
उदाहरण के लिए यदि कोई कार्य 0 धण्टो मे पूरा करना है और वह कार्य 6 घण्टो 
में पूरा कर लिया जाता है, बचाया हुआ समय 4 घण्टे है और समय दर 0 5 
प्रति घण्ठा है तो इसके झ्न्तर्गत प्रीमियम होगा-- 

बचाया गया समय (]80८ 53४०0) 


कैफ प् उच उेगए 7 हापउतर लिया पर/आ० ॥28 दा 
दिया गया समय (7378 #॥0७६४ ) 2 लिया गया समय[ 20) 2८ दर 


4 
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अत श्रमिक को 60 रु (6>८0) मजदूरी तथा 24 रु प्रीमियम प्रर्धात्‌ 
बुल 84 ₹ प्राप्त हींगे। 

इस पद्धति के भ्रन्तर्गत हैल्से पद्धति की तुलना में अधिक प्रीमियम प्राप्त होता 
है । लेकिन यह तभी सम्भव होगा जब बचाया गया सम्रय (770$ 85४60) दिए 
हुए समय (7008 /०४४७) का 50% से कम हो । यदि बचाया हुआ समय 50% 
हैं तो दोनो में समान तथा 30४ से भ्रधिक होने पर हैल्से पद्धति के भ्रन्तर्गत प्रधिक 
प्रीमियम प्राप्त होगा । 

5 इमरसन योजना ([7770750४ 79॥)--इसका प्रतिपादन प्रो इसरसन 
मे किया । यह पद्धेनि रोवन पद्धति के अनुसार कार्य-क्षपता के सूचबॉक तथा किए 
गए कार्य के समय के मूल्य पर आधारित है । इसमे सूचकॉक प्रमाप समय [9शए26 
"॥॥०) में लिए गए वास्तविक समय का भाग लगाकर ज्ञात करते है | उदाहरण के 
लिए 36 प्रमाप समय के धण्टो का काये 40 घण्टों मे होता है तो कार्ये-क्षमता या 
कार्य कुशलता 90 प्रतिशत होगी | विभिन्न कार्यकुशलताओं के लिए विभित्र प्रीमियम 
की दरें निर्धारित की जाती हैँ । कम से कम 65% तक की कायंकुशलताग्री को 
प्रीमियम दिया जाता है । इस प्रकार की पद्धति उन छोटे कर्मचारियों के लिए लागु 
की जाती है जिनकी कार्य क्षमता बहुत कम होती है तथा जो शव-प्रतिणत प्रीमियम 
योजना के प्रमाप को भ्राप्त नही कर सकते हैं । 

6 चैप्ट को कार्यम्रार एव बोवस पद्धति (क्ला/( प्रश्चछ८ 4 80005 
$99श०)--इस पद्धति का प्रतिषादन श्री हेनरी एल गैण्ट ने क्या था। इसके 
अन्तगंत हैल्से योजना के समाव धीरे-घीरे काम करने वाले श्रमिकों सो प्रति धण्टा 
की दर से और तेज काम करने वाले मजदूरे का इकाई दर से मजदूरी दी जाती है। 
साथ ही टेलर पद्धति के समाव यह प्रमाप (5:8706«50) तक पहुँचन में समर्थ झोर 
असमय्य मजदूरों मे निश्चित रूप से भेद करती है | गैण्ट योजना सब योजना वी 
प्रति धण्डा दर की गारण्टी देता है। यदि दिए हुए समग्र में कार्य पूरा नहीं किया जाता 
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है तो मजदूरी तो दी जाएगी लेकिन उसको बोनस् श्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं 
होगा । यह बोनस 20 से 25% तक होता है जो कि दिन के अन्त से काम में लाया 
जाता है । 

डदाहरए के लिए किसी कारखाने मे एक श्रमिक को 8 घण्टे का्य करना 
होता है । मजदूरी 2 रु प्रति घ॒ण्टा है तथा काम भी 8 धप्टे मे पूरा होने बाब्रा होता 
है । यदि श्रमिक उम्र कार्य को 8 धण्टे मे पूरा कर लेता है तो उसको 20% बोनस 
उसकी कुल मजदूरी का दिया जाएगा। & घण्टे की प्रजदूरी 2 रु प्रति घण्टा के 
हिमाब से 6 रू तथा 20% वोनस में 3 20 पैसे ग्र्थात्‌ कुल 9 रु 20 दैसे 
मिलगे। यदि 8 घण्टे मे उस काय॑ को पूरा नही करता है तो उसे केवल 6 ₹ 
मजदूरी के रूप मे मिलेंगे लेकिन बोनस नहीं मिल्ेगा 

पर. परिदर्तत पैशना पद्धति (8॥079 5०006 5५50॥)--इस पद्धति के 
अन्तगंत मजदूरी मे परिवर्तन वस्तुओं की कीमतो तथा जीवन-निर्याह जागत एवं लाभो 
मे परिवर्तन के साथ किए जाते है । यदि वस्तुओ बी बीमतों, जीवन-निर्वाह लागत 
तथा लाभो मे वृद्धि होती है तो उसी ब्नुषात मे भी मजदूरी मे वृद्धि की जाती है । 
यह पद्धति नियोक्ताश्रो द्वारा, उन वस्तुओ्रो में जितकी कीमतों मे ग्रधिक परिवर्तन होते 
है, चाही जाती है । किर भी इस पद्धति कई बई कारणों से पिरोध जिया जाता है । 
कीमतों में होने वाले परिवर्तत को सन्तोपश्रद तरीके से मापना कंठित है क्योकि 
बीमतो में परिक्तत कई कारणों से होते रहते है । साथ ही बाजार की शक्तियो पर 
मजदूरी-निर्धारण हँतु श्रमिको को नही छोडा जा सकता । इसके भ्रतिरिक्त नियोक्ता 
तथा श्रमिक अपगे-अपने फायदे के लिए कीगतो मे परिवर्तन घाने का प्रयास फरेंगे 

मजदूरी भुगतान के तरीको का श्रमिको की झ्राय स्वय उनकी दक्षता, राष्ट्रीय 
लाभांश एवं भ्राभिक कल्याण पर महत्त्वपूर्ण भ्रमाव पड़ता है।ओ पीयु के 
ग्रवुसार यदि उत्पादन में हुई वृद्धि का विवरण श्रमिकों मे उनके योगदान के ग्नुसार 
किया जाता है तो इससे उतके आधिक कल्यार भे वृद्धि होती है। यह उस स्थिति में 
हो सम्भव है जब मजदूरी का मुगतान सामूहिक सौंदेकारी के नियल्वण मे कार्यानुसार 
किया जाए । 

एक अच्छी प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति की विश्ेतताएँ 
(एागब्लशांजांए5 ७ 5000 ॥फ0्ध्ज्ीए९ १४४१० 59 80॥) 

विसी भी फर्म या उद्योग द्वारा एक प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति लाग्र करते 
समय उत्पादन, बचाया गया समय, लिया गया सम्रयथ और प्रमाप समय झादि 
आधारभूत तत्त्वों को शामिल किया जाता है। इस प्रकार जिसी भी योजना में 
निर्म्नाँकित विशेषताएँ होनी चाहिए-- 

।, कोई भी पद्धति सरल, समभने योग्य तथा श्रमिकों द्वाया गणना के योग्य 
होनी चाहिए 

2. उत्पादन तथा कार्यकुशलता मे वृद्धि के साथ-साथ झ्लामदनी मे प्रत्यक्ष 
रूप से परिवर्तंत होना चाहिए । 
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3 श्रमिकों वो तुरन्त उनकी आाय प्राप्त होनी चाहिए। 

4. कार्य प्रमापो (/०॥ 82704705) को सुव्यवस्थित भ्रध्ययन के पश्चात्‌ 
निश्चित करता चाहिए । 

5 किसी भी परिवर्तेन पर प्रेरणात्मक मजदूरी की ग्रारण्दी वी जाती 
चाहिए । 

6 श्रमिक्रों को आधार घण्टा दर की गारण्टी दी जानी चाहिएं। थदि दिया 
हूप्मा प्रमापी कार्य पूरा नहीं होता है तो श्रमिव्रों की पुन प्रशिक्षरा देना चाहिए । 

4, प्रेरणात्मक पद्धति उद्योग तया सस्यान के लिए मितव्यमी होती चाहिए । 
जिससे न केवल उत्पादन में हो वृद्धि हो वल्कि उत्पादकता मे वृद्धि हो और प्रति 
इकाई लागत में कमी हो । 

8. श्रमिकों के स्वास्थ्य तथा बल्याणा पर विपरीव प्रभाव नही पडना चाहिए। 

9. तकनीकी परिंवर्ततों या सोजना से परिवर्तन करने हेतु इस प्रकार को 
मौजना लोचपूर्णे होनी चाहिए । 

0. प्रेरणात्मक पद्धति से श्रमिकों मे सहयोग, एकता एवं आ्ातृत्व वी भावना 
की बढ़ावा मिलता चाहिए । 

किसी भी प्रेरणात्मक मजदूरी भुगतान की योजना को जल्दबाजी मे लागू 
तही करता चाहिए । इससे सस्थान प्रबवा उद्योय को लाभ होने के स्थात पर हानि 
होने के ही प्रधिक प्रदसर होगे । प्रत इस प्रकार की योजना को लागू करने से पूर्व 
प्रमाप कार्य, प्रराप समय, दक्षता झ्ादि का सुब्यवस्थित ढग से प्रध्ययत करन चाहिए 
तथा इसे योजनाबद्ध तरीके से लायू करता चाहिए जिससे कि वांछुतीय लाभ प्राप्त 
किए जा सकें । 


प्रेरणात्मक सजबू री योजना की बुराइयो के सम्बन्ध में सावधानियाँ 
(ए:९८४एफ0ाड 259०५(7॥-९((९९४४ 06 [त०शा() ४ १४०४९ 5५5९४) 
सभी प्रेरशात्मक योजनाएँ लाभपूर्ण नही होती हैं । उनमे कुछ खामियाँ भी 
होती हैं जिनको लागू करते समय हमे ध्यात मे रखना चाहिए । ये निम्ननिद्वित हैं-- 

. श्रमिकों की यह झादत बन जाती है कि प्रेरणात्मक योजता के अन्तर्गत 
बे उत्पादन की स्‍श्रोर ध्यान अधिक देते हैं जवकि उतल्लादन की किस्म की झोर ध्यान 
नहीं देते । धटिया किस्म की वस्तु उत्पादित करने से ब्राजार में उपकी बिपी ग्रधिक 
नही हो सकेगी तथा जिस सस्थात मे योजना लागू की गई है वह उसी के लिए घातक 
सिद्ध होगी | इस बुराई को दूर करने हेतु उत्पादन पर जाँच तथा निरीक्षण लागू 
करता होगा। 

2 कभी-कभी प्रेरणात्मक योजनाम्ो को लागू करते से उनमे परिवर्तंन- 
शीलता का प्रभाव प्राया जाता है जिसके परिणामस्वरूप नवीन उत्पादन की रीतियों, 
मशीनों, झाधुनिकीकरण तया विवेकीकरण आदि के लाभ प्राप्त नही हो पाते । प्रत 
५0% को लागू करने हेतु प्रेरणात्मक योजना मे लोच का ग्रुर थाया जाता 
चाहिए। 
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3. प्रेरणात्मक योजबा के ग्रल्वर्गत श्रमिक अधिक कार्य अधिक मजदूरी के 
लोग से कार्य करते रहते हैं और प्राब सुरक्षा सम्बन्धी नियमों का ध्यान नही रखते। 
परिणामस्वरूप दुयंटनाएँ झबिक होती हैं। दुर्घटनाओं को कम करने द्वेतु भी श्रमिकों 
पर तिगरानी रखनी पड़तों है 

4. अबिक मजदूरी ब्राप्त करने के लोभ से प्रधिक् कार्य करने से श्रमिकों 
के स्पास्थ्य पर बुरा अ्रसर पडता है और इससे उतकी कार्य-ज्ञमतरा पर वित्रीत 
प्रभाव पडता है। इसके लिए प्रेरणात्मक झाय की झविकतम सीमा निश्चित 
करवी चाहिएु। 

5 अधिक दक्ष श्रमिक को प्रथिक तबा कम दक्ष श्रथिक्त को कम मजदूरी का 
झुगतान किया जाता है । इससे प्रा वी झनमादता बदलती है। दस झंसमायता के 
कारण ग्रधिक दक्ष तथा कम दक्ष श्रमिकों में आउस में ईप्याँ की भावत्रा उत्तन्न हो 
जाती है कौर उनसे एकता का प्रभाव पनउता है। झा सम्बस्थी अझलर यंद्रि 
वैज्ञानिक ढंग से चताई गई योजनाओं के परिणामन्वरूप होता है तो फिर श्रमिकों 
को ग्रापस से किसी तरह की ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। इसके लिए श्रमिक सथो का 
दायित्व है क्रिवेअपने समी सदस्यों के वोच मयूर सम्बन्ब एव एकता की भावना 
पैदा करें। 

6. भुगतान के प्रेरणात्मक तरोको को कभी भी ग्च्छे श्रम-प्रवन्ध सम्बन्यों 
फा प्रतिस्यापन (5005070(6) नहीं समझता चाहिए । झत गअच्दे थम-यवन्ध 
सम्बन्धो का होना भी आवश्यक है । 

लाभ-पअंश-नागिता 
(छाण-क्रथाड़) 

प्राथीव श्रायिक विचारबादा के भ्रन्तगंत लाम पर सम्पूर्ण श्रवित्ार प्‌ुजीपति 
का माना जाता था । मार्क्स के अनुसार लाभ चोरी की हुई मजदूरी है' तथा वर्तमान 
समय में समाजयादी विचारधा ए तथा कल्याणजारी शाज्य वी स्थापता हो जाने ते 
किसी भी सस्याव या उद्योग मे उत्पन्न लाभ पर न केवच साहसी का हीं प्रविकार 
माना जाता है बल्कि यह समझा जाने लगा है कितिता अमक्रों के सहयोग 
के वाभ प्राप्त नहों क्रिया जा सकृता। लाभ मे से श्रमिक्रों को भो हिस्सा दिया 
जाना चाहिए 

लाभ अद-भागिता को बोजता सई॑प्रयम क्रान्सीसी चितक्षार श्री एम. लेक्लेयर 
(४. [<८०) ८८) ने सन्‌ 820 थे आारम्म क्षी । इसके पठुसार यदि लाम का कुछ 
हिप्सा श्रमिकों को दे दिया जाए तो इससे और अग्रिक लाम एवं दचत होती है । 

अर्थ (3४आएत8)--लानअन-भागिता के अन्तर्गत नियोजक श्रमिकों को 
उनकी मजदरी के अतिरिक्त लाममे से कुद्ध हिम्पा देता है यददि दोदी पक्षों के 
बोच संमकौते वर आदारित होता है । हिसो भो सस्यान मे प्राप्त लाभ प्रौद्योगिक 
प्रयाली का अमिल म्रंप है प्रौर श्रमिकों के ज्ञोपण को समाप्त करने हेतु इस योजना 
के महत्व पर जोर दिया गया है । 
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लाभ-प्रश भागिता की वाँछनीयता 
(0०शा००0709 णी 0707-शाथ्ा॥॥8) 

लाभ भरणश भागिता की योजना से सामाजिक लाभ (502८४ /75026) प्रदात 
किया जा राकता है। किसी भो सस्थात में जो लाभ भ्राप्त होता है वह श्रमिकों के 
बास्ण से होता है प्रोर यदि हम इस लाभ मे से थ्रमिको को बुछ भी नही दें तो यह 
उनदे प्रति भ्रम्याय होगा । 

यदि साभ का हिस्सा श्रमिकों को न देकर पूजीपति या साहसी रख लेता है 
तो इससे श्रमिकों व माविक वे सम्बन्ध मधुर पद्टी रहते । इसस श्राए दिव हडताव, 
धीमी गति से काय करने वी प्रवृत्ति स प्रोद्योगिक उत्तादन मे गिरावट प्राती है! 
प्रत भच्छे भौद्योगिक सम्द ध बनाए रसने तथा उत्पादन पे बृद्धि बरने हेतु लाभ 
झश भागिता यौजना का होना भ्रावश्यक है। 

ताभ भश भागिता में श्रमियों को मजदूरी के अ्रतिरिक्त लाभ में से हिस्सा 
मिलता है जिससे श्रमिकों वी कायजुशलता म वृद्धि होती है बोर इसके परिणाम 
श् उत्पादकता मे बृद्धि होगी । इससे भ्रच्छी योग्यता वाले श्रमिब प्रावधित 
ह्वोत है । 
लाभ ग्रश भागिता योजना वी सी गाएँ 
([गाधथधा।ण5 ए #0॥ 5श7॥8 $00॥6) 

लाभ भ्रश भागिता योजना थो कुछ सीमाएँ हैं जो निम्तौकित हैं-- 

) श्रम संघ 'ेताप्नों द्वारा इसे योजना का विरोध किया जाता है क्योवि' 
श्रमिक नेताग्रा का कहना है क्षि इस योजना से श्रम सपो को दुर्वव बनाया जाता है। 
इससे श्रमिक मालिकों पर भाशित होते हैं । 

2 इस योजना के प्रत्तगत लाभ के लोभ म श्रमिक प्रधिक काय बरते हैं । 
झत उनकी कार्मकुशतता घटती है भ्रौर विम्न वास्तविक मजदूरी मिलती है | 

3 श्रमिकों को दिया जाने वाला हिस्सा झासानी से मालूम नही किया जा 
झबता है। लाभ भर श भागिता वी गणना एक उद्योग से दूसरे उद्योग, एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर प्रतग प्रवग प्राघारों पर होगी। इससे श्रमिक्रों मे कम हिस्सा तथा 
झधिक हिस्थ्षा पाने वाले दो वग होगे । इससे झ्ौदोगिक सघप उत्पन्न होते हैं । 

4 श्रमिकों को मिलने वाजा हिस्सा भ्रधिक नही होने के कारण वे मालिकों 
वी ईमानदारी में प्रविश्वास बरने लगते हैं भौर इस प्रकार बी योजना में भ्रधित 
२चि नहीं लेते । 

$ मालिक भी इसका विरोध करते ह। उनका कहना है कि जब श्रमिकों 
को उद्योग के लाभ में से हिस्सा दिया जाता है तो हानि होने पर श्रमिको द्वारा हानि 
का भार भी वहन करना चाहिए । वे इस योजना को एक पक्षीत्र थोजना बताते हैं । 

6 इस योजना के अन्तगत दोतो पक्ष अपना अपना भहत्त्व बताते हैं कि लाभ 
उनके प्रयास्तों का परिणाम है झौर इसस उनमे झ्ापस म कपडा उत्पन्न हो जाता है। 

7 श्रमिकों को जब उद्योग के लाभ म रे हिस्सा दिया जाने लपता है तो वे 
सुस्ती से कार्य करते हैं जिससे उत्पादन मे गिरावट झ्राती है । 
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इस अकार की योजना पूर्ण रूप से कही भी सफल नहीं हुई है बग्मोकि इसी 
कई सीमाएं हैं। रिर भी हम कह सकते हैं कि द्दप प्रकर की योजदा की सकता 
के लिए एक ऐसे दातावरण की झावश्यकता है जिसमे दोनो पक्ष (श्रमिक व गालिक) 
एक दुसरे पर विगवास करते है । यह कहना कि इससे झौद्योगिक विदाद गहोंँ होगे, 
बिलकुल सही नही है । यह जरूर हैं कि इस योजना के लाथू करने से कुछ सीमा तक 
विवादों को कम किया जा सकता है । 


भारत में लाभांश (बोनस) थोजना + इवमिहास और ठाचा' 


सही ग्रथों हे बोनस के भुगतान बी प्रया का प्रादुर्भाव प्रथम विश्वणुद्ध के 
भ्रन्तिम दितो में हुग्ना था। इंस्त प्रश्त पर विचार-विमर्श के दौरान छ्वाइटले आयोग 
ने यह मत व्यक्त किया था-- 


“हमारे कहने छा मतदब यह नही है कि ऋपनी कार्यकुशरता के मौजुदा स्तर 
के प्रतुसार, कामार को पहले किसी प्लौद्योगिक प्रतिष्ठान के कारोबार में होने वाले 
लाभ मे सदा ही उचित भाग मिला हैया उसे झब मिलता है, लेकित जब तक 
उसका सगठत उतना दु््रंल रहेगा, जितना कि झाज है, तव तर इस बात का सदा 
खतरा बता रहेगा कि उसे उद्योग के कारोबार मे (मुनाफे का) उचित भाग पाते में 
रफलता न भितते । समय-संगय पर इस बात के सुझाव दिए गए हैं कि लाभ बाँटने 
को योजनाम्रों को आमतौर पर लागू करने से इस मुश्किल को प्राप्तात किया जा 
सकता है, लेकिन इध प्रान्दोलन ने भारत भे जए भी प्रगति नहीं की और भोश्योगिक 
विकास की मौजुदा स्थिति में ऐसी योजनाग्रो के लाभदायक या प्रभावी सिद्ध होने 
की सम्भावना नहीं है ।” 
युद्ध बोबस 


सत्‌ 94-!8 के युद्धकाल में वस्तुओ्रों के दाम बडे गए थे । नतीजा यह 
हुम्ना कि वास्तविक तनरझूजाहे तो कम हो गईं ौर दूसरी झोर व्यापार में लाभ बहुत 
बड़ गए | उस समय मजदूरों ने प्तिरिकत पैसे के लिए झान्दोबन जिया। छुछ तो 
इसलिए ऊक्रि बे झपने वेतन थौर वास्तविक तनख्वाहो के बीच ग्न्तर कम करना चाहते 
पे और कुछ इसलिए भी कि उद्योग द्वाए उस दौर मे कमाए गए ग्रतिरिकत मुनाफी भे 
भी हिस्सा बाँटने का उनका इरादा था । इस स्थिति में कुछ गौद्योगिक इकाइयों को 
झपने मजदूरों यो बुद्ध बोनस' देते पर मजबूर कर दिया । 

से समय दिया जाने वादा खोनस दो तरह बश था--(।) पह मालिक्षे 
द्वारा सइ॒मावना प्रदर्यंन के रूप मे केवल ग्रेच्युडी या पनुग्रह राशि के नाम पर दिया 
जाता था, (2) यह या तो महेँगाई भत्ते के बदले शिया जाता था या बापिक मजित 
प्रवकाश थे स्थान पर मिचता था । 


|. भारत सररार द्वारा ब्रकारित सादमें सामबो ते साभार । 
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मज्दूरों वा प्रधिवार 

दूसरे विश्वयुद्ध बे दौरान युद्शालीन बोनस वा प्र ऐसा ग्रुगतान समझा 
जाने जगा जो कि युद्ध के दौरान बसाए गए प्रतिरिबत सुनाऊ़े मे से मजदूरों को दिया 
जाता था। इंडियन सेबर केस (943) मुनाफा बाँदने थे बारे मं बोनस पर 
विचार विमर्श करने के बाद इस तिष्यपं पर पहुँची थी कि बोनस के प्रश् पर मर्देगाई 
भत्ते बे सवाल से भ्लग विचार परना चाहिए भौर यह एक ऐसा सवाल है जिसे 
मातियों या झपने वरमेंचारियो से वातचीत बरवे तय वरना है । उनके सालिको ने 
रवेच्छा से बोनस दिया, पर इस सवात पर प्रतेर विवाद भी भारत रक्षा भ्धिनियम 
फे प्रधीन भदाततो में उठाएं गए। झदालतों का बहना था ऊ्ि श्रम श्रौर पूंजी बे 
शद्पोग से ही भुनाऊे हुए हैं, इसलिए सन्‍दूरों भो प्रपित्रार है वि ये किसी समय 
विशेष में घतिरिक्त लाभ में हिस्सा बाँटने बी माँग बरें | प्रभी सत्र भी बोनस का 
दाया एवं पानूनी भ्रपिकार नहीं था । बेवत्र उसे मजदूरों वो सतुप्ट रखने की हृप्टि 
रे न्याय, तर घोर सइभावना के मिद्धास्ता वे धाधार पर स्वीवार दिया गया था । 
बम्मई उच्च न्यायालय वा फैसला 

महू स्थिति तब तत्र चजती रही जद तर इग प्रश्त पर बस्तई उच्च स्पायालय 
ने यह निर्शव महों दे दिया कि बोनस वी सौग मजदूर का प्रधितार है। उराने 
बहा--/बोनस एक ऐसा मुगवात है जो कितों मालिक द्वारा बरमेंदारियों को एक 
रपप्ट या निहित समभौते वे भ्रधीन किए यए बाम ये लिए प्रतिरिक्त परारिश्रमिक 
मे रूप में किया जाए ।/ 
बोनस विवाद समिति 

बम्बई के सूती बपडा मिल कामगदों को सन्‌ 920, 92 व 922 के 
लिए सन्‌ 92, 922 व 923 में भी बोनस दिया गया थां। सन्‌ 923 के 
लिए बोनस न देने वे विरोध में जतव॒री, 924 के पन्त में एक भाम हडताल हुई 
थी । इसके फदस्वरुप बस्वई उच्च स्थायालय बे तल्लालीत मुख्य स्थायाधीश सर सामंन 
भेरतीद वी ध्ष्यक्षता मे एशर बोनस विवाद समिति स्थादित वी गई थी 
पिचारार्थ विपय 

समिति का निम्नलिखित विपयां पर विचार बरना था-- 

() बम्बई की सूती बपडा मिलो द्वारा भपने कर्मचारियों को सन्‌ !99 
से दिए गए धोनस वी प्रशृति भोर भाधार पर विचार वरना भौर इस बात की 
घोषणा वरना दि बया इस बारे मे कमंचारियों बा छोई पारम्परित, बानूती या सास्यता 
था दाया बन गया है ? धोर (2) सन्‌ ॥97 स॒ प्लातोच्य भ्रवि तब हर वर्ष के 
लिए मिर्लों द्वारा कमाए गए मुताफों की जाँच बरना ताकि उनकी तुलना सन्‌ 923 
मे हुए मुनाफों से बी जा सत्रे भौद मिल मालिकों भी इस मान्यता पर मत दिया जा 
सके कि पिछते वर्षों वी तरह रात 923 में बोनस देने का कोई प्रौदित्य नहीं है 
बयोकि सन्‌ 923 में सूती वस्त्र उद्योग ने गुल मिलाबर जो मुताका कमाया है 
झमके क्‍झ्लाघार पर बोनस मद्दी दिया जा सता 
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समिति से कहा ग्रया था कि वह इस बारे भें कोई निर्णय या भ्रमल के लिए 
सुभाव ते दे बल्कि केवल तथ्य संग्रह तक ही सीमित रहे । 
समिति के निष्कर्ष 

मित्न मजदूरों को पाँच वर्षों तक जो बोनस दिया ग्रया था उसकी प्रकृति 
प्रौर प्राधार की जाँच-परख करने के बाद कमेटी ने यह घोषित किया कि मिल 
मजदूरो को वापिक ओनस के भुगतान का कोई ऐसा पारम्परिक, कानूनी या तकंरागत 
दावा नहीं बनता जिसे श्रदालत में सहो ठहराया जा सके । सब्‌ 97 के बाद के 
वर्षों में हुए मुनाफो की जाँच-गरख करने ग्रौर सन्‌ 923 मे हुए मुनाफों से उसकी 
तुलना करने के बाद समिति ने कहा कि सन्‌ 923 के लिए सूती वस्त्र उद्योगों ते 
कारोवार किया है, उससे मिल मालिकों की यह बात सही ठहूरती है कि उसके 
आधार पर कोई बोनस नहीं दिपा जा सकता । 

वैसे समिति का विचार यह था कि मजदूरों ने अपने मालिकों के विरुद्ध जो 
दावा किया है, उसकी सही प्रवृत्ति को देखते हुए यह मालिकी और मजदूरों के बीच 
सौदेबादी का प्रशत बन गया था, जिसमे तर्क यथा न्याय व भौचित्य के सिद्धान्तों के 
अनुरूप भी सोच-विचार किया जा सकता है । यह सवाल इस बात को निश्चित करने 
का नही है कि इन दोनों के बीच झनुबत्थ का स्वरूप क्या है । 
अहमदाबाद की समस्या 

सन्‌ 92॥ मे प्रहमदावाद में भी उद्योग के सामने ऐसी ही समस्या उठ खडी 
हुई थी । बोनस कौ विस्तृत शर्तों पर विवाद हो गया था। स्वर्गीय प्‌ मदन मोहत 
मालवीय जी की मध्यस्थता से ही इस समस्या का हल निकला था। मालवीय जी ते 
कहा था-- 

“मेरी स्पष्ट मान्यता यह है कि भ्रगर किसी मिल को अच्छा लाभ होता है, 
तो भजदूरो की प्रामतौर पर हर वर्ष के अन्त मे एक मास के वेतन के वराबर बातक्ष 
दिया जाता चाहिए, क्योकि मजदूरो के निष्ठायू्ं सहयोग से ही मिल ऐसा मुनाफा 
कमा पाती है। झगर फायदा बहुत ज्यादा हुआ हो तो मिल मालिकों को चाहिए कि 
मजदूरो को ज्यादा बोनस दे ।” 
स्वैच्छिक भुगतान 

दूसरा विश्वयुद्ध छिडने पर समस्त उद्योगों को प्रनिवार्य सेवाएँ (रख-रखाव) 
अध्यादेश के तहत ले झाया गया था। असामान्य युद्धकालीत परिस्थितियों के कारण 
कुछ कम्पनिषों ने बहुत अधिक मुनाऊ़े कमाए प्रोर औद्योगिक प्रतिष्ठानों के मालिको 
ने खुद इस बात को प्रच्छा समा कि पजदूरो को खुश व सतुष्ट रखा दाए। 

सन्‌ 94। से 945 तक बम्बई के मिल मालिक सघ की सदस्य मिलो ने 
स्वेच्छा से बोनस घोषित किया । सन्‌ 94। में यह रकर कर्मंद्रारियों की बाविक 
बेसिक झ्लाय का /8वां भाग गौर सन्‌ 942 से 945 तक /6वाँ भाग थी। 

बहुत से मामलो मे बोनस झ्दाययी कर दी गई, पर साथ ही यह भी कहा 
गया कि बोनस देने की बात अधिक मुनाफा होने से सम्बन्धित है । कुछ मामलों में 
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तो स्व्रय॑ मजदूरों या वर्मच्ारियो ने मह स्वीकार कर विया फि झ्रगर कम्पती को 
कोई खास मुनाफा न हुत्रा हो तो वे लोग बोनस के रूप मे उसका हिस्सा पाते के 
भ्रधित्रारी नहीं होगे। उस समय वोनस को 'वढूगीश' के रूप में समझा जाता था । 
श्रमिक भ्रपिका र 

बोनन के बारे मे पटले समझा जाता था क्रि यह मालिक द्वारा प्रयने 
बमंचारियों को भ्पनी मनमर्मी से दी जाने वाली मुक्त व स्वैच्छिक में है, लेहिन 
यह विचार पुराना पड़ गया। क़िती व्यावसाविक प्रतिष्ठान में काम करने वाले सभी 
लोगो का सहूरोग ही ग्ौद्योगिक सत्यानो को दीऊ व फलता फूचता रखने के लिए 
जरूरी माना जाने लगा । भ्रव उद्योगो के बारे में केवल व्यावध्षायिक्त दृष्टित्रोश में 
ही नहीं सोचा पिचारा जाता या, इसहा मानबीय पक्ष भी विदारणीय हो गया था! 
उद्योग क्षेत्र मे शान्ति बवाए रखने वी बात पर बच दिया जाने लगा था । बम्त्ई 
कै मुख्य न्यायाधीश एम सी छागता ने वहा था-(!) मजदूरों को किसी साल 
विशेष म्रें हुए ज्यादा मुताफो में हिस्सा माँगने का झधिकार है और (2) ज्यादा 
मुनाफे को बाँदरे दा झच्छा तरीरा तनस्वाहे वडना नहीं, वल्रि वायिर बोदस देना 
है । श्री छापला वी इस बात से महाराष्ट्र के ही नही, प्रत्य राज्यों के स्यायाबीगों ने 
भी सहमति प्रकट की, लेझिन योनन वी परिभाषा निश्चित करने के लिए कोई 
फार्मूला तैयार करने »ो दिल्ला मे कोशिश नहीं की गई। 
“अनऊाते सागर की याजा। 

भ्रप्रेल, 948 में झ्रापोजित इडियन लेबर कॉन्फ्रेंस ने मुतारा बॉटने के विपय 
धर विचार-विभर्ग करते हुए बह था कि यह मामला इस प्र्चर का है कि इस पर 
विशेषज्ञों द्वारा विचार ऊिया जाता चाहिए । भारत सरकार ने मुंवाक़ा वाँटते के 
अ्रश्न पर विचार करने के लिए एंक समिति यढिद को । समिति से बहा गया कि 
बह सरकार को निम्तलिखित बातो के लिए सिद्धान्त तथ बरते में प्रपनी सलाह दे-- 
(प्र) श्रमिकों को उचित तनस्वाहे, (आरा) उद्योगों मे निवेशित पूँऐ्ी पर उचित लाभ, 
(३) ससस्‍्थानों के रख-रखाव और विस्तार के लिए पर्याप्त सचित कोय थी व्यवस्था 
झोौर (६) अधिशेय लाभ में मजदूरों के हिस्से का निर्धारण । इसे भ्राम तौर पर 
(ग्रा) व (इ) में किए गए उत्पादन प्रावधानों के ग्रनुरूप तालमेल बंठाते हुए (कम 
या ज्यादर) तय किया जाना था । 

समिति कोई ऐसी प्रक्रिया तय नही कर सकी, जिसके झाधार पर मुनाफे में 
कर्मचारियों के हिस्से की द्ात को उत्पादन वे साथ तालमेल देठाकर कम या ज्यादा तय 
किया जा सहे । समिति का विचार था--“इसलिए बड़े पैमाने पर मुताफ मे बेंटवारे 
का प्रयोग करना एक झनजान-अनदेखे सागर की यात्रा पर तिक्‍लने जैसा होगा १! 

समिति ने सुझाव दिया कि कुछ सुवब्यवस्थित उद्योगो मे मुनाफा बाँटने की 
बात प्रायोगिक तौर पर लागू की जा सकती है । ये उद्योग हैं--(१) सूती बस्त, 
(2) जूट, (3) इस्पात (मुख्य उत्पाद), (4) स्रीमेट, (5) टायर उत्पादन झौर 
(6) सिमरेट उत्तादन । 
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मुपाफा वॉटने का प्रयोग करने वा सुभाव देने के पीछे औद्योगिक शान्ति 
घनाए रखने की भावना ही काम वर रही थी | समिति का यह भी कहना था कि 
अधिशेप लाभ का झनुमान लगाने श्लौर उसे काजूत के प्रनुसार दाँटा गया है, इस 
बात को प्रमाशित करने की पूरी जिम्मेदारी कम्पनियों क बेंध रीति से नियुक्त लेखा 
परीक्षफों पर डाल दी जानो चाहिए। 

बेन्‍्द्रीय परामशंदात्री परिषद्‌ ने उक्त समिति की रिपोर्ट पर विचार किया, 
लेकिन उस दिशा में कोई समभौता नही हो सह । व्यवहार रूप से मुनाफे के बँटवारे 
दी प्रक्रिया समय-समय पर औद्योगिक अदालतों व न्यायाविकरण द्वारा बोनस ग्रदायगी 
के निर्णय देने के रूप मे चलती रही। लेक्तित उनके पचाटो मे इसके लिए कोई समझप 
या स्पष्ट भ्राधार उभर कर सामने नहीं झा सक्य । 
श्रमिक 5पीली द्विव्यूतल पामू ला 

इस पृष्ठभूमि मे, थोडे ममय तक चले श्रमिक झ्रीची द्विब्यूतलत (एल ए, 
टी ) ने बोतस भुगतान के सिद्धान्त तय क्रिए थे । सन्‌ 950 में सूती कपडा उद्योग 
के बिवाद पर अपने फवजे में श्रमिक ग्रतीवी ट्विल्ुवत ने श्वमकों को बोनस देते से 
सम्बन्धित मुस्प सिद्धान्तों का प्रारूप सामने रखते हुए कहा था-- 

४इसे (बोनस को) प्रब गनुप्रह मुगवान नही माला जा सबता वग्नोकि यहूँ 
बात मातरी जा चुकी है कि ग्रगर बोतप के दावे वा प्रतिरोध किया जाएं तो उसमें 
ऐमा प्रौद्योगिक्र विवाद उभरता है जिसका फैसला देध रूप से गठित ग्रौद्ोगिक 
न्यायालय या ट्विब्यूबल को करना होता है ।” 

सन्‌ 952 में एक दूसरे मामले में इसने वोतस का परिमाण निश्चित करने 
वाले श्राधारो वी व्यास्था करते हुए कहा था-- 

/इस द्विब्यूनल वी लगातार यह नीति रही है कि श्रमिक्रो के ज्िए ऐसी वेतन 
दर या मान तय की जाए जो वेततो की ग्राम दज्ानीशा क्ले प्रनुत्मय होने के साय- 
साथ कम्पनी की भुगवात क्षमता के झनुत्रज़ भी हो भर अगर सम्भव हो तो इसे 
मुनाफे के अधिशेष में से बोतस देखर उस्ते आथिक ल!भ पहुँचाया जाएं। इन मामनों 
को किन्‍्ही शिद्धान्तों के आधार पर निश्चित करता होगा, न कि प्राघारहीन बातों 
पर । क्योक्ति ग्रगर हम सिद्धान्त से अलग हट जाते हैं तो श्रमिक निएंयों में एक- 
रूपता नहीं रहेगी भौर भ्रनिश्चित झ्लाघारों पट फंसले देना श्ौद्योगिक सम्वन्धों के 
लिए सवरनाक सिद्ध होगा ।/ 

पहले मामले के सन्दमं में निश्चित दिए गए फामूल के झनुसार, जो कि 'पूर्णो 
पीठ फार्मूलो' (फुल बैच फार्मूला) के नाम से जाना गया सकल लाभ से से निम्न- 
विखित बचों वी व्यवस्या करने के दाद ही बेदवारे के लिए अधिीशेय निश्चित किया 
जाएगा । ये है-- 

(]] दूद्े-फूढे के लिए प्रावधान, 

(2) प्रुवर्वास के लिए सचित कोंप, 

(3) चुकता पूंजी पर 6४ लाभ, मोर 

(4) काय॑ पूंजी पर चुकता पूँजी दो सुचना मे कम दर पर लाम; 
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को भ्रन्तिम रूप दिया उसमे विभिन्न पक्षो द्वारा दिए गए सुझावों का भी ध्यान रखा 
गया था । इसे 29 मई, 965 को दौोनस मुगतान अध्यादेश, 965 के नाम 
से जारी क्या गया था। 25 सितम्बर, 955 को दोनस मुगतान ग्रधिनियम 
965 ने इस प्रव्यादेश का स्थान ले लिया । 
बोनस विधवक को सॉविधातदिक चुनौती 

29 मई, 965 को वोनस प्रध्यादेश जारी होने के तुरन्त बाद ही विभिन्न 
उच्च न्यायालयों म इस विधेयक ब महत्वपूर्ण प्रावधानों भी साँविधानिक वैधता को 
चुनौती देते हुए भ्रपीले दायर बी गईं! कानून की साँविधानिक वैधता को सर्वाग चुनोती 
देते हुए सविधान के भनुच्छेद 32 के भ्रधीन सर्वोच्च न्यायालय मे दो रिट पेटीशन 
झौर बम्बई के ्रोद्योगित्र न्यायालय के निर्राय वे! विरद्ध एक दीवानी श्रपील दायर की 
गई । पूरे म्रधिनियम बी झालोचना की गई । खासतौर पर घारा 0, जिसके तहत 
लाभ न होने की स्थिति में भी न्यूततम बोनस भुगतान का प्रावधान था, घारा 33, 
जिसका सवध बुछ प्रनिर्शीत विवादों पर प्रधिनियम को लागू करने से था, भौर 
धारा 34 (2) को जिसका सम्बन्ध ब्ोतस की मौयूदा ऊंची दरो को सरक्षण देने 
से था, चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने 5 भ्रगस्त, 7966 को दिए गए 
अपने पँसले मे घारा 0 वी सौविधानिक वैघता को उचित ठहराया था। भ्रधिकतम बोनस 
या सैट झॉन या प्रग्रिम देना व रेट भ्रॉफ या मुजरा प्रणाली से सम्बन्धित प्रावधानों 
को बरकरार रखा गया । लेन धारा 33 झ्ौर 34 (2) और साथ ही घारा 37 
को भी (जो भ्रधिनियम के प्रावधानों थी व्याख्या करने मे श्राने वाली कठिनाइयों 
को दूर करने का अधिक्तार सरकार को देती है), साँदिधानिक हृष्टि से भ्वैध घोषित 
कर दिया । 
सर्वोच्च न्यातालप के फैसले से वनी स्थिति से निपटने वी कठिनाई 

फैसले के तुरन्त वाद मजदूरों ने प्रतिवेदन दिया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 
निरस्त धोषित प्रावधावों (विशेषकर उच्चतर बोनस की मौजूदा स्थिति वो सरक्षण 
देने वाले) को फिर स बहाल किया जाए । दूसरी ओर मालिको का कहना था कि 
सथास्थिति बनाए रखी जाए । 

सर्वीच्चि न्यायालय के फंसले के वाद दूसरी स्थिति पर स्थायी श्रम समिति 
श्रौर इसके बाद गठित हिपक्षीय समिति द्वारा विचार किया गया। लेकिन 
फिर भी पक्षो के वीच विभिन्न प्रस्तावों पर कोई समझौता नही हो सका भौर विरोधी 
प्रस्ताव पेश किए गए । 
सन्‌ 969 मे वोनस अधिनियम में सशोयत 

मेटल बॉक्स कम्पनी श्रौर इसक्रे कमंचारियो के बीच बोनस विवाद पर 
सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि घादा 6 (सी) के अधीन देयकर राशि वा 
हिसाब लगाते समय वोनस अधिनियम के तहत दिए गए बोनस को सकल लाभ से 
घटाया नही जाएगा । इस फैसले के फलस्वरूप यह हुआ कि कर के नाम पर घटाई 
जाने वाली रकम वास्तविक देश कर से ज्यादा बैठ जाती थी और बोनस देने पर 
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आायफर के प्रधीन मालिक को मिलने वाली कर छूट की पूरी रफ़्म उसकी णेव ये 
जाती थी । यह बात सरकार की रीति-नीति के विपरीत ठहरती थी । मजदूर तो 
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घारा 34(2) को रह किए जाने रो पहले ही दुखी थे। 
मैटल वॉक्स कम्पनी के मामले मे दिए गए नए फँसले से औ्जौर अधिक उद्देलित प्रौर 
बेचैन हो गए। क्योकि दन दोनो निर्शयों रो उन्हे मिलने वाली बोनम्त राशि पर 
दुष्प्रभाव पडा था । इसलिए 0 जनवरी 4969 को एक अध्यादेश जारी करके 
ग्रधिनियम की धारा 5 मे सशोधन कर दिया गया । इस सज्ञोधन मे यह स्पष्टीकरण 
दिधा ग्रया था कि किसी लेखा वर्ष मे मालिक को मिलने वाती कर छूट राशि को 
बाद वाले लेखा वर्ष के उपलब्ध झ्धि गेष मे जोड़ना होगा । इम प्रकार कर छूट की 
राशि श्रव [प्र्थात्‌ लेखा वर्ष 968 से झाग्रे) म/लिक और उनके लिए कर्मचाटियों 
के बीच 40 60 के झनुपात में वौदी जाएगी। बाद में एक सत्दीय अधितियम ने 
इस अध्यादेश का स्थान ले लिपा । 


राष्ट्रीय श्रम श्रायोग की रिफार्शि 
राष्ट्रीय श्रम झायं।ग ने निम्नलिखित सिफारिश दो है-- 
शाधिक बोनस देने की प्रणाली ग़स्तित्व भे भा गई है। उसने अपना स्यपान 
बना लिया है और भविष्य मे भी सम्भवत जारी रहेगी। जहाँ तक बोनस के 
परिमाण को तय करने का प्रश्न है, उसे सामूहिक सौरेच्राजी के जरिए तय किया 
जा सकता है । लेशिन ऐसे सममौतो को झ्राधार बनाते वाले फामू'ले को कानूनी 
होना होगा । सन्‌ ।965 के बोतस भुगतात प्धितियम को ग्रधिक समय तक झ्राजमा 
कर देसना चाहिए। कुछ कम्पनियों ने, जो बोतस अधितियम पारित होने से पहले 
बोनस दिपा करती थो, ग्रब बोनस देना बन्द कर दिया है, क्योकि यह ग्रधिनियम 
उन पर लापू नहीं होता । इन कप्यनियों को केवल इसी बात पर बोनस की अदायगी 
बन्द नहीं करनी चाहिए। सरकार को चाहिए क्षि ऐसी कम्पनियों के सदर्भ में 
प्रधितियम मे उचित संशोधन करते वी सभावना पर विचार करे । 
यह तय किया गया कि बोतस पुनरीक्षण समिद्रि को रिपोर्ट मिलते के बाद 
इस मामले पर विचार क्विपा जाए । 
बोवस पुतरीक्षण समिति का यठत 
बोनस भुगतान ग्रधिनियम मे सशोधन करने के लिए 9 ब्रगस्त, 966 
को थी जित्त बसु द्वारा राज्यसभा में दोदग मुगवान (सशोघन) विधेयक्र, |966 
के नाम से एक विधेयक प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा प्रस्तावित सशोधनों के 
भुल्य उद्देश्य बरे-- हर 
(।) प्रधिनियम की धारा ।0 के अधीन देय न्यूनतम बोनस को लेखा वर्षमे 
अजित चेतत सजदूरी के 4% से बदाऊर बाधित प्रात्तियों का /2 
करना, 
(2) अधिनियम की धारा । | को हठाना जो झ्धिकतम बोदस को लेख 
वर्ष के वेतन/मजदरी के 20%, तक सीमित करती है, और 
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(3) धारा 32 द्वारा श्लग किए गए सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के 
भ्रलावा उन सभी सावंजनिक प्रतिप्ठानों पर इस झधिनियम को 
लागू करना, जो वम्पनियों प्रौर निगमो की तरह चलाए जाते हैं । 

मत्रालय से परामर्श करवे श्र मन्सत्रिमण्डल के निर्देशानुसार इस विधेयक 
का विरोध करने भौर यह भ्राश्वासन देने वा फसला क्या गया कि सरकार उचित 
समय पर स्वय एक उचित विधेयव पेश बरेगी ताकि सन्‌ 965 के बोनस भुगतान 
प्रधिनियम को ऐसी व्यापारिक प्रतिदद्विता न बरने वाली सावंजनिक क्षेत्र की 
कम्पनियों पर लागू किया जा सक्रे, जो वर्तमान मे अधिनियम की धारा 20 के श्रधीन 
इससे झछूती रह गई हैं। उक्त विधेयक को राज्यसभा ने 26 मार्च, 97] को 
अस्वीकृत वर दिया । बहस वे दौरान श्रम मन्‍्ती ने यह झाश्वासन दिया कि सरकार 
झतीत के भनुभवों को देखते हुए वानूनी बोनस मुगतान वी पूरी योजना वा पुनरीक्षण 
करेगी । 

पिछले पैरे मे उल्लिखित भ्राश्वासन के भ्रनुरूप 28 भ्रप्रेल, ॥978 को एक 
समिति स्थापित भी गई जिस पर सन्‌ 965 के बोनस भुगतान झ्रधिनियम के 
ब्यवहार के पुनरीक्षण को जिम्मेदारी थी। उसका स्वरूप व विचार क्षेत्र निम्न- 
लिखित था-- 

, स्वरृप--प्रध्यक्ष एव सदस्य--() श्री एन एन भट्ट, (2) श्री हरीश 
महिंद्रा, (3) श्री भार पी विलीमोरिया, (4) श्री जी रामानुजन, (5) श्री सतीश 
लुम्बा, (6) श्री महेश देसाई, (7) डॉ एस एल परुनेकर । 

2, विचार क्षेत्र--वोतस मुगतान भ्धिनियम, 965 के सचालन की समीक्षा 
करना भौर उसमे प्रस्तावित योजना मे उचित सशोधन सुझाना और खासतोर पर 
निम्नलिखित पर सुझाव देना+-- 

(।) वा उन सस्थानों पर (कारखानो के भ्रलावा) जहाँ 20 सक्‍्म 
श्रमिक काम करते हैं इस अधिनियम को लागू करता चाहिए। भौर 
यदि हाँ, तो रोजगार की किस सीमा तक २ क्या इन छोटे सस्थानों 
में बोनस ग्रुगतान के लिए भ्लग फामू ला होना चाहिए ? 

(2) बया स्यूनतम बोनस (4%) की सीमा को बढ़ाने का मामला बनता 
है | यदि हाँ तो विस स्तर तक दृद्धि की जाए २ 

(3) वया बोनस भुगतान वी वर्तमान उच्च सीमा शौर सेट श्रॉन या श्रप्रिम 
भुगतान भौर सेट आफ या मुजरा प्रणाली मे किसी फेरददल की 
जरूरत है ? यदि हाँ, तो इस परिवर्तन वी दिशा क्‍या होगी ? 

(4) कया समूचे बोनस मुगतान को कसी न किसी रूप में सस्थात में 
उत्पादन मे/उत्पादकता से सयुक्त कर दिया जाना चाहिए ? 

(5) व्या वर्तमान 4% न्यूनतम वोनस जारी रहे भौर उत्पादन/उत्पादकता 
की समुचित योजना के अध्ययन से इसे और बढाने का प्रावधान भी 
किया जाना चाहिए ? 
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(6) किसी भी सम्वस्वित/ग्रनुदगी मामले पर विचार करता झौर सुझाव 

देना । 

समिति अपनी सिफारिशों को ग्रस्तिम रूप देने से पहले राष्ट्रीय श्रथे-ध्यवस्था 
पर उतरे सम्भावित प्रभाव का भी सावधानीपूर्वक ग्रॉक्लन करेगी । 
बोनस पुनरीक्षण समिति की ब्नन्तरिम रिपोर्ट 

धोनस पुनरीक्षण समिति ने !3 सितम्बर, 972 को न्यूनतम बोनस, 
इसके मुगतान क तरीके, न्यूनतम बोनस में बूद्धि का उत्पादन/उत्पादकता से राभावित 
सम्बन्ध, प्रसार आ्रादि प्रश्नो क वारें में प्रपनी अन्तरिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। 
समिति के निष्कर्ष इस विषय पर प्रस्तुत दो ग्रलग-ग्रलय रिपोर्टो मे सब्निहित ये । 
एक रिपोर्ट ग्रध्यक्ष, डा एस. डी. पुनैकर, थी एत एस भट्ट श्रौर हरीश सहिंद्रा की 
तरफ से पेश की गई थी ग्रौर दूसरी रिपोर्ट पेश करने वाले थे श्री ग्रार डी 
विश्तीमोरिया, श्री महेश देसाई, थ्री जी रामानुजम और श्री सतीश लुम्बा । 

समिति द्वारा प्रस्तुत दोनो रिपोर्टो पर सावधानीपूर्वक विचार करने के वाद 
निम्नलिखित कदम उठाए गए-- 

(।) बोनस ग्रधिनियम के तहत ग्राने वाले श्रमिकों को मिलन वाले न्यूनतम 
कानूनी बोनस को 4% से बद्धाकर लेखा बर्ष ॥97-72 के लिए 
83% कर दिया गया। 
बोनस मुणगतान अधिनियम के तहत श्राते वाले समस्त व्यक्तियों को 
83% तक पूरा मुगतान नकद किया जाए। जहाँ कथित लेखा 
बर्ष में दिए जाने वाले बोनस की रकम 83% से प्रधिक हो झौर 
कथित लेखा वर्ष मे किए जाने वाले भुगतान झोर सन्‌ 970-7] 
ज्ेणा वर्ष मे किए गए भुगतान के दीच प्रगर कोई अन्तर (अग्रमुवूल 
ग्र्यात्‌ घन) हो, (यानी जहाँ यह भुगतान 83% से भ्रधिक रहा 
हो) तो देश की भौजूदा प्रा्थिक स्थिति का देखते हुए टसे कर्मचारियों 
के भविष्य निधि खाते में जमा कद्य दिया जाएगा । 

उपयुक्त () प्रौर (2) में निहित व्यवस्था को गैर पतियोगी सार्वजनिक 
क्षेत्र प्रतिप्ठानों पर भी लागू क्या जाएगा । 

यह ग्राधिकारिक ग्रादेश ज्यरी कर दिए जाएँ क्रि अधिनियम में प्रौयचारिक 
पस्रथोधन होने तक, उब सावंजनिक प्रत्रिप्ठानो को भी (जिन्हे इस समय वोनस मुगतान 
प्रधिनियम वी धारा 20 की व्यवस्था के चलते, बोनस देने से छूट मिली हुई है) 
डपमु क्त श्राघार पर सन्‌ 97! के किसी भी दिन शुरू होते वाले लेखा वर्ष के लिए 
भुगतान करना चाहिए, ग्रौर 

सरबवार ने मालिऊो के बेन्द्रीय सगठन से कहा कि ये थपने सदस्य सस्थानों 
वो यह सलाह दें कि उन्हे 'लाडिलकर फामू ले' के नाम से प्रचलित फामूले के सन्दर्भ 
में कमंचारियों को दिए गए अग्रिम धन दी वसूली करने पर जोर नहीं देना चाहिए । 

बाद में एक ससदीय झधितियम ने इस भ्रध्यादेश का स्थान ले लिया 4 


(2 
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सन्‌ 972-73 के लिए न्यूनतम बोनस 

सन्‌ 965 के बोनस भुग्रतान भ्रधिनियम में सतितम्पर, 973 में फिर 
सशोधन किया गया झौर यह व्यवस्था कर दी गई कि सन्‌ 972 के किसी भी दिन 
शुरू होने वाले लेखा वर्ष के लिए तनस्वाह या मजदूरी के 83% दी दर से न्यूनतम 
बोनस का भुगतान जिया जाएं, तथा दुझ फापूले मामलो मे, बोनस वे एक अश को 
वर्मचारियों बे भविष्य निधि साते में जमा कर दिया जाए ! लेकिन श्रामित्रों बी प्ोर 
से ऐसे प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं कि उन्हें प्राप्य धोनस की राशि नकद दी जानी चाहिए 
पौर सरकार ने उतरी प्रार्थता स्प्रोश्ार करते का निश्चय हछिया ( तदनुसार 
]4 दिसम्बर, )973 को अधिनियम मे सशोधन कर दिया गया | 
सन्‌ 973-74 के लिए न्यूवतम वोउस 

5 जुलाई, 974 को हुई अपनी बैठक में राजनीतिक मामलों की 
मन्त्रिमण्डलीय समिति ने हमारे नोट पर विचार विभर्म क्रिया, जो सन्‌ 973 के 
बिसी भी दिन शुरू होने वाले लेखा वर्ष के बारे मे न्यूनतम देव बोनस भुगतान से 
सम्बन्धित था । समिति ने फैसला क्या कि कोई अध्यादेश जारी बरने के बजाय, 
यह वही भ्रधिक भ्रच्छा रहेया कि मालिकी कै प्रमुख प्रतिनिधि सधो को भ्रनौपच्ारिक 
रूप से सन्‌ 973-74 लेजा वर्ष के लिए 83% की दर से न्यूनतम बोतस का मुगतान 
करने थी सलाह दी जाए। बेन्दीय श्रम मस्त्री ने इस सम्बन्ध मे 22 जुजाई, 
]974 को एक बैठ श्रायोजित की । राज्य सरकारों से भी कहां गया हि वे राज्या 
के मालिक संगठनों को सनू 973-74 लेसा वर्ष के लिए 83% की दर से स्यूनतम 
बोनस भुगतान करने की सलाह दें । उतसे यह भी कहा गया कि वे यही सलाह 
सार्वजनिय क्षेत्र वे प्रतिप्ठानो को भी दें ! बाद से बोतस मुगतान अधिनियम मे 
]) सितम्बर, 974 वो सशोघन करके उसमे सन्‌ 973 के किसी भी दिन शुरू 
हाने वाले लेखा वर्ष वे लिए म्यूनतम बोनस के मुगतान की व्यवस्थाएँ जोड दी गईं । 
बोनस पुतरीक्षण समिति द्वारा ग्रन्चिम रिपोर्ट प्रस्तुत करना 

बोनस पुनरीक्षण समिति ने 4 अवतूबर, 974 को नई दिल्पी में भ्रपनी 
अ्रन्तिम रिपोर्ट सरदार को भ्स्तुत कर दी थी । 
बोतस भुगतान (सशोबन) अध्यादेश सन्‌ 975 का जारी होना 

बोनस पुनरीक्षण समिति द्वारा अपनी ग्रन्तिम रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के 
धारे मे विभिन्न स्तरो पर कापी विस्तार से विचार विपर्ष क्रिया जाए । गत गितम्वर 
के मध्य में सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर निर्णय लिए गए और उन निर्णयों के 
अनुरूप 25 सितम्बर, 975 को बोतस भुगतान (सशोघन) ग्रध्यादेश जारी कर 
दिया गया । 

* च्यूतताण बोलएए की. जो; दर इस गरजिलिए्एए, के सतह: 4%, है उसे णबू ५१३१० 
के विसी भी दिन शुरू होने वाले लेखा वर्ष के लिए भी वरकरार रखा गया है । 
स्ेक्नि अल्प वेतन पाने वाले मजदूरों को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से बुल स्युनतम 
बोनस की राशि क्रमश 40 रुपये और 25 रपये से बढ़ाकर 00 रूपये झौर 
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60 स्पये कर दी गई है। वाद के वर्षों के लिए स्यूनतम बोनस वा मुगदान 4 वर्ष के 
खक में उपलब्ध अधिक्षेप पर आधारित होगा । पग्रगर अधिशेप वहूत कम है तव भी 
न्यूनतम बोनस वा भुगतान बिया जाएया। लेकिन झगर कोई अ्धिअझ्षेप नही है तो 
कोई बोनस देय नहीं होगा ।” 

हर वर्ष त्योहारों के प्रवमर पर बोनस क्ो लेकर बहुत अधिक ्रौद्योगिक 
ब्िवाद खडे हो जाते थे और परिस्थितियों के दवातर के सामने उस ग्रवसर पर तदर्थ 
फँसले कर लिए जाते थे | इम फारण इस मामले पर स्थिरता लाने की तुरन्त 
आवश्यकता को देखते हुए, जँसा कि वोनस झायोग ने भी कटा था और किसी वजह 
से ही धोनस के बारे मे कानून लाग्रू करने वी आवश्यवद्या महसूस वो गई थी, 
अधिनियम की धारा 34(3) को निकाल दिया गया | जिन सस्थानों पर बोनस 
कानून लागू होता था, उतमे आयकर ग्रधिनियम के हहत क्टौतियों की झनुमति 
केवल बोनस कानून के प्रघीन दिए गए बोनस पर ही प्रदान को गईं थी । 

बैंको को बोनस वी श्रेण्यी से ग्रलग कर दिया गया । बैकों, जीवन वीमा 
नियम, भारतीय झ्ाम थीमा निमरम, वन्दरबराहुब झाक् तथा अन्य और प्रतियोगी 
सार्वजनिक सस्वानों में बोनस के ददले अनुग्रह मुगतान की ब्नुमति दी गई । इस 
मुगतात की अधिकतम दर 0% रखी गई । 

अधिनियम में मोजूदा 20% की वतंमान अधिकतम सीमा बरकरार रखी गई । 
गह भी व्यवस्था की गई क्ति श्रशिनियम के ठहत अगर पर्मंचारी अपने मालियों से 
लाभ पर आधारित वार्यिक देय बोनस को ग्रदाबगी के बारे में कोई समभोता करते 
हैं, तो उस स्थिति में भी वोनम 20% से ज्यादा नहीं होगा 

अधिनियम से धररार को यह अधिक्नार भी मिला है कि वह कम प्ते कम दो 
महीने का नोटिस देकर ऐसे दिसी भी सस्यान को, जिसने 0 स्ले कमर कर्मचारी 
काम नहीं करते, अपती अ्धिसूचता मे उल्लिल्लित लेखः वर्ष के लिए अधिनियम के 
प्रावधानों को लागू कर रुकती है यह उल्लेखदीय है कि वर्तेमान का तुन गैर-कारखाना 
इशाइवों के सन्‍्दर्म में उन्हीं सत्यानों पर लानू होता था, जहाँ कम से वम 20 व्यक्ति 
काम करते हो । 
बोनस : अन्तरिम फैसला (अगस्त, 977)! 

]8 प्रगसस्‍्त को जनता पार्टी री कार्यक्रारिणी की निफारिश पर केन्रीय 
भस्तिम'डल ने यह फपंगला श्यि। कि सब 976 के बर्ष दा बोतस आपातूताल से 
पहने की तरह 833 प्रतिशत से कम नहीं होगा इन्दिरा सखार ने थोनस का 
डिलम्बित प्रशायग्री स्वीकार करते हुए न्यूनतम वोनेख का प्रतिशत 8:33 निश्चित 
किया था। लेकित ग्रापातुकास लागू होने पर महँगी कृषि नीति को सन्तुलित झरने, 
मुद्रा प्रसार पर अवुझ लगाने झोर सार्वजनिक क्षेत्र का घाटा कम करने के लिए 
न्यूनतम बोतस समाप्त कर दिया गया । जनता पार्टी ने चुनाव घोपशापत्र से पुरानी 
दर से बोनस बा दादा जिया या । 

॥..इरिवमान, अगस्व-तिठम्दर 977. 
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बेस्रीय मन्त्रिमण्डल के पैसले वे अनुसार प्रत्येक प्रतिष्ठान को, चाहे उसने 
सन्‌ 976 मे मुनाफा कमाया हो या घाटा दिखाया हो, तिर्घारित दर से बोनस देवा 
होगा । दूसरी श्रोर श्रधिजततम सीमा बाँध दी गई है। यह है बुत वेतव का 20% ॥ 
केवल उन कम्पनिया वो इस जिम्मेदारी से मुक्त क्रिया जा सकेगा जी यह बोक नही 
उठा सकते, लेकिन इसके लिए उन्हें विशेष झनुमति प्राप्त बरती होगी ।॥ सार्वजनिक 
क्षेत्र के वे प्रतिष्ठान जितवा क्रि कार्यक्षेत्र पर एकाथिकार है, जैसे कोव इण्डिया भर 
इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज, भ्रपने कर्मचारियों को बोनस कानून वे ब्राघार पर रकमे 
प्रदान करेंगे । यह कानून वो पर भी लागू द्वोगा | लेहिन बीमा क्म्पनियाँ तथा 
विभागीय प्रतिष्ठान जैसे रेतवें और डाक तार इस देनदारी से मुक्त रहेंगे । 

उद्योगपतियों के प्रवत्ताश्रो ने कहा है कि इस फैसले के प्रतिप्ठानों पर जो 
बोभ पड़ेगा उसे हलका करने के लिए रियायती दर पर ऋणा मिलते तथा ऐसी ही 
प्रन्य सुविधाशों की व्यवस्था वी जानी चाहिए । 

इस फंसल्ले से प्रनुमान है कि देश में बोनस की शक्ल में कोई ढाई भरत रुपये 
की पश्रदायगियाँ वी जाएंगी, जवकि इस ब्यवस्था के प्रभाव मे इसकी झाधे से भी बम 
रकम बोनस के रूप में झदा की जाती थी। 

इसके पहले जुलाई म भ्रतिवायं जमा योजना मे रकम की दुरारी किसत नकद 
वापस बरने का पैसला किया गया था। यह रपया भी तीत अरव 36 करोड़ बैठता 
है । इस तरह बोनस और भ्रनिवाय जमा योजना दोतों की प्रदायगी मिलाकर कोई 
5 झरव छाप वी मुद्रा पूर्ति बढ़ जाएपी। लेक्त सरकार का अनुप्तान है वि दो 
कारणों से महंगाई पर विशेष श्रसर नही पडेगा । एक तो इसलिए कि मार्च, 4977 
से 22 जुलाई, 977 तक मुद्रा वी पू्ि केवल 3 8% बढी है जबकि सन्‌ 2976 वी 
इसी ग्रवंधि में यह 8 2 प्रतिशत बढ़ी थी। दूसरे सरभार ने इस झाशा से कि 
आावर्ष क॒ ब्यांज देते पर श्रमिक वर्ग बोनस प्रौर श्रनिवार्य जमा का सारा पैसा खर्च 
न करके राष्ट्रीय बचत पत्रों भे लगाने वी सोच सकता है । सरकार ते पाँच वर्ष के 
विशेष राष्ट्रीय विक्रास पत्र जारी किए हैं। इन बचत पत्रों में जो रुपया लगाया 
जाएगा उस पर 3% की दर से ब्याज मिलेगा। दूसरे शादों मे 00 रूपये का 
बचत पत्र खरीदने वाले को पाँच वर्ष बाद 65 रुपये मिल्र सकेंगे। लेकिन इत 
विशेष बचत पनों मे कितना स्पया लगाया जाएगा इसझे बारे में वित्त मत्वालय को 
आशा है कि यह रकम अधिक मे ग्रधिक एक भ्ररव तर हो सकती है । 

बोनस सम्बस्धी यह फैसता इस अर्थ में अल्तरिम फँमला माता गया कि 
सह 3977 के लिए समग्र राष्ट्रीय नीति के सन्दर्भ मे पैसला जिया जाएगा? 
श्रम मन्‍ती श्री रवीन्द्र वर्मा ने ग्राशा व्यक्त वी कि केन्द्र सरकार शीघ्र ही मजदरी, 
आमदनी और भावों के बारे मे राष्ट्रीय नीति तय करेगी और उसी के सन्दर्भ मे 
सन्‌ 977 के बारे में निर्शंय लिया जाएगा ! इस नीति की रूपरेखा तैयार करने के 
लिए एक समिति गठित कीजा चुकी है जो निकट भविष्य में झ्पनी रिपोर्ट पेश 
कर देगी । 
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]9 अ्रगस्त को प्रधानमत्तरी श्री मोरारजी देसाई ने प्लाकाशशणी झौर 
टूरदर्नेन से श्रमिरों के नाम एक सन्देश प्रभारित छिया और कहा कि सरकार ने 
बोनस सम्बन्धी जो फैसला किया है वह श्रमिक वर्ग में सरकार के विश्वास के आघार 
पर और उनके ग्रधिकारों के स्वीकार के रूप मे क्तिया । उन्होंने श्रमिक वर्ग से प्रयील 
की कि झनिवाय जमा योजना और बोनस की ग्रदायग्रियों की मधिक से प्रधथिक 
सम्भव रकम वे देश के विकास कार्यों मे लगाएँ और इस तरह मरदेगाई का दबाव 
रोकने मे सरकार की सहायता करें । 

मजदूरी और राष्ट्रीय झाप 
(१४३९९४ भाएं शांणा॥] ह0णा6) 

शजदूरी श्रम को दिया जाने वाला पारिक्रभक है। अन्य बाते सदन रहते 
हुए राष्ट्रीय ग्राप में वृद्धि होने पर मजद री बढेगी तथा इसमें कमी प्राने पर मजदूरी 
भी कम होगी । राष्ट्रीय झाय ये से श्रमिकों को डिया जाने वाला भाग स्वतस्तता के 
पश्चात बढ़ा है ॥ प्रो बी एन दत्तार के ग्रतुसार ख़दू 947 से 957 की प्रवधि 
में राष्ट्रीय प्राय में ध्वमिकों (संगठित श्रमिक) का हिस्सा स्थिर ही रहा । दूसरा 
प्रष्ययत शिवमग्यी (90/077०88/) द्वारा क्या शया था जो कि सब 954-64 की 
प्रवष्ति से सम्बन्धित है। इप ग्रब्ययत् को रिजय बैक झ्रॉझ इण्डिया बुलेटिन मे 
प्रकाशित किया गया था। इसशे झतुसार “दास्ट्रीय श्राय मे कारखाना मजदूरों का 
हिस्सा प्रथम पचवर्षीय योजना में 34९; था और वह दूयरी पचवर्षीर योजना में 
बइकर सन्‌ 96। में 44% हो गया ।/”! सन्‌ 95-6॥ की अवधि गे राष्ट्रीय 
झाय में कारखानों से प्राप्त प्राय 540 करोड स्पयो से 540 करोड रपये हो गई। 
इस अवधि ये रोजगार 35% बटा। इस अवधि मे प्रति कारखाना श्रमिक वी 
चाधिक नकद झ्ौसत आमदनी और प्रति ब्यक्ति राष्ट्रीय आब चालू मूल्यों पर क्रमश 
38% और 22% बढ़ी। इसमे हम यह रिष्कर्य निकाल सझते हैं कि एक ग्रौयत 
भारतोप निवाणी की तुतना से कारखाने के पजदूर की आर्थिक स्थित्रि सुघरी है। 

जहाँ तक मजदूरी झोर लाभ का सम्बन्ध है इस विषय में प्रो. पालेकर 
(ए7० 5. #. ?०|थ.७०) ने सन्‌ 939 से 950 की झदधि का अ्रध्ययत किया 
है | इस अध्ययन के अनुसार श्रमिक को उत्तादन के मुल्य का केवल 4% मिला 
जवकि विर्माताग्ों को श्रमिकों को मिलने वाले हिस्से मे तीठ गुठा लाम मिला। यह 
सन्‌ 939 की तलना में बताया ग्रया है। यद्यपि निर्माताओं द्वारा चोर बाजारी 
में कमाए गए लाभ को इसमे सम्मिलित नहीं किया सर है । वनिमाणक्तारी उद्योगों 
क्री गणना ((६05७५ णी (०१७७८ णाशड़्‌ ए0घ्र४725) के झनुसार राव ।949- 
50 की तुतना में सन्‌ [958 में श्वानिको कौ बजदारियाँ जो कि निमणिकत्ता्रं द्वार 
मुल्य ये जोडी गई, 50% मे गिर कर 40» रह गई | इस तरह से सूह्यों के योग के 
प्रतिशत के हूप में मजदूरी सन्‌ [960 को तुलना मे 964 में 403 से घट कर 
36 5४ रह गई । राष्ट्रीय श्रम ग्रायोग (स्‍ेड0079 (एजएिरओ0त ०7 ३9०ध:) 
के झनुसार भी यह गिरावट झौर भी झधिक रही । 

4... 07, ९ ( : [597 (द्0०क७ शि०कटाा, 965, 9 रा5 
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मजदूरी का प्रमापोकरण 
(8(क्ातग्रातांइत्र/ंणा 0। १४४१९६) 

हमारे देश के श्रमिकों की एक महत्त्वपूर्ण समस्या उतवी मजदूरी मे 
प्रभापीकरएा वा पभाव है। एक ही उद्योग तथा एवं ही ध्रौद्योगित्र झेन्द्र पर एफ ही 
प्रकार के व्यवसाय मे विभिन्‍ते मजदूरी की दरे पायी जाती है । इस भ्रकार मजदूरी 
एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त मे ही भिन्न नहीं होती है बल्कि एक उद्योग से दूसरे 
उद्योग, एक कारखाने से दूसरे कारखाने तथा एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय मे भी 
मजदूरी की दरें भिन्‍व-भिन्‍न पायी जाती है। मजदूरी स्तर बम्वई, प बंगाल, दिल्ली 
आदि स्थानों पर ऊँचा है जबकि श्रसम और उडीसा में यह नीचा है। इस प्रकार 
श्रमिकों शी मूल मजदूरी (8950 ५४०४५७$) म॑ ही प्न्तर नही पाया जाता है बल्कि 
उनझ्के महँगाई भत्ते तथा जीवन निर्वाह लागत म॑ भी भिनता थायी जाती है । 

भजदूरी मे प्रभापीकरण के प्रभाव बे कार ये मजदूरी वी विभिन्‍न दरें 
कई दोषों को उत्पन्त करने वाली होती हैं-- 

] एक उद्योग स दूसरे उद्योग, एक भौयोगिक केन्द्र से दूसरे भौद्योगिक 
केन्द्र में मजदूरी में विभिन्‍्तदा वे बारण श्रमिक्रों मे भ्रवासों श्रवृत्ति (68909 
(शएरत॑था०५ 0 ५०:८४). देखने को मिल्रती है। कम मजदूरी वाले उद्योग को 
छोडकर श्रमिक अ्रधिक' मजदूरी वाले उद्योग में चले जाते हैं। इससे स्थायी श्रम- 
शक्ति (8040/0 490007 007८८) के मार्ग मे बाघा उत्पन्त होती है । 

2 एफ ही भौद्योगिक केन्द्र पर एक उद्योग मे कम भौर दूसरे उद्योग में 
अधिक मजदूरी होने के कारण कम मजदूरी वाले श्रमिकों के दिमाग में श्रसतोष 
पर कर जाता है जिससे हड्तालो, घीसे कार्य करने की ग्रांदत झएदि को प्रोत्साहन 
मिलता है जो प्रात भ्रौद्योगिक फगडो को जन्म देते हैं । 

3, मजदूरी मे भिन्‍नताप्रो के कारएा भ्रलग ग्रतग वर्गों के लिए प्रशासन, 
प्रवन्ध एवं संगठन का अलग-अलग ढाँचा तैयार जिया जाता है । प्रलग प्रलग प्रशासन, 
प्रबन्ध एवं संगठन के कारण समय, घन एवं श्रम का भ्रपथ्यय होता है | 

इत दोषो को घ्याव में रखते हुए हमे मजदूरी की मिन्तताग्रो को समाप्त 
करना पडेगा। मजदूरी के भ्रमाप्ीरण के भ्रन्तग्गंत हम यह देखते हैं क्रि एक ही 
उद्योग में समान कार्य करने वाले श्रमिकों को समान ही मजदूरी दी जाए। इसका 
भर्थ यह नहीं है कि सभी श्रमिकों को समान मजदूरी दी जाए । इसका भ्रर्थ है कि 
श्रमिकों को उचित और वाँछतनीय मजदूरी दी जानी चाहिए जिसे कि समान रूप से 
क्ियान्वित किया जा सके । 

प्रजदूरी का भ्रमापीक् रण तभी सम्भव हो सकता है जबकि श्रमिकों भौर 
मालिको के प्रतिनिधि सहयोग और सदमावना के वातावरण में परस्पर मिलकर 
निश्चित प्रमापीकरएण का स्तर तय करें । एक हृद तक मजदूरी के प्रमापीकरण की 
समस्या को मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी द्वारा दूर किया जा सकता है । 


कि की). असम 


ब्रिटेन, अमेरिका और भारत में 

। मजदूरी का राजकीय नियमन; 

। भारत में औद्योगिक एवं कृषि 

ै । मजदूरों की मजदूरी; भारत में 
श्रमिकों का जीवन-स्तर 


(6६ ह8६506॥005 07 ४४565६5 ॥४ ७॥, 
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मजदूरी का राजकीय नियमन 
(5स्‍79९ रिल्ट्प्रौद्वा।005 ० १४३६४९७) 

श्रमिक को प्रपता श्रम बेचने के लिए स्वयं को उपस्थित करना पडता है। 
पहले साहसी ग्राथिक, सामाजिक एवं राजनीतिक ट्ृष्टि अच्छी स्थिति गे होते के 
कारण रोजगार की शर्तों आदि का निर्धारण स्वय करता था और परिणामस्वहप 
श्रमिक का बहुत झधिक शोपण होता था। हमारे देश मे ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था 
छिंत-भिन्न होते से हस्तशिल्पी व कृषि श्रमिकों में वेरोजपारी फैल गई। उस समय 
मजदूरी को निश्चित करने हेतु कोई श्रम सघ भी नहीं ये। इससे मजदूरी के निम्न 
स्वर पाए जाते ये ।' 9-ी शताब्दी के अन्त मे पूंजीपतियो ने मजदूरी-निर्धारण में 
'बस्तु दृष्टिकोण! (एणाए00॥9 #एए7०४०) वो छोड दिया। इसके स्थान पर 
श्र घत्पादन तथा सामूहिझ खौदफए्टारी को झऋधार दही गएदा गया | बीसखदी शी 
मै श्रमिक को एफ मानवीय साथद माता गया गौर वल्याएकारी राज्य की घारणा 
के पिकास के साथ सामाजिक न्याय वी स्वापना हेतु मजदूरी-निर्धासरण मे विभिन्न 
सरकारो ने हस्तक्षेप झारस्म किया ॥* 
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मजदूरी के तीन आधिक का हैं-- 

] मजदूरी उद्योग के उत्पादन को भाय के रूप में थमिको में वितरित करती 
है । समाज का अ्रधिवाँश हिस्सा श्रमिको का है । 

2 मजदूरी लागत के रूप मे झर्य-व्यवस्था मे साधनों को विभिन्न उत्पादन 
स्रोतो म॑ प्रावण्टन करने वी ख्रिया को प्रभावित करती है ( 

3 मजदूरी कीमत स्तर एवं रोजगार (०४ 7,2४९| 906 हफञा०)प९7) 
वो निर्धारित करती है । 

मजदूरी निर्धारशा करने के सिद्धान्तो की श्रावश्यकता 
(१९९७ 40 एाां्रशं॥९5 एण १५४४७९९ गिंद4॥07) 

हमारे देश में मजदूरी निर्धारण हेतु सरकारी हस्तक्षेप भ्रावश्यक है क्योकि 
यहाँ की परिस्थितियाँ विभिन्न विकयित देशो जैसे भ्रमेरिका, इग्लैण्ड से भिन्न हैँ । 

] हमारे श्रमिकों के असगठित श्रौर भ्रशिक्षित होने तथा अस्थायी श्रम शक्ति 
([70580१6 ।90007 0०८) झादि के कारण तियोक्ताग्नो की तुलना मे श्रमिक्रो वी 
सौदाकारी शक्ति कमजोर (५६०६ 0गहभग्राट्ू 90४87 0 907/८75) है ।? इससे 
उनका शोपण किया जाता है । ग्रत इस दुबल सामूहित्र सौदाकारी की स्थिति मे 
मजदूरी-निर्धारण में सरकारी हस्तक्षेप झावश्यव है । 

2 बुछ उद्योगों भ्रथवा स्थानों में श्रमिकों को बहुत ही कम मजदूरी दी 
जाती है क्योकि श्रमिकों बी पूर्ति उनकी माँग की तुलना में अत्यधिक होती है। 
इस शोपणा को समाप्त करने हेतु मजदूरी का नियमन सरबार द्वारा नितान्त 
झावश्यक है ! 

3 आथिक स्थिरता (8007०॥॥० 540॥9) बनाए रखने हेतु भी मजदूरी 
का नियमन सरकार द्वारा आवश्यक है । विकसित देशों कौ समस्था भ्रभावपूर्ण मांग 
का कम होना तथा भारत ऊँसे विकासशील देझो मे प्रभावपूर्ण माँय को भ्रधिकता 
(&0००४४ ० पिषएाए८ शा।ध70) का पाया जाता है। विकप्तित देशों मे 
मजदूरी बढ़ाकर भ्र्यात्‌ श्रधिक क्रय शक्ति बाले लोगों से कम क्रम शक्ति वाले लोगो 
की झोर क्रम शक्ति का स्थातान्तरश करके भ्राविक स्थिस्ता रखी जा सकती है। 
अ्रधिक ऊँची मजदूरी के कारण उत्पादकता मे वृद्धि, अच्छे ओऔद्योगिक सम्बन्ध, माँग 
और कीमतो की स्थिरता, अधिक लाभ, झधिक विनियोग, राष्ट्रीय साधनों का 
अत्यधिक उपयोग आदि रूपो भे लाभ प्राप्त होता है । 

4 सामाजिक न्याय ($06४ ॥0$0८८) प्रदान करने हेतु भी सरकारी 
नियमन आवश्यक है । सभी श्रमिको को उनके उत्पादन मे योगदान के श्रनुसार 
मजदूरी दी जानी चाहिए | समान कार्य के लिए समान मजदूरी दी जाए। 


4. उक्ा्रकक 4. गर्ल्स फडाइगकाएड & [3006 ४308: ०१९०६ रिटाडतणा5 
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ब्विटेन, अमेरिका भर भारत मे मजदूरी का राजकीय नियमन 8] 


तैयार किए जा सकते हैं तथा कीमतो मे होने वाले एरिवतंनों को इस आधार पर 
मालूम किया जा सकता है ओर उसी के अनुसार न्यूनतम मजदूरी मे परिवर्तेव किए 
जा सकते हैं । च 


$ 

प्रो के एन. बंद के अनुसार “पर्याप्त विम ह। प्राप्त करना प्रत्येक समय 
समाज का उद्देश्य है, जबकि सभी के लिए न्यूनतम मजदूरी देता सरकार की प्रत्यक्ष 
जिम्मेदारी है।"! 5 हमने 

न्यूनतम भजदूरी निर्धारित करते सगय विभिन्न तत्त्वों को सन्तुलित रूप रे 
काम लेना होगा । उदाहर्खार्थ, मानवीय आवश्यकताएँ, परिदार के कमाने वालों 
की सख्या, निर्वाह लागव यौर समान कार्य हेतु दी जाने वाली मजदूरी दरें भ्रादि को 
ध्यान मे रखकर न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना उचित एवं वाँछुनीय होगा । 


जुलाई, !957 में भारतीय श्रम सम्मेलन मे सर्वप्रथम स्यूततम भजदूरी के 
निर्धारण के ग्ाधार के बारे मे स्ंप्रथम प्रस्ताव पास किया गया ग्लौर यह बताया 
गया कि न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण सानबीय झावश्यकतादों को ध्यान में रखते 
हुए श्रावश्यकताओं पर आधारित न्यूनतम मजदूरी (॥३९८००-७३४४१ ४शायाता) 
४४०७४८५) निर्धारित करती चाहिए | इस सम्मेलन में न्यूनतम मजदूरी समितियों 
(धरायायप्रत ४३६४९ ए०गधा।2९४), बेतन मण्डलो (५४७४४ 02705) पौर 
प्राधिकरणों (/॥0]7५॥८४४०१४) ग्रादि मजदूरी-निर्धारणा करने वाली मशीनरी हेतु 
न्यूबतम मजदूरी के लिए तिम्त प्राधार स्वीकार किए गए--१ 

] श्रमिक के परिवार भें तीन उपभोग इकाइपों. (7]768 ९०ग5घ्रा0.प0व 
७॥॥५) को शामिल करना चाहिए । श्रमिक की पत्नी तथा उसके बच्चों द्वारा प्रजित 
प्राय को ध्यान से नहीं रखना चाहिए । 

2 डॉ आयकरोड द्वारा बताई गई कैलोरीज के आधार पर ही भोजन या 
खाद्य की ग्रावश्यक्ता (00०0 उ९वृण्ण शाट्वा५5) के बारे मे गणना करनी होगी । 

3 कपड़े की झावश्यकता (00फप्रा8 उध्पृप्राथ्याा() के अ्ण्गत प्रति 
इकाई उपभोग 8 गज होना चाहिए और कुल मिलाकर 72 गज कपडा प्रति वर्ष 
दिया जाना चाहिए। 

4 मकान ढकिराया सरकारी झौद्योगिक एह-योजना के अन्तर्गत दी जाने 
बाली सुविधा के आधार पर दिया जाना चाहिए । 

$. ईंधन, विजली तथा अल्प व्यय की मदों के लिए ब्यूनतम मजदूरी का 
20% रखा जाना चाहिए । 


इसके साथ ही प्रस्ताव मे यह बताया गया कि थदि इन ग्राघारों पर निर्धारित 
न्यूनतम मजदूरी से यदि कही मजदूरी कम है तो इसके लिए वहाँ के सम्बन्धित 
अधिकारियों को इसके दारे मे स्पष्टीकरण देता होगा । जहाँ तक उचित मजदूरी का 
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प्रश्न है उसके लिए वेतन मण्डलो को उचित सजदूरी समिति वी रिपोर्ट को ध्यान मे 
रख कर मजदूरी का निर्धारण करना होगा । 
यह प्रस्ताव सबसे महत्त्वपूर्ण माता गया क्योकि सर्वत्रयम न्यूनतम मजदूरी- 
निर्धारण के लिए ठोस प्रस्ताव प्रास कर स्वीकार जिए गए! मजदूरी मण्डल 
(५४७३० 890045) मजदूरी निर्धारित करते समय इन प्रस्तावों को ध्यान में रखते हैं। 
पर्याप्त मजदुरो 
(878 एश86) 
अर्थ--पर्याप्त मजदूरी, मजदूरी का वह स्तर है जो किसी श्रमिक वी भ्रनिवार्य 
व प्रारामदायक भ्रावश्यक्ताग्रों को पूरा वरने के लिए पर्याप्त हो। मजदूरी से श्रमिक 
प्रपनी तथा भपने परिवार वी मूलभूत झावश्यकताग्रो को पूरा करने मे समर्थ होता है 
ताकि एक समय समाज के नायरिक के रूप में आराम से जीवन व्यदीत कर सके 
इस प्रकार पर्याप्त मजदूरी वह मजदूरी है जो कि श्रमिक व उसके परिवार 
की भोजन, वषडा व मकान सम्बन्धी ग्रावश्यकताम्रो को ही पूरा नहीं करती है बल्कि 
इससे बच्चों की शिक्षा, अस्वास्थ्य से सुरक्षा, सामाजिक झावश्यक्नताओों वी पूति भौर 
बृद्धावस्था हेतु बीमा श्रादि के लिए भी सुविधाएँ उपलब्ध हो जाती हैं ।! 
क्यीन्सलैण्ड भ्ौद्योगिक समभौता तथा पचनिणंय भ्रधिनिषम (0उशाइंथा6 
#00शपथे एऐजाशीगमएणा जा शैवॉआाओण ह०) के भ्रनुसार एक पुरुष श्रमिक 
को कम से कम इतता परारिश्रमिक ((स्थ्या्याध&।0॥) श्रवृश्य देन! चहिए जिससे 
हि वह स्वय, भ्रपनी स्त्री तथा तीत बच्चों के परिवार को उचित झाराम के साथ 
रखने में समय हो सबे | यहाँ यह माना गया है कि पुरुष श्रमिक को ही झपने 
परिवार के भ्रन्य सदस्यो की झावश्यकताम्रों को सन्तुप्ट करना पड़ता है । 
उत्तरप्रदेश श्रम जाँच समित्रि, 4946 (ए ए ,899ए0 शाव्रगाए 
(०॥॥४7॥००, 946 ) के झनुसार पर्याप्त मजदूरी वह मजदूरी का स्तर है जिसके 
भ्न्तर्ग श्रमिक का पारिश्रमिक उतना पर्पाप्त होता चाहिए कि वह जीवन निर्वाह 
पर व्यय करने के उपराब्त इतना घन बचा ले कि अन्य सामाजिक झ्ावश्यकताप्रो 
जैसे--थात्रा, मनोरजन, दवा, पत्र-व्यवहार झ्ादि की सन्तुष्टि कर सक्रे । 
उचित मजदूरी समिति, 4948 (छा 9४३४४ 2०8॥॥ ४०८, 948) के 
अनुसार पर्याप्त मजदूरी के श्रन्तगंत पुरुष श्रमिक व उनके परिवार की न्यूनतम 
आावश्यकताएँ, जैसे--भोजन, वस्त और मज़ात झादि ही पूरी न हो बल्कि यह इतनी 
होनी चाहिए कि इससे बच्चो वी शिक्षा, वीमारी से रक्षा, सामाजिक झावश्यऊतामो 
वी पूर्ति और वृद्धावस्था सहित अन्य दुर्भाग्यपूर्ण अवरस्थाओं में बीमा आदि पूरे हो 
सकें । समिति ने यह भी सिकारिश की ऊक्रि पर्याप्त मजदूरी निर्धारित करते समय 
राष्ट्रीय आय और उद्योग की भुगवान क्षमता को भी छ्यान में रखा जाए। इसफ्रे 
साथ ही पर्याप्त मजदूरी के लक्ष्य को पूरा करना ग्रन्तिम लक्ष्य (0॥926 0०2) 
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होना चाहिए । उच्चित मजदूरी समिति ने मजदूरी-निर्धारण की अधिकतम या उच्च 
सीमा पर्याप्त मजदूरी तथा निम्ततम सोमा म्यूनतम मजदूरों निश्चित वी | 

उचित घज़दूरी (एक 0७०७४०६)--उचित मजदूरी बी समस्या काफी 
महत्त्वपूर्ण है जिसके बारे में विभिन्न देशों के अ्र्थशास्त्रियो ने विचार किया है। 
गुढ्ोत्तर काल में श्रमिकों व मालिकों के बीच मधुर सम्बन्ध स्थापित करने हेतु कई 
प्रयास किए गए । इसके लिए श्रमिकों एव मालिको के व्यवहार पैया हृष्टिकोश भे 
परिवर्तन ही आवश्यक नहीं है बल्कि धमिकों को भी कुछ पारिश्रमिक के रूप मे 
प्रधिक मिलता चाहिए जिससे कि आपसी सदूभावता व सहयोग का वातावरण 
तैधार किया जा सके । लाभ सहभागिता (शिणी 808) तथा उचित मजदूरी 
राम्वन्धी बिचार इस दिशा में महत्वरं है। सन्‌ 947 में भ्रौद्योगिक सम्मेलग में 
एक ग्रोद्योगिक शान्ति प्रस्ताव (॥0098 ]70:6 [२९४०॥७०॥) पास किया गया 
था जिसमे श्रमिको को उचित मजदूरी दिलाने की सिफारिश की गई । इस प्रस्ताव 
को कार्य रूप में परिणत करने के लिए भारत सरकार ने उचित भजदूरी-निर्धारण 
एवं क्रिपान्बयन हेतु सन्‌ |948 में एक उचित मजदूरी समिति (क्याएह जा०हर 
(0ाग्ग९6) नियुतरत की | इसकी रिपोर्ट सन्‌ 949 में प्रकाशित की गई । इस 
समिति की सिफारिशों के श्राधार पर एक बिल तैपार क्रिया गया श्रौर इसे सब 
950 में सल्नद्‌ में वेश क्रिया गया, लेकित यह प्राप्त नही किया जा सका । 

उचित मजदूरी समिति के भ्रतुसार उचित मजदूरी की न्यूबतस सीमा युनतम 
मजदूरी तथा उच्चतम सीमा पर्याप्त मजदू री को माना जाता चाहिए । उच्चतम सीमा 
का तिर्धारेणा उद्योग वी भुगतान-क्षमता (089क०/५ ०6 ]007॥89 ॥0 ९॥9) के 
भ्राधार पर हीना घाहिए। उद्योग वी भुगतान-क्षमतरा तिम्त धत््यों पर निर्भर 
करती है-- 

3, श्रग बी उसादकता (छा०ठ॥टशाए ० ॥.39007), 

2, उसी उद्योग ग्रथवा पडौसी उद्योग मे प्रचलित मजदूरी दर (शिल्पा 
एथा९५ 0₹ ७86९5 ॥ एी& 5९ 00. एशषाह्रोऐगएशणए ॥009॥(2५) , 

3 राष्ट्रीय श्राय का स्तर एवं इसका वितरण (ए€रटा णी िवाणात 
॥00096 ॥॥0 ॥६ 0/907090॥0॥), और 

4 देश की प्रध॑-ध्यवस्था से उयोग का स्थान (0[8८० ० (६८ [प67४9 
॥0 ३ ९९०॥०7॥79 0 शा ००णाए३) । 

उचित मजदूरी समिति के अ्धिह्नाश छदस्थो का मत था कि उचित मजदूरी 
का निर्धारण न्यूनतम मजदूरो तथा पर्योप्त मजदूरी के घीच भे होना चाहिए । उचित 
मजदूरी को पर्याप्त मजदूरी को श्राप्त करने का एक प्रगतिशील हदप माना गया है 
(शा 5३8७ 5 9 809 (0१5 फ़ा०.ट्ग25502८ €३5707 ० ॥6 ॥॥8 
४3९९८) । 

प्रो, पीगु (४०. ४. ९. छ्ट 0०) के धनुस्तार “जिस श्रकार के ध्यक्तियों के 
बीच दो एक दूधरे के समात नहीं हैं, उसी प्रकार मजदूरी के सम्बन्ध में उचित से 
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हमारा ग्राशय यह है कि भ्रावस्मिक लाभ तथा हानियो को ध्याव में रखते हुएं, जो 
कुशलता के भनुप्रात में, किसी एक व्यत्रित को कुशलता का माप उसके वास्तविक 
उत्पादन से किया जादु [7१ 
उचित मजदूरी फा निर्धारण 
( फएल्थापफत का गफाए एड ग फ़्र १४म४९५) 

उचित मजदूरी समिति की सिफारिश के अनुसार उचित मजदूरी न्यूनतम व 
पर्याप्त मजदूरी की सीमाझो मे निर्धारित की जाएगी झौर यह सीमा उद्योग की 
भुगतान-क्षमता पर निरमंर करती है तथा स्वय उद्योग की मुगतान-क्षमता श्रमिक की 
कार्यक्षमता उद्योग में प्रचलित मजदूरी दरो, राष्ट्रीय झ्राय वा स्तर एवं वितरण तथा 
अ्रथे-व्यवस्था में उद्योग का स्थान आदि पर निर्भर करती हैं । 

कठिनाइयाँ (70/9०08९5)--उचित मजदूरी-निर्धारणा करने के प्राघार 
उचित मजदूरी समिति ने दिए है लेविन इस निर्धारण मे कई कठिनाइयाँ झ्ाती हैं 
जो निम्नलिखित हैं-- 

उद्योग की भुगतान-क्षपता के निर्धारण में कठिनाई (0009 छा 
एलशशगरांताह ॥6 ९४एश्लॉ(जफ़ 40 एज ण॑ (0९ 47900४0 )--उचित मजदूरी 
समिति के श्रमुसार उचित मजदूरी की भ्रधिक्तम सीमा उद्योग की देय क्षमता 
(९४०4९०७ ० 7700879 (0 98५) पर झ्राधारित होनी चाहिए । सैद्धान्तिक रूथ 
से यह सही है कि उद्योग की देय क्षमता के आधार पर ही उचित मजद्री की 
प्रधिकतम सीमा निर्धारित की जाएं। नियोवता इस वात का विरोध करते हैं तथा 
कहते हैं कि उद्योगों की देय क्षमता कम होने से अधिक मजदूरी नहीं दी जा सकती | 
दूसरी ओर श्रमिको का क्‍्यन है कि भ्रधिक मजदूरी देने से थ्रमिको थी कार्यकुशलता 
बढती है, उत्पादन बढता हे, प्रति इकाई उत्पादन लागत कम आती है, वस्तु की माँग 
बढती है, बाजार विस्तृत होता है श्लोर परिणामस्वरूप उद्योग की भुगतान क्षमता 
बढती है । किन्तु उद्योग की देय क्षमता का निर्धारण करना एक कठित समस्या है । 
उचित मजदूरी समिति के क्‍ग्ननुसार “उद्योग की देय क्षमता का निर्धारण करने के 
लिए किसी विशिष्ट इकाई अथवा देश के रुमस्त उद्योगों की क्षमता को झाघार 
मानना त्रुटिपूर्ण होगा । न्यायोचित आघार तो यह होगा कि किसी निर्धारित क्षेत्र के 
किसी विशिष्ट उद्योग की क्षमता को आधार माना जाए, तथा जहाँ तक सम्भव हो 
सके, उस क्षेत्र की समस्त सम्बन्धित औद्योगिक इकाइयों के लिए समान मजदूरी 
निर्धारित करनी चाहिए | स्पष्टत मजदूरी निर्धारण करने वाले बोर्ड के लिए प्रत्येक 
औद्योगिक इकाई की देय क्षमता का भाष करना सम्भव न होगा ।” 

उद्योग की देय-क्षमता को मापने के लिए उद्योग का लाभ-हानि, उद्योग का 
ऋष मूल्य, उत्पादन की मात्रा, बेरोजगारी आदि वो ध्यान मे रखना पडेगा, सैद्धात्तिक 
दृष्टि से यह सही है, लेकिन व्यवहार मे इसे लागू करना कठिन है ! सचित सजदूरी 
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समिति के अनुसार उचित मजदूरी अपने भाप में ही उचित होनी चाहिए। यतंमात 
स्तर पर न केवल रोजगार का स्तर बना रहे वल्कि मजदूरी स्तरों से उत्पादन-क्षमता 
भी बनाई रखी जा सके | इस महत्वपूर्ण विचवार को ध्यात में रखकर ही वेतन 
मण्डलो (१४४९८ 809705) को उद्योग दी देय-छूमता का अनुमाव लगाना होगा । 
किसी एक विशिष्ट इकाई भथवा देश के सभी उद्योगो की भुगतान देय-क्षमता को 
आधार भानता भी गलत होगा ) किसी विशिष्ट प्रदेश ेे किसी विशिष्ट उद्योग को 
देय-क्षमता एक भच्द्धी वमौटी हो सकती हू मोर जहा तक सम्भव हो सक्ते उस प्रदेश 
मे उद्योग की समस्त इकाइयों में एक ही मजदूरी निश्चित की जानी चाहिए । 


2, ग्रोद्योगिर उत्पादकता के निर्धारण मे कठिताई--उचित मजद्री समिति 
के कथनानुसार श्रम-उत्पादकता तथा मजदूरी में घनिष्ठ सम्बन्ध है। किसी उद्योग 
की उत्पादकता न कैबल श्रमिकों की उत्पादकता पर ही निर्मर है बन्कि इसके 
प्रतिरिक्त अन्य तस्व जैसे--अ्रवन्प-कुशलता, वित्तीय व तकनीकी क्षमता ग्रादि भी 
इसे प्रभावित करते हैं | भ्रत उत्पादकता का ग्रध्ययन्त करते समय समस्त तत्त्वों को 
ध्यान में रखता होगा । वर्तमान मजदूरी का स्तर श्रमिक की कार्यकुशलता बनाए 
रखने के लिए पर्पाप्त नहीं है! अत" स्यूनतम मजदूरी निर्धारित करके पर्याप्त 

मजदूरी की और बढ़ता होगा जिससे श्रमिकों वी कार्यक्षमता मे वृद्धि हो सके ग्रोर 
उत्पादन बड़े | 


3. उचित मजदूरी को लाएू करने में ॥ठठिताई--समयावुप्तार मजदूरी देते 
सप्रथ श्रमिकों की कार्यक्षमता को छ्यान में रस्तकर ही मजदूरी का निर्धारण क्या 
जाता है, लेबित यह जहूरी नहीं है कि प्रत्येक श्रसक उस्त नियत कार्यक्षमता के 
प्रनुप्तार ही कार्य करे। इसके भ्रतुसार अधिक कार्यकुशल को प्रधिक्त और कम 
कार्यकुशल को कम मजदूरी मिलनी चाहिए लेक्लि यह ध्यवहार में नहीं पाया जाता 
है । जिन उद्योगों मे कार्य की दशाएँ ग्रच्छी हैं तथा जिनमे झराब दशाएँ है तो 
मजदूरी भी प्रतग-ग्रतग होनी चाहिए लेकिन ऐसा नही हो पाता है । 

अ्रप उचित मजदूरी निर्धारित करते समय हमे राष्ट्रीय प्राय के स्तर और 
इसके वितरण को भी ध्यात में रखना होगा। प्रचलित मजदरी दरे भी ध्यान में 
रखनी होगी । लेकिन प्रस्गडित श्रशिको को प्रचलित गंजडूरी बहत ही भीची हो तो 
इसे बटाना होगा। यह वृद्धि श्रमिक्रों की कार्य कुशलता को ध्यान में रखकर करनी 
होगी । 

प्रो. वी वी सिह के कथवानुसार “किसी भी देय में वास्तविक मजदूरी स्तर 
उस देश के प्राधिक विरास के स्तर पर लिरमर करता है । फिर भी मजदूरी-नियमन 
प्रौर मजदूरी-निर्धारण मझीतरी को ऐसा मजदूरी-झँचा तैयर करना होगा जो उचित 
हो झौर देश की ग्राथिक किश के स्वर के झनुसार हो ।7 

॥/ 


॥.. उानडजी # 8 :#7 ॥तत040०४० ६0 फट 50४49 ण॑ [4737 [057 ?7ठ605, 
छ्््ष्य 
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भारत मे मजद्री का राजदीय नियमन 
(5/96 एिव्टणगठफ ण एप ड७ व पाता4) 
हमारे दक्ष म प्रारम्भिक औद्योगीकरण को स्थिति में श्रमिकों कौ मजदूरी 
माँग भौर पूर्ति के दिद्धान्त द्वारा निर्धारित होती थी ॥ उमर समय एक संगठित मजदूर 
प्रान्दोचन का झ्भाव था जिसके परिस्गमस्वरूप श्रमिक्रो को दी जाने वाली मजदूरी 
डा स्तर निम्त या। धीरे-धीरे श्रमित्रों के ससठन बतन लग और इन्होंने श्रमिक्रों के 
बाय॑ तथा रहने की दशाओ को सुधारने हु मजदूरी में वृद्धि करन हेतु जगह-जगह 
विरोध क्या । फिर भो प्रथम महायुद्ध तक क़िती पक्ष द्वारा प्रयवा सरकार द्वारा 
सजदूरी नियमन बी झोर ध्यान नहीं द्विया गया । 
सन्‌ 937 मे जब प्रान्तीय सरक्षारों का गठत हुआ तब मजदूरी नियमन की 
झोर ध्यान दिया गया। दूसरे महागुद्ध तथा इसके पश्चात्‌ मददूरी से सम्बन्धित 
विदादी को नतिपटाने के लिए प्रान्तीय तथा बेन्द्रीय सरकारों ने औद्योगिक स्थायालय 
तया मधिकरणो की स्थापना की । 
सम्‌ 947 में औद्योगिक शान्ति प्रस्ताव (4960%॥72। [70०९ ८5०]७/०॥, 
947) पास किया गया क्योक्ति उस समय में औद्योगिक विवादों म कापी वृद्धि 
हुई थी। श्रमिक्रों व नियोत्ताप्रों के सम्बन्ध सुघारते पर जोर दिया ग्रथा बिलसे कि 
उत्पादन मे धृद्धि हो सके । परिणामस्वरूप उचित मजदूरी समिति और लान-प्रश- 
आपिता समिति बा गठ़त किया ग़दा जिससे श्लमिकरो, मालिकों श्रौर सरवार के 
प्रतिनिधि त्रिपक्षीय रूप म भाग लेते हैं है 
मार्च, 948 मर स्यूनतम वेतन अभ्रधिनियम बना, जो हृपि क्षेत्र में, प्रवंधि 
दृद्धि सम्बन्धी कई सशोघनी के कारण हमम्बे समय तक लागू नही किया जा सकता 
तीसरे सशोघत द्वारा कृधि क्षेत्र म, इस कानूत के कार्यान्दयन वी अन्तिम प्रवधि 
3] दिसम्बर, 959 निर्धारित की गई । इस प्रकार कानून के मार्य मे भाने बाची 
ब्ाधागो को हटाने में लगमंग 3 वर्ष लग गए । 
मारत में मजदूरी के नियमन और निर्धारण के लिए जो प्रमुख वंधानिक 
स्यवस्थाएँ मोजूद हैं, उत पर विस्तार से पृवह-पृयक्त शीर्यको में प्रकाश डालने से पूर्व 
यह उचित होगा क़ि प्रमुख व्यवस्याग्रो के सारांश को जान लिया जाए, जो भारत 
सन्‌ 976 के झनुसार निम्ववत्‌ है-- 
उजरतों का नियमन--“मडदूरी का मुगतान मजदूदी मुंगतान अधिनियम सन्‌ 
936 ठया न्यूनतम मजदूरी झ्धिनिदम, सनू 948, जुदा कि उसका बाद में 
संशोधन हुआ, से नियन्त्रित होता है । मजदूरी भुगतान (सशोबन), सन्‌ 976 
अधिनियम सम्रुचे भारत पर लागू होता है झौर फंक्दी अधिनियम. सन्‌ 948 में 
दरिभावित जो भी व्यक्ति किसी भी कारखाने या रेलदे में काम करता है और झौसतत 
000 & प्रतिमाउ से कम मजदूरों ओर वेठव पाता है, वह इसक्रे झन्तयंत झाता है। 


३ छब्य # ॥# 4७०ण शक्करीसफ़श्ाठ [82305 कु स्य्श 


प्रिटेन, अमेरिका और भारत मे मजदूरी का राजकीय नियमन शै7 


इस अ्रधितियम के अधीन बेदन का भुगतान कर्मचारी की लिलित अनुमति प्राप्त 
करते के बाद चैक देकर ण कमंचरी के वे खाते से जम करके किए जाने के राज- 
पत्र में अधियूचित कोपो के लिए कटौती करने से पहले भी कर्मबारी को लिखित 
स्वीकृति लेने की व्यवस्था है |” 

श्रमिक द्वारा कमाई गई मजदूरी को मातिक रोक नहीं सकते, न ही वे 
अ्रगधिकृत रूप से कटौतियों को ही कर सरूते है । इस अधिनियम के प्न्तर्गत जिते 
श्रौद्योगिक सस्‍थानों मे [,000 से कम श्रमिक काम करते है, उन्हे सम्रन्धत ग्रवधि 
की मजदूरी वो एक हफो के ग्रन्रर तथा उुछ अन्य परिस्थितियों मे 0 दिस के अन्दर 
प्रदा भरनी पटती है । बेवल उन्हीं क़त्यो या अवहेलनाग्रो के लिए जुरति किए जाते 
है जो सम्परद्ध रारकार द्न्रा मान्य है । बुल जु्माने बी राशि काम की श्रववि गे दी 
जाने वाली मजदूरी के एक रुपये के पीछे तीन पैसे से अधिक नहीं हो सारती । थुर्माता 
किस्तों गे, या जिरा भ्रुढि के लिए बहू किया गया है, उसकी तिथि के 60 दिन के 
बाद वयूल नहीं किया जा सकता । अगर मजदूरी की द्दायपी दैर मप्ते कौ जाती है 
या गलत कठौतियाँ की जाती है तो गजदूर या उनके सघ अपने दावे प्रस्तुत कर 
सकते है । प्रमुम्नुचित रौजगारों मे समयोपरि मुगतान न्यूवनतम मजदूरी प्रधिनियम, 
सन्‌ 948 के अनुसार किया जाता है । 

न्यूनतम मजदूरी -भारत में मालिक कमंचारियों को कैसी भी शर्तों पर 
जो कि कर्मचारियों को मजूर हो, रख यकतठे हैं किन्तु स्यूतता गजदूरी झधितियम 
948 के भ्रन्तगंत जहर से ज्यादा बाम लेने और श्रमिक का शौपण करने की 
मनाही है। इसके लिए केंद्रीय या राज्य सरकार ही अनुसूचित रोजगारों में 
कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर सकती है । इस ग्रधितियम के प्रन्तावे 
राज्य सरकारों झौर केन्द्रीय सरकार ने प्रपने-प्रपने क्षेत्रों मे मजदूरी की दरें निश्चित 
और ग्रधिशूच्तित कर दी हैं । 

अधिवियम उपयुक्ता अन्तर के बाद पूर्बगिर्धारित मजदूरी को सरोशित करने 
का प्रावधान करता है । 973 भें केद्ध सरकार ने न्यूववरेम मजदूरी को इन 
अवुसूचित व्यवसायों मे सशोधित किया . [7) भवन निर्माण और सत्य निर्माण 
कार्य, पापाण खण्डन और पत््यर वी पिपाई झादि, [॥) कृषि और (॥॥) मैगनीज, 
बैराइट्स ग्रौर जिप्सभ की छातें । 

सन्‌ 974 मे पहली बार बईं राज्य सरझारो और सजीय क्षेत्र प्रगासनों ने 
खुछेक झनुपूचित व्यवसायों दे लिए न्यूववथ मजदूरी निश्चित की ग्रयवा उसमे 
सशोधत किया । आन्ध्र प्रदेश ने चलचित्र व्यवसाय के लिए स्वूनदम चेतत विर्धारित 
किया । विहार मे तापस्ह भट्टियो, तापसह इंसो और दीदी ईमट्टी के बर्तन बनाने 
के उद्योगो के: लिए, उड्दीसा में होटलो, रेस्तराप्नो, जलपान-एहो, दुकातो घौर 
ध्यापारिक प्रतिष्ादों तवा सिनेमा उद्योग के लिए, उत्तर प्रदेश में बाच, काँच 
उलत्लाइवों तया चूड़ी उद्योग के लिए झौर दिल्ली मे क्यादो, प्लास्टिक रवद और पो. 
दी. सी. तथा केविन्न उद्योगों के लिए न्यूततम मजदूरी निर्धारित की गई । भप्तम, 
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भारप्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उडीसा, फ़र्ताटफ, वेरल, पजाव, मध्य प्रदेश; महाराष्ट्र प्रौर 
सधीय क्षेत्र दिल्ली मे भी कुछेक प्रनुमूचित रोजगारो मे न्यूगनम बेतत की दरो को 
साशोधित किया गया है । 

समान पारिथमिक--भाषाद स्थिति की घोपणा के बाद 20-सूत्ली झाधिक 
कार्यक्रम वे भ्न्तगंत प्रनेक वैधातिक नियम पारित दिए गए हैं जिनसे समाज के 
कमजोर वर्गों को लाभ हो सके । 26 सितम्बर, 975 को जारी विए गए एक 
अध्यादेश नो !! फरवरी, 976 को एए झधितियम बन गया, के द्वारा पूरे देश से 
स्त्री भौर पुरुष कमंचारियों वो समान पारिश्रमिक देने वी व्यवस्था हुई । 

इस प्रधिनियम के प्रन्तगंत एक ही या एक जैसे कार्य के लिए स्त्री भौर 
पुरुष कर्मचारियों को समाव बेतत या परारिभ्रमिक के भुगतान वी व्यवस्था है । इससे 
नौकरियों म या तत्सवद्ध भामलो में झौरतो के खिलाफ लिग के भाघार पर किए जाने 
बाते भेदभाव पर झकुश लगा है | यह भजुय वहाँ लागू नही होगा जहाँ स्त्रियों वी 
नियुक्ति किसी चालू कातून के द्वारा या हिसी बानूत के अन्तर्गत विपिद्ध या प्रति- 
बाधित है। स्त्रियों को रोजगार देने वे ग्रवसरो मे वृद्धि वो लिए राम्यो द्वारा 
सलाहवार समितियों के गठन वी व्यवस्था वी गई है । 

भारत पे मजदूरी के नियमत झौर निर्धारण की प्रमुक्ष वैधानिक ब्यवस्थाएँ 

जिनया हम विस्तार से विवेचन करेंगे, ये हैं-- 

(क) स्यूतनम मजदूरी म्धिनियम, सन्‌ 948 (विभित्र सशोधनों सहित) 

(ख) प्रधिररण के भन्तर्गत मजदूरी नियमन 

(ग) वेतन मण्डल्यो वे भनन्‍्तर्गत मजदूरी नियमस 

(ध) मजदूरी भुगतान भ्रधिनियम, सन्‌ 7936 (सशोघनों सहित) 

(ड) प्रन्य व्यवस्थाएँ थथा--[) श्रमजीवी पत्रकारों भ्ौर गैर-पत्रकारों 
के जिए मजदूरी बोर्ड, (॥) पुरुष भौर महिला श्रमिकों के लिए समान 
पारिश्रमिक श्रादि। 

(फ) न्यूनतम मजदूरी श्रधिनियम, सन्‌ [948 
(प्राण ४१७ ला; 948) 

॥ धिनियम का उद्गम (&50000) 

हमारे देश में एक शताब्दी से कार्य की दशाओं तथा कार्य वे घण्ठो पर 
सरकार का नियन्त्रण रहा है, लेकिन मजदूरी के नियमन का प्रयास देश की झ्ाजादी 
बे पश्चात्‌ ही किया गया। प्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (॥ ), 0) की न्यूनतम 
मजदूरी सम्बन्धी कन्वन्शन, सन्‌ 928 को हमारे देश भे लागू फरने के लिए शाही 
अप डाफोपा (:ऐडज ८छाएशाक्ए उत्त' 2.ब5७७०) ने वहजे तिप्नताना नणपूरी ता 
प्रस़गठित श्रमिकों वाले उद्योगो मे न्यूनतम मजदूरो निर्धारित फरन के लिए मशीनरी 
नियुक्त करने फी सिफारिश वी थी। सन्‌ 944 मे रेगे-कमेटी (2686 ९०॥ए्रा6० 
7 7.०0 वंघए८६१७७०७०४ (०चा०:००) की नियुक्ति वी जिसने 35 उद्योगों के 
बारे में श्रपनी रिपोर्ट देश की । इस समिति ने भी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करन की 


ब्रिटेल, अमेरिका और भारत में मजदूरी का राजरोय तियमन 89 
व्यतम्धा हेतु सिप्तारिथ वी । श्रव स्छारी ममिति (कंस कथाकाह़ 
(०णणशाएट ) की बई बैंठज्ो में इस दियत्र पर जियार-दिदर्य उबू 946 में स्युवदम 
मजदूरी सम्दन्धो दिल पेज क्षिद्रा गया लेंकित विवान सम्बन्धी परिवर्तनों से 
लग गई और ग्नल्त में मार्च, 948 ये यह झअधिनियय पाय किया गया । 6 फरवरी, 
॥9+8 को न्यूनतम बेंदव वियेयक, नए रूप में, बाद जमदीदनरामर द्वारा वियेेयक्ष 
संविधान निम्ात्री परिषद्‌ के सस्झुख प्रस्तुत हुआ + 

बिच के विपेयन क्षों आवउ्यक्षता पर प्रकाश 
लिन निशाजनों मे मजदूर ऋाने को संगंछिन करने की 















की बदी घ्लावयाक्ञता है।यह विधान उन जिए इससा 
बनीय नहीं है जहाँ मजदूर अधिक सन्‍्दा में नियोजित हैं और जहाँ सजदर 





ग्राह्दोलूत के कार्यकर्तायों को मगठत बताने वी सुयरता सबा सुद्रियाएँ हैं, जितना 





कि उन मजदरो के जिए जो प्रामीरा ज्षेत्रों मे बिवरे पड़े हैं जहाँ मजइर काका 
पहुँचने व मगठित करने मे कठिनाई का अनुभव क रते हैं तवा जिनके जिए वे कोई 
बास्त॒बिगः कार्य नही कर पाले । इस सब्र क्र यह प्रनिता शरिस्फ्रम है कि उोनों 
की बडी सह्या में, विभेषकर उतते जो ग्रामीटा ज्ेत्रों प्रवव्रा छोड़े नयरों में स्थापित फरवित 
हैं मजदूर काम में लगने श्रम के अनुझूप मजदूरी नहीं ढाते। ऐसे उद्योगों क्षो हम 
लोकसभा में क्मस-तोड (स्वेठेंड) उद्योग कहते हैं। दमर तोड उद्योगी में लगे 
सजदूरो वी दछ्ना को झुधारने के लिए छुद्ध करते हेतु यह दिल ब्यवम्या करता है। 
प्रनुयुची जिसम्रे उद्योयो के नाम उल्लिखित हैं, पूर्टा नही हैं। मैं कहेंगा कि उत्त नूची 
केजल उदाहरणात्मक है ! प्रान्टीए सरकारें दिनने उद्योगों क्षो अपने हाथों मे लेता 
ययासम्भव समस्तो हैं. प्रतुनूदी मे सम्मिलिद कद झुक्षत्री हैं ' पहली अनुसूची 









(नियोजनो) के लिए इस कानूत के प्रावबानों के वार्यास्वउन के लिए दो वर्ध रख रहे 
हैं 4 दूनरी यूची के लिए (जितते खेतिहर मजदूरों का सम्बन्ध है) तीत वर्षों की 


अवधि रखी जा रही है । यह विप्रयत बडा आवसर्पक है इसे आनूनो की पजिक्रा मे 
खहुत पहले सम्मिलित हो जादा चाहिए था । 

बहस का उत्तर देते हुए दाबू दगदीवनराम ने बताया कि “खेवरिहर मजदूरों 
जो स्यूनतम मजदूरी की दरो के निर्धारण के दिया औदोबिक विकास तथा उत्याइन 
मे वृद्धि मम्नद नहीं ।” उनके मरे “अ्रनो तक हन कृषि के क्षेत्र में इस बात 
घर जोर देते रहे हैं कि क्षिसानों के लिए, सिचाई, उत्तम क्षोडि के औजारो, खाइ 
की उपलब्धि, दया बेहतर दोजों को सुदिघा हो, झिन्तु अभी तक दिना उसक्ी ओर 
ध्यान दिए काज्तक्ाये को मित्री सभी सुजिधाएँ उत्पादन की वृद्धि में सहायक ते 
होगी ४” भूमि के दो प्लाट देखें । एक उस ब्यक्ति जा जो खेच काज्व करता है तया 
दूसरा उस व्यक्ति का जो मजदरी पर आदमी लगा कर छेती इणाता है “उस खेद 
मे, बायू जगजीववरास के म्नुमार, जिससे कृषक स्वयं वगम्त करदा है । कम से कम 
एक मन प्रह्न उ्दादा पेंदा होता है। हम कल्पता नहीं दर सकते हि (दुवरों से दाज्त 
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करा बर) हम खाद्याफो में कितनी बडी क्षति उठा रहे हैं । यह इसतिए होता है कि 
घेतिदर मपदूरों बी मजदूरी बटत कम है। वे सेव के उत्पादत में किसी प्रत्रार बी 
बोई दिलचस्पी नही लेते, उन्हे उससे कोई मतलब नही ॥ सेत म चाहे भ्रविर प्रन्न हो 
भ्रयवा सूसा पड़े । वह जानता है कि उप्तरो दिन भर वे कठिन परिश्रम के तिए डेढ़ 
ऐर भथवा दो सेर से झविक प्रनाज नहीं मितना है। हत से खरो धी हुई जमीन से 
प्रधित़ वह जमीन उत्पादन देती है, जिसमे हत घरात्रा चला हो। प्राग मजदूर को 
हल यो घेंसा वर चलाने में बटो मज़दूदी मिलती है जितना जमीन को उसके द्वारा 
सरोचने से तो बह क्यो भधिर शक्ति लगा बर हल जोते ? बह सत्र झ्रधिकत्त श्रम 
बदो बरें ? जगवीवनराम वबाबु की दृष्टि मे यह मित्र क्रान्तिश्वरी था क्योकि उन्हें 
विश्वास था २ उसके बन लाने पर देश गल्‍्ले के मामले में निर्मर हो जाएगा ।" 

श्री जगमीवनराम यो न्यूनतम वेतन शिल प्रस्तुत कर, देश में सामाजिक 
अ्रान्ति' थे पहले प्रयास ये सृप्टा बनने पर, श्री रगरा ने बधाई दी । जिल पर बोलते 
हुए, उन्होत कहा, “मुझे बुत मिखातर इतना हो पहना है रि यह बिल इतना 
ब्रान्तियारी है ह उसके लिए किसी भी सरवार को, विशेषकर हमारी सरकार को 
प्रभिभात हो सवता है ।” 
कानून की सृष्टि श्रौर उसका लागू होना 

6 फरवरी, 948 को (विधाविक) सविधान तिर्माश्नी परिषद्‌ ने दित भर 
थी बहस ये! उपरान्त बिल को स्दीकार क्रिया! 5 मां, 948 को बह कानूत 
बना । दृषि क्षेत्र में उसका कार्यात्वयन तीन वर्षों बाद प्रर्थाद्‌ मार्च, 95। से 
होना था। 

प्रवधि वृद्धि सम्बस्घों प्रयम सशोषन--विधायिका सविधान निम्मात्री परिपद्‌ 
में, 6 फरवरी, 948 वो सुने गए भाषणों में क्रम झत्दोवत में नई भावनाएँ जगी 
सी | खेतिंदर मजदूरों के बीच जाऊर उन्हे सगठित बरने वे लिए झनेत' श्रमिक नेता 
प्रेरित हुए थे । उन्हें विश्वास था कि दिमम्पर, 95। तक न्यूनतम वेतत वानुत, 
कृषि छत्र में, श्रनिवायं रूप से कार्यान्वित होने लगेगा | वे एक-एक दिन गिन रहे 
थे। प्रतीता का सनय पूरा हो भी न पाया था कि समइ के समझ 24 मार्च, 95 
को भारत सररार यी झोर से एप सगोवन प्रस्तुत हुम्ना । उस पर बहुत हुई। वह 
स्वीकार हुआ्ना ! न्यूनतम वेतत कानून के क्रिपास्थयन की श्रन्तिम तिथि तीन वर्ष झौर 
बढ़ गई | इस प्ररार खेतिहर मजदूरों मे किए गए प्रयासों को भी धक्का लगा वे 
भी तीत वर्ष पीछे पहुँच गए। भव वह 3] दिप्तम्यर, 954 हुई। सर्वार का पक्ष 
प्रस्तुत करते हुए बाबू जगजीवनराम ने वहा था कि “हमारे देश मे लगभग चार 
करोड लोग खेतिहर मजदूरी का काम करते हैं और उतकी मजदूरी का निर्धारण 
एक भीषण वाये है । हम उनकी दशाप्रो क्षी जाँच करा रहे हैं। 300 ग्रामों मे वी 
गई जाँच के परिणाम हमारे पास हैं ॥ उतकी हम गछता करा रहे हैं। प्धिरतर 
प्रादेशिक सरकारो ने वुछ झ्ौर समय माँगा है। इसलिए इस सशोधत के द्वारा 
क्रियान्वयन की भ्रवधि तीन वर्ष और वढाई जा रही है ।” ससद्‌ में सशोयन पर बहस 


ब्रिटेत, अमेरिका और भारत में मजदूरों का राजकीय नियम 9। 


हुई । राष्ट्रीय मजर्‌्र काँग्रेस की आवाज नक्क़ारखाते में तूती की आवाज क्यी तरह 
उठी तथा विल्लीत हो गई । 

अजधि-पूृद्धि सम्बन्धी दूसरा सम्ोघन--ब्यूनतम बेतन कानून की बद्यई गई 
झ्रवधि पूरी भी न हो पाई थी हि तत्कालीन श्रम मन्‍्त्री श्री वी वी गिरी ने उक्त 
प्रबधि को और अधिक बढ़ाने को माँग करते हुए लोकसभा के सम्मुख 5 दिसम्बर, 
954 को एक दूसरा सशोधन रख दिया। उस सशोघत की प्रावश्यकदा पर 
प्रकाश डालते हुए भ्री गिरी ने कहा था कि “कृषि में न्यूनतम मजदूरी की दरो का 
निर्धारित करने मे घनघोर कछ्िनाइयाँ है, तया उनका अनुभव प्राय सभी प्रदेगो को 
हुप्ना है। इसलिए सम्भवत कृषि क्षेत्र में व्युततम मजदूरी की दरो के निर्धारण को 
कऋमिक होना पड़ेगा । कायस्वियन के प्रथम चरण में बह आवश्यक है कि खेतिहर 
मजदूरी वग निर्धारशस कृषि मे केवल नियोजन के निद्धिष्ट वर्गों प्रयवा क्षेत्रों तक 
सीमित रहे ।” गिरी सादब के इस हृष्टिकोण से, राष्ट्रीय मजदूर काँग्रेस के नेता 
श्री बामारुपा प्रसाद तिषाठी ये अपती घऋसहमत्ति व्यक्त बी थी ६ 

यह दूसरा संशोधन राष्ट्र के 954 वर्ष का एक कानून बन गया । 

सोसरा तशोघन->प्राविद अली जी ने लोकमभा के सम्पुद कॉनून के 
कार्यान्ययन वी अ्रवधि में बूद्धि करने वाले तीसरे सगोधन को 7 घिव्रम्बर, 957 
को लोकसभा के सम्मुख प्रस्तुत कछित्रा । ग्राविद भाई ने तीन तक उपस्थित किए 
थे । प्रथम यह कि रजबाडो के राज्य के भारत में बिलीनीकूरण से नए प्रदेशों का 

जन्म दुग्चा । वे भारतीप गणतन्त्र मे सम्मिलित हुए । जो विलम्त से जत्मे वे यदि 

खातुनो दा विल्लध्व से कार्यान्वयन ऋरे तो उन्हें दोरी नहीं छद्रोगा जा सकता) 
इसलिए पश्लोधत कर उन्हें समय देना झआवर्पक है। दूसरे यह कि प्रथम पचवर्धाप 
योजना, बम्बई में लग 954 मे केन्द्रीय सलाहकार परिषद्‌ द्वारा स्वीकार किए गए 
तदर्य एक ध्रकल्प तथा भारतीय श्रम सम्मेलन का मत है कि कृषि मे न्यूनतम मजदूरी 
के निर्धारण का कार्य शर्ने शन हा । ऐसा करने के लिए कार्याव्वयत बी अवधि 
बढानी होगी । तीसरे यह कि भारतीय सरकार के श्रम विभाग द्वारा होते बाली 
जाँच देश के 3600 ग्रामों में झ्रावश्यक वस्तुओं के फुटकर मूल्यों की जाँच कर चुकी 
थी। उसके ग्राघार पर छ्लेतिहर मजदूरो के व्यय सूचकाँकी की गणना हो रही थी । 
सशोघत स्वीकार हुम्रा । देश के साडे तीन करोड़ मदर देखते रहे । इस प्रकार 
न्यूनतम बेतत वालूव के कार्यात्ययत्न की अन्तिम प्रबधि 3] दिसम्बर, 959 
निर्धारित हुई । 

न्यूनतम वेतन कानूत के क्रियान्वयन में देश व श्रदेशों की सरकारो को मार्ग 
मे झाने वाली वाधाग्रो को हटाते मे ही 3 वर्ष लग गए । 


न्यूनतम वेतत अधितियम के अन्तर्गत मजदूरियों वय निर्धारिण 


ऊपर की वहानी न्यूदटम वेतन अधिनियम छे लायू होने की है । शरद हमसे 
उसके अन्तर्गत निर्धारित होने वाली भजदूरी की दरों म्रादि की जानकारी झपेक्षित है। 
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भारत में मालिक कर्मचारियों को दुछ ऐसी शर्तों पर, जो कि कर्मचारियों 
को मन्जूर हो, रख सकते हैं, रिन्तु न्यूजदम मजदूरी अधिनियम, 948 के प्रन्त्गत 
जरूरत से ज्यादा काम लेवे प्रौर श्रमिक का शोपण करने वी मनाही है। इसवे' 
लिए केंद्रीय या राज्य सरकार ही भनुसूचित रोजगारो मे कमचारिया वी न्यूनतम 
मजदूरी निश्चित कर सकती है । इस झधिनियम के भ्रन्तगंत राज्य सरकारों और 
केन्द्रीय सरकार ने ग्रपने-अपने क्षेत्रों म मजदूरी की दरें निश्चित और अ्रधिसूचित वी 
हैं। ज॑सा कि ग्रार सी सक्सेना ने लिखा है कि * इस भधिनियम का उद्देश्य अत्यन्त 
कठोर श्रम कराने वाले उद्योगों अयवा जहाँ श्रमिक्रो का प्रधिकर शोपण होता है, उस्त 
शोपए को दूर करना है। अधिनियम की मुझप बारें इस प्रकार हैः-- 
अनुसूची मे रोजगार को जोडना--इस झ्रविनियम को घारा 27 'सगत 
सरकार' को भ्रनुसूची म और श्रधिक रोजगार जोडते का अधिकार देती है। इन 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा झनुसू बी में प्रव तक निम्नलिखित 
रोजगार जोडे गए हैं-- 
] भवनों की देखभात्र शौर हवाई प्रड्डों का निर्माण तथा उनकी देखभाल, 
जिप्सम खानें, 
बराइटीज खातनें, 
बॉक्साइट खानें, 
मैंगनीज खानें, 
« चीनी मिट्टी की खानें, 
क्यानाइट खातें, 
ताप्न खानें, 
9 चिकनी मिट्टी की खाने, 
0 मैग्नेसाइट खानें, 
१] पत्थर खानें, 
2 ग्रेरू की खातें, 
3 स्टीटाइट सेलखडी और टैल्‍क सहित खानें, 
4 एस्ब्रेस्टोस खानें, 
5 अग्नि मिट्टी की खानें, 
6 सफेद मिट्टी की खातें, 
7 बब्ार्टजाइट ववार्टज और सिलिका वी खाने । 
इसी प्रकार राज्य सरकारों ने भी श्रनुसूची मे ऐसे कई और रोजगार जोड़े हैं। 
मजदूरों को न्यूनतम दरों का निर्धारण--भ्रधितियम के प्रन्त्गंत 'समत 
सरकार' ( राज्य अथवा वेन्द्रीयर सरकार ) निम्न मजदूरी दरों निर्धारित कर 
सकती हैं -- 


] 


०० न 9७ ७ + ७» 


।. धारत सरकार श्रम मन्वालय रिपोर्ट, [974-75 और 976-77. 
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4 समयानुसार मजदूरी की न्युनतम दर निर्धारित की जा सकती है जिसे 
“न्यूनवन समय दर' [(फपशाएथा) वधा८ ३०४८) कहते है । 

2 कार्यातरुस्तार मजदूरी की न्यूनतम दर उन श्रमिकों के लिए निश्चित की 
जाएगी जो कि कार्य के झ्राधार पर मजदूरी प्राप्य करते है। यह दर न्यूनतम कार्य 
दर' ('शाधपारए रि6०८ ७४2) कहलाती हू 

3 वह मजदूरी दर जो कि समय के आधार पर कार्य करने वाले श्रमिक्रो के 
लिए एक गारन्टीड समथ्रानुसार मजदूरी निश्विद करती है, इसे यारन्टीड समथानुप्तार 
दर ((एश४7/९४६ [006 ॥९०/६) कहते है । 

4 विभिन्‍त व्यवसायो, श्षमिक्तोे आदि को अतिरिक्त कार्य करने हेतु अतिरिक्त 
समय दर' (002नग्रा& ९४८) दी जाएगी। यह चाहे समयातुमार कार्य करने 
वाले अथवा कार्यानुसार कार्य करने वाले श्रमिक हो, पर लागू होगी । 

मजदूरी की न्यूवतम दरें निर्धारित ग्रथदा सशोधित करते समप विभिन्‍न 
झनुसूनचित रोजगारो, एक ही अनुसू््तित रोजगार वी विभिन्‍न कियाओं, प्रौड़, गुवा, 

बाल और काम सीखने बाले तया विभिन्‍न स्वानों हेतु भिन्न-भिन्न त्युनत्म मजदूरी 
दर्रें होगी । 

न्यूबतम भजदूरी दरें बण्टे के ग्राघार १र, प्रतिदित के क्राघार पर, महीने के 
प्राधार पर, किसी प्रत्थ बडी अवधि के आधार पर निश्चित की जा सकती हैं । 

एक न्यूनतव मजदूरी दर में इन बातों का समावेश किया जा सकता है-- 

] मजदूरी को एक ग्राधार दर (6 ४७७$।० 72/८ ० ४०३९2$) झौर निर्वाह 
लागत भत्ता (८ ००४ ०६ ७७६ श्ो०७६००५) । निर्वाह लागत भत्ते में जीवन 

लागत सूचक्राँकों के भ्राधार पर परिवर्तन होते रहेगे तथा यह सम्बन्धित 
श्रमिकों पर ही लागू होगा | 

2 विना तिर्वाह लागत भत्ते श्रयया निर्याह लागत भत्ते सहित एक आधार 
दर (6 0380 ॥4९ जाँं0 0 ज॥/॥0प (६ ००४ 0 09 ॥॥|०५७०॥०९) श्रौर 
अनिवार्य बस्तुओं वी पूर्ति से प्राप्त छूट का मूल्य नकदी के रूप मे ! 

3 प्भी को सम्मिलित करके दी जाने वालो दर (#0 शोना॥एश05ए६ 
उ/€) इस अधिनियम के ग्रनुसार सभी मजदूरी नकदी में दो जाएगी । फिर यदि 
सरकार उचित समभती है तो कुछ भाग वस्तु के रूप में भी दिया जा सकता है । 

4 प्रमितियो के परामर्श व सम्बन्धित व्यक्तियों के विचारों पर सोच-विचार 
करने के पश्चात्‌ उपयुक्त सरकार (राज्य झथता केन्द्र) सरकारी गजद मे सूचता 
तरल का प्रत्येक अनुसूचित रोजगार के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें निश्चित कर 
सकती है । 


5 सलाहकार समितियाँ (80५७०५ (ज४ए:५६६७) दरों का सशोचन 
करने हेतु नियुक्त की जा सकती हैं और एक सत्राइकार मण्डल (/०४ं5०7४ 820) 
की स्थापना करने का भी अधिनियम मे प्रावघाग है | यह मण्डल विभिन समितियों 


के कार्यों का समन्वय करता है तथा न्यूनतम मजदूरी दरों के निधोरण तथा सशोधन 
के विषय में सरकार को सलाह भी देता है । 


94 मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा 


6 जंसा कि कहा जा चुका है एक केन्द्रीय सलाहकार मण्डल (एचशआश 
9५5०७ 80974) केस्द्रीय सरबार द्वारा स्थापित करने का प्रावधान है जो कि 
राज्य सरकारो व केन्द्रीय सरकारो को सलाह देने तवा विभिनर राज्यों की समितियों 
थे मण्डलो के कार्यों के समनन्‍्दय का कार्य भी करता है। इन सभी समितियों और 
मण्टलों मे श्रमिक, तियोत्ताप्रो और सरकार के भ्रतिनिधियों के साथ-साय स्वतन्त्र 
व्यक्तियों को शामिल किया जाता है । 

न्यूनतम मजदूरों का भुगतान-- इस भ्रधिनियम मे मजदूरी भुगतान के निम्न 
प्रावधान है-- 

] न्यूनतम मजदूरी नकदी में दी जाएगी ) यदि परिस्थितियो की देखभाल 
कर सरकार मजदूरी वस्तु मे दिलाती है तो यह सम्भव हो सकेगा । 

2 जित उद्योगों पर यह ग्रवितिष्रम लागू होगा वहां न्यूनतम मजदूरी से 
कम मजदूरी नहीं दी जाएगी । यह कानून का उल्लंघन माना जाएगा । 

3 यदि श्रमिक निरिचित समय से प्रधिक कार्य करता है तो उसे औसत 
मजदूरी की दुगुनी दर के वरावर भ्रतिरिक्त समय का मुगतान (झोवरटाइम) दिया 
जाएगा । 
झ्रधिनियम के दोप 

न्यूनतम मजदूरी भ्रधिनियम श्रमिक्षों के हितो की रक्षा मे महत्त्वपूर्ण कार्य 
कर रहा है तथापि इसके कुछ निम्तलिखित दोप विचारणीय हैं-- 

] प्रधिनियम वे भ्रन्तगंत समय-समय पर यद्यपि ग्रनेक़ रोजयार सम्मिलित 
किए गए है तथापि इसका औद्योगिक क्षेत्र ग्रभी बहुत सकुचित है । प्रनेक महत्त्वपूर्ण 
भौर भ्रसगठित उद्योगो का समावेश होना झ्यावश्यक् है । 

2, अधिनियम के प्रयोग मे शिविलता है | राज्य सरफ्ारो द्वारा प्रधिनियम 
का प्रयोग जिस ढंग से हुआ है सदि एक राज्य मे किसी उद्योग को इस प्रधिनियम के 
भ्रन्तगंत लिया जाता है तो दूसरे राज्य मे उसे छोड दिया जाता है। यह स्विति 
श्रमिवरी से भ्रसन्‍्तोष का एक कारण बनती है । 

3 अधिनियम मे कुछ अ्रसगत छूटें दी गई हैं। उदाहरणायं ऐसी छूट दी 
जाना उचित प्रतीत नही होता कि उस उद्योग मे न्यूनतम मजदूरी की दर निर्धारित 
करने की झ्रावश्यकता नही है जिसमे सम्पूर्ण राज्य म 000 से अधिक श्रमिक काम 
कर रहे हो । 

4 परामर्भदात्री समिति को अ्रधिक प्रभावशाली बनाया जाना झ्ावश्यक है 
समितियों के कार्यों से अ्रभी तक ऐसा प्रतीत हुआ है कि दरों के निर्धारण में भानो 
उनका कोई विद्लेप हाय न रहा हो 4 

5 अधिनियम के भश्रुस्तार “राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी” के निर्धारण को 
व्यवस्था नही है । 

6. ऐसे प्रमुख व्यवसायो पर अधिनियम लागू नहीं होता जितके श्रमिक्रों की 
दशा बहुत खराब है । 
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7 एक ही राज्य के विनिन्त भागों और विभि््र राज्यों में मजदूरी क्री 
दरो में समानता नहीं है, एकीकरण छा ग्रमाव है । 
केल्वोप सरकार द्वारा ग्रविनियम का कार्यात्वयन 

सज़दूरों निर्धारश-श्रम मन्त्रातत्र क्षो वापिक् स्पोर्ड 4976-77 के 
अतुसार केन्द्री4 सरकार द्वारा निन्‍तलि खेत श्रेण्टियों को खानो में राजगार के बारे में 
अधिनियम के अ्घीन न्यूबवम मजईरो के आरम्भिकू निवारण सम्दस्धो प्रस्ताव 
अधिसूचित जिए गए है -- 

(१) बीती मिट्टी, (8) चिक्रती मिट्टी, (॥) सेइ सिट्टी, (४) ताम्बा, 
(५४) क्ोमाइट, (७) पत्थर, (शम) कायनाइड, (५७) स्टिय टाइट (सोतल्टोन 
झौर सेल सहित) (४) ग्रेह, (४) एस्वल्दोय [छा) ग्रागव निट्ठो और 
(50) प्रश्रक (प्रान्म् प्रदेश, विहार, राजस्थान प्रौर यामिवनाइ को छोड़कर) मत्य 
राज्यो में निधारित मजदूरी दरें, डिसमे सब कुछ शामित्र है और जो सभी रोजगारों 
के लिए सगाद हैं, इस प्रकार हैं-- 








ग्रकुचत श्रमिक 5 80 रपये प्रतिश्चि 
प्रद्धे कुशल भ्रमिक 7 26 रुपये प्रतिदित 
कुशल श्रमिक 8 70 रुपये प्रतिदिन 





लिपिक श्रमिक 8 70 रूपये प्रतिशिनि 

केद्रीय सरकार द्वारा प्रश्वेतिदम के झरोन मजदूरों दर मे सशोबवतत-- 
अधिनियम सगत सरकार से अपेझा करता है कि बह थाच वर्षों से मनाधिक झन्तराजो 
पर निर्धारित को गई मजदूरी को न्यूनतम दरो की पुनरीक्षा करे और यदि 
आवपपक हो तो इनने स्ग्रोचच करे। जहाँ तक केल्द्रीर सरकार का सम्बन्ध है, 
निम्नलिखित रोजगारों के सम्बन्ध में सशोधित न्युवतम मजदूरी दरें प्रधिसूचित 
(दर्शादी गई तारीखो को) की गई हैं -- 


() वेराइटिस साें (24 रईं, 7976) 
(४) जिप्सम खाते (2। मई, 976) 
(0॥) मैसनोज छाए़नें (25 झई, 7976) 


(3४) प्रान्ध्र देश, बिहार, राजस्थान 
और तचिमवाडु के राज्यो मे 


अध्क छाले (28 मई, 976) 
(४) डौकसाइट सातें (29 झई, 976) 
(७) कृषि ($ तलितम्बर, 2976) 


केन्द्रीय सरबपर ने प्नुस्ुचित रोडगारों झ्र्यातु (५) सड़शों का निर्माण 
प्रोर भनुन रक्षण कार्य या भवव-निर्माण कार्य, (४) पत्यर तोडने-पत्थर पीते और 
(४0) भर्नो का झनुर्षण तथा रनवे का निर्मार्ठ 4 मझनुरक्षण के सम्बन्ध में 
मजदूरी मे सशोबन के पस्तावों को मार्च 4976 में प्रशियुद्धित किया । 
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() मैसस॑ बने स्टैन्डर्ड कम्पनी लिमिटेड, (7) मैसस सेलम मेग्नेसाइट 
(प्राइवेट) लिमिटेड और (॥) मंससे डालमिया मेग्नेसाइट कारपोरेशन लिप्रिटेड 
की तमिलनाडु के सेलम जिले मे स्थित मंग्लेसाइट माइन्स और केलसिनेशन तथा 
रिफ्क्टरी मेविंग प्लाण्ट्स के रोजगार को अधिसूचना सख्या सा० का० 775 (६०) 
तारीख 4 दिसम्बर, 976 द्वारा भारत के रक्षा और झ्रान्तरिक सुरक्षा नियम, 
१97! के ब्रधीन लाया गया और इसके साथ-साथ उक्त नियमों के प्रधीन ऐसे 
रोजगार के लिए मूल वेतत और महंगाई भत्ता अधिसूचना सह्या 776 (ई०), 
तारीख 4 दिसम्बर, 976 द्वारा निर्धारित किया गया। तथापि चूंकि उपयुक्त 
तीन कम्पनियों की मेस्तेसाइट पानों मे प्रवल्चित सजररी वहुत कम है, इसलिए 
न्यूनतम मजदूरी प्रधिनियम 948 के श्रधीन सम्पूर्ण रोजयार के लिए न्यूनतम 
मणदूरी दरें निर्धारित करने हतु कार्यवाही आरम्भ वी गई है । 

976 मे न्यूनदम मजदूरी निर्धारण सशोधन की उल्लेखनीय विशेषता 
मैगनीज और श्रश्नक खानो भे नियोजित सभी वर्गों क भूमिगत श्रमिक्रो के लिए 20 
प्रतिशत प्रधिक मजदूरी कया निर्धारण है। सभी रोजगारों मे किशोर श्रमिको, 
प्र्धात्‌ 8 वर्ष से कम झायु बाले श्रमिकों को दी जाने वात्री मजदूरी को सभी वर्गों 
है वयस्क श्रमिकों की मजदूरी दरो के 70 प्रद्धिशत से वढाकर 80 प्रतिशत कर 
दिपा गया है | यह भी निर्णाप क्रिया गया हे कि विकलागों को 70 प्रतिशत के 
स्थान पर प्रधिसूचित मजदूरी का 00 प्रतिशत दिया जाएगा । 

कृषि उद्योग मे न्यूनतम मजदूरी 

आपात्‌ स्थिति की घोषणा ओर 20 सूत्री प्राथिक कार्यक्रम आरम्भ किए 
जाने के वाद तथा श्रम मश्नी सम्मेलन (अुताई, 975) के 26वें अ्रधिवेशत में 
लिए पए निर्णय के भ्रनुसरण में, लगभग सभी राज्यों ने !976 के दौरान या उसके 
बाद कृषि मे च्यूबतम मजदूरी दरों मे सशोधन किया। झसम और महाराष्ट्र न 
सशोधन करने के लिए झ्ावश्यक कार्यवाही करना आरम्भ कर दिया है। पश्चिम 
बगाल्ष श्रौर पजाब मे न्यूनतम मजदूरी दरों को उपभोक्ता मूल्य सूचकाँक के साथ 
लिंक करने की पद्धति है भौर विहार ने खाद्यान्न की भात्रा के प्रनुसार मजदूरी दरे 
अ्रधिसूचित की हैं, जिससे कीमतो मे वृद्धि के कारण मजदूरी दरो का अपक्ष रण नहीं 
होता । केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तग्रंद झ्राने वाले कृषि उद्योग के रोजगार 
के सम्बन्ध मे भी सितम्बर, 976 मे न्यूनतम मजदूरी दरें अधियूचित की । सशोधित 
मजदूरी दरें जो क्षेत्रो के अनुसार भिन्न भिन्र है, नीचे दी गई है -- 


झकुशल श्रमिक 4 45 रुपये से 6 5 रुपये प्रतिदिन 
अद्धकुशल श्रमिक 5 56 रुपये से 8 2 रुपये प्रतिदिन 
कुशल लिपिक श्रमिक 7 2 रुपये से 0 40 रुपये प्रतिदित 


उच्च कुशलता प्राप्त श्रमिक & 90 रुपये से 3 00 रुपये प्रतिदिन 


| अ्रम मन्नालय, भारत सररझार वाविक रिपोट 976 77 
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उल्लेखनीय है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 948 की दूसरी अनुसूची 
से ही हृधि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी का निर्घारण सम्मिलित है) कृषि में 
न्यूनतम मजदूरी दरो का निर्धारण अधिकाशत राज्य सरकारो द्वारा किया जाता 
है । इस प्रकार की शिकायते की जाती रही है कि कुछ मामलो मे मजदूरी की दरे 
काफी कम है। भ्रधिसूचित न्यूनतम मजदूरी दरो के लागू न किए जाने के बारे मे 
भी शिकायते हुई हैं। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को सलाह देती रही है कि ये 
पुनरीक्षणा का काम करे ताकि मजदूरी की उचित दरे सुनिश्चित हो और साथ ही 
उनको कारगर ढ़य से लागू करने के लिए कार्यवाही भी की जाए। केन्द्रीय सरकार 
बे फार्मो, सैनिव फार्मों तथा बढुत सी प्न्य रास्थाओं से सम्बन्धित फार्मो मे न्यूनतम 
मजदूरी निश्चित कर दी गई हैं । 
बस्तुत औद्योगिक श्रमित्रो की तुलना मे कृषि श्रमिको को न्यूनतस मजदूरी 
निर्धारित करना बडा कठिन है, वयोकि-- 
, कृषि श्रभिको के मजदूरी राग्बन्धी ऑक्डे रारतता से उपलब्ध नहींहो 
पाते, 
2 कृषि श्रमिकों के मजदूरी के कार्य के चण्दे निश्चित करते कठिन है 
क्ग्रोकि अलग-अलग कार्य के लिए ग्रलग-झलग समय लग जाता है, 
3 मजदूरी का भुपतान ग्रामीण क्षेत्रो मे नकदी के साथ-साथ वस्तु में भी 
किया जाता है, 
4. भारतीय किसान प्रशिक्षित है ग्रतः मजदूरी, उत्पादन, कार्य के घण्टे 
प्रादि फे सम्बन्ध मे रिकार्ड नही रस सकते, एव 
$ इस सम्बन्ध में ऐसे सस्थानों की भी कमी है जो कृषि श्रमिकों की मजदूरी 
सम्बन्धी सूचनाएँ एकत्र करने का प्नभियान चलाएँ। 
देश मे कूषि श्रमिक्रो की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने मे एक बडी बाधा 
इरालिए झाती है कि ऋधिकाँश जोते छोटी हैं जित पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 
लागू करना अवाद्धनीय है | दूसरी ओर बडी जोतों पर इसे लागू करने से जोतों के 
अपखण्डन का भय रहा है स्पूनतम मजदूरी झ्रधिनियम को कूपि क्षेत्र में व्याव- 
हारिक बनाने के लिए प्राधिक जोतो के निर्माण और कृषि श्रमिकों के संगठन होने 
की योजना पर तेजी से ग्रमल करता होगा । 
(ख़) अल सर अरर्गत मु प्र के प्रन्त्गत मजदूरी नियमन 
(१४०९९ ए८हणंत्रांठ्त (रत #तुंपतत्वपं0ा) 
हुणाएे देश के ऑऔद्योचिक विवादों को लिप्रस्ने हेतु अधिक्ररण सशीतरी 
(#9॥७9।९४७०॥ %9८॥॥।ध9) काम में लाई जाती है । जब मजदूरी के सम्बन्ध 
में श्रमिकों व मालिकों के यौच भगडा होता है तव भी इसके द्वारा विवाद निबटाया 
जाता है ! यह मशीनरी ग्रसगठित ओर कम सख्या मे काम्र करने वाले उद्योगों के 
श्रसिको की मजदूरी का विवाद नहीं निवटाती है । जब भी विवादों को निबटाने के 
लिए ग्रविकरणकर्ता (80]एव८४०7) वी नियुक्ति की जाती है तव उसे राज्य 
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सरवार सिद्धान्त प्रस्तुत करती है जिनके पश्राघार पर वह विदाद फो निषदाता है । 
जो भी फंसले (#४ण०७५) दिए जाते हैं उनके क्रियात्ववन वी जिम्मदारी सरकार 
की है तथा इस प्रागार के फँयते समय-समय पर दिए गए हैं जितम एव्रूपता 
(एफआजाणा>) नहीं पाई जाती है । जितते भी झवरार्डस (/७७7०४5) दिए जाते 
हैं वे उचित मजदूरी समिति ((०णगामातल्ढ णा सत्ता ४०४८४) की सिफारिशों के 
पभाघार पर दिए जाते हैं। क्‍प्रधिश्ॉंश निरंयों म उद्योग की देव-क्षमवा (03कबलाए 
(0 939 ण॑ भा 77098809) का ध्यान रखा गया है। श्रम सस्वाव ([.90007 
छणए८००) के अनुसार “झब यह सभी सामान्य रूप से स्वीकार करते हैं कि न्यूनतम 
सीमा निर्धारित करते समय उद्योग वी देय-द्षमता को ध्यान में रखने की ग्रापश्यकता 
नही है ४” विभिप्त द्विन्युतल्स द्वारा न्‍्यूततम मजदूरी झ्ादि के निर्धारण में श्रमिकों 
को दक्षता, राष्ट्रीय भाय का स्तर एव उसके वितरण प्रादि पर कोई ध्यात नहीं 
दिया गया है । वई विवादों म॒ भ्रकुशल (00$0॥:4) श्रमित्रो की मजदूरी का 
निर्धारण कर दिया है तया कुगल (55॥:0) ओर प्रर्द कुशल ($थ79 -अ८॥॥०१) 
अ्रमिक्रो की मजदूरी को निघारण करने का कार्य प्रवत्धकों व श्रमिक्रों पर छोड़ दिया 
गया है। 

(ग) वेतन मण्डलो के झततंत मद मि मण्डलो के ग्रत्तगंत मजदूरी नियमव 

(५४९४९ ए८९प०५७०5 99८४ ४४४४० छ802705) 
प्रथम पचवर्षीय यौजना म॑ यह विचार किया सरया कि उचित मजदूरी के 
निर्धारण हेतु स्थाई एवं निष्पक्ष वेतन सण्डलो की स्थापता जी जानी चाहिए णो 
कि समय-समय पर मजदूरी से सम्बन्धित भ्रौँकडों, जौच झादि को कार्य करके मजदूरी- 
निर्धारण का काये करते रहेंगे । लेकित इसके बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाया 
गया । वैसे हमारे देश में स्वृतन्वता से पूर्व भो बम्बई प्रौद्यागिक सम्बन्ध प्रधिनियम, 
946 (छ>ग्र039 ]90ञआ॥74] कथेशागाड शैल ० 946) के तहत मजदूरी- 
(नर्धारए हेतु ऐसे वेतन मण्डल डिशमानल थे ॥ दूसरी पददर्पीण योजना! मे भी इस 
प्रकार की मगीनरी को मजदूरी निर्घारए हेतु स्वीकार किया गया। “तीघरी पचरर्धीय 
योजना में भी यह बताया ग्रया कि प्रवधघकों व श्रमिक्रो के प्रतिनिधियों ने मह स्व्रीक्ार 
कर लिया है कि वेतन मण्डल बी बहुमत ठिफारिशों को पूरा! रूप से लागू करता 
चाहिए ।"? 
विभिनर उद्योगों के लिए वेवन मण्डल नियुक्त करने कॉ सुझाव सबसे पहले 

केन्द्रीय श्रम मच्त्री ने भारतीय श्रम सम्मेउन ([0ठग [9906 (0०/ट्धिष्य८८) में 
957 में दिया था । सन्‌ ॥958 की पअ्नुशायन सहिता (0००६ ण 05: ए/0०, 
958 ) मे इन श्रस्तावों कों सम्मितित जिया ग्रया है । वेतन मण्डल एक कानूती 
पधस्या नही है । इसे जिस उद्योग के लिए नियुक्त क्या जाता हैं उसमे ह्वतस्त्र रुप 
से मजदूरी निर्धारित की जाती है॥ “यद्यपि इन मण्डलों की नियुक्ति थ्रमित्रो व 


|. [0०३ एचक्‍द३७, वतफाएओ 4 छग्मएंड 79 033, 95, ए 29 
2. ्ाव #रढ ४८४ 239, 9५ 256 
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प्रबन्धको के पारस्परिक सम्रभौते के प्राधार पर होनी चाहिए, लेकिन वास्तविक 
जीवन मे इनत्री नियुक्ति की माँग श्रम सघो द्वारा की जाती है। सामान्यतया एक 
बेतन मण्डल में श्रमिको व मालिको के दो-दो प्रतिनिधि, दो स्वतस्त व्यक्ति (एक 
ससद्‌ सदस्य तया दूसरा अर्थशास्त्री) किती महत्त्वपूर्णा सांजनिक व्यक्तित की 
अध्यक्षता से नियुक्त किया जाता है ।”! यह एक प्रिपक्षीप सस्था (]7एआ॥8 
80४५) है । कुल व्यक्तियो पी सख्या 7 से 9 तक होती है | वेतन मण्डल का अ्रप्यक्ष 
साधारणतया कोई जज होता है । 

एक बेतन मण्डल का कार्य जिस उद्योग हेतु नियुक्त क्या गया है, उस्तमे 
मजदू री-निर्धारण्ण का कार्य करना है । उचित मजदूरी समिति वी सिफारिशों को 
मद्देनजर रखते हुए उद्योग में मजदूरी निर्धारित कली जाती है । अन्य बाते जो वेतन 
मण्डल ध्यान में रखता है वे है-- 

] एक चिरासशील देश मे उद्योग की आवश्यकताएँ। 

2 कार्यानुत्तार मजदूरी देने की पद्धति । 

3 पिभिन्न प्रदेशों तथा क्षेत्रों मे उच्चोग दी विशेष पिशेपताएँ । 

4 मण्डल के भ्रन्तगगंत झाते वाले श्वम्रिको वी श्रेणियाँ । 

5. उद्योग मे कार्य के घण्टे । 


कुछ बेंद्रनत मण्डलो को मजदूरी-निर्धारण के ग्रतिरिकत वोनस प्रथवा ग्रेच्युटी 
के मुगतान के बारे मे सिफारिये करते को कहा गया था। 

सन्‌ 957 ऐे ही भारत सरकार ने केन्द्रीय वेतत मण्डलों की नियुत्तितयाँ 
बी । सयसे पहले सूती वस्त्र उद्योग हेतु वेतन मग्डल नियुक्त किया गया । इसके बाद 
चीनी, सीमेन्ट, जूट, लौह एवं इस्पात, कॉफी, चाय, रबड, कोपले की खानो, पत्रकारों 
भारी रसायन एवं उर्वरक, इजोनिवरिय, वन्दरगाहों, चमडा, विद्युत और सहक 
यातायात ग्मादि उद्योगों मे वेतन मण्डल स्थापित कर दिए गए । ये सभी बेतन सण्डल 
ग्रव वायंशील नही हैं वप्रोकि इन्होंने अपनी ग्रन्तिम रिपोर्ट दे दी है। इत सभी 
चेतन मण्डलो को विभिन्न श्रमिक्रों की श्रेण्पिपों का निर्धारण, उचित मजदूरी समिति 
की सिष्तारिशो वे प्राधार पर मजदूरी-निर्धारएा, कार्यानुतार मजदूरी की उचितता 
आदि के बारे मे प्िफारिणें करने को कहा गया था। 

बेतन मण्डलो की नियुकवितियाँ ऐच्छिक फैसले को प्रोत्माहत देने के लिए की 
गई थी । यह ग्राशा की गई थी कि इनकी सिफारिशों को बहुमत से श्रमिक तथा 
वियोकता स्वीकार करेंगे ऐच्छिक पच-फैसले के सिद्धान्त को सफलता नहीं मिली 
क्पोति मालिकों न देतन मण्डल की प्विफारिशो को खागू करते मे बाधा डाली । इस 
स्थिति को ध्यात मे रखते हुए सरकार ने वेतन मण्डलों की स्षिफारिशों को कानुनन 
रूप से लागू करने का अधिकार प्रदान कर दिया । 

वेतन मण्डलो द्वारा की गई स्िफारिशो को सरकार जाँचती है ग्रौर फ़िर 





॥. ४४ # 2. धड्क३ भाव [.3000749 063, ए 0]. 


00 भजदूरी नीति एवं सामानित्र सुरक्षा 


उनका प्रकाशन करती है । सामान्यतया वहुमत से दी गई सिफारिशों को क्रियान्वित 
किया जाता है। कुछ सामलो में इनका पशोधन वरवे लागू कर देते का श्रम्यास 
रहा है । इसकी प्रालोचना वी गई है कि यहू प्रक्रिया श्रमिकों वे पक्ष में गई है। 
समय समय पर इन तिफारिशो के लागू करन के सम्बन्ध में केन्द्रीय तथा राज्य 
सरकारों से रिपोर्ट माँगी जाती है । इन सिफारिशों को लागू करने का वायें कै द्वीय 
तथा राज्य सरकारों बी औद्योगिक सम्बन्ध मशीनरी (00०ञ॥० रि९]8॥05 
!४८०॥४८५) द्वारा किया जाता है 

वेतन मण्डलो की सीमाएँ 

([गधाणां०075 ० ४४०१९ 809705) 

वेतन मण्डल ऐच्छित्र पच-निर्शय के सिद्धान्त को प्रोत्साहन देने हेतु एक 
तरीका काम में लाया गया है । वेतन मण्डतों बी सिफारिशों तथा उनके क्रियान्वयल 
की निम्नलिखित सीमाएँ हैं।--- 

! श्रप्त सघ वेतन मण्डलो का श्रनिवार्य फ्रधिकरएण तथा सामूहिक सौदावारी 
की प्रत्रिया के विस्तार का एक प्रतिस्थापन माना जाता है। तियोकता भी इनकी 
सिफारिशों को लागू करने मे उत्साह नही रखते हैं । 

2 बेतन मण्डली का कार्य उचित मजदूरी की गणना व निर्धारण करना 
है । लेकिन व्यवहार में देखा गया है कि इन्होने उचित मजदूरी जिसका सम्बन्ध उद्योग 
की देप-क्षमता से है, की अपेक्षा बी है | 

3 वेतन मण्डलो ने मजदूरी-निर्धारण में श्रमिकों ग्रौर मालिकों के साथ 
समभौता मशीनरी के रूप में कार्य बिमा है न कि एक मजदूरी निर्धा रण मशीतरी 
के रूप मे । 

4 महँगाई भत्ते को मूल मजदूरी में मित्राने वे रूप मे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 
किया है ! यूती वस्त्र उद्योग मे महँगाई भत्ते का 75% मूल मजदूरी में मिला दिया 
गया है 

$ बेतन मण्डत उचित मजदूरी ध_्रमिति द्वारा दी गई सिफारिशों के प्राधार 
पर मजदूरी निर्धारित करते हैं और बाद मे भारतीय श्रम सम्मेलन की ।5वीं बैठक 
मैं किए गए प्रस्तावों को भी ध्यान में रखा जाता है। लेबिन इन दोनों में ही 
स्पष्टता देखने को नहीं मिन्नती । सूती वस्त्र उद्योग मे मजदूरी मे श्रन्तर (४४३8९ 
0।00क0॥20) की और कोई ध्या+ नही दिया गया । 

6 विभिन्न बेवन मण्डलो ने जो बेतत-डाँचे दिए है उनम समन्वय का प्रभाव 
है । विभिन क्षेत्रों मे अलग मजदूरी दरें है। इन वेतन मण्डनों ने न तो प्रावश्यक्ता 
पर श्राधारित मजदूरी (!प८८०-०७४५०० ४४४४८) का ही निर्धारण शिया है और न 
मजदूरी में पाए जाने वाले ब्न्तरों (१४०४६ 00दथा3$) को ही दूर क्या गया 
है । इसके कारण श्रमित्रों मे आ्रापसी ईर्प्पा वी भावना को जन्म दिया गया है । 
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राष्ट्रीय श्रम आयोग के सम्मुख वेतन मण्डलो द्वारा निर्धारित मजदूरी के 
सम्बन्ध मे विभिन्न पक्षो ने निम्त विचार प्रस्तुत किए हैं-- 

4 नियोक्ताप्नो के सगठन ने यह बताया है कि जिभिन्न प्रकार के उद्योगों में 
मजदूरी-निर्धारण एक ही मशीनरी द्वारा निर्धारित करना उचित नहीं है। उद्योग 
की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए मजदूरी निर्धारण का कार्य वेतन मण्डल, ग्रधिकरण 
अझबवा सामूहिक सौदाकारी द्वारा किया जा सकता है। यदि एक उद्योग समरूप 
( प्र97082१९005) नही है तो उसमे बेतन मण्डल नियुक्त नहीं किया जाता 
चाहिए । इसके साथ हो प्रत्य संगठत ने दतावा कि बेतत मण्डल की सिफारिशों मे 
एकमत होने पर ही उनको क्रियान्वित करना चाहिए। 

2. श्रम सगठनों ने राष्ट्रीय श्रम आवोग को वेतन मण्डल के क्रियान्वयन के 
विषप में प्रपना झसतोप बताया है । उनका कहना है कि जिन उद्योगों में सगठित 
श्रमिक है, सघ को मान्यता है तो वहां वेतन मण्डल द्वारा मजदूरी-निर्धारण न करके 
सामहिकर सौदाक्ारी द्वारा होगा चाहिए। कुछ संगठनों ने यह भी बताया कि 
सिफारिशों को लागू करने मे काफी देरी लगती है और कुछ वृद्धि के रूप में उनको 
बेतन मिलने लगता है । श्रम सग्रठ्नो का कहता है कि वेतन मण्डल की सिफारिशों 
6 महीने मे प्राप्त हो जाती चाहिए और वेतन मण्डल का गठत कानून ने होना 
चाहिए । 

राष्ट्रीय श्रम प्रायोग [969 ('स्क्षाए09॥ (0॥काककाएा 0) [89007 
969) ने वेतन मण्डलो के बारे मे विम्त झ्िफारिशे दी थीः-- 

] बेलत मण्डल में स्वतस्त्र व्यक्तियों को शामिल नहीं करता चाहिए | यदि 
जरूरी ही हो तो एक प्र्य शास्त्री को सम्मिलित क्रिया जाना चाहिए । 

2 वेतन मण्डल के अ्रव्यक्ष की नियुक्ति दोनो पक्षों -श्रमिक व प्रवर्धक वी 
सहमति से होती चाहिए । यदि सहमति नही हो तो पत्र-निर्णय द्वारा नियुक्ति की 
जाए । एक व्यक्ति को एक समय मे दो से अधिक मण्डलो का अ्रध्यक्ष नियुक्त नहों 
करना चाहिए । 

3. वेतन मण्डल को अपनी सिफारिश नियुक्ति से एक वर्ष की ग्वधि मे देने 
को कहा जाना चाहिए । सिफारिशों को लागू बस्‍्ने वी तिथि भी मण्डल द्वारादी 
जानी चाहिए | 

५ एक वेतन भण्डल वी सिफारिशे पाँच वर्ष के लिए लागू रहती चाहिए । 

$ केद्धीय श्रम सन्व्रातय द्वारा एक केन्द्रीय वेतन मण्डल विभाग (८क्षाहवव। 
४४६८० 89976 70:98॥0) की स्थाई रूप से स्थापमा बारती चाहिए जो कि सभी 
वेतन भण्डलों का वार्ष देखता स्टरेणा । इसका बाय देनन प्ष्ड्लो को ग्रावश्यक 
कर्मचारी, आँछड़े श्रौर झ्रावश्यक सूचनाम्रो को पूर्ति होगा । 


6 बेठब मण्डल्रो के कार्य विधि हेतु एक मैनुअल तैयार किग्रा जाता 
चाहिए। 


4. रेह्छ०च ली पार ऐ३कठतव] (0नाक्षा5क्रणा 06:400-॥, 959, 52८ (४3 एच - शडड०३- 
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(घ) ) मजदूरी भुगतान श्रधिनियम, ]93 भुगतान प्रधिनियम, 936 
(?॥घक्षा ० ैंड्ट्८5 32, 4936) 
ड्ययोगो में काम करने वाले विशेष वर्गों के व्यक्तियों का मजदूरी के शुगतात 
का नियमत करन हेतु एक भ्रधिनियम वनाया ग्रया जिसे मजदूरी भुगतान श्रधितियम, 
936 बहा जाता है। श्रमिक्रो को मजदूरी समय पर नही देना तथा उम्ते से कई 
कटौतियाँ ग्रादि करना, इस झधिनियम के पूर्व प्रचलित था। इस अ्रधिनियम द्वारा 
कोई भी नियोक्ता श्रपते श्रमिकों को निर्धारित अवधि में पिदा प्रनधिवृत कटौतियों 
के मजदूरी का मुगतान करेगा । कई प्रकार वी झनथिहत क्टौतियाँ, जैसे « 
श्रवुशासतात्मक' कारणोी से जुर्माना, नियोक्ता को द्वोने वाले नुकसान हेतु जुर्माना, 
कच्चा माल, पश्रौजार ग्रादि हेतु क्‍टौतियाँ, भर प्रत्य गैर-कानूनी क्टौतियाँ 
अनुचित थी । 
शाही श्रम प्रायोग (7098 (00ए॥) 5४0॥ ०0 7.50007) वी सिफारिशों 
के ग्राथार पर मजदूरी भुगतान श्रघिनियम, 936 पास्त किया गया । यह झ्रधितियम 
मजदूरी का दो रूपो में नियमन करता है--()) मजदूरी देने की तिथि भौर 
(2) मजदूरी में से होने वाली कटौतियाँ-यह श्रधिनिव्रम प्रत्येक कारखाने तथा 
>लबे के उन श्रमित्रों पर लागू होता है जितवी झौसत मासिक मजदूरी 000 रु. 
से कम है (नवम्वर 973 के प्शोघन से पूर्व यह सीमा 400 र से कम की थी) । 
इस अधिनियम के प्रन्तर्गंत राज्य सरागर किसी भी उद्योए् अग्दा सस्यान वे 
श्रमित्रों पर तीत महीते का नोटिस निकाल कर लागू कर सकती है । यह झ्रधिनियम 
सन्‌ 948 में कोयले वी खातों पर, सन्‌ 95 में समस्त खानो पर, सन्‌ 957 
मे निर्माणकारी उद्योगों पर, सन्‌ 962 मे तेल क्षेत्रों पर तथा सब 964 
में नागरिक वायु परिवहन सेद्याप्रो, मोटर परिवहन सेवाग्रो तथावे मस्थान जो 
कारसाना प्रधितियम 948 की घारा 83 के तहत ग्राते हैं, पर लागू कर दिया 
गया है । 
इस अधिनियम के भ्रन्तर्गत मजदूरी मुगतान वी भ्वधि एक माह रसी गई 
है । जिन शस्थानों तथा उद्योगो म 000 से अधिक श्रमिक्र कार्य करते हैं बहां 
मजदूरी का मुगतवान मुण्तान-भ्रवधि के 0 दिन में तथा 000 से कम श्रमिक होने 
पर 7 दिन क भ्रन्दर मुगतान करना झनिवाय है । 
इस झधिनिषम क प्रन्तर्भत तिम्नलिल्चित क्टौतियो को ही भ्रधिद॒त कटौतियाँ 
(2०५४075९6 70९6प्८075) मात्रा गया है तथा बाकी क्टौतियो हतु नियौक्ता पर 
न्यायालय म॑ विवाद चलाया जा सकता है। अधिकृत कटौतियाँ निम्नलिखित हैं-- 
() जुर्मान वी राशि, (2) काय पर ग्नुपस्थित रहने पर कटौती, 
(3) हानि श्रयया क्षति के कारण कटौती, (4) मालिक, सरकार प्रथवा श्रावास 
बोडं प्रदत्त आवास सुविधाओं व सेवाओं हतु कटौती, (5) श्रग्रिम दी गई राशि दँतु 
कटौती, (6) झाय कर या प्रोविडेन्ट फण्ड हेतु कटौती, (7) कोयले की खानो मे 
वर्दी व जूते हेतु कटोती, (8) राष्ट्रीय सुरक्षा कोष या सुरक्षा बचत कोप इंतु क्टोती, 
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(9) साइकिल सरीदते, भवन-निर्मास हेतु ऋएा लेने तथा श्रम-बल्याण निधि से 
से ऋण लेने पर कटोरी करना | 

शुर्गावे की राशि 3 पैसे प्रति रुपया से भ्रधिक नहीं होगी । जुर्माना रजिस्टर 
भी मालिक को रखना होगा । 


अ्रधिनियम के अन्तर्भत दादा दरने की भ्रवधि 6 भाह से वढाऊर ।2 माह 
कर दी गई है | इस अधिनियम के क्रियान्वयन का कार्य थ्रम विभाग के श्रम निरीक्षको 
द्वारा किया जाता है । 
आलोचना 


श्रम जाँच समिति (.80007 ]॥६९ञरा8४ 00 (०७गश€6) के अनुप्तार 
भजदूरी शुगतान झ्रधिनियम, 936 में कई दोष पाए जाते हैं जिनके परिएणामस्त्ररूप 
श्रमिक वर्ग वो पूर्ण लाभ प्राप्त नही हो पाया है तथा नियोक्ता भी इस ग्रधिनियम 
के क्रियान्वयन मे अतियमितताएँ बरतते हैं । निम्तलिखित रूपों मे आजोचना वी जा 
सकती है-- 

] बडे-बड़े उद्योगों व सस्थानो में अधिनियम की विभिन्न धाठाग्रो को 
पूर्ण रुप से लागू क्रिया जाता है लेकिन ठेके के श्रमिकों तथा छोटे-छोटे उद्योगो व 
सस्थानों मे जहाँ उचित लेखे-जोलें नही रखे जाते हैं वहाँ पर इस झधितिबम का 
डउह्ल॑ंबन किया जाता है । 

2. श्रम जाँच समिति ([क०पा पाएल्जाहआाणा (0गाणा।58) के 
प्रनुधार इस भ्रधिनियम के लागू करने से निम्य उल्लंघत पाए जाते हैं?-- 

(॥) ग्रनधिहृत क्टोतियाँ (७४४७॥०7/560 ]92600045), 

(॥) प्रशिनियम से सम्बन्धित रजिस्टर न रखना (बेणान००००गाह ण 
0एघ्ा-नाग्ा४ १४७४७), 

(70) मजदूरी के भुगठात में देरी (0049 था शिज्याशा। ० ७४४४८), 

(।५४) बोनस तथा महँग्राई भत्ते का मुगतान व बरना (]बएा-एु8)॥शाा रण 
7077$ & 080य॥655 #॥॥0४87०९) , 

(४) रजिस्टर न रखना (!४07-778)7/709॥:० 0 रिध्ट्ाआ०८७), घादि। 

3 प्रधितियम के अन्तर्गत दादो वो सुनने हेतु परगना ग्रधिकारी (9005) 
को भी अधिकार प्रदान किए गए है । उनके पास प्रत्य मामले तथा प्रशातिक क्यो 
का भार प्रधिक होने मे इस प्रकार के दावो की तुरन्त सुनवाई तथा पंसला नहीं हो 
घादा है जिससे सुशय पर शरमिरों को राहत नही मिल पणदी है ५ झऋताः इन बिवादो, 
को शोप्र निपटाने की व्यवस्था होनी चाहिए । 

4. श्रम-निरीक्षाष्षो की सरया उनसे क्षेत्र व कार्य को देखते हुए कम है। 


निरीक्षण नियमित रूप से नही हो पाते हैं । अत श्रम-निरीक्षकों वी सख्या में वृद्धि 
की जानी चाहिए ( 


है, [.39०ा ए<जाइडपेंगा 0जापण9 ०८, 7946, 9. 49 
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5 मालिकों पर जो जुर्माना ज्षिया जाता है वह बरीव 50 *, ग्रथवा 
00 रु से प्रधिक नही होता है जबकि विवाद हेतु श्रम निरीक्षक के न्यायालय में 
श्राने-जाने में ही हजारो रुपये यात्रा-भत्ता प्रादि मे व्यय हो जाते है । 

6 नियोक्ता इस भ्रधिनियम से बचने के लिए श्रमिकों को स्थायी नहीं होते 
देते, उन्हें बलातु छुड्टो (707८०4 7.29४८) देते है, मादि भनुचित बव्यवहारों में 
अधिनियम से बचते हैं। उत्तर प्रदेश श्रम जाँच समिति (0 ए [89007 छत 0७५9 
(०॥॥॥॥(८८) के झनुसार, “भधिएाँथ श्रम सघो द्वारा यह शिकायत है कि मजदूरों 
मरे कमी कौ जाती हैं, विभिन्न कटीतियाँ वी जाती है जिससे भविष्य मे जाकर 
्,मिको वी वास्तविक झामदनी घट जाती है ॥/!२ 

लेकिन मजदूरी भुगतान म्धिनियम, 936 का क्रियास्वयन प्रब पहले से 
काफी सुघरा है ! 

राष्ट्रीय श्रम भायाग [फिक्षागावों (०तामाउञ्ता 0॥ 4,000०७) के 
झनुमार इस क्‍्रधिनियम से श्रमिक वर्ग को कापी लाभ प्राप्त हुप्ता है। पहले को 
भाँति भव श्रमिकों को देरी से मजदूरी देना तथा उसमे से ग्नधिकृत क्टौतियाँ 
(७४४०॥००५९५ 0०6०९७००$) आदि की प्रवृत्ति कम हो गई है । श्रमिक-सधों 
के विकास, श्रमिकों की शिक्षा, मालिको के हृष्टिकोणों मे परिव्तंत तथा सरकार का 
बल्पाएकारी राज्य के रूप मे महत्त्व बइने से मजदूरी नियमित रूप से दी जान लगी 
है तथा भनधिकृत कटौतियाँ भी काफी कम हुई है। फिर भी हम देखत है कि जहाँ 
पर श्रमिक बिखरे हुए तथा प्रसगठित है तथा जहाँ प्रशिक्षित श्रमिक हैं, नियोक्‍ता 
पुरानी विचारधारा वाले हैं, श्रम निरीक्षक भ्कुशल व अष्द है, वहाँ पर आज़ भी 
श्रमिकों का शोपण देर स॒ मजदूरी तथा भ्रनधिजृत क्टौतियो के रूप मे होता है। 
यह सरकार वा उत्तरदामित्व है कि क्रियान्वयन करते वाली मशीनरी को सुहद व 
ईमानदार बनाए भौर समय-समय पर मशीनरी द्वाय्य किए गए क्रियान्ययन का 
लेखा-जीफा ले । 
अधिनियम मे सशोवन 

जैसा कि कहा जा चुका है, नवस्व॒र, 973 में एक अध्यादेश जारी करके 
अधिनियम उन श्रमिकों पर लागू कर दिया ग्रया जितकी प्रौश्षत मासिक मजदूरी 

]000 रु से कम है | इस सशोधन से पूर्व 400 € प्रतिमास की मजदूरी सीमा थी । 
श्रम मन्च्रालय की सन्‌ 976-77 की रिपोर्ट के अनुसार प्रधिनियम मे और भी झन्य 
सशोघन कर दिए गए हैं। रिपोर्ट मे उल्लेख है-- 

“सन्‌ 936 के मुरुूष अ्रधिनियम मे सशोधन करके झत्य बातो के साथ-साथ 
मजदूरी का भुगतान चंक द्वारा करने या सम्बन्धित ऊमंचारियों द्वार लिखित 
प्राघिकार देने पर उनकी सजदूरी उतके बैक लेखों में जमा करने की व्यवस्था को 
गई । यह झ्ाशकः व्यक्त की गई कि ऐसे मामले हो सकते है जहाँ कर्मचारियों पर 
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यह ददाव डाला जा सकता है कि वे अपनी मजदूरी मुगतान के केदल इन देंक़ ल्पिके 
तरीकों द्वारा ही स्वीक्षार करें । हालाँकि कमंद्रारियों के लिए दन तरीक्षो द्वारा मजदूरी 
लेना अनिवार्य नही है। केन्द्रीथ ररकार ने प्रशारुतिक्त म्त्रालयो के राध्यम से 
सरकार के रूमी उपक्ररों एव सनी राज्य सरतारों क्षो निददेश जारी करके इस प्रत्ार 
की झाझकाग्रो को दूर करने और इस प्रत्ञार बी सम्नात्य पटनाझों शो रोने के 
लिए तथा यह मुनिश्वित कराते के लिए तत्काद वादंदाही को है कि संशोधित 
अधिनियम में परिकत्पित झजदटी की ्ैकत्पिक प्रशालियोें को किसी प्रक्मार का 
दबाव ने डालकर केवल श्रमिकों की सलाह और सहमति से शिज्ना तया अनुतव की 
प्रक्रिया द्वारा प्रपतायां जाता है । बेकिय दिभाग से भी ग्रनुतय किया गया है क्ति नह 
जहाँ तक सम्भव हो सके, यह पुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही करे कि 
चैक ग्रौर/दा क्षमंचारियों के बेक लेखों में उनकी मजदूरी शुगतान की व्यवस्था 

करने दाते नए विधान को ला: करने के लिए श्रनित्रो के लिए विद्येतर खनत 


सेत्रो में पर्बाप्त दैक्षिय सुद्िधाएँ उपलब्ध दराई जाती हैं” 


ड) ब्रन्य व्यव॒स्याएँ 
भारत में मजदूरी के राजकीय तिपरत की दुद्ध अन्य व्यवस्थाओ में निम्त- 
लिखित उल्लेखनीय हैं-- 
मजदूरी सेल 
आदत, 973 में मजदूरी नीति उम्बन्धों समिति द्वासा वी गई सिफारिशों 
के प्रनुतरण मे, श्रम मन्‍्त्रालय में एक मजदूरी सेल की स्वापना को गई। यह झेल 
प्रत्य कार्यों के साथ-्याथ सजदूरी-निर्ास्ण, राष्ट्रीय मजदूरी सीति बताने पछौर 
राष्ट्रीय मजदूरी विन्दयास तैयार करने का कार्य क्षरता है । यह सेल मरकवारी क्षेत्र के 
उद्यमों, वह्टू-राष्ट्रीय क्स्पनिदो/निगमो और बड़े औद्योक्िक प्रति्छानों में प्रचलित 
वित्तीय ढाँचे, वेतनमानों, महँगाई कऋत्ते तबा ग्रन्ध भततो, बोनस, प्रोल्लाहन योजना 
प्रादि से सम्बन्धित पर्याप्त और सहज ही उपतब्ध द्ौकडे एकत्र करता है । 
मजदूरी मेल सरकारी क्षेत्र के उपतमो के मजदूरी पुनरीक्षण के प्रस्तावों की 
छानवीव भी करता है और मजदूरी, महेंगाई ऋत्ता एव ऋनिवायं जमा योजना से 
सम्बन्धित मानलो पर वायंबाही बरता है । 
श्रमजीबी पत्रकारों भर गैर-पकाये के लिए सजदू- पत्रकारों भर गेर-पउकारो के लिए मजदूरी बोर्ड 
मैसनपत्रकार समाचार-पत्र कर्मचारियों के लिए मडदूरी कौ झन्तस्मि दरो के 
खस्वस्थ में सराकार-पत् क्मंारियों के दिनिश्ष सूयठनों के आच्त मा 
ररने हेतु !) जुब, !973 को पैर-पत्रक्मरो के पिए एक मजदूर 
किया गशा। श्रसदीवीचत्रदारों के लिए तीसरे मज्दूरी दो्ड का नी गठन 
फ्रवरी, 976 मे किया गया । पदरकार झोर गैर-पठक्रार क्‍मंचारियों दी झन्तरिस 
राहत के धादन्ध में मजदूरी बोड को छिफारियें प्राप्त हो चुद हैं और ऋबये 
मिफारियें रुरक्ार के विचाराधीत हैं । 
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ठेका मजदूरी 

ठेवा मजदूरी (नियमन तथा समापन) झ्रधितियम 4970, जो कि 
फ्रवरी, 97। स्‌ समूचे भारत में लागू जिया गया, वुछ सस्यानों में ठेरा मजदूर 
ड्यवस्था का तियमत करता है तथा जिन्‍्ही हालाव में उसका समापन भी । मजदूरी 
वी प्रदायगी न हाते पर उसके जिए मुख्य मालिक को जिम्मदार ठहराया जाता है । 
| श्रम ब्यूरो विभिन्न उद्योगों मे ठेरा मजदूरी को ब्यापतता तथा उसी प्रद्ेति 
को निश्चित करन ये लिए विशेष भ्रध्यपत कर रहा है। ऐसे प्रध्ययत्त भ्रव तक 
लगभग 24 उद्योगा के बारे में ज्िए जा चुके हैं। इस झविनियम वे अन्तर्गत 
सन्‌ 974 क प्रत्त तर 3,997 श्रमुख मालिकों प्रौर उनके 5,24,300 ठेसा मजदूरों 
का पंजीयन सरवारी वार्यातयों मे किया जा चुरा था । 
बन्युवा मजदूर री 

देश मे बन्घुवा मजदूरी प्रथा को एवं वातून वे द्वारा, जिसे वन्धुवा मजदूरी 
प्रधा (उन्मूलन भ्रधिदियम, 976 कहा जाता है) समाप्त कर दिया गया है जिससे 
समाज के कमजोर वर्गों को पझ्राथिक्त झ्लौर सामाजिक शोपए से मुक्ति दिलाई जा 
सब । इस प्रधिनियय के श्रन्तर्गत (जो पूरे देश में लायू हो चुरा है) बन्धुया मजदूरी 
प्रधा का उन्मूलन हो गया है भौर प्रत्येक बर्घुवा मजदूर बन्बुवा मजदूरी के किसी 
भी दायित्व स मुत्त घोषित कर दिया गया है | फ्लस्वरूप ऋण झादि के मुगतान स 
प्रम्वन्धित वन्धुवां मजदूरी के जितने भी श्रवुवन्ध होगे उन्हें प्रवंध करार दे दिया 
भेया । यहाँ तक कि स्पायालय में फेसला होने से पहले या बाद मे प्रसेनिक कारावासो 
में रपे गए बन्धुता मजदूरों को भी मुक्त घोषित कर दिया गया। किस्ती भीव्यक्ति 
को डिसे इस भ्रधितियम वे प्रन्तगंत बन्धुवा मज्दूरी की जिम्मेदारियों से मुक्त दर 
दिया गया है, उस मवात्र में से या ग्रन्थ आवास योग्य क्षेत्रसे (जिमम बह इः 
श्रधिनियम के पास होने के समय तक रह रद्दा है श्र जिस उठाने बन्युद्रा मजदूरी 
के प्रॉशितर पारिश्रमिक के रूप मे प्राप्त जिया है) बाहर नही नित्ात्रा जा सबता $ 
'भरकार प्रनेर विधियों शौर नियमो के माध्यम से मुक्त हुए वन्धुवा मजदूरों को 
भ्राधिक और साम्यजिक रूप से फिर से बसाने का प्रयाप्त कर रही है । 


पुरुष ग्रौर महिला श्रमिकों वे लिए सम्रव-परस्क्षिमिक 

राष्ट्रपति द्वारा सितम्बर 975 में जादी किए गए समान्र पारिधमिक 
अध्यादेश वा स्थान ।] फरपरी, 976 को समद के प्रधितिवण ने ले जिया। इस 
अधिनियम में समान वार्य या एक ही किस्म के कार्य के लिए पुए्ष और महिला 
श्रमिकों को समान पारिश्रमिक के सुगतात ह्रौर भर्ती के मामले मे महिलाओं के साथ 
क्षदभाव को रोकने वी व्यवस्था है। अधिनियम के श्रन्य महत्वपूर्ण उपवन्ध 
वनिम्मलिखित के दारे से हैं। सहिलामों बे रोडयार अ्रदशरो से दृद्धि बरतने हेतु 
सलाहकार समितियों का गठन करना, शिकायतों को सुतने के लिए प्राधिकरारियों, 
अपील प्राधिकारियो, निरीक्षकों आदि की वियुक्ति आदि | 
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मेघालय सरकार ने अस्पतालों, उपचर्या-गहो गौर औषधालयो तथा शैक्षिक, 
अध्यापन, प्रशिक्षण एवं अनुसधान सस्थाओं में रोजगार के सम्बन्ध मे सलाहकार 
सप्तिति की रधापना की है, जबकि मध्य प्रदेश रास्कार ने चाय बागानों, अरपतालो 
उपचर्या-गरहों और प्लौषधालयों तथा शैक्षिक, अध्यापन, प्रशिक्षण और प्रतुतधान 
सस्थाग्रो भे रोजगार के बारे मे एक समिति का गठत किया है। पंजाब सरकार ने 
एक सामान्य सलाहकार समिति की स्थापना को है, विभिन्न रोजगारो के लिए भिन्न- 
भिन्न समितियों के गठन का श्रश्न भी विदाराधीत है । बिहार सरकार ने केन्द्रीय 
सरकार द्वारा अ्रधिसूचित सभी रोजगारों के लिए एक राज्य-स्तरीय सलाहकार 
समिति का गठन किया है । अन्य राज्य सरकारे, प्रशासन ऐसी सलाहकार समित्तियाँ 
गठित करने के प्रश्न पर विचार कर रहे है । 

उक्त अध्यादेश/प्रधिनियम ग्रभी ठक निम्नलिखित रोजगारों में लागू किया 
गया हैं -- 








रोजगार प्रवर्तन वो तारीख 
() वागान (श्रम अधिनियम, 95] के अन्तर्गत आने वाले) 5-0-975 
(2) स्थानीय प्राध्रिस्रण --976 
(3) केरद्रीय और राज्य सरकारें 2--976 
(4) अस्पताल, उपरर्या-पूद और औपधानय 27--976 7 
(5) बंक बीमा कम्पनियां तथा अन्य वित्तोय सस्वाएँ 8-3-976 
(6) शैक्षिक, अध्यापन, प्रशिक्षण और अनुसप्तान संस्थाएं उनन-96 , 
(7) चाने 4-5-976 
(8) कर्मचारों भविष्य निधि सगठत, कोयला खात भविष्य निधि सगन 
और सरुमंचादी राज्य दोसा निषण -5-4976 
(9) भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भांडागार नियम और राज्य ड़ 
आडायार निगम ॥-7-976 
(0) कक्‍पदा घोर कटे छे धनो वस्तुओं का निर्माण 45-7-976 
(!) बयानों मे स्थित कारबाने 27-8-976 
42) विद्युत और इलेबट्रोनिक मधीनरों उपकरण एवं उपस्कर 27-8-]976 
(3) रप्ताथयत और रसायतिक पदाषं (पेट्रोलियम और कोयले के प्रपाषों को 
.... छोड़ कर) का निर्माण 3-0-976 : 
(१4) भू भौर जल प्ररिवदन 5-0-976 * 
(5) छाद्व उत्पादों का निर्माण 0-2- 977 





. आाषिक रिपोर्ड, 976-77, 
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इरा झधिनियम के उपबन्धों को झ्राथिक दार्यक्लापो के प्रन्य सभी क्षेत्रों मे 
कऋमिक रूप से लागू किया जाएगा ! 

समात पारिश्रमिक अधितियम के अ्रधीन नियम भी बनाए गए हैं और ये 
नियम ] मार्च, 976 की प्रशाशित किए गए। 

बागान उद्योग ने सप्रान पारिथ्रमिक प्रविनियम के कार्यात्वयन मे कठिताइयां 
प्रनुभव वी वध्रोकि 'समान कार्य या एक ही किस्म का कार्य! शब्दावली वे सही प्रय॑ं 
के सम्बन्ध में शकाएँ थी। इस मामले पर विधि मन्त्रालय से परामर्श वरके जाँच वी 
शई और राज्य सरकारो को स्पष्टीकरण जारी करके यह बताया कि यह निर्धारित 
करने के लिए जि 'कार्य समान है या नहीं मापदण्ड कार्य का स्वरूप होना चाहिए 
झौर न कि किए गए काय की मात्रा । इस सम्बंध में राज्य सरवारो को स्थायीक रण 
जारी किया गया । इसलिए इस बात का निर्धारण करने वे लिए कार्य समात है या 
उसी प्रकार का है, पुएप और महिला श्रमिक द्वारा किए गए काय॑ वी मात्रा सगत 
नही है । यह स्पष्ट किया गया कि जहाँ कही भी टॉस्क कार्य हो रहा है वहाँ यह 
व्याख्या लागू होगी । 


प्रनुव्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण 

इस योगना के श्रन्तर्गत निर्माण, सनव तथा बागवानी से सम्बन्धित मुख्य 
उद्यीणों भे वराम करने वाले श्रप्रित्रो वे बारे मे अनुच्यावक्तायित्त मजदूरी दर्रे त्था 
आय सम्बन्धी आँकडे इकट्ठे करने के लिए सर्वेक्षण किए जाते हैं। इमके अलावा 
समयोपरि कार्य तथा प्रोत्साहन लाभांश योजनाम्रों के बारे मे भी सर्वेक्षण विए जाते 
हैं । सन्‌ 958-59 में पहला सर्वेक्षण हुआ ! उसका सामान्य प्रतिवेदन सन्‌ 963 
में प्रकाशित हुआ । दूसरा सर्वेक्षण सन्‌ !963-65 में किया शया जिसके मुख्य 
निष्कर्षों से युक्त सक्षिप्त रिपोर्ट सन्‌ 97] में जारी वी गई । सर्वेक्षण की सामान्य 
रिपोर्ट की प्रभी छापाई हो रही है। पहले दो सर्वेक्षणों मे एकत्रित झाँकडों की 
उपपोगिता को देखते हुए श्रम सम्बन्धी तीसरा सर्वेक्षण ] अप्रेल, !973 को शुरू 
हुआ जो निर्माण खानो और वागान क्षेत्रो मे लगभग 8! उद्योगों मे विया गया। 
भारत 976 के अनुसार इस सर्वेक्षण का प्रथम चरण 4 फैक्ट्रियों में पूरा हो 
चुका है । 

भारत मे बाल-क्षम एक गम्भीर समस्या 


भौपाल शहर में किए गए ताजा सर्वेक्षण (977) के अनुसार इस शहर 
में 5000 से ज्यादा बच्चे होटलो, बीडी बताने के कारखानों, लुहारी-चमंकारी, 
मिट्टी के बर्तनों की दुकानों, साइकिलो, ढावो और घरो पर जातवर से भी बदतर 
जिन्दगी गुजार रहे हैं! बाल-मजदूरो की स्थिति पर किए गए सर्वेक्षण से पता 
चलता है कि 97! में भारत मे बुल बात मजदूर 2 करोड थे । 


. दिनमात, अक्टूबर 977 
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भारत में बाल-मज़दूर : कितने कहां हैं ? 
(7974 वी जनाखना के आधार पर) 











राम्य/क्ेख शाप्ित धुन दाव-मजदूर बुल जनतप्या मे छाल- कु बच्चों मे वाल- 
(हजारों मे) सजदूरो का प्रतिशत मजहूरों का प्रतिशत 
] डर 3 4 

आमरध्न प्रदेश 4627 3 74 923 
असम 239 ]60 340 
विहार 4059 4 88 ब4[ 
पृडरात 58 ]94 450 
इरस्याणा 458 फ्ठा 32.95 
हिमाचल प्रदेश या 205 497 
जग्मू-बए्पीौर 70 452 3553 
कर्दाबक 809 276 6350 
कैरल 2 052 १30 
मह्य प्रदेश 8॥2 267 69 
महू राष्ट्र 988 4-96 4 74 
मणिपुर 6 ।94 350 
मेपालप 30 796 6850 
नागालैंड प4 27 80 
उड़ीसा 492 श्ख् 5.29 
प्रजाव 233 ]72 46 
राजस्थान 587 2*28 40। 
समिलताडु के १7% 4-58 
प्रिदुर ५ 09 श््बा 
उत्तर प्रदेश 3327 ॥30 3358 
पश्चिम वगान 5॥[ [१5 268 
अरमात निशोबार दीर समह ॥ 087 227 
अदुणाचलप्रदेश 8 385 40 05 
अष्दीगद व 039 34742 
द्ादरा और तगर हवेली 3 405 3.76 
ह्ल्नी ॥0 942 १08 
शोजा, दमन ओर दीव 7 083 2'7 
लक्षद्वीप न्‍्+ न क्् 
पाग्ड्चिरी 4 085 25 
झारतत में 40738 .96 466 





एक रावेंक्षण के गनुयार प्रधिकाँध वास-मजदूर उम्र मे कम होते है लेकिन 
उनकी उम्र वडा-बढा कर लिछी जाती हे ताकि कोई सरकारी एतराज नही हो । 

होटलों मे काम करने वाले वच्चों की हालत सबसे दयनौप है। इस बच्चों 
को वेतन के नाम पर नाममात्र की रकम दी जाती है। करारी टूट जाने पर वेतत 
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से पैसा कट जाता है ।॥ बच्चों का सुर्योदिय से पूर्व ही होटल पहुँच जाना होता है | 
मालिव उन्हें रात की वची खाद्य सामग्री नाश्ते के हूप में देता है। दोपहर को भीजन 
के नाम पर एक घण्टे को छुट्टी मिलती है तथा उसके बाद रात को )2 बजे तक या 
होटल बन्द होने तक उन्हे काम बरना पइता है 


देश के बुल बाल-मजदूरों को 93 प्रतिशा ग्रामीण क्षेत्रों मे प्लौर 78 प्रतिशत 
बाल-मजदूर डृषि स सम्बन्धित हैं। लेतिन शहरी सम्यता और शहरी ह्रावर्षणो ने 
बाल मजदूरों व भी तजो स प्रपनी द्योर ग्राक वित क्या है । क्‍झधिकाँश बच्चे लम्ये 
समय तर सौखन क्‌ नाम पर मुपत्र म बम बरते हैं । इन्ह वेतन, छुट्टी प्लादि वी 
कोई सुविधा नहीं दी जाती है। प्लेटफार्म, बस स्टैण्ड पर छोटे छोटे बब्चो को तेदी 
से कार्य करता हुप्मा देखा जा सड्ता है। बुख् जेब काटना सीख रहे हैं, कुछ सामान 
हा रह हैं भ्ौर कुछ भीख भी मांग रह हैं। ये बच्चे शिसी न किसी दादा या बयस्व 
व्यक्ति वे दशारे पर यह सारा कार्य करत है। प्रपती कमाई वा झधियाँग हिस्सा ये 
लांग इन दवादामों का द देते हैं भौर बच हुए में श्रपता पेट भररा वरते हैं । 


मजदूरा की व्यथा एक सी है । चन्दा वी उम्र 9-0 थर्ष है । पदाई बचपन 
में छूट गई । माँ दीमार है । बाप बी दाम करता है | घर में तगी है ६ पढाई 
छोड़ने के बाद घर-घर जाकर वर्वन साफ करतो है । महीने मे बुल 90 या 00 
हा जाते है, कोरई-काई कभी कपड़ा थी देदेते हैं भौर जीवन चतर रहा है । बस 
स्टैण्ड पर जूते चमकात रामू से पूछा गया वि जीवन म॑ क्‍या बनेगा ता बहता है 
“मांव झपना तो कया बन पर अपना ख़डका बूट पालिश नहीं करे । यही कामना 
है ।” करोम एक सिलाई वी दुकान पर बैठता है। झाजक्ल काम सोख रहा है ! 
इस कारण उस नकद कुछ भी नहीं दिया जाता है। काम, बटन सौखने के बाद 
तुरपाई सीख लेगा तो कुछ मिलन लग जाएंगा। श्रक्वर एक मोटर गेरंज म व रहीम 
एक बकेशाप में काम करते हैं, उम्र 4 वर्ष होगी, मेले प्राइल से सने कपड़े श्रौर 
उस्ताद की शागिददी यही उसका जीवन हे । दस्तखत करना भी नहीं सील पाए थे 
कि काम में लगता पडा । गरम हदाप्रो ते सत्र कुछ सिखा दिया है । 


इस समस्या का सांविधानिक व मानयीय पग्राघार क्या ? भादतीप्र संविधान 
अनुच्छेद 24 (भाग 3) के प्रनुमार ।4 साव स छोटा बच्चा दिसी भी कारखान 
या अन्य खतरनाक जगहों पर नौकरी नही कर सकता है, लेकिल भारतीय अभ्राथिर 
आावश्यक्रताग्रो नें इन नियमों को नहीं चने दिया है । 

देश के लगभग 50 प्रतिशत परिवार गरीबी भौर मुफलिसी में जी रहे हैं। 
ऐसी स्थिति में छर परिवार दे हर सदस्य का वषाना जहरी है। अत बच्चा 
घर का प्राथिक झापार वन गया है। बच्चा अत्यन्त छुटपन में ही माँ-वाप के कामों 
में मदद देने जग जाता है और घीरे-घीर स्वतन्त्र रूर से काम शुरू बरके धर की 
आयिक आवश्यरताओ को पूरा बरता है। झ्त इस वर्ण के दचचे था तो पहाई 
महा तो किर जल्‍दी स्कूल छीडबर सौररी या मतदूरी शुरू कर देते है ! 


ब्रिटेन, अ्रमेरिका और भारत मे मजदूरी का राजकीय नियमन ॥॥। 


गाँव के बच्चे भ्रधिक पैसा तथा शहर की रग्रीतियों मे बँबे शहूर झा जाते है 
और मध्यमवर्गीय परिवारों में मौकर वत जाते है। ये मब्यमत्र्यीय परिवार उन 
बच्चो का जमकर शोपण करते हैं। केवल वांसी ख'ने सौर उतारे हुए कपड़ों में इस 
परिवार मे 24 धण्टो दे लिए नौकर मिल जाते हैं । इधर बच्चे के परिवार वालो 
को सलोप होता है कि लडका शहर में है। देर सबेर वसा कर देगा । दूसरी ओर 
लड़के के परिवार में उसका खर्च खत्म हो जाता है। इस कारण बाल-सजदूरों की 
सख्या तेजी से बढ़ती ही चली जा रही है । 

बाल-मजदूरों और इनमे सम्बन्धित समस्याश्रों के मातदीय पहलू भी है। 
टूर समस्या का हन सामाजिक परिवर्तन से प्राप्त किया जा समता है। गरीबी 
अधिक है कि बच्चो को पद्ाया नही जा सकता, बच्चों को पैंदा करना गरीब परिवारों 
में 'पग्ूचर इनवेस्टमेण्ट' है । यदि बच्चों को थे छोटे-छोटे काम नहीं करने दिए जाएँ 
तो अच्चे द्ापस से लड़ेंगे कगडेगे अपराधी बनेंगे | जरूरत इस बात नी है कि बच्चों 
के लिए भोजन और शिक्षा वी समुचित व्यवस्था हो, बच्चों को स्वावलम्त्री बनाया 
जाए । इनके कार्य करने के पलावा बच्चे समय में उन्हे पढ़ाया जाए। प्रौद शिक्षा 

केद्रो वी तरह इन कार्यों के लिए भी केन्द्र खोले जाएँ ताकि बच्चे श्रपनी स्थिति 

समझे गौर तदुपरान्त जीवन मे ग्रद्रमर हो । 

देश भे सरकारी व गैर-सरकारी दोतों ही स्तरों पर इत वचपन-विहीन बच्चों 
के लिए बहुत काम किया है । यत्र तय दो-चार सस्थाग्रो वे श्लावा कही भी इंशा 
और कार्य नही किया गया है क्योकि अधिएाश सस्थाएँ तो इस ओर ध्यान नहीं दे 
पाती है । 

समान#क॒त्याश विभायो व राज्य सरवारो व अन्य स्वयंसेवी सस्थाओ वो 
देश की इम भावी पीढी के बारे मे सोचना चाहिए ताकि देश के कर्ंघधार सही राह 
पर रहे | अच्छा हो यदि विन्दुप्नो को ्यान मे रखकर योजनातद्ध वार्य क्रिया जाए । 

|5 यप॑ से कमर उम्र के बच्चो वा शोदण प्रविदम्व रोग जाए। 5 बर्ष 
से कम उम्र के बच्चो की शिक्षा और भोजत वो राम्पूर्ण ब्यवरथा सरकार बरे । बड़े 
शहरों के लिए होने बाले वालको के अपहरणों को रोकने के लिए व्यायहारिक उपाय 
किए जाएँ । बच्चों के मानसिय विकास के लिए उचित कार्य-प्रशाली विरुम्तित वी 
जाए। बाल मजदूरों की यूनिवने बनाई जाएं और इसे रारक्ानी सरक्षरा दिया 
जाए | वात-मजदरों का नयुततम वेतव बड़े मजदूरों के बराबर हो । उन्हें प्रवकांश 
ग्रपदि सुविधाएँ फशिले, घरेलू सफर को समुतिड खुबिधाएं, दिलसखई जाएं ५ श्रण-र्शाक्त 
का दुरुपपोग व शोपरा रोता जाए। बाज-मजदूरों वे लिए विशेष भिक्षरा की 
ब्यवस्था सूलों मे खत्रि मरे वी जाए। 





यद्यपि इग्लण्ड मे रोजयार की दशाएँ तया शर्तें विना सरकारी हस्तेप ये 
ऐब्डिश पद फंसले से मामूहिंद सौदाकारी द्वारा तय की ज्ञाती है. किर भी सरदार 


]2 मजदूरी नीति एवं सामाजित सुरक्षा 


ने कुछ व्यवसाथो प्रथवा उद्योगो भ मजदूरी, छुट्टियाँ श्रादि वा कानूदी नियमत किया 
है जहाँ कि श्रमिक भ्रयवा नियोजक झक्‍्सगठित हैं । इस प्रकार के कानूनी तियमन के 
अन्तगत लगभग 3३ मिलियन श्रमिक झाते हैं । इस शताब्दी के प्रारम्भ मे विभिन्न 
बैतन मण्डल (१४७४८ 82705) विद्यमान थे! मजदूरी परिपद्‌ झधिनियम, 945 
(१एघ्ट्ट०8 ८००४०७॥३ ०६ ० 945) ने इत विद्यमात ब्यापार मण्डलो (7740९ 
80००705$) को समाप्त करके वेततव परिषदों (५/०४८$ (०४४५५) की स्थापना वी । 
इन वेतन परिषदो की वाफी व्यापक श्रधिकार प्रदान किए गए । इन परिपदो द्वारा 
साप्ताहिक गारण्टीपुक्त मजदूरी तथा देतन सहित छुट्टियाँ देने का भ्रषित्रार है । 
जिन मुख्य झअधितियमों द्वारा मजदूरी और कार्य के धण्टो का कानूनन 
नियमत किया जाता है, उनमे हैं-- मजदूरी परिषद्‌ भ्रधिनियम, 945 से 948 
(५४०४८ (०णशा०$ 8०५, 945 ॥0 948), केटरिंग मजदूरी श्रधिनियम, 
]943 (एशलाएड़ ७8८5 8४, 943), कृषि मजदूरी अधिनियम, 948 


(#ह707/ए  १४४8५$ #ल८ रण 948) और कृषि मजदूरी (स्वॉटलैण्ड) 
अधिनियम, 949 (#80९णापाड। 5006 #८, 949) । 


व्यापार मजदूरी प्रधिनियम 4909 पश्रौर ॥98 (पए४46८ 800७9$ 8९०४, 
7909 & 98) के ग्रतगंव व्यापार मण्डल (7789८ 89005) स्थात्रित किए 
गए थे । मजदूरी परिपद्‌ अविनियम, 945 (५४8०४ (००४०॥$ /९८४ ० 945) 
के प्रन्तयंत इन व्यापार मण्डलों को समाप्त करके मजदूरी परिपदों (१४३४० 
(0प्पा0॥$) की स्थापना वी गई । इन मजदूरी परिप्दों म॑ श्रमिकों व मालिकों के 
समान सरया मे प्रतिनिधि होते हैं दया साय ही तीन स्वतन्त्र व्यक्ति, जिनमे से एक 
भ्रध्यक्ष, होते हैं। इन मजदूरी परिषदों को ज्यापक अधिकार प्रदान किए गए हैं । ये 
परियदें सर्म्बा-्घत उद्योग में बानूनन न्यूनतम पारिश्रमिक (5००7५ ऐश पाए 
एरशव५॥९४७४४०7) श्रौर छुट्टियाँ जो. दी जाती हैं, के सम्बन्ध मे निर्धारण हेतु अपने 
प्रस्ताध श्रम एवं राप्ट्रीय सेवा मन्त्री (वाग्माइश्ा ० [,909077 & क्‍ंथागाब। 
8८५९९) को देती हैं | मन्‍्त्री को यह अधिकार प्राप्त है कि मजदूरी परिपद्‌ द्वारा 
प्राप्त प्रस्तावों को झ्लादेश देकर कानूनी रूप दे सकता है और मजदूरी का नियमत 


कानून के प्रन्तगंत श्रा जाता है । इन झ्ादेशों वी पालना हैतु मजदूरी निरीक्षक 
(२४/७४०5 757:०८०५) की नियुक्ति मन्यालय के अन्तर्गत की जाती है । 

इसी तरह वी मजदूरी निर्धारण की व्यवस्था कृषि एवं भोजनालयों में बी 
गई है ॥ किसी भी सस्थात अ्रयवा उद्योग मे मजदूरी परिपद्‌ की स्थापना करने के 
पूर्व श्रम मन्‍त्री यह जाँच करता है कि इस प्रकार के लाभ श्रमिकों व मालिकों के 
बीच समझौते से प्राप्त हो सऊते हैं भ्रववा नही । यदि ये लाभ दोनो पश्ों के सगठनो 
के समभोते के आधार पर प्राप्त नही होते हैं तो श्रम मन्‍ती मजदूरी परिपदों को 
स्थापना कर देता है । श्रम मन्द्रालय इस प्रकार की जाँच एक स्वतन्त्र ग्रायोग द्वारा 
करवाता है जिसमे स्वतन्त्र व्यक्ति तथा जिस उद्योय अयवा सस्थान हेतु मजदूरी 
परिषदों की स्थापता करनी है, उतको छोडकर भ्रन्य उद्योगों के श्रमिक व नियोक्ता 
सगठनो के प्रतिनिधियों को श्यमित्र क्या जाता है। 


विटेन, प्रमेरिका प्रोर भारत मे मजदूरी का राजकीय नियमत 3 


इगलैण्ड की 96। के प्रौद्योगिक सम्दन्धों पर प्रकाशित एक ह॒स्त-पुस्तिका 
[प्र४76 800८) बे प्रनुमार बहुत से श्रमिक जिनवी सल्या 34 प्रिलियन है, इस 
मजदूरी परिषदो के ग्रन्तर्गत झाते हैं | ये मजदूरी परिचदे एक समर्भौता करवाने का 
कार्य करती हैं दिसमे स्दृतन्त्र सदस्य समझोतावारों (0072॥2075) के रूप में काम 
करते हैं। सबसे पहले सभी श्रमिक व मालिकों के प्रतिनिधि समभौदा करने का 
प्रयास करते है । स्वतन्त्र व्यक्ति इन परियदों मे मत नहीं देते । फिर भो समभौता 
बहुमत से प्राप्त क्या जाता है | 

अमेरिका में मजदूरी का नियमन 
(ए९इणंशोणा ण ए३१८०७ ४७ छ, 8, &.) 

अमेरिका में श्रमिकों की सुरक्षा हेतु समय-ग्रमय पर थ्रम-विधान बनाए गए 
हैं बयोकि श्रमिको की आधिक स्थिति नियोक्ताप्रों वी तुलना मे प्समान है | निोक्ता- 
श्रमिक सम्बन्धो में सदसे वडी अभ्रसमातता हमे सरविस श्रम (5080४06 7285०07) 
के विवाद में देखने को मिलती है । रोजगार का युय 863 ग्ें दासता वी समाप्ति 
से समाप्त हो गया । इससे कोई भी व्यक्ति अपने कर्ज के कारण दबरदस्ती कार्य के 
लिए नही रप्ता जा सक्तता | सब प्रक्रार के श्रम मे मालिक धौर नौकर (४०४९८ 
& $0९»॥ ) वाला सम्बन्ध समाप्त हो गया । प्रव क्षम मे पैतृकयार (७7 ७7५ ) 
पाया जाता है शऔर विशेषजर घरेलू ग्रोर कृषि श्रमिकों के रूप में देखने को मिलता 
है । प्रमेरिका मे मजदूरी ग्राज सबसे महत्वपूर्णा सुरक्षित दायित्व माना जाता है । 
सन्‌ 849 में श्रप्तितों को मजदूरी पर दुड़क्रो लगाकर ऋण में जमा करने वी 
प्रधृत्ति की समाप्त बर दिया गया । 

ऐच्छिक रूप से श्रपिक द्वारा प्रपनी मजदूरी को ऋछादाता को देने के लिए 
भी कई वार्यवाहियाँ करनी पड़ती हैं, जैसे लिखित में हो, पति प्रयवा पत्नी से 
स्वीकृति सी जाएं और समभौते की एक प्रति भी हो। श्रमिक्र के घर की जगह 
तथा श्लौजार ऋणादाता द्वारा जब्त नहीं किए जा सकते । श्रमिकों द्वारा नियोक्ता की 
सम्पत्ति अथवा उसके प्राहक वी सम्पत्ति से मजदूरी ध्राप्त वी जा सबती है । निर्माए- 
बाय में लगे श्रमिकों को मजदूरी न मिलने पर दे नियोक्ता वी सम्पत्ति पर प्रपता 
ग्रधिकार कर सकते है । 

मज्दूरी मे सम्बन्धित कानूत न केवल भ्रमेरिका में सधीय स्तर पर ही हैँ 
बल्वि प्रमेरिका के सभी राज्यों में विद्यमान हैं। नियोक्ता के दिवालिया होने पर सबसे 
चहले सम्पत्ति में से मजदूरी चुनाई जाएगी । सामान्य रुप से तियोक्ताओ ने श्रमिकों 
को मजदूरी पर ग्रघिक ध्यान दिया है ओर विधान-सभाप्रो में भी समस्या, स्थात 
और मजदूरी भुगतान के तरीके प्रादि के नियमन मे ऋषधिक रुचि ली है । बुछ राज्यों 
में प्रय्दूरी का भुगतान वार्यत्राल मे ही करने पर जोर दिया जाता है । 
न्यूनतम मजदूरी, झविकतम कार्य के घण्टे शर बाल श्रमिक 
(फेडांगरएा।) ऊैंव९९5, है2207फ्रा प्रा शत (काठ 7.00) 

अगेरिरा के श्रमिकों की मजदूरी वव, हां और कक्‍ंसे दी जाए इस तक ही 





!4 मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा 


श्रम बातून सीमित नहीं रहे बल्कि इस बात को भी कानूनों में सम्मिलित क्रिया गया 
कि *्तिनी मजदूरी रितते समय वे तविए और क्सिे प्रबार के थमिक को दी जाए | 
मुछ वार्षों मे बाल श्रमिकों व स्त्री श्रमिकों को लगाने पर प्रतिवन्ध लगा दिया है । 
अमरिका भ न्यूनतम मजदूरी, कार्य के घण्टे तथा वाल श्रमिओर ही समात्ति आदि 
दर विभिन्न प्रात्तो तथा स्यूनिमिपल सस्थाप्रो द्वारा प्रध्यादेश जारी किए गए हैं। 
प्रमुख सघीय विधान उचित श्रम प्रमाप अधिनियम, 938 (रत कशा 
7.2००ण 5/47040$ ४८, ।938) है जिसे हम मजदूरी और कार्य के घण्टे का 
कानून (१४७४० ० पस्०ण5 7.0४) भी कह सकते हैं । इसकी वाल्स हीले साबवजतिक 
प्रसविदा अधिनियम, 936 (५गज्ना प्न भव्त एणएण७० एगाएबलड #०,936) 
द्वारा सहामता की जाती है। इसके भन्त्मंत सरकार को मजदूरी, कार्य के घण्ठे भर 
बाप की दशाप्रो क्षा नियभन करने वा अधिकार प्राप्त है।यह सरकारी ठेके के 
0 हजार डालर या अधिक होने पर लागू होता है । वेरून डेविस मजदूरी कानून, 
]93। (83८०7 04९5 ((५४८ 7.9७, 93!) के झन्तगंत 2 हजार डाचर से 
भ्रधिर के ठेके निर्माए झथवा सार्वजनिक इमारतो की मरम्मत श्रादि झाते हैं। 
कठोर वाय॑ वाले उद्योगों मे स्‍त्री श्रमिकों हेतु 8 धण्टे प्रतिदिव व 48 घण्टे प्रति 
सप्ताह प्रधिक्षत्म सीमा रखी गई है और कुछ श्रायु से नीचे वाले बच्चो हेतु प्रनिवाय 
स्कूल जानता कर दिया है ! 

उचित श्रम प्रमाप अधिनियम, 938 में निम्नलिखित प्रावधान रखे गए 

कुछ भ्रपवादों को छोड़कर इसमे भन्तर्राज्य व्यापार में लगे सभी भ्रमिको 
को शामिल क्या गया है । - 

2 अधिनियम वा मूल उद्देश्य 40 स्ेन्ट प्रति धण्टा की न्यूनतम मजदूरी को 
निम्न प्रकार से सभी जगह लागू करना था--+ 

(४) प्रथम दर्ष (939) मे प्रति घण्टा 25 सेन्‍्ट कानूनन न्यूनतम मजदूरी 

करना । 
(४) प्रंगले पाँच वर्षों मे (945) प्रति धण्टा 30 सेन्ट कानूतन न्यूनतम 
मजदूरी करना । 

(॥१) इसके पश्चात्‌ प्रति घण्डा 40 सेन्ट कानूनत न्यूनतम सजदूरी करता 

न्यूनतम भजदूरी मे इसके बाद सशोषत किया गया। सन्‌ !949 में 75 सेन्ट, 
१955 में | डालर, 96] में ! 5 डालर, 963 मे 25 डालर और सन्‌ 
967 में 75 डाचर प्रति धण्टा न्यूनतम मजदूरी कर दी गई है । 

3 इस अधिनियम के अन्तर्गत न्यूनवम मजदूरी दरों पर भ्रधिक्तम कार्य के 
वयण्ड ५० अत सप्दाह 'यि*््फीप आप किया जाए ५- 

(/) प्रथम वर्ष 939 भे अधिकतम कार्य के चण्टे 44 
(४) दूसरे वर्ष 940 प्र भ्रधिक्तम कार्य दे घण्टे 42 77 
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(॥) इसके पश्चात्‌ प्रधिकत्म वार्ष के घण्टे 40 

(५) कार्य के इन धष्टो से अधिक काय करने पर नियमित दर से 8 गुनी 

मजदूरी देनी होगी । - 

4 इस अधिनियम के अन्तगत 6 वर्य से कमर उम्र बाले वाल श्रमिक से 
कार्य लेने पर प्रतिबन्ध लगा दिया तथा कठोर कार्य वाले उद्योगो में यह उच्र 8 वर्ष 
से कम त हो । 

४८दैमरेरिका मे सामूहिक सौदाकारी के प्रन्तर्गत प्रभावी मजहूरी दर वैधानिक 
न्यूबवम मनदूरी (शक्कएण० कैगाएणए॥ ४४०४९) से झधिक है | कही-कही पह्‌ 
न्यूनतम मजदूरी से दुगुनी दे शोर इसमे निर्वाह लागत भी शामिल है । सामूहिक 
सौदापारी के भ्रन्तगंद शतिवार या रविवार को कार्य करने पर न्यूनतम मजदूरी दर 
की दुएनी दर दिलाई जाती है। इसके साथ ही मजदूरी सहित दो सप्ताह की वर्ष 
में घुट्टी दी जाती है । 

सामूहिक सौदाकारी विशेष रूप से बहुमत नियम के सिद्धान्त के ग्रन्तगंत 
श्रगिक सधो द्वारा उतके प्रतिनिधियों को मजदूरी कार्य की दकाय्रो और सौदाकारी 
इकाई भें व्यक्तिगत श्रप्तिक वी शिकायत पर व्यापक ग्रधिकार दिए गए है । 

ग्रमेरिका में कापी समय तक विचारधारा यह नहीं रही कि मजदूरी शौर 
कार्य के घण्टो का नियमन करना प्रच्छा है वल्कि प्रश्न यह रहा कि न्यायाधीश इन 
पर स्वीड्ृति देंगे प्रघया नहीं । कापी समय तक प्रान्तीय व॑ सघीदव सरझार के 
न्यायालयों में इस प्रकार के कार्यों को अ्साँविधातिर घोषित किया गया । 

अ्रय पतांविधातिक विधान के अन्तर्गत मजदूरी, कार्य के घण्टे, स्त्री थमिर व 
वाल श्रमिक के काय॑ क्षेत्र श्रादि पर विधानप्तभा और ससद्‌ द्वारा विग्मत किया जा 
सत्ता है प्रौर इसमे न्यायालय श्रव हस्तक्षेप नहों वरते । सन्‌ 936 से कोई 
भी मह्‌र्वपूर्ण सपीय सजदूरी नियमन कासून अ्रसांविधानिक घोषित नहीं क्षिया 
गया है । 

एक संघीय प्रकार की रारकार में यह समस्या रहती है कि सजदूरी-विप्रमन 
का क्षेत्र वीन-सा होगा? यदि रोजगार स्थादोय्र है तो इसके लिए राज्य सरकार 
उत्तरदायी है। राष्ट्रीय सररार सर्वोच्च होती है । जहाँ भ्रनिश्चितता होती है वहाँ 
न्यायालय निश्चय करता है और नियमने के कार्यक्मो के महत्वपूर्ण निर्णय हुए है । 
उदाहरणायं प्रथम सघोय श्रम कातूत भ्रसाविधातिक घोषित कर दिया गया | इसया 
झाधार यह था कि स्थानीय कारखातों मे का करने थाले बाल श्रमिक स्थातीय 
विषय हैं जो कि राज्य सरकार का क्षेत्र हे [हमर बताम डॉग्रेहांट केस में-यय 
परय्शाब/ ४/४ ऐकइलाआ, ए. $ 25, 98) । 

परिस्यितियों धोर परिवतेनों के कारण प्रत्तर्सज्यीय व्यापार का विस्तार 
हुआ । सन्‌ 937 से स्दोच्द न्पयालय ने राष्ट्रीय श्रम-सम्यन्ध मण्डल बताम जोतस 
प्रौर लोफलिन स्टीव कारपोरेशन (]ब4सं०79 [.8ऐ०एण रिशक्षाणा। छ039 ए|5 
40703 & [-37|0क्ाप डाह्ल (०7एज97009) विवाद में यह निर्शय दिया कि 
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निर्माणवारी अत्तर्राज्यीप व्यापार के अन्तर्गत झता हैं। यह निर्देय गत 50 वर्षों 
के दिए गए निर्ययों से बिल्कुल विपरीत हुआ । 
उचित श्रम प्रमाए अ्धितियम भ्ौर वाल्स हीले सावंजनिक प्रसतिदा अधिनियम 
का क्रियास्वेयन प्रशासक्रो के हाथ में है। ये प्रगासंक अमेरिंदी श्रम्त विभाग के 
मजदूरी झौर कार्य के घण्ट और सार्वजनित्र असविदा भण्व्लो के विभागाब्यक्ष हैं। 
इनका वाय अधिनियम वी व्याख्या करना निरीक्षण प्रौर श्नुपालना तथा संशोधन 
भादि के लिए समद्‌ वो नीति सम्बन्धी प्िफारिशें करना है। य अधिनियम 24 
मिलियन श्रमिकों पर लागू होने हैं । इनके द्वारा न्यूनतम मजदूरी, प्रधिकवम कार्य के 
चण्टे प्रौर दाल श्रमिवों पर रोक आदि का क्रिपायन किया जाता है | 
मजदूरी, कार्य के घण्टे भौर सार्वजनिक प्रसविदा मण्डलो की रिपोर्ट, 
4959 (]रव्कूणा: ० शाढ श३8३ ण॑ ००९ ण॑ 7 एग्राबटड 0शञ05) 
से यह ज्ञात हुप्ला कि कई व्यक्ति छोटे बच्चो से कार्य लेने को गैरकानूनी नहीं समझते 
थे | सन्‌ 959 मे 0,242 छोटे बच्चो को प्रसाँवेंधानिक रूप से रोजगार मे लगा 
रखा था। 
मानवीय हृष्टिवोण से न्यूनतम मजदूरी, अधिकतम धण्टे और वाल श्रम के 
नियमन से प्रमेरिक्ा में बहुत से कम भजदूरी प्राप्त करने वाले श्रमिक्रों को बहुत 
सहायता मिली है । बहुत से नियोक्ताओं ने अ्रधिनियमो की भ्रनुपालना शुरू कर दी 
तथा निरीक्षण भौर क्रियान्वपन के द्वारा बहुत से नियोक्ताश्रो को इसके अन्तर्गत लाया 
गया है । इससे वहुत श्रमिकों वी मजदूरी में कई सो मिलियव डालर को वृद्धि हुई 
है। पह पूर्ण रोजगार प्रौर उच्च जीवन स्तर के समय हुप्ना । 
मजदूरी श्र रोजगार की शर्तों को निर्धारित करने का तरीका घटते 
उत्पादन व गिरती मजदूरी के रूप मे व्ययपूर्णा रहा है । सत्‌ 959 में इस्पात हडताव 
(80४ 8॥777०) के कारण श्रम्त विवादों को झनिवार्य रूप से निवदाने हेतु कई 
प्रस्ताव रखे गए । 
भारत में श्रोौद्योगिक्त श्रमिकों को सजदूरी 
हे (१४४९ ० प्रातफाएआंश १एणजपशड गा पात्र) 
श्रमिक तथा उसके परिवार के सदस्यों का जोवन सदर मजदूरी पर निर्मर 
करता है । श्रमिक को दी जाने वाली मजदूरी में मुल मजदूरी, महँगाई भत्ता तया 
अन्य भत्ते सम्मिलित किए जाते हैं । मजदूरी वह घुरी है जिसके चारो ओर 
श्रम समस्पाएँ चक्कर काटती हैं। प्धिकाँश श्रम-समस्याप्रों का मूल कारण मजदूरी 
है। मजदुरी श्रमिक के जीवन-स्तर, कार्यकुशदता व उत्पादन को प्रभावित करने 
बाला महत्त्वपूर्णां तत्त्व है । बीमत स्तर में परिवर्तत होने के कारण निर्वाह वागत 
में भी वृद्धि हो जाती है भौर इसके परिणामस्वरूप मजदूरी मे भी वृद्धि करनी पडती 
है । शाही श्रम झभोग (8०उथ ए०शाशज्ा०ा ०) 7.89०07) से श्रम सॉस्यिकी 
([[.20007 $/2097०5) में सुधार हेतु भिकारिश की थी, लेकिन खानो व बागान 
श्रमिको को छोडएर भ्रन्य क्षेत्रों मे कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। फिर भी श्रम 


ब्रिदेन, भगेरिका ग्रौर भारत मे मजदूरी का राजकीय नियमन 7 


संस्थान (,800प्रा छपा&89) द्वारा समय-समय्र पर रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों में 
सर्वेक्षण किए जाते हैं गौर इनका प्रकाशन (एक [30007 ०0७४) से किया 
जाता है । 

सर्वप्रधम मजदूरी में सम्बन्धित प्रॉकडो का संग्रहण धम्र जाँच समिति, |944 
(00007 [एजा।हुआना (णाणरएंट८, 944) द्वारा किया गया । औद्योगिक 
सॉँस्पिकी अधितियम पास होने के बाद मजदूरी गणना (१४७४४ (0£॥505) की जाती 
है और इनके द्वारा श्रमिक्रो को दी जाने वाली मजदूरी, प्रेरस्पात्यक मुगतान झादि के 
सम्बन्ध मे सूचना एकनित की जाती है । 

भारत में मजदूरी की समस्या का महत्त्व 
(फ्रण0थ्ाएश ्॑ १४३९९-?१काशा। 0 ॥709] 

भारतीय श्रमिक अ्रशिक्षित, अज्ञानी व रूढ़िवादी हैं। वे अपने अ्रधिक्रारो तथा 
फर्त्तत्यीं को भली-भाँति समभने में असमर्थ हैं । उतकी सामूहिक्र सौदाकारी 
नियोक्ताओों की तुलना मे कममोर है । परिस्णामत मालिको द्वारा श्रमिकों वा शोषण 
किया जाता है शोर उतको बहुत कम भजदूरी दी जातो है । ग्रतः मानवीय हष्टिकोण 
से मजदूरी की सरार्या का संगाधात होता झावश्यक है। श्रप्तिकों को दी जाने बाली 
मजदूरी बहुत कम है, मजदूरी मुगतान करने का तरीका दोपपूर्ण है, मजदूरी को 
दरें भी भिन्न-भिन्न पायी जाती है । 

सरकारी दृष्टिकोण से भी मजदूरी की समस्या का समाधान प्रावश्यक है। 
सामाजिक त्याय॑ प्रदात करता सरकार का दायित्व है ।अ्त श्रमिक्रों को उवित 
भजदू री दिलाकर मजदुरी रागस्पा का समाधान किया जाएं। मालिकों की हृष्ठिसे 
भी मजदूरी समस्या महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह उत्पादन-मुह्य का महत्त्वपूर्ण अग है । 
'प्रौद्योगिक प्रगति के लिए औद्योगिक शान्ति प्रावश्यक है और झौद्योगिक शान्ति प्राप्त 
करने के लिए श्रमिकों की मजदूरी मे सुधार आवश्यक है । 

प्रचलित मजदूरी दरों को भी मजदूरी समस्या के ग्रन्तर्गत अ्रध्ययन किया 
जाता है| एक ही स्थान पद एक ही उद्योग की विभिन्न इकाइयों, विभित उद्योगों मे 
विभिन्न मजदूरी, समात वाय॑ में भी भिन्न-भिन्न मजदूरी प्रचलित है | झ्रतः मजदूरी 
के समानीजरण प्रौर प्रमापीररण (ए99७॥59809 & $9॥0970 ६007 0॥' 
५४०६७) हेतु भी मंददूरी की समस्प्रा का प्रध्ययन आवश्यक है। विश्व के सभी 
विरसित देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (7 7. 0) द्वारा भी इस सम्रत््या को 
महत्त्व दिया जाने लगा है। मजदूरी सभी पक्षो--श्रम, पूँजी, समाज एवं सरकाए--को 
ब्रभावित करती है । ग्रत: इन सभी पक्षों दारा भी मजदुरी की समस्या का अध्यधत 
किया जाने लगा । 
ऐतिद्याधिक भिह्वलोकन 

सन्‌ 8$0 से 938 के बीच मजदूरी की दरो में परिवर्तत का मनुमात 
9. ॥४८२)४७५ द्वारा दिए गए निम्न सूचकाँकों से लगाया जा सकता है+-- 


].. 0४०८१॥॥ '0प ट९०जाार श्फरीक्षाई' ७५ एक 6. 'लणीशरा, 9 458. 


8 मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा 
विभिन्न उद्योगों मे मजड़री (7900--00) 








बष सूती जूड: रेलवे खान घातू श्रमिक तिमरदि-बार्य शाग्रान 
4880-89 80 84 ॥.2॥ गा 7$ 90 + 
3890-99 90 ह्प 95 व 59 89 300 
4900- 09 409 ]06 409 746 ॥2 309 404 
90-]9 42 ॥28 ॥39 ॥76 38 333 22 
4920-29 273 व94 245 255. 90 95 470 
4930-39 242 ]48 286 ॥9 ]7ग7 468 ॥£/। 





उपरोक्त भाँकडो से स्पप्ट है कि 9वी शताब्दी के भ्रन्तिम दशको में ग्लोच्योगिक 
श्रमिकों वी मजदूरी की दरों मे स्थिरता रहो है । वर्तमान शतःछुदी के प्रथम दशक में 
सूती वस्त्र उद्योग वजूद उद्योग की दर अन्य उद्योगों मं श्रमिकों को मजदूरी की 
दरो से छुछ अधिक थी ] 


दूएरे महायुद्ध के समाप्त होते पर श्रम की माँद मे कमी आई, किन्तु बाद में 
आधिक पुर्नातर्माएं के कार्य हेतु उनकी माँग मे वृद्धि हुई | मूल्य स्तर म ध्ेद्धि होने 
है श्रमित्री दी भाँग, वेतत, मजदूरी व महेगाई भत्ते मे दृद्धि हुईं। यद्यपि मालिकी ने 
इस बात वा विरोध किया था लेक्नि सरकार ने उद्योगपतियो को मजदूरी मे दृद्धि 
करने के लिए विवज्ष कर दिया । इसी के परिछामस्वरूर सन्‌ 948 प्रे न्युनतम 
मजदूरी प्रपिनियम ()४॥0घ७४ ५४७४९४ ०५, 948) पास बिया गया । 


विभिन उद्योगों मे श्रमित्रों बी सौदाकारी शक्ति और विभिन न्यायालयों के 
तिणंयों के परिणामस्वरूप उनको मजदूरों मे निरन्तर वृद्धि हुई। लेकिन यह दृद्धि 
समान रूप से नहीं हुई । उद्दाहरणार्य--घ्ूती वस्त्र मिलो में 400 र मासिक से 
कम कमाने बाले श्रमित्षो की औसत दापिक झाय सन्‌ 96] में 722 रु से 
बटकर सन्‌ )959 मे 2694 रु हो गई है | यह वृद्धि ।ऊ गुनी है। जूढ मिलो में 
यह )3 रु से बढ़कर 225] 5 हो गई है अर्थात्‌ यह दुगुती हो गई है । 

हमारे देश के विभिन राज्यों में 400 रु मासिक से तक पाने वाले कारखाता 
श्रमिकों वी औसत वापिक झाय दिभिन्न है भौर असमान रूप से बडी है । उदाहरणायं 
यह मध्य प्रदेश मे सबसे झधिक 292 रु है और सबसे कम राजस्थान मे 2003 रु. 
है । विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रो म 400 रुपये से कम माहवार पाने 
दाले कारखाना मजदूरों की औसत सालाना कमाई दिखाई गई है?-- 


]. झारड 975, पृष्ठ 332. 


ब्विटेन, झमेरिका और भारत में मजदूरी क्वा राजबीब तियमद 9 


फ्क्टरी मजदूरों को प्रति व्यक्ति औत्तत दाधिक कमाई 








(रुपयों में) 
राग्यवत्र राज्य क्षेत्र 968॥। 966 4968 ॥4969 ॥970 ॥9% ॥9722 
बमम 4,599 2,30 2,॥08 2,340 2,363 2,484 2,488 
स्तर प्रेश 4,49 ,454 4,8350 2,088 2[!7 2,340 2.44] 
इदीवा ,80 2,00। 2,333 2,॥43 2,899 3 252 3,583 
उत्तर प्रदेद 3,7264 ॥,825 2॥57 2200 2,:93 2,50 2570 
क्र्प्त ॥॥82 ]724 2.25 2,467 2,49 2,565 2,565 
पुररात 3,702 2,340 2,696 2,643 2,820 2.763 2,885 
अम्मू-रण्मोर ज_. 98 ,532 ,805 ॥,690 ,695 ३,॥07 
हमिचतादु क्‍,465 2,032 2,297 2,442 2,583 2,670 2,922 
त्रियुरा >++ 27 व,945 2,000 2,223 2790 ॥,णछा 
प्रजाद ।,74 ॥,636 3,690 2,000 2,59 2,29 2,4॥2 
प्रशिदष दंगात्र ,4॥0 2,024 2,382 2,675 2.760 3,028 3,452 
दिद्वार 4,856 2,050. 2.452 2,486 2.72 2,752 2,630 
मध्य प्रदेद ॥,876 2॥8 2,69 2,999 2,92 3,03 3,775 
भहाराच 8,775 2,480 2,826 2,903 3,030 3,09 3,250 
कर्तारर 4,375 ॥,840 2,294 2,038 2,88। 2654 2,698 
शायग्दान 6 42 ॥,853 2,003 2,486 2,580 2,824 
हृश्पाणा «--..,72 2,29 2,436 2,597 2,569 2,687 
अश्वमात दा निकोबार 
ड्वोप मम ],234 .624 4,9 2,024 2770 2,302 2,096 
दिमावत प्रदेश .288 2॥5 2,85॥ 2.52 2,69 2,849 2,849 
बोश, दपत और दीव.. -- 205 2,242 2075 2305 2.90 2,555 
द्ह्चो .655 2.32 2,788 2,860 2,855 3,050 3,053 
पाप्दियेरो 5 त्-+ कल्कि न- डेटा 2,673 2.96 





खोड : भारत 7976. 


उपभोक्ता एृच्प मूचजाँक में हुईं दृद्धि को दृष्दि मे रखते हुए दाह्तविक में जो 
प्र पाया है, वह प्रद्धित सारणी से स्पष्ट होगारैं-- 


॥. हरियाक्षों शापित्र है 
2. घारत 976, पृष्ठ 373. 


20 मजदूरी नीति एवं सामानिक सुरक्षा 


कामगारों की वास्तविक मजदूरी का सूचकांक 
(4967--700) 





वितरण 962 4963 964 965 [96 4968 969 4970 97 4972 


कम!ई रा 
सामान्य 
सूचकौंक ]06 ॥09 7]4 428 39 ॥60 ॥7 ]80 785 9# 


अखिल 

भारतीय 

मजदूर बग का 

बपभोक्ता 

मूल्य सूचकॉक ]03 06 42] 432 46 77 ]69 78 83 94 


वास्तविक रूमाई 
बासूचकी 03 ]03 क्र करा 9 94 0! 40। ॥0 03 








भारतीय कारखानों मे श्रौद्योगिक श्रमिकों को सजदूरो 
(जग्ह९४ ण ाणरतञांध जणाएश5 व गवंतध्ा उय्भटणां४5) 

श्रमिकों वी औसत श्रत्ति व्यक्ति वाधिक प्राय से सम्बन्धित आँक्डे मजदूरी 
भुगतान्‌ प्रधिनियम, 936 (24ए९८॥ ०6 ५/४०४८४ ४०, 4936) के प्रन्तगत 
मिलते हैं । कारखाना क्‍्रधिनियम, 948 की धारा 2 (!४) के तहत झाँकडे 
एकत्रिस करके श्रम सस्थाव, शिमला ([.890०77 क्रण८8०, आगरा) को भेजे जाते 
हैं पौर बहाँ इन भ्रॉकडो को ]70797 .300707 300779/ में प्रकाशित क्या जाता 
है । मजदूरी मुगतान अधिनियम, 936 के श्रन्तगंत जो ग्राँकडे एकत्रित किए जाते 
हैं उतकी निम्नलिखित सीमाएँ है-- 

॥ इस प्रधिनियम के भ्रन्तर्गत ,000 रू (नवम्बर, 975 के सशोधन से 
पूर्व 400 रुपये) प्रतिमाह से कम पाने वाले श्रमिक्रो को सम्मिलित किया जाता 
है । लेकिन ये श्रमिक कारखाना श्रधिनियम, 7948 के अन्तर्गत भाने वाले श्रमिकों से 
भित हैं. । 

2 मज्दुरी की परिमाषा भी दोनों प्रधिनियमों के अन्तर्गत भित-भिन्न है । 

मजदूरी भुगतान भ्रधिनियम, 936 के अन्तर्गत श्रव वाल सभी कारखाने 
राज्य सरकारो को प्राथमिक सूचनाएँ नहीं भेजते हैं। केवल रिपोर्ट करने वाली 
इकाइयो हारा ही सूचदा मिलती है । श्रत प्राँकडी मे प्रतिवर्ष मिलता पाई जाती है। 

4, चुकी हस्त उद्योज--अद आरद कर अजुख सझठिक उदोण है । इसमे 
लगभग 9 लाख श्रमिक वार्य करते हैं ॥ इस उद्योग के प्रमुख केन्द्र भ्रह्मदावाद, 
बम्वई, शोलापुर, मद्रास, कानपुर भर दिल्ली हैं । इस उद्योग के विकास कै साथ साथ 


॥ अस्थाई। 


ब्रिटेन, अमेरिका और भारत मे मजदूरी का राजकीय तियमन ]2] 


काम करने वाले भ्रमिको की आय से वृद्धि हुई है। यह झाय सन्‌ 96] में 722 
स्पये से बढ़कर रान्‌ 969 मे 2694 रुग्ये हो गर्द थी । अनेक उद्योगो की तुलना गे 
इस उद्योग की ग्रौसत प्राय पर्याप्त ऊँची है । इस उद्योग में कार्य करने वाले श्रमिकों 
की शाय मे काफी वृद्धि हुई है, लेकिन महँगाई मे वृद्धि होने से उनकी वास्तविक झाप 
मैं विशेष सुधार नहीं हुआ है । यह उद्योग स्गठित उद्योग है जो सन्‍्तोपजवक मजदूरी 
स्तर पर सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है । इस उद्योग के भावी विह्लास के 
लिए पर्याप्त प्तम्भावनाएँ है । 

2, जूट उद्योग--पह सदसे प्राचीन उद्योग है। मजदूरी से सम्बन्धित 
सूचना नहीं मिल पाती क्योकि एक तो उद्योग मे विभिन्न व्यवसाय है और प्रमापीक रण 
की योजता का गभाव भी है । श्रम जाँच समिति द्वारा मजदूरी गणना का सर्वेक्षण 
किया गया था। इसके प्रनुसार मूल मजदूरी प बय्राल मे सबसे अधिक है तथा 
विशुद्ध प्रामदती कानपुर में सबसे अधिक है | इस उद्योग मरे लगभग 2३ लाख श्रमिक 
काम कर रहे है । इस उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग्र की तुलता मे प्रारम्भ में श्रौद्योगिक 
शान्ति रही है। भौसत वाधिक आय सन्‌ !96। मे ।]3 रुपये से वढकर सन्‌ !969 
में 225] रुपये हो गई थी। बह वृद्धि ढुगुती रे भी म्रधिकत थी झौर तत्पश्चात्‌ 
स्थिति में पर भो सुधार हुम्ना है । 

3. झून उद्योग- इस उद्योग की बई इकाइयो मे मजदूरी मे दृद्धि हुई है । 
महेँगाई भत्ते की दरो मे एक स्थान से दूसरे स्यान पर भिन्नताएँ पाई जाती है। 
सबसे ऊंची मजदूरी वम्बई मे है । ग्लौसत वाधिक आय सन्‌ ।96। परे ।428 रुपये से 
बढ़कर सन्‌ 969 मे 2320 रुपये हो गई थी । 

4. चोनो उद्योग (50828 ॥॥00«४7$)--गोरक्षपुर व दरमगा की नीनी 
मिलो को छोडकर चीनी उद्योग मे मूल मजदूरी स्थिर रही है । सभी कारखानो में 
महँगाई भते को निर्वाह लागत के झनुसार क्षतिपूर्ति कर दी है। ठेके के श्रमिकों को 
गन्ने को उतारने तथा चीनी को लदान करने फे वार्य में लगाया जाता है जिसको 
नियमित श्रमिकों की तुलना मे 5 से 0 प्रतिशत कमर मजदूरी दी जाती है। झौसत 
बापिक आय रानु 96। भे ।24₹ थी जो बढकर राजू 969 में 430 ह हो गई थी। 

5. बागान उद्योग (?क्षा/४705$ ]000575)--चाय, कहवा श्रौर रबड 
के बगीषो में बम वरने वाले श्रमिक ग्रद्धं-इपक है और इस उद्योग मे मजदूरी के 
भुगतान की पद्धति कारखाना उद्योग मे उपलब्ध पद्धति से बहुत भिन्न हे। ग्रसम 
के चाय-बागानो मे कार्पानुसार मजदूरी दी जाती है । श्रमिकों को दिए जाने वाला 
काये का प्रमापीकरण नही हुमा हैं लेकिन अधिकौश वागानो मे श्रमिकों की मजदूरों 
समान है क्योकि बायात मालिको ने प्रापस मे समझोता कर रखा है। दक्षिणी भारत 
के बागान उद्योग मे समयानुसार एड कार्यानुप्तार मजदूरी दी जातो है। चाय उद्योग 
में भारत मे मजदूटी वे साथ-साथ अन्य सुविधाएँ भी प्रदान को जाती हैं, जँसे--कृषि 
हंतु भूमि, निःशुल्क म्तावास, डॉक्टरी चिवित्सा, ईघद एव चारे को सुजिषाएं, सस्ते 
खाद्यान्न एवं वस्त्रों को घुविधाएँ।॥ 


१22 मजदूरी तीति एव सामाजिक सुरक्षा 


6. छत्रिज उद्योग-इस उद्योग में मजदूरी और द्याय के आँकडो की प्राप्ति 
वा मुख्य स्लोव मुख्य खान निरीक्षक (८0 ८ ]0598/07 ० 9755) को रिपोर्ट्स 
हैं । कोपला खान, बोतप्त योजना, 4948 (०७ ४४ 9०7७5 500४75, 948 ) 
के भ्न्तगत झाान््न प्रदेश, असम, विहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और 
प॑ वगाल म कार्य करने वाले श्रमित्र, जिनती मजदूरी 300 € प्रति माह से कम 
है, मूल वेतन का एक तिहाई बोन#ष प्राप्त करने का ग्रधिकार हैं। सन्‌ 796] में 
साप्ताहिक नकद झ्ाय 23 56 रु थी वह वढकर सन्‌ 969 मे 52 3 रु हो गई। 
राष्ट्रीयररए के बाद इस क्षेत्र मे और प्रगति एवं सुधार हुम्ना है । 

7. परिवहन (7४75900)--रेल कमंचारियों को दिए जाने वाले 
पारिश्रमिक भ बेहन, भत्ते, निशुल्क खाता, भविष्य तिथि, भ्रशदान, उपदान 
(00०ए७५५४), पेस्शत, लाभ झौर झनाज की दूरए्त सम्बन्धी सियायतें शामिल की 
जाती हैँ । भ्रौपत वाविक धाय तृतीम और चतुथ श्षेशियों के कर्मचारियों को दशा में 
पर्याप्त रूप से बढ़ गईं । 

भारत में कृपि श्रमिकों की मजदूरी 
(१9६७6 ० 487०प्रोएे 7,9 0007 ॥ 7॥0793) 

द्ितीय कृपि श्रम जाँच समिति, 7956 ($९८०४० 4870९णाएबं [40077 
हरतवणा३ (०णापा धश८, 956) के झनुमार, “द्ृपि श्रमिक से तात्पय उस व्यक्ति 
से है जो न केवल फ्सलो बे उत्पादन से कास पर रखा गया है, वरन्‌ जो प्रन्य कृषि 
सम्बन्धी व्यवसायों जैसे दृब-दही, सुर्गी-प्ालन भ्रादि मे भी किराये के मजदूर के रूप 
में कार्य करता है! कृषि श्रमिक परिवार से झाशय उस परिवार से है शिसकी 
प्रष्िकाश प्राय कृपि-मजदूरी से हो ।! 

भारत एक कृषि प्रधान देश है । यहाँ बी जतसरपा का 70% भाग हृपि पर 
निर्मर करता है । भारतीय कृपक प्रशिक्षित, झज्ञानी व दरिद्र है फिर हृषि पर कार्य 
करने वाले श्रमिको वी क्‍या स्थिति होगी ? 

सन्‌ 97 की गणना के प्रनुसार कृषि श्रमिकों की रूख्या 35 मिलिपन 
है । यह सन्‌ 96] में 3] 5 मिलियन थी । इस दशक (96-7) में कृषि 
अ्रमिक्रों की सख्या में 5% वृद्धि हुई है। 

प्रथम कृपि जाँच समिति द्वारा सन्‌ 7950-5। में 800 गांवों में जाँच 
की गईं थी जवकि दूसरी जाँच 956-57 में 3 600 गाँवों में वी गई तथा 28,560 
कृषि श्रमिक परिवार के सम्बन्ध में ऑँकडे एकत्रित किए गए । 

भारत मे कृषि श्रमिकों को मजदूरी नकदी में या वस्तु में अथवा दोनो में दी 
जाती है| उसको वार्यादुसार व समयानुसार भी मजदूरी का मण्तान किया जाता है 
अन्य सुविधाम्रों मे पहनते के लिए वस्त्र रहने के लिए भाौंपडी, खाने वे लिए 
भोजन, सामाजिक कार्यों हेतु पेशयी भी सम्मिलित है। औद्योगिक मजदूरी की तुलना 
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में कृषि श्रमिक वी मजदूरी कम होती है क्योकि दृपको की मुगतान-क्षमता कम होती 
है। श्रमिक शसगट्ति भी हैं। श्रधिकाौश छोटे काइतकार अपने परिवार के श्रम को 
लगाते है | प्रव श्रमिकों की मजदूरी 3 रु से 5 रु होती है तथा कृषि की विभिन्न 
फंसलो वी कटाई पर यह मजदूरी 6-7 ६ भी हो जाती है । 
कृषि श्रमिवरों को कम मजदूरी मिलने के बुद्ध कारण हैं-- 
] बच्चो को भजदूरी न करने के सम्बन्ध में किसी अधिनियम वा ग्रभाव। 
2, जमीदार, जागी रदार, सालगुजारी इत्यादि द्वारा श्रमिको को ऋण देगा 
ग्रौर उसके कारण उन पर प्रभुत्व जमाए रखना 
कृषि श्रमिक झलग-ग्रलग बिखरे हुए है ग्रोर उनमे सगठन का झभाव है | 
कृषि उद्योग एक मौसमी उद्योग है । 
.. छोटे वर्ग मे जन्म लेने से सामाजिझ दबाव । 
कृषि श्रप्तिक अशिक्षित, प्र्ञानी व रूढिवादी हैं । 
क्ृपि श्रमिकों की दरिद्रता तथा मोलभाव की दुर्दल शक्ति («०८ 
0०ह०४08 0०७७ ) से काइतकारो द्वारा इतका शोपणा क्रिया जाता है। जो 
मजहूरी तय बी जाती है उससे भी कप्र मजदूरी चुकाते समय दी जाती है। प्रथम 
ग्रश्षित भारतीय कृपि श्रमिक जाँच समिति के एक सर्वेक्षण के झनुमार 93 प्रतिशत 
मानव-प्रम के धण्टो हेतु मजदूरी का मुगतान समयानुसार तथा शेप 5% मानव- 
श्रम के यण्टो हैतु कार्यातुसार मजदूरी फा भुगतान किया जाता है। कार्यातुस्नार 
मजदूरी केवल फसल बटाई प्ौर ग्रनाज निकलवाई हेतु ही दी जाती है । 
कृपि श्रमिकों की गरीदी का एक प्रधान काररा यह भी है कि वे साल भर 
कार्य नही करते हैं। वे बेदल साल मे 200 दिन वारय करते हैं तथा बेकार दिनो में 
अन्य कार्यों पर नही जाते हैँ। जहाँ सिंचाई के अच्छे साधत नही है थे प्रोर भ्रधिक 
दिन बेकार रहते हैं । जिन श्रमिव्रों को साल भर काय नही मिल पाता है वे अपने 
परिवार का पालन-पोषण करने हेतु साहूकारो से बडी ऊँची ब्याज दर पर उघार 
ज्ेते हैं । 
हृषि श्रमिकत्रों के बार्य के घण्टे भी विभिद्व स्थानों पर प्रलग-झलग हैं--- 
प बंगाल में 0 घण्टे, तमितनाडु में 33 घण्टे, महाणष्ट्रन्मुजरात में ) घष्छे, 
उत्तर प्रदेश मे 7 घण्टे । कार्यों के घण्टो के सम्बन्ध में कृपि सुधार सम्रिति का सुझाव 
है कि याम के यण्टे पुर्पो के लिए 2 और स्त्रियो के लिए 0 से प्रविक्त न हो । जब 
श्रमिकों के कार्य के घण्टे $ से अधिक है तो उमक्रे लिए अतिरिक्त भुगतान (0४७ 
प्रौह्मा0) दिया जाना चाहिए । स्यूनतस सजदूरी झधिविशम 2948 (केआधापण 
१४०७४९5 #८६ ० 948) के अन्तर्गत कृषि श्रमिकों को मजदूरी के नियमन का 
भ्रावधान क्या गया है । इसके साथ ही सभी सरकारी फर्मों पर भी यह नियम लागू 
कर दिया गया है। प्रत्येक राज्य अपती स्थानीय परिस्वितियों को मध्येनजर रखते 
हुए श्रमिकों की मजदूरी निश्चित कर सकता है | 
कृषि श्रमिकों की बझ्ाथिक स्थिति मे सुधार करने हेतु उस्तकी मजदूरी में 
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सुधार प्रावश््यक है । मजदूरी श्रसिक्र के जीवन स्तर और उसकी कार्य क्षमता को 
प्रभावित करने वाला महत्त्वपूर्ण तत्त्व है । इससे न बेवल श्रमिक की ही झावयिक 
स्थिति मे सुधार होता है बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होने से सभी उत्तादन के 
साधनों वी प्राय में वृद्धि होती है, सरकार को विवास हेतु आय प्राप्त होती है, 
उपभोक्ताओं को श्रच्छी डिस्मि की सस्ती वस्तु मिलती है । ग्रत सरकार का यह 
दायित्व है हि कृषि श्रमिकों की भ्राथिक स्थिति को सुधारा जाए । सरकार ने विभिन 
प्रचर्षीय योजनाग्रों में ह्वपि श्रमिक की स्थिति सुधारने हेतु निम्ननिखित कार्य 
किए हैं- 
कृषि उत्पादकता मे वृद्धि हेतु करिए गए भश्रयत्न, 
कृषि श्रमिक्रों में शिक्षा का प्रसार, 
भूमिहीन श्रमिक्री को स्लूत्ति का भ्रावटन, 
भूदान प्रास्दोलत द्वारा भूमि प्राप्त करके भूमिहीनो वो बाँटना, 
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 948 (%(77धा १५४०४०४ #०,948 ) 
को प्रभावपूर्ण ढग से लागू करता 
मजदूरों की नवीनतम स्थिति (976-77) पर सामूहिक हृष्दि 

मजदूरी के सम्बन्ध मे विभिन विधानों और विकासो का उल्लेश पूर्व परष्ठो 
में विस्तार से क्या जा चुका है और बहुत सी प्रस्य वातो पर विचार अगले प्रध्यायो 
में किया जाएगा । इस सम्बन्ध मे जो नवीनतम सशोघन, विकास और निणंय हुए 
हैं उन पर सामूहिक रूप से यहाँ हृप्टि डालना उपयोगी होगा | यह “सामूहिक दृष्टि 
हमे यत्र-तन दिखरी बातों की एक ही स्थल पर जानकारी दे सक्रेगी। नवीनतम 
स्थिति पर श्रम मत्रालय की वाधिक रिपोर्ट 7976-77 में 'प्रस्तावनात्मक और 
सामान्य विवरण” के रूप मे निम्नानुसार प्रक्नाश डाला गया है -- 
20-सूनी ग्राथिक कार्येक्म 

20-सूत्री आधिक कार्यक्म की चार मर्दे श्रम मन्‍्त्रालय से सम्बन्धित हैं। 
बन्बित श्रमिरों से सम्बन्धित मद्ों के बारे में बरिधित श्रम पद्धति (उत्पादन) 
झधिनियम, 976 के ग्रधीत नियम बनाए यए भौर वे 28 फरवरी, 4976 को 
प्रकाशित क्ए गए | मार्च, 976 मे हुए श्रम सन्त्रियों के सम्मेलन न, जिसते इस 
अधिनियम के सचालन की पुनरीक्षा कीं, वन्धित श्रमिकों का पता लगाने के लिए 
सर्वेक्षण करते की ग्रादश्यकता पर वल दिया। इस राज्य सरकारो/ संघ राज्य 
क्षेत्रो से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 9,642 बन्वित श्रमिक्रों का पता लगाया गया, 
90,704 श्रमिक मुक्त कराए गए तया इनमे से 22,349 यानी 25% श्रमिक्रों को 
पुत्र बसाया,शया। अक्तूबर, 976 मे हुए श्रम मन्त्रियों के सम्मेलन मे. यह महसूस 
किया गया कि वन्धित श्रमिको के पुनर्वास सम्दन्धी वर्वमान प्लात तथा नॉन-प्लान 
विकास योजनाएँ अपर्याप्त हैं तया इस कार्य के लिए केन्द्र से विशिष्ट और पर्याप्त 
वित्तीय सद्वायता प्राप्त करके अलग कार्यक्म बनाना झावश्यक है। उक्त प्रधिनियम 
का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए कई राज्य सरकारों ने जिला 
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मजिस्ट्रेटो को ग्रधिक्ार सोपे हैं, कुछ राज्यों में सदर्कता समितियाँ भी निपुक्त वी 
गई है । कृषि श्रप्तित्े को, डिठपे बन्यित श्रेम्रिक्ष श्री झामित है, बन्यित श्रक्ष 
पद्धतियों, जोठों और न्यूनतम मजदूरी-दरो आदि सम्वत्दी कानूनों तथा ग्राम विक्राम 
के सरकारी कार्यक्रमों के बारे में शिक्षित करने के तिए राष्ट्रीय श्रम सस्यान ने 
]2 ग्रामीण शिविर झ्योजित किए है । इस सिडिये से कृषि श्र॑म्तिफ़ों मे जाग्रढुकता 
पैदा हुई है और उनसे काफी उत्साह उत्पन्न हुपा है। 

जहाँ तक कृषि मजदूरों को स्यूनतम मजदूरी-दरों विययक दूसरों मंद को 
ससकेतय है, केस्टीप सरकार तया अधिझाज राज्यों ने सश्योविद मजदूरी-ररें ग्रथिपूत्ित 
की है। लगभग सभी राज्यों ने स्यूततम मजदूरी ग्रथि नेयम करे ग्रधीत निरीक्षकों तया 
दावा ग्रधिकारियो को नियुक्त करके ग्रपने-बपने प्रवर्तन तन्‍्त्रो को भी मजबूद बनाया है 
ताकि कृषि श्रमिकों के हितो की विशेय रूप से देखमाल हो सके । 

इस कार्य मत की तीसरी सद उद्योग मे स्रमिझो की सहभागिता की योजता 
के बारे मे हैं। यह पोजना ग्रस्तूबर, 975 के एक सकत्त द्वारा प्रारम्भ की गई 
ग्रौर इसे 500 या उससे ग्धिक श्रप्ितों को निद्ोजित बरते वाले लिब्री, सरहारी 
तथा सहकारी क्षेत्री के विनिर्माण तथा खत एकडों और विभागीय रूर से चताए 
जा रहे एकको पर लागू किया गया। कुछ राज्यों में यह योवदा 500 से कम 
श्रमिकों को नियोजित करने वाले एकऱों पर लागू की गई है। दिसम्बर, 976 के 
ग्रन्त तक प्राप्त रिगोर्टों के ग्रनुतार केन्द्रीय सरकार के सरकारी छ्षेत्र के तथा विभागों 
द्वारा चलाए जा रहे 472 एनक या तो इस योजया को लागू कर चुके थेया इसे 
सायु करते के लिए कार्यवाही शुरू कर घुड़े थे । कुय एकक्रो से प्राप्त सूबतापों से 
दता चलता है कि इस ग्रोजना के प्रत्त्गत स्थापित किए गए मचों से उत्पादन, 
उत्सादिता तथा सर्वोरि दक्षता को सुधारने में सहायता मित्री है। 20 राज्यों 
स-राज्ट क्षेत्रों से प्राप्त सूबता के ग्रतुसार दिसम्बर, !976 के ग्रल वर शम्पों 
के सरकारी, निजी तथा सहकारी क्षेत्रो के 00 से कुछ प्रधिक एकक या तो इस 
पोजना को लागू कर चुके है या इसे लागू करने के लिए कार्यवाही शुछ्ू कर चुके हैं 
पा वैकल्पिक व्यवस्था कर चुटे हैं ॥ धरम मस्त्रालय वे जयवरी, 7977 में सरझाती 
क्षेत्र के ऐसे वाश्न्यिक तया सेवा मगठतों परे, जो बड़ें पँमाते पर लोक कार्य करते 
हैं, प्रवन्य से श्रमिकों की सहभागिता को एक नई योजना बनाई। बह योजना 
प्रस्पतालों, डाक व तार घरों रेलवे स्टेशनों, वुक्रिय झ्ाक़ियों ग्रादि पर लागू होती 
है । इस योजना में कम से कम 00 ब्यक्तियों को तियोजित करने वाले संगठनों से 
एक परियदे तब सथुक्त परटियदें गठिय करने की वरिकल्यना की गई है । 

कार्यक्स की चोथी संद जिशुता ग्रोतवा के कार्यात्दयव केवारे में है। 
दिसम्बर, 976 के प्रल्त तक मालूम किए गए व्यवसाय शिक्षुत्रों के | 56 लाख 
स्थानों में से :54 लाछ्ल स्थानों का उपप्रोग क्रिया गया, लगभग 32% शिक्लु 
कमजोर वर्यों के हैं । झड़ तक 26 उद्योग घिल्लु अधितियप्र के भच्वर्गंत लाए जर 
चुके हैं श्रौर घिशुता प्रशिक्षण के लिए 03 व्यवसाय निर्दिष्ट किए जा चुके हैं। 
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शीघ्र ही 33 श्रौर व्यवसाय निर्दिष्ट करने तथा इस योजना को 57 श्रौर उद्योगों 
पर भी लायू करने वा विचार है । 
छ्िपक्षोय तत्न 

झापातोत्तर काल से नियोजगों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों की द्विपक्षीय 
अप्ट्रीय शीर्ष निकाय तथा राष्ट्रीय प्रौद्योगिक समितियों मे शामिल करके झद्योगिक 
शान्ति तथा प्तामजस्य को बनाए रखा जा रहा है। राष्ट्रीय शीर्ष निकाय ने भ्रपनी 
विभिन्न बैठकों मे न केवल झौद्योगिक सम्बस्थों को प्रभावित करने वाले मामलों के 
बारे में बल्कि विभिन उद्योगों तथा सेवाग्रो से सम्बन्धित श्रत्य सम्बद्ध विपपो के बारे 
में भी सिद्धात, नीतियाँ तथा मार्गदर्शो रूपरेखा निधारित की | इस टिपक्षीय बार्ता 
प्रणाली को राज्यो के छेत्र मे भी छागरू किया गया है तया 7 राज्यो मे एज्य शीर्ष 
निकाय गठित किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय शीर्ष तिकाय तथा राष्ट्रीय औद्योगिक 
समितियों ने विशिष्ट एंव्क्ों में कामबन्दी, जयरी छुट्टी और छेंट्वी की विशिष्ट 
समस्याझ्रो का तिपदान करने के लिए कम्वेवट कमेटियो/विशपज्ञ समितियों का गठन 
किया है । राष्ट्रीय शोर्य निकाय ने दिसखर, 976 में हुई झपनी बैठक में एक 
द्विपक्षीय स्थायी समिति की स्थापना की ताकि बह देश के विभिन्न उद्योगों से 
हालावन्दियो भौर हडतालो से उत्तन हुई समख्याप्रो वो सुलझा सके | 
श्रम स्थिति 

ग्रौद्योगिक सम्वस्थों वी स्थिति मे उल्लेखनीप्र सुधार हुम्मा है। सन्‌ !976 
के दौराव !4 8 लाब श्रत् दितों की हानि हुई-नहेन्द्रीय क्षेत्र में 37 लाख 
श्रम-दिनों पी तथा राज्यों के क्षेत्र में 48 । लाख श्रम दिवो की। सरकारी क्षेत्र 
में नष्ट हुए श्रम दिनो को कुल सख्या 7 6 लाख थी, जबकि इसकी तुलना में तिजी- 
क्षेत्र भे 707 2 लाख श्रम-दिनो बी कृमि हुई | केन्द्रीय क्षेत्र मे प्रौद्योगिक सम्बन्ध 
सामान्यत शान्तिपूणा रहे | यह प्रवृत्ति सराहुनीम है तथा यह कमंक्रारो द्वारा बरते 
गए शानदार सयम भी सूचक है। परन्तु कुछ तियोजकी ने इस भ्रक्रार का सयम नहीं 
दिखाया भौर यह बात तालाबन्दियो के कारण नष्ट हुए श्रम दिनो में हुई वृद्धि से 
स्पष्ट ऋलकती है। तालावन्दियो के कारण समय हानि जो जनवरी, 976 मं 
54% थी, वढकर मई, 976 मे 90% हो गई, जो कि चौंझा देते बाली स्थिति 
थी | जनवरी दिसम्बर, 976 के दौरान तालाबन्दियो के कारण 79% श्रम दिनो 
की हाति हुई, जबकि इसकी तुलना में सन्‌ ।974 और 975 के कंलेण्यर वर्षों मे 
केवल 7% तथा 24% श्रम दिनो की हानि हुई थी । 

माच, 2976 म श्रौद्योगिक विवाद भ्रधिनियम्र, 2976 में सशोधन करके 
300 या उससे ब्रधिक श्रमिकों को नियोजित करने वाले कारबानों, खानो तथा 
बारान के तियोजको के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है ऊि वे श्रमिको को जवरी 
छुट्टी पर भेजने था उतकी छेंटवी करते था अपने एकको को बन्द करने से पूर्व 
विनिदिष्द प्राधिकारी या समत सरकार से पूर्व अनुमति या धूव॑ स्वीकृति प्राप्त करें । 
इससे जबरी छुट्टी, कामबन्दी झ्ादि को घटनाग्रों मे कमी होने मे मदद मिली । 
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तथापि, जहाँ तक तालावर्दियों का सम्दत्ध है, जो अधिफ्र कामन्दियों को सराड 
में की जाती है, राज्य सरकारोे को पह सचाह दी यई कि ते घन्य/चुन्त की ज।ने वावी 
तालावन्दियों को रोह़यांम करने के लिए कार्यवाही करे । 
औद्योगिक सम्यन्ब तन्‍्त्र 

केन्द्रीप क्षेत के औौद्योगिफ विवादों को तथ करने के लिए वम्बई, कलऊत्ता, 
घनबाद और जबलपुर मे स्थापित करिए गए 7 ओद्योगिक न्यायाधिक्रणों एवं श्रम 
स्पायालपो के ग्तिरिक्त उत्तर प्रदेश, पजाव, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व 
कश्मीर तथा राजस्थात के राज्य और दिल्ली तथा चण्डीगड़ के सव राज्य क्षेत्र मे 
केद्वीय क्षेत्र के ग्रौद्योगिस विवादों को तियटाने के लिए नई दिल्‍ली में एक क्रेद्रीय 
सरहार औद्योगिक न्‍्याय।धिक रणु-एव-श्रम न्यायालय स्थापित किया गया । 

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 947 के अपीन स्थापित समभौता तन्त्र 
मैं सम्मन्यित पक्षों मे मेल-मिलाप कराने तथा सौहाद्रवृर्ण समभझौतो को प्रोत्साहन 
देने के लिए उपाय एवं साधन ढूँढ निकालने का अपना कार्य जारी रखा | केन्द्रीय 
झौद्योगिक सम्बन्ध तन्‍्त्र द्वारा जिन मामलो / विवादो पर कार्यवाही वी गई तथा 
जिन्हे विषटाया गया, उनकी सह्पा का ब्यौर नीचे तालिका मे दिया गया है-- 











974 4975 ॥976 

(.) भेजे गए विदादो को सद्या 5,604 5095 5,॥7 

(१0) श्राप्त हुई विफलता -रिपोर्ट की सदरा 902 4,0837 3,008 
(80) झूपर (7) में निद्दिष्ट मासलो मे सै- 

(क) व्यापनिर्णय के लिए भेजे गए 86 63 शा 

मामलो की सरुषा (2 ब्र श) (57प्र श) (2।४. ण ) 

(एप) सग्रार के विचाराधीत मामलों की. 697 460 57 

सदच्य (77, ण.) (42प्,. ग) (प7प्श) 





]976 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र के ,008 भागल्रों में से, जिनमे समभौता 
नही हो स्का था, 24 मामतो में नियोजकों और श्रमिकों ने प्रयने विवाद विवाधत 
द्वारा तय कराना स्वीक्षार किया। 

ग्रनुतयी प्रयासों के परिणामस्वरूप असम, हिमाचल प्रदेश, उडीसा, नागालैंड, 
त्रिपुरा, उतर प्रदेश और परिचम बंगाल को छोडकर सभी राज्यों तया सध-राज्य 
क्षेतों मे वित्राचन प्रोत्साहन बोर्ड स्थापित किए गए हैं। असम, उड़ीता तथा 
हिमाचन प्रदेश की सरकारों ने स्वैच्छिक विवाचत का प्रचार करने के लिए श्रन्य 
संसशगत ब्यकायाएँ की हैं, परन्तु नायादेर्ड और जिपुरा की सरकारों ने इस प्रकार 
के बोर स्थायित करना आयरक नटीं समझा है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम वाल 
की सटकारों ने झरने राउ्यो में बोई स्थापित कुतने की व्यवस्था की है। केस्द्रीय 
कार्यात्वथत तवा मूल्याँकन प्रभाग ते विवाचको की एक नामिका तैयार को है, 
डिसमें 442 नाम शामित्र हैं! स्वेब्छिक विश्राचन को लोकत्रिय बताने के लिए 
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राष्ट्रीय श्रम सस्यात ने नवम्बर, 976 में एक वर्ज शॉप-पेमिनार का आयोजन 
किया, यह सस्यान पत्तत तथा गोदी उद्योग मे स्वैच्छिर विवाचन के बारे रे नियोजयों 
और श्रभिको के रवैये का भ्रध्ययन भी कर रहा है । 

976 के दौरान केन्द्रीय कार्यावयन तथा मूल्याँॉकत प्रभाग ने 5 उपक्रमों 
मै प्रवन्ध स्थाइबो तथा रीतियो, बाभिक-नीतियों, श्रम कानूनों के वार्यान्‍्वयन 
झादि के मामलों का-अध्ययन किया, 3 एक्कों में इस प्रकार के प्रध्ययन करन के 
लिए भी कार्यवाही घुरू की गई | 
मजदूरी दरें, भत्ते तथा वोनम्त 

श्रम मन्त्रातय में स्थापित मजदूरी सेल मजदूरी निर्धाररा, राष्ट्रीय मजदूरी 
मीति बनाने तथा राष्ट्रीय मजदूरी विस्थास तैयार वरने सम्बन्धी मामलो पर कार्यवाही 
करता रहा । 

पतकारों तथा गैर-पत्रत्रारों के मजदूरी वो्डोंकी अत्तरिम सहायता के 
सम्बन्ध में सिफारिश प्राप्त हो गई हैं ग्लौर य सिपारिश सरकार व विचारा- 
धीन हैं । 

क्वाटजाइट, क्वार्टज और सिलिका खानो के रोजगारों को न्यूवतम मजदूरी 
अधिनियम वी झनुसूची में शामिल किया एया सा भ्रेफाइट खानो के रोजगारो को 

प्रनुमूची में शामिल करने सम्बन्धी भ्रस्ताव प्रकाशित किए गए । 

चोती मिट्टी, विजनी मिट्टी, सफेद मिट्टी, तौर, क्रोमाइट, पत्थर, कायनाइट, 
स्टिबवटाइट (सोय् स्टोन तथा टैल्‍्क समेत ), गेरू, ऐस्वेस्टास, अग्नि मिट्टी तथा भ्रश्नक 
जैसी खातों क रोजपारों के लिए स्यूनतम मजदूरी-दरो के प्रारम्भिक निर्धारण वे 
लिए प्रस्ताव भ्रनुसूचित किए गए । 

क्रेत्दीय सरकार न मई और सितम्थर, 976 में वेराइटिस खातों, जिप्सम 
खानो, मैंगतीज खानो, अभ्रक खानो, वाक्‍्साइट खानों तथा कृषि उद्योग मे रोज 
गासे के सम्बन्ध मे न्‍्यूडतम मजदूरी-दरो मरे सगोधन किया । सडको के निर्माण 
तथा ग्नुरक्षण, भवन निर्माण कार्यों पत्थर तोड़त या पत्थर पीसने, भवनों के 
अ्रनुरक्षण, रोडवज के निर्माण तथा अनुरक्षण से सम्बन्धित भनुमूचित रोजगार 
के बारे मे श्यूदइतम मजदूरी-दरो म सशोवन करने के लिए प्रस्ताव अप्रधिसूचित 
किए गए । भारत रक्षा और झान्वरिक सुरक्षा नियम, 97॥ के पअ्रधीत सैग्नहाइट 
खानों श्यौर सेवम (वमिलदाडु) जित्र की तीत फर्मों के केल्पियशने और रिफेड्टरी 
तिर्माण सयन्त्रो मे रोतगार के सम्बन्ध म मूल मजदूरी दरें तथा भत्ते निर्धारित किए 
गए । )976 सम न्यूनतम मसजदूरी-दरो के निर्धारण-सशोधन के सम्बन्ध में एक 
सराहनीय बात यह रही है कि मैगनीज और प्श्नक खानो मे नियोजित सभी वर्यों 
के ऐस वर्मचारियों के लिए, जो भूमि वे नीचे काम करत हैं, 20 प्रतिशह प्रधिक 

मजदूरी दरें निर्धारित की गई हैं। 

समान प्रारिश्रमिक अधिनियम, !976 अब तक बागानों, स्थानीय श्रापि- 
करों, केन्द्रीय ठया राज्य सखारो, देंको, बीमा कम्पनियों गौर प्रन्य दित्तीय 
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सस्थाड्रों, शैक्षिक, ग्रध्यापन, प्रशिक्षण तथा ग्ननुसघान सल्थाझ्रो, सानो आदि गे 
रोजगारो पर लागू किया गया है । 

सरकार ने यह तिणंय जिया है कि यदि किसी प्रतिष्ठान के पात्र किसी 
लेखा वर्ष भे बॉटने के लिए कोई अ्धिशेष नहीं है, परस्तु उप्ते लाभ तथा हानि लेखे 
के झनुसार निवल लाभ हग्ा है, तो ऐसा प्रतिप्ठात 976 के किमी भी दिन से 
शुहू होते वाले वर्ष से उत लेखा बर्ष के लिए प्रति कमंचारी 00 झुपय्रे की समात 
दर में बोनस कला मुगतान करेगा, वोतस की यह राशि ॥# दर्ष से क्रम आयु बाले 
कर्मचारियों के लिए 60 झुपये होगी | यदि लेखा वर्ष में निवत लाभ की राशि इस 
प्रकार के बोतस के पूर्णांव मुगतानों के लिए अरर्याप्त हो, तो वोतस की बाबत 
विवल लाभ से अधिक प्रदा की गई राशि को अगले बर्ष के ताम में डाला जाएगा । 
परत्तु कुछ विनिदिप्ट शर्तों के कारस ये उपबन्ध कतिपय प्रतिप्ठातों पर लागू 
मही होगे । 
रुमाज सुस्क्षा 

सन्‌ 976 के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा योजना को । 8 वेन्द्रों के ! 78 
लाख प्रौर कर्मचारियों पर लागू किया गया। ! 68 लाख और परिवारों (बीमा 
घुद्दा व्यक्तियों) को भी डाक्टरी इलाज की थुदिधाएँ प्रदान की गईं । 3! दिसम्बर, 
]976 को कुल मिलाकर 400 केन्द्रों के 5280 लाख कर्मचारी इस योजना के 
अन्तगंत लाए जा चुक्रे थे । चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने वाले लाभानुभोगियों (बीमा 
शुद्दा ध्यक्तियो सहित) की कुल सख्या 22] 53 लाल थी। यनु 976-77 के 
दौरान बर्मचारी राज्य बीमा परियोजनाग्रों के लिए ज्ञर्माण/भूमि बी लागत को 
बहन करने के लिए 0 46 करोड रुपये की राशि सन्‍्जूर की गई । प्तात कर्मचारी 
राज्य बीमा परियोजनाएँ, जो निर्माणाबीन थी, बतकर तैयार हो गई तथा चालू कर 
दी गईं। ग्रव तक निगम ने 0,886 पलगो बाले 59 प्रूशकति कर्मचारी राज्य बीमा 
भ्रम्पतालों, 475 पलमों वाले 25 कर्मचारी राज्य बीमा उप-भवनों तथा 73 
कमेचारी राज्य धीमा औ्रषधालयो का निर्माण क्रिया है और उन्हे चालू किया है । 
इमके ग्रतिरिक्त, विभिन्न राज्यो में 4,509 पलगो वाले 8 कर्मचारी राज्य बीमा 
भ्रस्पताल, 472 पलगो वाले ।4 कर्मचारी राज्य बीमा उप-भवनत और 8 कर्मचारी 
राज्य बीमा झोपधालय तिर्माणाधीन हैं । वीमाशुद्म व्यक्तियों तथा उनके परिवारों के 
लिए उपलब्ध पलगो की कुल स्या अब ।5,545 है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम 
मैं परिवार नियोजन के लिए शोत्साहत के रूप से नसबन्दी/विष्यकरण के वास्ते 
दोमा शुदा ब्यक्तियों को द्धित बीमारी लाभ कौ स्वीकृति दी है। यह बर्धित लाभ- 
इाशि । प्रगस्त, 976 से देष हो गई है। वीमा शुद्ा व्वक्तिपों के लिए वीमारी 
असुविधा की प्रवधि को भी एक वर्ष मे 56 दिन से वढाकर 9] दिन किया जा 
रहा है । 

सितम्बर, 976 के ग्रल्त तक कर्मचारी अविष्य निधि तथा प्रवीर्ण उपबन्ध 
झधिनियम, 952 को ॥50 प्रतिष्ठानों के बर्गो/उद्योगों पर लागू किया जा चुका 


रा 
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था। उस तारीख तक प्रशदाताप्रों की सगया 80 63 लाख हो गई धी जिनमें से 
30 6) झ्रणदाता छूट प्राप्त प्रतिप्ठानों मे थे ौर 50 02 लाख भ्रणदातवा छूट ने 
प्राप्त प्रतिष्ठाना में  चेतव के 8% के बरायर प्रशदान की बढ़ी हुई दर 94 उद्योगों 
और 50 या उससे प्रधित्र व्यक्तियों को नियोजित करने दाले प्रतिष्ठानों के चर्गों पर 
सागू थी । व 976-77 हे लिए छूट न प्राप्त प्रतिप्ठानों मे सदस्यों वे भविष्य 
विधि के सचयनो म जमा किए जाते वाले ब्याज वी दर 7 55 प्रतिवर्ष थी। छूड 
प्राप्त भर छूट न प्राप्त दोनों प्रकार के प्रतिप्ठातों में भविष्य निधि के स्थयनों वी 
बल राशि 4429 ]3 करोड़ झुपये थी तया लौटाई गई कुठत राशि ),795 64 
बराड रुपये थी । सितम्बर, 976 बे ब्रन्त मे निवेश की गई कुल राशि 3,284 55 
व रोड रपये थी । जनवरी से सितम्बर, 976 वी श्रवधि के दौरान 93% दावे 
तिपताए गए तथा उनका भुगतान 30 दिल के प्रत्दर-प्रन्दर कर दिया गया । इप 
योजना भ किए गए सशीधयों में से वुछ महत्त्वपर्णं सशोघन ये थे-- रिहायशी मरा 
या मबात के लिए भूमि खरीदने के लिए पेशगियो वा सरकार या सहकारी समितियों 
स्थानीय निकायों प्रादि को सीघा भुगतान, कुछ मामनरो में पेशगी के लिए सदस्यता 
वी श्रहक प्रवधि मे कमी, पेशगी की राशि मे वृद्धि निधि की सदस्यता की पा ग्रता के 
लिए प्रधिततम वेतत सीमा को ,000 रुपये प्रतिमाह से वढाबर !,600 रुपये प्रति 
माह परना तथा ? प्रगस्त, 976 से कमंचारी जमा सम्बद्ध (लिक्ड) बीमा योजता 

भारम्भ परता । यह ग्धिनियम भनेत खानों तथा गैर-खानों पर भी लागू किया गया 

है, जैसे एस्वेस्टस, केल्माइट बले, कोरडम, पता, सिलिका | भविष्य तिधि श्रशदान 
की बाबत जमा ने कराई गई राशि भा, 976 के भ्रत्त में 20:64 करोड़ हपये 

थीं, जो घटकर सितम्बर, 976 के अन्त में 8 58 करोड़ रुपये रह गई। इसी 

प्रवधि के दौरान परिवार पेंशत प्रशदानों की बकाया राशि भी 54 8 लाख रुपये 

से घटकर 52९89 लाख रुपये रह गई । कमंचारी मविष्य निधि सगठन न प्रतिरिक्त 

परिलब्धियाँ (प्रनिवायं निक्षेप) झ्धिनियम के झ्रथीन सम्बन्धित कर्मचारियों को दा 

विस्तों मे मजदूरी थी 8 23 करोड छपये वी राशि तथा महेगाई भत्ते फ्री पहची 

विरत की 90 87 करोड रुपये वी राशि वापस वी । 


सन्‌ 976 के दौरान कोपला खान भविष्य निधि योजना वे प्रन्तर्गंत, 32 
नई वोयला खातनें/प्रतुषणी संगठन लाएं गए। इस प्रकार ब् वे भ्रन्त मे उक्त योजना 
के प्रन्तगंत लाई गई खानो/प्रनुगगी सगठतों की कुल पस्यां ।,05। हो गई। 
राष्ट्रीयक रण के बाद कोयला सानो के पूर्गठत के कारण इस योजना के प्रल्तर्गत 
आते वाले खतिको वी कुत सख्या मं कमी हो गई । झ्रातोच्य वर्ष बे दौरान 59,47 
व्यक्ति निधि के नए सरस्य बताए गए और 3] दिसम्बर, ।976 को पजीकृत सदस्यों 
की सख्या 5,98,38> थी | निधि म वस्तुत अशदान देने वालों वी सरया 
6,62,857 थी + योजना के भ्रन्तर्गत प्रनिदार्य ग्रशदान वी दर दुल परिबन्धियो का 
8% बनी रही, तथापि, सदस्यों को अपने भ्रतिवार्य झ्शदान के ग्रतिरिक्त श्रपवी दुल 
परिलवब्धियों के 8% से प्रतषिक दर से स्वेच्छिक रूप से भशदान देने की छूट है ! 
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बर्ष 4976-77 के ग्रन्त मे 2,688 सदस्य निधि मे स्वैच्छिक ग्रशदान दे रहे थे । 
इस योजना में फिए गए कुछ महत्वपूर्ण परिवात ये ये-उपभोक्ता सहकारी ममितियों 
के शेयर जरीदने के लिए न लोटाई जाने वाली पेशगी की राशि में वृद्धि, सहकारी 
साख समितियों बे शेयर खरीदगे के लिए व्यवस्था तथा वतिपय परिस्थितियों मे 
भविष्य तिधि में से धन लगाकर चलाई जाने वाली झीवन बीमा पालिपियों का 
पुनराभ्यर्णणा । । झ्रगस्त, )976 से कोयला खान भविप्य निधि जमा सम्बद्ध ( लिक्ड) 
बीमा योजना भी शुरू को गई। 

क्मंचारी कुटुम्व पेशन योजना, सन्‌ 97] तथा कोयला स्थान कुद्ुस्व पेन्गत 
योजना, 97। के अन्तर्गत श्रमिकों को सुदिधाएँ मिलती रही। 30 सितम्बर, 
976 वी स्थिति के थनुयार इन दो योजना के ग्रन्तर्गत लाए गए श्रमिक्रो की 
सख्या क्रमश 32:24 लाख तथा 5 3] लाख थी । 
कल्याण तथा रहन-र हन को दशाएँ 

केत्रीय सरकार द्वारा स्थापित की गई कल्याण तिधियों ने, ब्रन्य बातों के 
साथ-राभ, कोयला, प्रभ्नर, लोहा, झयस्क, चूना-पत्थर तथा ड्ोलोमाएठ खातों में 
नियोजित श्रमिकों को चिकित्सा, मनोरजन, शिक्षा, जल प्रदाय तथा झ्ावास छी 
सुविधाएँ धदान बी । 

तीन केन्द्रीय प्रस्पताल और 2 द्षेत्रीप अस्वताल प्रभावी रूप से कार्य करते 
रहे भौर कोयला खनिको तथा उनके परिवारों की ग्रावश्यकताओं की पूर्ति करते रहे। 
चान्दा कोयला-लेत मे जिस क्षेत्रीय केन्द्र अस्पताल को पहले बल्लारपुर मे स्थापित 
करने वी पोजना थी, अश्रव उसे चान्दा में हिन्दुस्तान लालपथ कोलियरी में एक 
बैक्ल्पिक स्थान पर निर्मित करने का बिचार है। मुग्मा (भरिया कोयला क्षेन) 
भे एक स्थिर एलोपैविक ग्रोपधालय, शिलांग में चलता-फिरता चित्रित्सा एकक, 
वायर)ीह में एक झायुर्वेदिक फार्मेसी तथा विभिन्न कोयला क्षेत्रों मे 29 आ्रायुर्वेदिक 
झआौपधालयो ने काम क्या । निधि के ग्रस्यतावो और क्लितिकों में परिवार नियोजन 
के बारे भे निशुल्क गलाह दी गई तथा गर्म निरोधी वस्तुएँ मुफ्त दी गईं। 
976-77 वर्ष के दौदात अनेक कोयला लानो में 24,79,726 रुपये की ग्रनुमानित 
लागत वाली स्वीकृत जल-प्रदाय योजवाग्रो के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रवन्थों को 
6,9,93। रपये की राशि पी ब्लाथिए सहायता मज़ूर की गई या उसका मुगतान 
किया गया . श्रनेक ग्रन्य कोयला खानो के लिए भी जल प्रदाय योजनाएं विचाराधीन 
थी । भरियां कोयला क्षेत्र से दापोदर पुनर्गठन योजना वा काम चलता रहा, जब 
कि रानीगज समेकित जल प्रदाय बोजता का फेज-] चालू कर दिया गया । कोयला 
क्षेत्रों मे गुऐे खोबने थी योजवा के ग्रन्तर्गत 37 कुएँ खोदने वा वाम चल रहा था। 

योयज्ा खाने डल्प्राण सस्या ने केन्द्रीय साउन्दा कोलियरी (6 सितम्बर, 
976) तथा सुदामडीह कोलियरी (4 अबतूबर, 976) में हुई भीषरा दुवबंटनाप्ों 
मे मारे गए प्रत्येक श्रमिक के प्राश्चितों को 250 रुपये के भुगतात वी तुरन्त व्यवस्था 
घी। इस सगठन न देय राशियों प्रादि वे भुगतान झौर सन्तप्त परिवारों के पुनर्बात 
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के जिए अपलित कायवाही करने के अतिरिक्त दुर्घटना से प्रभावित परिवारों के लिए 
चिकित्सा वी व्यवस्था भी वी $ 

कोपला खनतिकों क लिए मकान तथा वैरक बनाने की प्रगति जारी रही 
भौर कम लागत झावास योजना के अन्तर्गत, 20,56 मकान तथा व॑रकें वतकर 
सैयार हो गईं । इसक अतिरिक्त नई झ्ावास योजना के अन्तर्मव लगभग 49,000 
मकान बनकर तैयार हो गए । 

अभश्रक खान श्रमिक कल्याण निधि के नियन्त्रणाधीन 3 केन्द्रीय ग्रस्पताल, 
2 क्षेत्रीम अस्पताल, एक क्षेत्रीय तपेदिक अस्पताल तथा 2 तपदिक अस्पताल। 
बाड़ भ्रश्नषक खनिको को सुविधाएँ प्रदान करते रहे । इसके अतिरिक्त कुछ स्थानों 
पर राज्य ओपघालयों मे भ्नन्तरग वार्ड भी मौजुद थे । !9 आपुर्वेदिक औरघालय, 
7 ऐलोप॑विंक ग्रौपधालय, 6 चलते फिरते चिकित्सा एकक, 3 स्थिर एवं चलते फिरते 
भौपधालय प्रौर 42 मातृ और शिशु कल्याण केन्द्र काम कर रहे थे । 976 के 
दोरान घातक दुधटना प्रसुविधा योजना के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश में प्श्रक खान 
श्रमिकों वी विधवाशों और बच्चों को प्राथिक सहायता दी गई। कालीचेडू ग्राम 
(प्रान्ध्र प्रदेश) में स्थायी जल प्रदाय योजना का उद्घाटन 6 ग्रप्रेर, ।976 को 
किया गरमा और अ्रश्रक खतिको तथा अम्य व्यक्तियों को पीने का पाती सप्लाई 
किया जा रहा है तथा इस श्रकार उक्त क्षेत्र मे जल प्रदाय वी तात्कालिक सपन्‍्ष्या 
तक ग्रव कम हो गई है । इस क्षेत्र मे ग्रव वक 26 कुएँ खोदे जा चुके हैं। दुरिमेर्ला 
प्राम (आ्रान्ध्र प्रदेश) भे जल प्रदाय को एक और योजना भी शुरू की गई है । 
जहाँ तब झ्रावास का सम्बन्ध है, कम लागत प्रावास योजना के ग्रन्तर्गत बिहार 
क्षेत्र में 540 मकानों की मजूरी दी गई है वर्था प्पता मकान बनाग्रों योजना के 
प्रन्तर्मत 36 मकानो के लिए झार्थिक सहायता मजूर की गई है । 

लोहा श्रयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि के नियन्त्रण में लोहा अयस्क 
खान श्रमिकों को चिकित्सा सुविधाएँ प्राप्त होती रही। करियानुरू (कर्नाटक) 
स्थित 25 पलगी वाले केन्द्रीय प्रस्पवाल का विस्तार करके उसमें 50 पत्गो की 
व्यवस्था करने का विचार है और इसी प्रकार पिलियम (गोवा) स्थित 30 पलगों 
बाले केन्द्रीय अस्पताल में पलगो वी सख्या बढाकर )00 करने का विचार है) 
सांडुर (कर्नाटक) में एक केन्द्रीय अस्पताल की व्यवस्था करने सम्दन्धी प्रस्ताव 
मजूर कर लिया गगा है तथा पचास पचास पलगो वाले दो केन्द्रीय अस्पतालों एक 
जोडा (उड़ीसा) मे गौर एक बाराजाम्दा (विहार) मे के निर्माण कार्य मे अच्छी 
प्रगति हो रही है तथा वे व ॥977 के दौरान चालू हो गए। जहाँ 
तक पीने के पानी के प्रदाय की सुविधाओं का सम्बन्ध है, विभिन्न क्षेत्रों में 59 कु 
खोदे जा चूके हैं, इसके अतिरिक्त विभिन्न जल प्रदाय योजनाओो के सम्बन्ध में काम 
चल रहा है तथा आशा है कि वे तिर्ारित समय के भीतर पूर्ण हो जाएँगी । 
3। दिसम्वर, 4976 तक कुल 9,572 मक्गानों की स्वीकृति दी गई है इनमे से 
7,78 बनाए जा चुके हैं तथा 639 निर्माण की विभिन्न प्रवस्थायओं में हैं। 
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चूना-पत्थर तथा डोलोमाइट खात श्रप्तिक् कल्याण तिधि सस्या राजस्थात 
में दो, भुजराज और मध्य प्रदेश मे एक-एक ग्रायुवेदिक औपघालय झौर गुजरात 
में एक एलोपैथिक ग्रौपधालय, चूना-पत्थर तथा डोलोमाइट खतिको और उनके 
श्राश्ितों को चिझ्रित्सा सुविधाएँ प्रदान करती है। कुछ स्थानों पर स्थिर एव 
चलते-फिरते प्रौपधालण और चलते-फिरते चिकित्सा एकक भी चालू कर दिए गए 
है। मैससं ब्िस्त्रा लाइमस्टोन के उड़ीसा को ओपधालय के भवन का विस्तार करने 
तथा एक एकमरे प्लॉट लग ने फे लिए 55,000 हझुपये का राह्ययक अनुदान दिया 
गया है । तपेदिक के रोगियों के इलाज के लिए व्यवस्थित सुविधाप्रों में तपेदिक 
श्रस्यताव और आरोग्यशालाएँ शामिल है । घातक तथा गम्भोर दुघटना प्रसुविधा 
योजना के भ्रन्तर्गत 2 मामलो मे सुविधाएँ दी गई हैं । चूता पत्थर तथा डोलोमाइट 
ख़बिकों के बच्चो को छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने की एक बोजना मस़ूर की गई है। 
600 से प्रधिक प्रत्याशियों को छात्रवृत्तियाँ श्रदान की गई हैं। कुछ क्षेत्रों मे चलते* 
फिरते सिनेमा एक्को मे भी काम शुरू कर दिया है। इस सगठत ते परोरबन्दर/ 
हारका मे एक प्रवकाश गृह की सजूरी भी दी है। भुवनेश्वर क्षेत्र मे तीन जल प्रदाय 
योजनाएँ मजूर की गई हैं । कम्र लागत ब्रावास योजना के प्रन्तर्ग मजूर कि! गए 
4,290 मकानों में से 230 मकान पहले ही बन कर दैयार हो गए हैं । 

बीड़ी श्रमिक कल्याण उपकर ग्धिनियम 976 तथा उसके श्रधीत बना ' 
गए नियम 5 फरवरी, 977 से लागू हुए हैं। भ्राशा है कि बीडी श्रमिक कल्याण 
निधि प्रधिनियम, 976 के अन्तर्गत बनाएं गए नियम शीघ्र ही लागू कर दिए 
जाएँग । 
सुरक्षा तथा काम-काज की दशाएँ 

976 के दौरान कोयला ख़ानो तथा गैर कोयला खातों में सारे गए 
ब्यक्तियों की संख्या 385 थी । इसकी तुलना में 975 में यह सस्या 733 थी। 
976 भें जिन ज्ोगो को गम्भीर चोदें श्राईं, उतफी सख्या 2,479 थी, जबकि 
इसकी तुलना में 4975 में 2,880 व्यक्तियों को गम्भीर चोट झ्राई थी। 976 
के दौरान प्रान्न्न प्रदेश भौर बिहार की खानो मे छठ के गिरने या पानी के गाने 
या विस्फोट के कारण 5 बडी दुघंटनाएँ हुई । अझन्तिप्र प्रॉकडों के ग्रमुसार 976 
के दौराव सभी ख़ानों मे नियोजित प्रति !,000 व्यक्तियों के पीछे मृत्यु दर 0:5 
थी, जबकि ।9735 में यह दर 0 96 थी। गम्भीर चोटो की दर 975 में 3:80 
थी, परन्तु 976 में यह दर केवल 3:27 थी। 976-77 वर्ष के दौरान, तीन 
कोयला खातों में दुधेटनाओं के घटने के समय व्याप्त परिस्थितियों को जाँच करने 
के तिए जाँच न्यायालय स्थापित किए गए, उनमें एक न्यायालय न अपती रिपोर्ट 
प्रस्तुत करदी है । 

खाने सुरक्षा महानिदेशालय, जो खान प्रधिनियम ग्रौर उसके प्रधीन बनाए 
गए तियमों के प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी है, तियमित रूप से निरीक्षण करता रहता 
है ताबि यह सुनिश्चित हो सके कि सुरक्षा सम्बन्धी भपेक्षाओं का पूएंत. पालन 
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किया जाता है। यह महानिदेशालय घातक, गम्भीर तथा छुटनयुट, सभी प्रकार वी 
दुघंदनामों के कारणों तथा उनके विए जिम्मेदार व्यक्तियों बा पत्रा लगाने और 
इस प्रफार की दुघंटनाप्रों दी पुनराद्त्ति को रोकने के जिए पग्रावश्यक् उपचारी उपाय 
सुभाने का दाहरा प्रयोजन मिद्ध होता है। खान सुरक्षा महानिदेशार॒य में स्थापित 
बिए गए विश्वेप सल न प्रध्ययन शुरू कर दिया है तारि वह उन दोषपूर्ण तरीकों 
तथा रीतियों का पता लगा मसक्ले जिनके वारण दुघंटनाएँ होती हैं भौर उपचारी 
हपायो के बारे में सुभाव दे सके । 
श्रमिकों बो व्यक्तिगत बघधाव उपस्तर देने के विए 975 के दोरान एक 
विशेष प्रभियात चलाया गया। नवम्बर 976 बे भ्न्‍्त तक कोयगा खानो वे 
3,59,980 श्रमिकों धोर गैर-कोयला खानों के ],37,889 श्रम्रिशों को टोप 
(हे मिट) दिए जा चुके थे। इसके पतिरिक्त कोयला सानो के 3,56,08] श्रमिकों 
को जूत दिए गए । दिसम्बर, 976 के प्नल्त्र तक, कोयला खानो में 76 पौर 
गैर कोयला सानतो में ।04 व्याउसाि5 प्रशिशण केखद्र विद्यमात थे । खान सुरक्षा 
महानिरेशालय ने राष्ट्रीय सान गुरक्षा परिषद्ठ, राष्ट्रीय उत्यादकता परिषद्‌ भादि 
उँसे धन्य प्रमिक रणो के सहयोग स खान सुरक्षा बे बारे म भनेक प्रशिक्षण पाद्यक्रम 
घायोडजित किए । 
मुझ्य वारखाना निरीक्षतों का 25वाँ सम्मेलन चण्डीगढ़ में नवम्यर-दिसम्वर 
976 मे हुआ । इस सम्मेलन के कार्यक्रम के रूप से कारखाना निरीक्षणालय, 
पंजाब प्रौर प्रोद्योगित सुरक्षा परिदद पहाय के साथ मित्र इडीनियरी उद्योग 
में सुरक्षा तथा स्वास्थ्य के बारे में एक विचार-योप्टी का ब्रायोजन किया गया | 
72 कारखानों, सीन नौभरत्र फ््मों, दो पत्तन प्राधिररणों प्रोर एफ तट 
नियोजक को दर्ष 975 के सम्वन्ध मे राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्क्षार देने का विचार 
है । नकद पुरस्कार ,70,000 रुपये के हागे तया इनके प्रतिरिक्त प्रत्लर विजेता 
को चौाँदी का कप या द्राफी दी जाएगी । वर्य 975 के सम्बन्ध मे विभिन्न उपत्रमों 
के 4 कमंचारियों को ,9,000 रुपये के श्रम वीर पुरस्कार दिए जाएँगे 
कारखानो में सुरक्षा को बढाया देने लिए मार्च 966 में स्थात्रित की गई 
राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने 976 के दौरान 49 सदस्य कारखानों के! परिसरों में 
फिल्म शो दिखाए भौर 2 सुरक्षा तया 2 मित्रो पस्टर जारी किए ॥ उक्त परिषद 
ने 20 प्रशिक्षणा कार्यक्रमों का भी स्‍श्रायोजन विया जिसमे इस प्लॉट प्रशिक्षण 
पाठ्यक्रम भो श्यमिल थे । इस परिदद्‌ ने 57 सदम्य कारखादों को उनकी सुरक्षा 
सम्बन्धी समरयाप्रो बे समाधान के लिए परामरं सेवाएँ भी प्रदान वी । 
दत्तनों तथा गोदियों में हुई दुर्घटनाओं के झाँवड़ों के प्रनुमार 976 में हुई, 
घातक दुघंटता प्रो वी सत्या 8 घी, जद॒कि )975 में ऐसी 30 दुघंटवाएँ हुई थी, 
» 976 में बैर-घातक दुर्घटनाग्रो वी सख्या 2,026 थी, जबकि 975 में ,794 
गैर-घातक दुघटनताएँ हुई थी ॥ गोदी सुरक्षा निरीक्षणालय ने विश्निन्न पत्तनों में सुरक्षा 
के सम्बन्ध में 66 प्रशित्षण कार्यक्रम प्रायोजित किए जिनमे 26 कार्यक्रम क्षेत्रीय 
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में श्रौद्योगिव श्रमिकों ० सुरक्षा, स्वास्थूय एवं बल्याए को बढावा देने के लिए ग्रपने 
बाय जारी रखे | इस इस्टिट्यूट ने विभित राज्यों के नए कारपाना विरीक्षवों के 
लिए एक प्रशिक्षण पाद्यक्रम सचालित किया, जिसमे 22 राज्यो के 24 निरीक्षवों 
ने भाग लिया । उत्पादित केन्द्र, कमचारी प्रशिक्षण केन्द्र श्रौर राष्ट्रीय श्रम विज्ञान 
बेखद्र, बग्वई के श्रौद्योगिक मनोविज्ञान, श्रौद्योगिक स्वास्थूय विज्ञान प्रयोगशाला, 
श्रौद्योगिक ग्रौष्धि तथा औद्योगिक का्यिवी प्रनुभाग उद्योगों की समस्याप्रो को हल 
परने हेतु उतवी सहायता करन के लिए प्रपने-प्रपन काय प्रभावी रूप से करते रहे । 

जुलाई, 974 मे स्थावित किए गए राष्ट्रीय श्रम सस्थान मे बक रोडिजाइन 
भ्रौर बक कमिटमेन्ट ट्रेड यूनियन नेताझ्रो तथा सरकारी सराधन प्रधिकारियों के लिए 
दिवास कायश्रम, शॉप फुलोर/एक्क स्तर पर कर्मचारियों श्रौर प्रवन्धकों वी 
सहभागिता जे गतिविज्ञान प्रभावी कमंचारी मत्रणा, वरक्िंग लाइफ की क्वालिटी प्रार्दि 
के बारे में प्रनेव शैक्षिक एव प्रशिक्षण वार्यत्रम प्रायोजित ३िए। इन कार्यक्रमों मे भाग 
लेने वालो वी सश्या 608 थी। इस सस्यान ने सहभागी डिजाइन के तकनीकों के 
बारे में 8 बवं शोपें तथा 0 जिचार गोप्डियो/विचार विमर्श बैठक श्रायोजित की । 
इसने ग्रामीए ? मिको ये संगटम वर्ताओो को ग्रामीण श्रमिकों से सम्बन्धित विभिन्न 
कानूनों और विनियमों से प्रव्गत कराने तथा मेतृत्त की योग्यता का विकास करन के 
लिए विभिन्न राज्यों मे 9 ग्रामीण श्रमिक शिविरों भरा आयोजन कया। इसके 
भ्रतिरिक्त, स्वै्छिव' विवेचन के बारे मे एक दो दिवसीय विचार गोप्ठी प्रायोजित की 
गरट, जिसमे वैल्टीव सरकार के सटाधन तन्त्र के प्रधिकारियो, ट्रेडयूनियन सेताग्रो तथा 
मह्त्वपूणा उद्योगो के श्रौद्योगिक प्रवन्धकों ने भाग लिया। वन्धित श्रम पद्धति के 
उन्मूलन सम्बन्धी कानून के कार्यान्वयन के लिए एक 4 दिवसीय वकशॉप का झ्रायोजन 
भी किया गया। यहसस्थान श्रम तथा सम्बद्ध मामलो से सम्बन्ध रखने वाली प्रनुसघान 
परियोजनाएँ चलाता है, इसके व्यावसायिक कमंचारियों ने अनेक सग्ठनों में दैनिक 
प्रध्ययनों की रिडिजाइलिंग श्रौर उनके निष्पादन, समस्याओं को सुलभाने वाले कार्यों 
तथा शिक्षण कार्यत्रमों का काम हाथ में लिया है । 

जीवन-स्तर को प्रवधारणा 
(एगारका ण॑ 5श्ाएत्रा0 ० ॥4घाग58) 

जीवन-स्तर का अर्थ 
(४६च्चाए९४ णी वा धाशात॑ब्ात ०वध्याह) 

जीवन-रतर का वया प्र्थ है ? इसकी परिभापा देना बडा कठिन है। 
जीवन-स्तर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक वर्ग से दुसरे घर्ग गौर एक देश से दूसरे 
देश, में, भिष्च-जिय्न, पाया, जाता, है. ५ क़िपी, व्यक्ति, के प्दीवन-स्तःर को, मएएने. का कोई 
निश्चित पैमाना नही है । जब्र हम यह के कि श्र देश मे 'व' देश से जीवन स्तर 
ऊँचा है तो इसका प्रर्थ यह है कि समस्त समाज का स्तर है जिसका निर्धारण उस 
देश के प्राकृतिक घन, जनसख्या व उप्तकी कार्यकुशलता और श्रौद्योगिक्त सगठत की 
प्रवस्था द्वारा होता है । जीवन-स्तर को परिभाषित करदे हेतु हमे श्रनिवार्य सुविधाएँ 
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एवं वितामिताओों की वस्तु के उप्योग को ध्याद में रदवा पड़ता है | जिस समाज 
प्रथवा देश में टनक्ना ठ+मोस अ्रत्विक किया झाता है वर्ह॑ जीवन-स्तर उद्नव होता 
है । ब्रत विसी भी समाज झथवा व्यक्ति के डीवन-स्तर के दिचार वो जानने के 
लिए उम ख्यक्ति वा सलाम में स्थान, सामाजिे वातावरण, जबवायु गादि को घ्यात 
में रखना पह़ेया । 

जीवन-स्तर दो प्रकार का हो सकता है ऊंचा और दीचा। ऊँचा जीवन" 
स्तर बहू है जिसमे सतृष्य अपनी झथिक से अधिक आवम्यक्ताग्रों (अ्रतित्रार्य 
सुविधाएँ प्लौर बिला मिताएँ प्रादि) वी सतुब्ि करता है-्र्वात्‌ अ्न्द्ा भाजन, 
अच्छा मकान, प्रचछ वस्त्र, बच्चों के जिए प्रच्छी शिक्षा क्षी आयवस्या, चिकित्सा की 
व्यवस्था ग्रादि । इसके विपरीत सीचा जीदन-स्तर वह जीदत-ल्तर है जिसके ब्रल्तर्यत 
मनुष्य प्रपनी सीमित झाब से वटूत ही बम प्रावस्यकताग्रों की पूर्ति जर पाता है । 

जीवत-स्तर एक लुजनात्मक शब्द है। जब भी हम जीदन-स्वर दा ब्रध्ययन 
करते हैं तो एफ मनुष्य से दूवरे मवुष्य, एक समाज व दूथर सथाज झौर एक देग ये 
दूसर देश वे जीवन-स्तर का तुलनात्मक अछ्ययन बरस हैं। भारतीय प्रौद्यागिक 
श्रत्रिक का जीवन-स्तर हि शर्मिक से ऊँचा है धयदा नहीं, यह भी तुततात्मक रूप 
में ही जीवन-स्तर वा ब्रध्ययन होगा 4 
ज॑ बन-स्तर के तिर्बारक त व 
(०6७॥ग्रा]4 0 काद्यात॥76 ठती []ध्ा?9) 

किसी देश के समस्त व्यक्तियों का जीवन-स्वर अरमान नहीं होता। एड ही 
देश से दिधभिन ब्यक्तियों, वर्गों, समाजों दवा स्थानों का जीवव-स्वर निन्न-नित्र पाया 
जाता है | नोवन-स्तर में समयातुशार परिवि्वेत ह्वीता रहूता है । तेडी से ऊँची मौटिक 
आय होने पर भी लोगों को हीवन-स्वर निस्‍्त होता है क्योकि प्रतिवार्य वस्तुएं भी 
प्रामानी से सुद्रभ नहीं हो पाती हैं। बर्तृंबात सझब में मारत देखी दौर से गुजर 
जद है । पध्त॑ जीवन-स्तर को प्रमाव्िित करते प्रयदा विस करने बाते सल्य 
हैं द्विन्हें मोट तौर पर दातावरस व ब्यक्तियत तत्वों के रूर भे विनाजित कर 
सतते हैं । वातावरण के ब्ल्गंत समय, झाब झौर वर्ग को शासित्र किया छाता है । 

4. भौगौतिक परिस्वितियाँ (0००इस्मकृछाटड (०0768०७५) -- जड़ी सर्दी 
अधिक पढ़ती है वर्ह़ा के निदासियों का जीवन-स्वर उस दूसरे के निवासियों के 
जीवन-म्तर में उहाँ गर्मी पढ़ती है छोर सूती वस्य घारय किए जाते हैं, अत होता 
है ॥ भारत में झंगा-मिन्पु के मैदान में सहूदे बाते लो: 
निवामियों में ऊंचा पाया जाता है । 

2. ममय तत्त्व (उरछय€ 9८४०7) --प्राचीन समर मे द्ावर्पक्ताएँ सीयित 
थीं लबिन दरवमान समय मे विल्वान छे छ़ैत्र मे काफी दलति होने में मस्ती एवं 
जीउतोपयोगी वस्दुश्नों का निर्माण काफी होने लगा है। गेडियों, विजनी का चूत्डा, 
सैम्प श्रादि का उप्ररोय निरलर दद रहा हैं । सारत की विनित पचरवर्षीय बोजलाओं 
वा भी यही सदय रहा हे दि प्रधिकाधिक्त उप़्णोग की वस्तुप्रों वा उतलादन हो 
शिसमे कि यहाँ के छोगो का जीवन-स्तर उन्दव हो सके 8 
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3. सामाजिक रीति-रिवाज (5०घंश (०४०॥5)--मनुष्य जिस समाज में 
जन्म लेता है श्रौर रहता है, उस समाज व रीति-रिवाजो का उस पर प्रभाव पडता 
है | उदाहरणार्य, भारत मं अधिकाँश जीवन की वमाई मृत्यु-भोज, दढ़ेज, विवाह, 
दावत और क्षशिक शान-शौरत पर व्यय कर दी जाती है और विशेष प्रावश्यक्तामो 
वी पूर्ति बहुत दम सीमा तक हो पाती है। श्रत जीवन स्तर अ्रधिकाशत निम्न 
पाया जाता है । इसके परिणामस्वरूप उनका जीवन स्तर ऊँचा द्वोता है। 

4 शिक्षा बा विकास [कलेकुपाशा णैँ %0ए८४४०)--शिक्षा का 
प्रसार होने से ज्ययं व्यय को समाप्त कर दिया जाता है तथा सीमित श्राय को 
विवेकपूर्ण दग सं व्यय करके श्रधिकतम सन्तोप प्राप्त किया जाता है जिप्ते जीवन- 
स्तर ऊँचा उठता है । 

5. धार्मिक प्रभाव--भारतीय नागरिक सादा जीवन उच्च विचार के 
झाधार पर जीवत व्यतीत करता है लेकिन घामिक प्रभाव से कई अवसरों पर भ्रपती 
भाय से भ्रधिक व्यय कर देवा है जैप्ते गगोज, नुकता प्रथा झरादि पर । 

6, झ्राय तत्व (0000/2 ॥9९०7) -जीवन-स्तर के निर्धारण में श्राय 
तत्त्व भी महृत्त्वपृष्ठ भूमिवा निभाठा है । क्रंप शक्ति द्वारा उपभोग की मात्रा तथा 
किस्म प्रभावित होती है । यदि किसी व्यक्ति की ग्राय का स्तर ऊँचा है तो प्रन्य 
यातें समान रहने पर उसका जीयन-स्तर ऊँचा होगा । इसके विपरीत उप्तका जीवन- 
स्तर नीचा होगा । 

पे, व्यय करने का तरीरर (वश॥०० ०6 59070028)--अ्रविवेरपूर्ण ढंग 
से व्यय करते पर उच्च झ्राय वाले व्यक्ति को भी अधिक सन्तोप प्राप्त नही हो सकता 
जबकि दूसरी ग्रोर उसते कम आय वाला व्यक्ति भी विवेकपूर्ण व्यय करके प्रपने 
सन्तोष को अधिकतम कर सकता है और इसते उसका जीवत-सतर ऊंचा उठावा जा 
सकता है । 

8. परिषहन के साधन (७९आऊ रण प्रश59०7)--जीववन स्तर को 
परिवहत के साधन भी प्रभावित करत हैं । जैसे जैसे परिवहन के साघनों का विक्रास 
होता है, लागो व सम्पर्क शहरी क्षेत्रों से होता है । उतकी उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती है 
जिससे जीवन स्तर ऊँचा उठता है । 

9. जीवन का हष्टिवोए (078०0: ७ 7/6)--यदि एक देश भथवा 
शमाज के जीउन का दृष्टिकोण भौतिबवादी है तो वहाँ विभिन्‍त वस्तुप्रो का उपभोग 
किया जाएगा और उनता जीवन स्तर उन्‍्दत होया । उदाहरणखार्थ पश्चिमी राष्ट्रो के 
लोगो का दृष्टिकोश 'खाग्मो, प्रीम्रों और मौज उडाग्रो/ (86, ठ7 890 98 
शाधा३) होते के कारण उनका जीवन-स्तर ऊँचा है ता भारत जेमे विकासशील 
देश मे सादा जीवन व्यतीत करना जीवन स्तर को ऊँचा नही उठाता क्योकि सीमित 
प्रावश्यक्ता की पूर्ति की जाती है। 

40 स्वास्थ्य का प्रभाव--अच्छे स्वास्थ्य वाजा व्यक्ति अच्छा खा सकता है 

झौर अच्छा पहन सकता है, लेकिन एक अस्वस्य व्यक्ति झच्छा नहीं खा सकता और 
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न हो प्रच्छा पहन सकता है । भ्रत अच्छे स्वास्थ्य वाला व्यक्ति उच्च जीवन-स्तर 
बाला तथा ग्स्वस्थ व्यक्ति निम्न जीवन-स्तर वाला होता है । 

4. परिवार का ग्राकार (97 ०६ (६8६ उक्षण्वा।9) - एक बडा परिवार 
जिरामे परिवार के रादरसो की राख्या अभ्रधिक होती है अधिक उपभोग तही कर राझता 
और उसका जीवन-स्तर नीचा होगा। दूसरी शोर छोटे परिवार के सदस्यों का 
उपभोग-स्तर अधिक ऊँचा होने से जीवन स्तर भी ऊँचा होता है । 

2. कीमतें और निर्वाह लागत (शित0९5 3 (०७४ ॑ ॥/गराह) -- 
जीवन-रतर पर कीमतों व विरयाह लागत का भी प्रभात्र पडता है। कीमतों मं वृद्धि 
होने से निर्वाह लागत में वृद्धि होती है प्लोर वास्तविक मजदूरी मे ग्रिरावट आती है 
जिससे उपभोग कम होता ह॑ और फलस्वरूप जीवन-स्तर निम्व होता है। इसके 
विपरीत कीमतो में गिरावट श्राने से निर्वाह लागत भी घटती है । वास्तविक मजदूरी 
बढ़ने से प्रधिक उपभोग सम्भव होता है ओर जीवन-स्तर ऊंचा होता है । 

भरत. किसी भी देश के निवासियों अ्रयवा क्रिस्ती भी वर्ग के व्यक्तिपों के 
जीवन-पतर की समस्या का अध्ययन करने के लिए हमे इन विभिन्न तत्त्वों को ध्यान 
मे रखना चाहिए । 
जोवन-स्तर की माप 
[॥९०४४प/साला३ 0 इातथात ती शाह) 

किसौ भी देशवासियो, समाज, परिवार, वर्य या ध्यक्तियों का जीवन-स्तर 
उनके हारा उपभोग दी जाने वालो वस्तुमो की मात्रा व गुर पर निर्मर करता है। 
झत: ममाज के किसी वर्ग का जीवन-स्तर का माप करने के लिए प्राय और व्यय यी 
भदो को जातता भ्रावश्यक है । इसके लिए पारिवारिक बजट [सख्ातरा// छेए्तहश) 
यार करते पडते है | सभी व्यक्तियों के वजद सैयार करना सम्भव नही है । पूर्स 
सर्वेक्षण ((८०६५$ $07४८४)तथा प्रतिनिधि सर्वेक्षण (50776 907४८५ ) के ग्राधार 
पर परिवार बजट तैयार फिए जाते है । प्रतिनिधि सर्वेक्षण परियार वजट के लिए 
प्रधिक उपयुक्त होता है । इसके प्रन्तगेत वृद्ध प्रतिनिधि परिवारों वा चुनाव क्रिया 
जाता है जिप्तमे सभी विशेषताओं वाले परिवार आने चाहिएँ । प्रतिनिधि परिवारों 
का चयन सावधानी से करना चाहिए जिससे कि सभी परिवारों का प्रतिनिधित्व 
किया जा सके | इन बजटो के विश्नेषण्य के ग्राधार पर यह निष्कर्ष तिकाला जा 
सकता है कि भ्रमुक परिवार या वर्ण वाले परिवार द्वारा श्रतिवार्य श्रारामदायक 
तथा विलासिता की वस्तुओं की मात्रा तथा गुर का दिस अगुपरात में उपभोग किया 
गया है । इसी झपार पर यह पता लगाया जा सकता है कि किस वर्ग या समाज 
का जीवन-स्तर दूसरे वर्ग या समाज से ऊँचा है अथवा नीचा । 

हमारे देश में थ्रमजीवियों के जीवन-स्तर का झनुमान लगाने के लिए इस 
रौति को झपताया जा सकता है॥ किसी भी समाज या देश के निवाप्तियों का 
जीवन-स्तर समान नही रहता । अ्रतग-अलग श्राप वाले लोगो का जीवव-स्तर प्रला- 
झलग होता है । बुद्ध ब्यक्ति भरिक सर्च करते हैं दो अन्य कम सर्च करते हैं । कुछ 
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प्रतिवाय ग्राउरश्कताशो पर अधिय व्यय दरते हैं तो दुसरे ग्रारामदायक' शौर अन्य 
आवश्यकताग्रों पर झ्रधिक व्यय करते हैं । इन मिन्नतामों के वारण विभिन्‍न वर्गों के 
जीवन-स्तर भ भी बिन्‍ताएँ पाई जाती हैं। सद्‌ 792-22 में बम्बई में औद्योगिक 
आमको वे परिवार वजट वे सम्बन्ध में जाँच वी गईं थी, लेक्वि विछूत जाँच भारत 
सरबार द्वारा निर्वाह लागत सूचतत्र तैयार करने हेतु सन्‌ 943-45 मे परिवार 
बजट जाँचा (सिब्ता॥9 छपत8:६ हादृणात०$) द्वारा वी गई॥ इसमे 28 केद्रो वे 
27,000 परिवार वजटो के सम्बन्ध में अनुस्तबान किया गया था । 

इसी प्रहार की जाँच सन्‌ 947 में आप्ताम, वगाल प्रौर दलिणी भारत के 
कुछ चुने हुए वागानों के सम्बन्ध से वी गई । सन्‌ 945 में भारत सरकार के 
आधिव सताहएार द्वारा केल्द्रीय सरकार के सब्प्म श्रेणी के क्ंवारियों के निर्वाह 
लागत सूचकांक तंयार करने हेतु परिवार वजट जाँच का कार्य किया गया ! भारतीय 
सॉँस्यिती सस्यान, वस्बई (]70 30 5078723] 40507/०) डाटा भी बस्बरई के 
मध्यम वर्ग परिवारों के सम्बन्ध में स्वास्थ्य एवं खुराक सर्वेक्षण किया गया । न्यूववम 
मजद्री भश्रधिनियम, 948 के क्ियात्वयत के लिए राज्य सरकारो एवं श्रम सस्यान, 
शिमला, [7.30006 छे0०3०, 5॥703) द्वारा महत्ववृण भौद्योगिक केस्रों एव 
परिवारों वी परिवार वजट जांच की गई । इस प्रकार की जाँच सन्‌ )946 व 950 
मे श्रम सस्पान द्वारा बायानो के सम्दन्ध में की यई | सन्‌ 950 में डॉ. प्रस्तिहोडी 
(07 #8/॥०५ ॥) द्वारा कानपुर में 900 अमिकोों के परिवारों के सम्दन्ध में जाँच 
की गई । सन्‌ 958 में श्रम सस्यान द्वारा 50 चुने हुए केन्द्रो पर कारखाना, खानो 
थ वायानों में सगे थ्रमिकों के सम्बन्ध में परिवार जीवन सर्वेनश्षण (रिक्षा॥ह [शाह 
$0ए7४८५$) किए गए । यह श्रमिकों के उपभोक्ता सूचकाक तैयार करने हेतु क्रिया 
गया । 

हाल ही के वर्षों मे देत के विभितर राज्यों मं परिकार बजट जाँच कार्यक्म 
शुरू किया गया ॥ जहाँ तक क्ृपि श्वमिक्रों का सम्वत्ध है सन्‌ |950-5] व 956-57 
में क्षि श्रमिक जाँच (#ह८णै।एार्/ ॥.॥००७ ट7५७॥0०$) वी गई थी जिससे 
कृषि श्रमिकों की आविक स्विति का पता चलता है । 

सर्वक्षण एवं जाँचो से हमे औद्योगिक श्रमिरों के जीवन स्वर के सम्बन्ध में 
डिस्तृत ग्राँकडे प्राण होते हैं | कार्य की दशाएँ, मजदूरी ग्रादि में एक स्थान से दूसरे 
स्थान, एक उद्योग स दूसरे उद्योग में भिनता होने के कारण भारतीय श्रमिकों के 
सामान्य स्तर और निर्वाह लाग्रठ स्तर को जानना सम्मव नही है। परिवार बजट 
तैयार करना भी एक सावारण कार्य नटी है । पारिवारिक बजट तँयार करते समय 
मह ध्यान में रसता होगा क्रि परिवार के सदस्यों को सख्या कितनी है ? कितने सदस्य 
निर्मर हैं कमाठ वाले पर आदि । 

परिवार के व्यय की विभित मदों जसे--खाद्यात, वस्त, झावाप्त, इंबन एवं 
विजलोी, प्न्य मर्दे आदि के सम्बन्ध में आँक्डे एकत्रित करने पड़ेंगे ॥ झलग-प्रलग 
श्रमिक दर्गों की झाय में मित्नता होने के कारण आम का व्यय किए जाने वाला भाग 
भी भिन्न भिन होता है । 
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भारतीय श्रमिकों का जोवन-स्तर 
(5भाऐगाएऐ ६ [॥ंच्राड ण पापरंशा १४ए:टा5) 


भारतीय श्रमिकों के जोव्रन-स्तर को जानने के लिए हमे निम्न बातो को 
ध्यान मे रखकर निष्व पं निकालना होगा कि जीवन-स्तर नीचा है अयबा ऊँचा है-- 

. भ्राय (]70076) --प्रति व्यक्ति आय के झाघार पर जीवन-स्तर का 
अनुमान लगाया जा सकता है । सन्‌ 96। मे 400 रु मासिक से कम प्राय वाले 
श्रमिकी को औसत प्रति व्यक्ति वाधिक ग्राय 540 रू. थी जो कि सन्‌ 969 मे 
बढकर 2564 . हो गईं । यह उद्धि विश्व के विकृत्तित देशो की तुलना मे कम है ) 
दे अपनी ग्रतिवाय ग्रावश्यकता श्रो को भी पूरा नही कर पाते हैं । ग्रत उनका जीवन 
रतद निम्न है । इसी प्रवधि मे (96।-69) मौद्रिक प्राय का सूचकॉव (96 -# 
00) 400 प्ते बढकर 66 हो गया लेकिन वास्तविक प्राय सूचकांक 95 से घटकर 
94 रह गया । 

श्रम सस्थान ([.90०ए१ फ्रेणा९४०) द्वारा भ्रखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य 
सूचकाँक तैयार किया गया । योजनाकाल से मूल्य निरन्तर बढे हैं। कीमत सूचकृाँक 
सन्‌ 96। में ।26 से बढकर सत्‌ 970 में 224 हो गया (949-700) । 
अत मूल्प वृद्धि से भ्रमिको का जीवन-स्वर गिरा है। 

2. राष्ट्रीय श्राप का वितरण (7 त॑ 'िश्रा०॥॥] 000॥0)- 
भारतीय श्रमिकों की औशत वाविक झ्राय 7500 रु से भी कम है । इतनी कम आप 
में श्रमिक अपनी प्रत्िवाय आवश्यकताओं को पूरा करने मे असमर्थ रहता है। प्रत. 
जीवन-स्तर निम्त पाया जाता है । 

3. झ्रायु (१९९) --ऊँचे जीवन-स्वर से दीर्घ झ्रापु होती है तथा निम्न जीवन 
स्तर से अल्प झ्रायु होती है | पश्चिमी राष्ट्रो--इगरल॑ण्ड मे पुरुष व स्त्री की क्रमश 
प्रायु 66 व 7। धर्ष जबकि भारत में यह क्रमश- 40 व 38 वर्ष ही है । 

4. कार्पकुशलता (छहीलशा०३)--ऊँचा जीवत-स्तर होने से श्रमिक की 
कार्यक्षमता भी अधिक होती है जबकि तिम्त जीवन-स्तर वाला श्रमिक कम कार्यकुशल 
होता है । प्रो रांत्र्ट के अ्रतुतार अग्रेज श्रमिक भारतीय श्रप्तिक की प्रपेक्षा 4 गुना 
झधिक कार्यकुशल है; 

5, श्राधारभूत बस्तुग्रो की प्राप्ति (++2॥90॥9 07 ४९९९५४७४१ 50005)-- 
गुरात्मक दृष्टि से भारती/ थमिकों को भोजन प्राप्त नही होता । भारतीय थमिको 
के उपभोग्य पदार्थों के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय थ्रम-सगठत (! ?.. 0.) बस्त उद्योग 
जाँच समिति तथा डॉ. राधाकमल मुकर्जी झ्रादि द्वारा अ्ध्ययत किया यया है । इनके 
अ्रध्पयन के प्राधार पर यह निष्कर्ष विकाला गया है कि हमारे देश मे केवत 39% 
लोगों को पूर्ण भोजन मिलता है ग्रोर शेप व्यक्ति मुख़मरी में रहते हैं। कपड़ा भी 
हमारे देश मे भौृव उपभोग 9 मोदर होता है जबकि ग्रमेरिका में यह 65 मीटर 
है। प्रावास की स्थिति भी दयनीय है । 
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6. परिवार बजट (2ए0आ5 8४०१९४))--आ्रौद्योगिस श्रमियों के सम्बन्ध में 
समय-समय पर परिवार बजट तंयार प्रिए गए हैं। उनते श्राघार पर भी निष्वपं 
निकाले जा सकत हैं। श्रमितों की झाय का 60-70 भाग भोजत पर ही व्यय दो 
जाता है । भोजन की मात्रा व गुण भी कम होते हैं। वपो पर उसे 4% दंत, 
मकान पर 4 से 6 ८, ईंधन व प्रवाश पर 5 से 7% व्यय किया जाता है। श्रमितो 
वे पाय शिक्षा, चित्रित्मा व मनोरणन के लिए कुछ भी नदी बचता ।॥ इससे श्रमित्र 
या जीवन स्तर निम्न है । 
भारतीय श्रमिकों के निम्त जीउन-स्तर के वारण 
(05९5 ०07,09 शउजरवंबात 07,.ए॥8 ए गाता 769007) 

आरतीय श्रमियरों वे जीवन-स्तर के निम्न होने के निम्नलिखित कारण हैं -- 

] निम्न झ्राय ध्ौर ऊँची निर्वाह लागत (॥.99 [0८०6 ८ फ्ांहा (०५४ 
० 7/00६)-भारतीय श्रमिकों की झ्ाय झथवा मजदूरी इतती कम है वि यह प्रपती 
प्रनिवार्य प्रावश्यवतांग्रो को भी पूरा नहीं कर पाते | दूसरे महायुद्ध तथा इसके 
पश्चात्‌ मजदूरी में कुछ सुधार हुआ किन्तु बीसतो मे धृद्धि होग स निर्वाह लागत में 
दूद्धि होने से वास्तविक भ्राय कम हो गई । श्री सी. डी देशमुख ने सन्‌ 947 में 
कहा था कि मारत मजदूरी-वीमत वृद्धि से पीढित है । श्रमिकों को. दी जान बाली 
#धिक मजदूरी अ्रधिक निर्वाह लागत द्वारा समाप्त कर दी जाती है | एशिया के 
बिभिन देशों मे निर्वाह लागत म भ्रसामास्य झनुपात में वृद्धि हुई है जबकि यूरोपीय 
देशो भे इतती वृद्धि नही हुई है | पह नीचे दी हुई तादिताप्रो से देखा जा सकता है!- 

निर्वाह लागत सूचक (झाधार वर्ष 7937:700) 

















वर्ष इग्तगर अमेरिका कनाडा भारत 

3939 १03 9 १00 ॥06 

945 332 425 428 232 

4948 408 6 453 286 

949 ॥! 465 59 290 

छन्‌ 4959 में भौप्तत छूचकाँक (झाधार धर्ष 4955--00) 

थोड़ भूम्य निर्वाह लागत 
आारत 426 28 
जताडा 305 ॥0 
मिन्न ॥7 406 
जापान 70] 04 
नीदरलंबह 464 !] 
स्वीडन ॥05 4 
है 24202 28 5७३ 305 
इस्लेण्ड 09 ॥2 
अपेरिका ॥07 09 


ना... 


3. 4/६, 7. #, 2 ; 8 5परटछ 9 7.40७०७॥७ 7022, 9. 2. 
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भारतीय श्रमिकों की वास्तविक ग्राय और निर्वाह लागत सूचकौँक्ो की दुलना 
से यह पता चलता है कि उसका जीवस-स्त्र गिरा है । महंगाई भत्ते मे जितनी वृद्धि 
की गई है उससे ज्यादा सामान्य कीमत-स्तर झौर निर्वाह लागन मे वृद्धि हुई है। 
सामान्य कीमत-स्तर और निर्वाह लागत वृद्धि का जीवन-स्तर पर प्रभाव पडता है । 

2 जलवायु ((॥7826)--गर्म देशो में लोगो का जीवन-स्वर सीचा होता 
है क्योकि उतको ग्रविक कयड़े नही पहनने पठते और न ही बडे मकझ्ानो की जरूरत 
पड़ती है जबकि ठण्डे देशों में गम कपड़ें पहनने पड़ते हैं ग्लौर बडे मकानों की 
आवश्यकता होती है । 

3 श्रशिक्षा एवं रूढ्वादिता--भारतीय श्रमिक ग्रशिक्षित होते के कारण 
दे भाग्ययादी हैं । उनमे प्रगति कौ भात्रना नहों होती है। वे मेहननी नहीं हैं तथा 
विभिन्न रूढियो से ग्रस्त हैं। मृत्यु-भोज, विवाह ब्रादि पर फिजूव खर्च होता है । अत. 
उनका जीवन-स्तर निघ्त पाया जाता है । 

4 बिम्त कार्यक्रुशलता [[.0क हगोध्धा८०)--श्रमिक कौ वार्यकुशलता 
प्रधिक होने पर उत्तादत प्रत्रिक होता है । ग्रधिक उत्पादन से ऊँची मजदूरी मिलती 
है भौर उससे जीवन-स्तर भी उन्नत होता है। लेकिव भारतीय श्रमिक की कार्य- 
कुशलता कम होने से मजदूरी कम मिलतो है श्ौर कम मजदूरी से जीवन-स्तर भी 
निम्त होता है । ग़र क्‍्ल्रीमेट सिम्पान के प्रनुसार लकाशापर का एक श्रमिक प्रपने 
जैसे 2 67 भारतीय श्रमिक के वरावर कार्य करता है। 

5 श्रसस्तुलित भोजन (0०७ग०॥००० 00)--श्रमिक का स्वास्थ्य व 
कार्यक्षमता उसके द्वारा खाई गई खुराक पर निर्भर करते हैं । जब श्रमिक की ग्रनिवार्प 
श्रावश्यक्ताएं धूरी नही हो पाती हैं तो इससे झौद्योगिक अकुशलता, झनुपस्थिति, 
प्रवास, दुघंटनाएँ आदि बुराई उत्पन्न होती हैं और इसके परिणामस्वरूप उसका 
जीवन-स्तर नीचा होता है । पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है और जो भोजन 
मिलता है बहू भी सन्तुलित नही होता । 

6, जनाधिक्य (05श9०9००॥००)-- हमारे देश की जनसव्या 23% 
ब्रतिवर्ष की दर से बढ रही है । ग्रधिक जनसल्या होने से कुल राष्ट्रीय उत्त्ति में से 
प्रति व्यक्ति ग्राय कम प्राप्त होती है । इससे जीवब-स्तर निम्न पाया जाता है । 

7 खराब भ्राबारा योजवा( 920 प्र०७५४७७ 5000०) -- भारतीय झौद्यो गिक 
नगरों में जनसरया का भार प्रधिक है + वहाँ आवास बी समुचित व्यवस्था नहीं है । 
एक ही कमरे में कई व्यक्ति रहते है । परिवार प्ताथ नही रख पाते हैं। इससे श्रमिकों 
के स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव पड़ता है तथा वे भ्रच्छा जीवन-स्तर बनाए रखने में 
प्रसमय होते हैं । 

8 घन का झसमान वितरण (एण्ण्वृष्ण 050000०० गे १४८७४ )--- 
हमारे देश वी राष्ट्रीय प्राय जनप्तख्या की तुलना में कम है । इससे प्रति व्यक्ति माय 
कम होती है तथा भय व घन का वितरण भी ग्समान होने से धनों भधिक धनी 
झौर ति्त म्रधिर निधन होते जा रहे हैं । इसमे जीवन-स्तर निम्न पाया जाता है । 
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जीवन-स्तर ऊँचा करने के उपाय 
(७९४$प्रा25 0 रिक्षाउध वोह 59700 ० ॥/शेाएट) 

भारतीय श्रमिकों के जीवन-स्तर को उन्नत करने के लिए प्रग्रारित सुभाव 
दिए जा सकते हैं-- 

व, झ्राय में बृद्धि (7०३5७ ॥॥ ]0006) --जीयन-स्तर पर प्राय का 
गहरा प्रभाव पड़ता है| श्रमिकों की प्राय बढ़ने पर उनका जीवन-स्तर भी बढ़ता है। 
श्रमिकों वी मज्दूरी ही समस्त श्रम-समस्याग्रो का वेन्द्र-विन्दु है। राष्ट्रीय ब्राय मे 
वढ्वि के साथ-साथ श्रमिकों की श्राय (मजदूगे) मे भी ज्रद्धि की जानी चाहिए। 
निर्वाह लागत मे उृद्धि कीमतों से वृद्धि का वरिशाम है । इसमे श्रमिकों की वास्तविक 
सजदूरी व हो जाती है। इमसे वह कप वस्तुधो तथा सेवाप्रो बाग उपभोग कर 
पाता है। प्रत. घटती हुई वास्तविक मजदूरी को रोकने के लिए निर्वाह लागत मे 
बुद्धि के साथ-साथ मजदूरी में भी वृद्धि दी जानी चाहिएं। इसबे साथ ही श्रमिकों 
को प्रेरणात्मक मजदूरी (धा०एथ॥/४८ १/०७४८5) भी दी जानी चाहिए | इस प्रकार 
श्रमिकों की मजदूरी मे वृद्धि करके उनके जीवन-स्तर में ध्रृद्धि वी जा सकती है। 
प्राधिक नियोजन द्वारा उत्पादन तथा रोजगार दोनो मे वृद्धि की जा सकती है गौर 
इस बृद्धि के परिणामस्वरूप जीवन-स्तर को ऊँचा किया जा सकता है। 

2 प्राय व घन का समान वितरण (एबुण्बा 0/07# ०0०07 ० व/९0घ6 
& ८/0)-राष्ट्रीय झ्ाय में वृद्धि के बाबज़ूद भी समाज का जीवन-स्तर नीचा 
रह सकता है । झ्राय व धन के दूषित वितरण को दूर करके निर्धनता व सम्पनता 
की खाई को कमर किया जा थकता है ओर धनी ध्यक्तियों की भ्राय व धत का एक 
भाग निर्धत वर्ग पर ध्यय किया जा सकता है | इससे निर्धन व्यक्तियों (श्रमिकों) के 
जोवन-स्तर में वृद्धि की जा सक्‍तो है। 

3. परिवार निवोजम [फ््ण्मा। 7807६) --भारतीय श्रमिकों के जीवन- 
स्तर का निम्त होने का एक काररणा उतके परिवार का बडा होना है। कमाने वाला 
एक तथा उस पर आश्चित सदस्यो की सख्या अधिक होती है जिससे उनकी अनिवाय 
प्रावश्यव ताएँ भी झ्राद्धानी से पूरी नही हो सबती । उनका जीवन-स्तर भी इसीलिए 
तिम्स पाया जाता है । अझ्रत श्रसिकों के जीवन-स्तर म दृद्धि करने हेतु परिवार 
नियोजन ग्रपताकर छोटा परिवार रखता होगा । 

4. शिक्षा का प्रसार (59०94 ० 24ए८५000)--एक शिक्षित श्रमिक 
अच्छा उत्पादक व अच्छा उपभोक्ता बन जप्ता है। भारतीय श्रमिक्रों में श्रधिकाँश 
श्रमिक ग्रणिक्षित, अज्ञानी व रूडिवादी हैं। भारत सरकार ने सन्‌ 958 में श्रमिकों 
की शिक्षा हेतु बेन्द्रीय मण्डल (टन 89छाठ लि जणष्टाड 8872४007) 
की स्थापना की है । इसके अस्तर्गत विभिन्न प्रास्तों में क्षेत्रीय केंद्र [रिव्ठा०ओों 

(९४८५) स्थापित किए | शिक्षा के प्रश्तार से अच्छे ढग से श्रमिक कार्य करेगा और 
विवेकपूर्णा ढग से व्यय करके अधिकतम सस्तोप प्राप्त करेगा । इससे जीवन-स्तर 
इननत होगा । 
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5. सापाजिर रोवि-रिवाजों मे सुधार (7707९ ई0 59 0४४००५)- 
भारतीय समाज एक विद्धद्मा स॒त्राव है। इससे कई टी वि-रितराज प्राचीत समय से 
ही चने झा रहे हैं। मृत्युनमोव, गयोव, शादी रादि पर वेकिवुत हयय करने से 





्रमिक्रो की अनिदाय्य अ्रवेस्यक्ताएों हैत खाबा बच नर पाते हैं और उनका 
जीवत-स्तर तिम्त वाया जत्ता है। प्व इनसे सम जिंक बुराइयों को समाप्त करके 
खमिकों के जीवन-स्तर में खुबार लाया जा सकता 5 । 

6 सन्तुलितर बनद (8327८८० छण्ठ2४)--श्नमिक्षो को अपने श्राप 
तथा ब्यय का बड़ट तैयार करना चाहिए। उनको ग्राय झिलनी है सवा उसको 


किस-किन मद्दों पर ब्ययथ किया जातगा। जड्च ढंग ले श्राप्त आ्राय को व्यय क्तिया 
ज्ञापगा तो टसमे श्रमिकों ही ग्रावउयक्तापो की पूर्ति से प्रविक्वम सस्तोय प्राप्त हो 
सकेगा । पारिवारिक बजट को सदुलित रखने के लिए हम सारतीय श्रमिजों में 
शिक्षा का प्रचार, प्रसार और जिम्मा को युद्धियाएं प्रदाव करती होगी । 

7. सस्तु लिन एवं पर्याप्त नोजव (84870९8 & 5एप्रिशकम 0:0)-- 
धपम्रिसों की का बंदुजनता, उत्गदक्ता, मजदूरों व जीववन्तर मबुखित एवं परष्ति 
भोजन पर तिर्मर करते हैं। भारतीर श्रमिक्ठ को दे तो संतुलित नोजत मित्रता है 
झर न ही पर्याप्त भोजन । ग्रव श्वमिशें को सुलित एवं पर्याप्त भोजन उपलत्य 
करवाया जावा घाहिए। दजने श्षमिरों क्र जीवन-लवर उन्‍नत होगा । 

8, श्रत्र कल्याए झोर सामाजिक सुरक्षा प्रशत करमा-नारतीय श्रमिकों 
के जीवन-स्तर मे वृद्धि करते के दिए श्रमिररों ढी कन्गराक़ारी ज़ियाशो 
(एच #लाएए6$) में वृद्धि करती चाहिए । दसते श्रमि हों की कार्य हुतलता 
में दृद्धि होगी प्रौर जीवतन-स्तर उन्‍्तत होगा । इनके साथ ही श्रमिकों कौ उनकी 
झतिर्वित ग्राय को सागाजिक सुरक्षा प्रदान करके टूर किया जा सकता है। इसमें 
श्रमिक भविष्य के सम्दन्ध में निरिचित रहता है और वर्चमात में अत्रती आवश्यकता 
वी सन्तुष्टि कर पाता है ॥ इसये उसका जीवन-स्तर उलत होगा । 

इस प्रकार भारतीय श्रमिक्रों के जीवव-स्तर को ऊँचा करने के लिए हमे कई 
कदम उठाने पड़ेंगे । डां. राघाक्मत सुकर्जी के अनुसार व्सी भी की समृद्धि 
एवं लम्पल्नता उस उद्योग से वाम करने वाजे कस ब'रिगों की कार्यक्षमतरा एबं उनके 
जीवत-स्तर पर निर्भर करती हैं। सामाजिर सुरक्षा द्वारा बह सम्दलतां पर्याप्त 
सीना तर प्राप्त को दा रक्‍ती है । 

भारतोप भ्रम ब्यूरो द्वारा प्रकाशित झँकड़े (977) 

श्रम ब्यूरो टण्टिपत लेबर घरवव में नियमित रूप पे प्रौद्योगिक श्रमित्रों के 

सम्बन्ध से अखिल भारतीय उपदोक्ता इल्य सूचकांक प्रकाणित करता रहा है, जो 














9605-500 के ग्राघार पर 50 क्ेस्रों के सूत्रों क्री वेटिंड श्रौसत' है । ब्यूरो 
ड्वारा प्रशाधित प्रप्रिम तातिक्या में 960 -500 के द्याघार वर ग्रखिल भारतीय 
अ्रमजीवी उपभोक्ता मूल्य सूचक्ाक (खाद्य तथा सामास्व) गौर 96-62-00 


क्के श्राबार पर अखित भारतोय थोक मूल्य सूचड्राक (छाद्य या सामान्य) के बारे 
में झाँकडे दिये गये हैं :-- 
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अखिल भारतीय धमिक बर्ग उपभोक्ता मुल्य सूचकांक भोर थोक मूल्य सूचराक 








वर्ष/मास अधविल भारतोय थमिक उपभोक्ता अधिल भारतोय योक मूप्य 

प्रल्य सूचर कि (आधार सूचकांक (आधार [96।- 

960ल्‍>400) 62«00) 

साधारन सामान्य धान सामान्य 
।96! 4097 ॥04 न बन 
१962 ॥20 ॥67 307९ 04* 
।५63 7 40! 2 08 
]964 34% ]258 99 99 
4965 वा उमर 442 429 
॥966 व64॥ 5]7 362 44 
4967 92 वार 204 66 
॥963 968 77% 200 65 
]969 90 75 93 69 
4970 200 484 203 79 
3 2035 390 207 86 
ह9828 2॥6 202 23॥ 20 
973 2062 236 279 239 
974 3४2 304 352 304 
975 उ57 उथ 5 30 
05 
अपूृरर 350 36 368 308 
सवध्बर 346 35 349 303 
विप्स्दर 330 306 328 294 
]976 
जनवरी 36 298 38 290 
फरवरी 304 290 3॥5 288 
मार्च 296 286 305 288 
अरंल 30॥ 289 34 288 
भाई 302 290 38 292 
जून धर 2 323 296 
जुपाई 3]3 297 340 309 
अगस्त 34 298 342 3!0 
घितप्बर 349 302 346 3]4 
अकबर 322 304 उबब 3॥2 
नवस्वर उ24 306 342 3॥3 
दितस्बर 323 305 उबद 35 





नोट *-- * औसत $वल 9 मद्दीतो को है। 


4, 2949 पर आधारित सू शकार की सीरीर से प्राशकृतित । 

2. थोसत [960 को सीरीज में पाँच महीतों के आँकड़ों (अपस्त 7968 हे दिगस्वर 
968 हब) रुपए 949 डी ड्रीरीड से यपा प्र(श5लित सात महोतों के ऑरडों 
(जनवरी ]968 से जुलाई 2968 तक) पर आधारित हैं । 


कक 


सजदूरी नीति, रोजगार एवं 
] आशिक विकास 


(४४७0६ 70.00, ६श7१.07छा 850 
६८0॥40॥॥0 0:५४5.07₹॥/६भ) 





बा 
मजदूरी मौति (0८72. 
(जम्एर एगांएप) 

भारत विश्व के ग्राठ प्रमुव औद्योगिक राष्ट्रो मे से एक है फिर भी यह एक 
भ्रविकसित राष्ट्र है । स्वतन्त्रता प्राप्ति से ही सरकार ने झाथिक विकास और 
सामाजिक पुर्नानर्माण हेतु कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इस प्रकार के विकास 
कार्पों का महत्त्वपूर्ण उद्देश्य श्रमिक्तों की वास्तविक झ्लाय प्लौर उतके जीवन-स्तर में 
वृद्धि करना है । विम्न सजदूरो होने से श्रमिक्रो की कार्य-क्षमता प्रभावित होती है 
और इसके परिख्रासस्वरूप श्रमिकों की कार्य-क्षमता निस्न पाई जाती है। इससे 
साय ही निम्न प्राय से बस्तुओो तथा सेवाप्रो की माँग कम होती है भझौर बाजार भी 
संकुचित होता है । 

मजदूरी नीति उद्योग के उत्पादन तथा राष्ट्रीय लाभाश का निर्धारण करती 
है, लैक्नि इस नीति के ग्रल्पकालीन व दींकालीन उद्देश्यो के साथ-साथ निजी व 
सामाजिक उद्देश्यों मे संघर्ष पाया जाता है। हमारा देश प्रजातन्त्र प्रणाली पर 
प्राघारित है इसलिए यहाँ एक उचित मजदूरी नीति के निर्धारण मे बड़ी कठिनाई 
आती है । मजदूरी नीति, जिससे सन्तुप्ट ग्रोर दक्ष श्रम शक्ति का विरास होता है, 
बह हमारी विकास सम्बन्धी योजनाम्रों की सफलता मे हाथ देंटा सकती है। मजदूरी 
नीति के प्रमुक्ष उद्देश्यों की प्राप्ति निम्नलिखित की प्रायमिकताप्रों मे निहित है--! 

]. पूर्ण रोजगार एवं सभी साधनों का इष्टतम प्रावण्दन (िणय] ७छए०५० 
प्रदणा भाव 07वराणा शी0्यव07 ० जे 755०प7०८५), 


2. ग्राथिक स्थिरता वी अधिकतम मात्रा (76 शाहामल्ड ऐंट्ड्राप्ड रण 
€0०॥00९ इण॥9), 


॥. हक, # 9. : .कर०एच ?70ए)टा६ व ]9ठीसए मम 9 234. 
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3 समाज के सभी वर्गों हेतु अधिततम प्राय सुरक्षा (०छ४णा) धए0०॥० 
$६९ए७७/५ ज ॥॥ ६८७०३ ण॑ घा० पणगापाणया 9) + 

इसके साथ ही एक मजदूरी नीति का उद्देश्य देग की आाविक ह्थिति के 
प्रदुसार उच्चतम मजदूरी स्तर प्रदान करना होना चाहिए। झ्राबिक विश्व से देख 
बी आ्राथिक सम्पन्नता से से श्रम्ति_ को उबित हिस्सा मिलता चाड़िएु। प्रायिक 
विकास से प्राप्य लाभ थ्रमिरी को उनही मजदूरी मे दृद्धि के रूप मे होते चाहिए | 

मजदूरी नीति के निर्मास मे समस्याएँ 
(?काशाड खत 6 ए0सएएाआा00 66 8 १३४९ ए०४९४) 
प्रजदूरी नीति के उद्देश्पो को भ्राप्त ऋरने हेतु एक उचित मजदूरी नीति का 
निर्माएए करना होगा | इस नीति के निर्माए मे निम्न समरगए उत्तन्‍न होदी हैं।-- 

]. मजदूरी निर्धारण एवं मुगान (१४३8३ 0डऑ्याप्रात॥000. 370 
शिज्गा०ा), 

2 मजदू री-स्तर एवं मजदूरी सरचना (३४४४४ [८४६६ 06 १४३86 
$00ए०प्य८), झौर 

3 मजदूरी सुरक्षा (४४३४६ 3०००५) । 

4., भजदूरों निधरिण एवं भुग्तान-- विभिन्‍न देशो भौर उधोगो मे मजदूरी 
भुगतान के विभिन्‍न तरीके पाएं जाते हैं । फिर भी मोदे तौर पर मजदू री समवानुमार 
सथा कार्यानुसार दी जाती है। प्रलग-प्रलय मजदूरी मुगतान के तरीके के प्रतग प्रचय 
ग्रुणा तथा दोप हैं। इन दोतो तरीकों को मिलाकर विभिल्‍त प्रकार की प्रेरणात्मक 
मजदूरी पद्धतियाँ (॥000/४४ १2४० 59$/005) तैयार को गई हैं । 

यह माना जाता है कि मजदूरी मे प्रथतिशीत्र वृद्धि उतादकवा में वृद्धि होने 
पर निर्मर करती है । भारतीय उद्योगों मे ग्रथो उत्तादकता को प्रधिकृतम सीमा को 
प्राप्त करना सम्मव नही हुमा है। मजदूरी मुगतान का तरीका ऐसा होता चाहिए 
जिससे श्रमिकों को प्रेरणा मित्रे और ये प्रधिक प्रपास से कार्य करें त्तया बचते हुए 
उत्पादन में उनका हिस्सा भी बड़े | कार्यातुवार मजदूरी द्वारा ही यह सम्भव हो 
सकता है । 

कार्यानुसार मजदू सी मुगतान के तरीके के लिए समय ओर गति का प्रध्ययन 
करना पडेया । कार्यभार का झध्यवन करना पडेगा । इस प्रकार इसमे कई कठिताइपाँ 
उत्पन्न होती हैं । 

बेतत मण्डलो (५४०४० 802705) द्वारा मजदूरी निर्धारित करते समय 
कार्यानुस्तार मजदूरी मुगतान का तरीका ढँइना चाहिए, साय ही श्रमिक के स्वास्थ्य 
का ध्यान रखते हुए, प्रधिकतम कार्य के घण्टे तथा न्यूततम मजदूरी की गारण्टी दी 
जानी चाहिए | जो भी पद्धति निकाली जाए वह सरल, स्पष्ट और ग्रासानी से प्रत्येक 
श्रमिक के समझ में आनी चाहिए ग्रन्यया इसते प्देह और झौद्योगिह विवादों को 
प्रोत्साहन मिलेगा । 


3... 67: 7 7. : 7.80007 शा०9]६ए३ छा गशवाउच 64.509, छ 235 
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2. मजदूरी स्तर झौर मजदूरी सरचता- किसी भी देश का आधथिक एवं 
सामाजिक कल्यारा अधिक तभी सम्भव हो सकता है जर ने केवल मजदूरीनतर 
अधिकतम हो बल्कि विभिन्‍न उद्योगों गौर व्यवसायो मे सापेक्षिक मजदूरी इतनी होटी 
चाहिए कि इससे श्रम का विमिन्‍न उद्योगो व व्यवत्तायों भे ऐसा आवष्टब हो कि 
राष्ट्रीय उत्पादन प्रधिकतम हो सहे अर्थ-व्यवस्था के सभो साधतों को प्‌र्ण रोजगार 
प्राप्त हो सक्रे ग्रौर आधथिक प्रगति की दर में वाँछनीय वृद्धि सम्भव हो सके । 

मजदूरी नीति ऐसी होती चाहिए क्रि यिभिन्र उद्योगों, व्यवसाथों व सस्वातों 
पर पुरुप व स्त्री श्रमिकों की मजदूरी भे अधिक अन्तर नही हो । यदि इस प्रकार की 
भिन्नता है तो उसे दूर करना होगा । 

हमारे देश मे मजदूरी मे भिन्नता विभिन्न केस्टों मे ही नहीं पाई जाती बल्कि 
एक रथान के विभिन्न उद्योगों में भी भिन्नता पाई जाती है । 

हाल ही के वर्षों मे विभिन्न अधिकरणों एवं स्युततम सजदूरी ग्धिनिधम के 
प्रत्तगंत मजदूरी स्वरो मे वृद्धि करने का प्रयास किया गया है फिर भी कई उद्योपों 
तथा व्यवसायों में ग्राज भी निर्वाह लागत के बराबर भी मजदूरी नहीं मिलती । 

डूसरे गहायुद्ध के पश्चात्‌ कुछ उद्योगो मे बोनरा तथा लाभ राहभागिता के 
ग्रत्तगंत श्रमिक्रो को कुछ भुगतान दिया जाने लगा था। ग्रव बोतस मुगतान अधिनियम 
965 के झ्रम्तगंत प्रत्येह श्रमिक को उसकी कुब वाधिक मजदूरी का न्यूनतम 
8:33% तथा ग्रधिकृतम 20% बोनस के रूप से भुगतान किया जाता था । 


3. मजदूरी सुरक्षा (१४७४८ 5०८09 )--फिसी भी श्रमिक को कितती 
मजदूरी दी जाती है उसकी सुरक्षा अथवा य्रारण्टी देना जरूरी है | श्रमिक की 
मजदूरी की गरारण्टी दीन प्रगार से दी जा सझती है।--- 

[+) गारण्टी मजदूरी (00श/५0९९ १४०१९) के झ्रन्तगंत प्रत्येक नियोक्ता 
श्रमिक को निश्चित समय या अवधि हेतु मजदूरी देने की ग्रारण्टी देता है चाहे कार्य 
हो या नहीं । 

(४0) ले-श्रॉफ नोटिस मुप्रादजा (7.93-णीं (२०४८९ (०४9००५४/००) के 
प्रन्तगंत नियोक्ता एक दी हुई अवधि हेतु श्रमिक्रों से कायं हटाने पर, जबकि कार्य 
नही हो तव उसयी लिए ले-पॉफ का मुप्रावजः या क्षतियूति देनी होती है । 

(॥) हटाते पर मजदूरों (075७ ४४५९९) के ग्रन्तर्गत श्रमिक को 
दोजगार से हठाते पर एफ निश्चित अवधि के लिए मजदूरी दी जाती है ६ 

हमारे देश मे यह सम्भव नही है कि बेरोजगार व्यक्तियों को बोमा दिया जाए 
क्योक्ति वित्तीप कठिताइपौं सरवार के सामने हैं । किर भी औद्योगिक विवाद 
प्रधिनियम, 4947 ([700573। 0.57ए८$ ० ० 947) के प्रन्तगंत ले प्रॉफ 
तथा छेंटवी के लिए क्षतिपूर्ति का प्रावघान है । 


$.. 68, #. 7. , [39००६ शण्शक्याड ६ 490738 0579, 9 240. 
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भारत जैत विकापशीत देश में ध्रमित अ्शिक्षित, प्रसदित और भ्रशानी होने 
के कारण उनको सोदाहारी शक्ति नियोक्ता की तुतना में दुयव होतो है जिसके 
परिणामस्वरूप उतका शापरा जिया जाता रहा है । न्यावालओं द्वारा भी प्रारम्भ में 
नियाताप्रा का हा पक्ष जिया जाता रहा था । मजदूरी का निर्धारण श्रम वी साँग 
व पूर्ति के प्राधार पर जिया जाता था, सेकिन भ्रव समय बदल गया है तथा श्रभिक 
वा मानवीय साधन मानकर उसके साथ उचित व्यवहार किया जाने लगा। श्रमरिों 
के शाप का दूर करन के लिए सरकार ने श्रमिकों की स्यूनतम मजदूरी प्रधिनियम 
948 # प्रन्तगत न्यूनतम मजदूरी निश्चिचत बी है तथा श्रव बैतत मण्डनों वी 
स्थापना थी ज!त लगी है जा कि उचित मज़दूरी का निर्धारण का कार्य करते हैं। 
गई उद्योगों म ऐसे बेतन मण्डतों (७/७४० 899705) को सिफारिशों वो लागू किया 
गया है । 

भारत जैसे देश मे एक सुदृद सजदूरी नीति निम्न उद्देश्यों को पूरा करने के 
लिए भ्ावश्यव' है-- 

. नियोजित श्रर्थ व्यवस्था के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों वी प्राप्ति हैतु मजदूरी 
मीति ध्रावश्यक्त है जिससे कि प्रौद्योगिक शान्ति बनाई रखो जा सगे । प्रधिनियमों 
तथा प्रन्य सरवारी विधानों द्वारा श्रौद्यागिव शान्ति पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं की जा 
सकती है | इसक जिए एक उचित मजदूरी नीति प्रावइ्प्ररू है । 

2. हमारे देश में सम ०दी समाज वी स्थापना हँतु सामाजिक स्पाय प्रदान 
यरता धावश्यक है । सामाजिक न्याय तभी प्रदाव त्रिया जा सकता है जब सभी लोगों 
बो समान प्रवसर प्राप्त हो, सभी को समान प्राय प्रदान वी जाएं। इसके लिए एक 
सपुचित्त भण्दू त नीति या होना जछरी है । 

3 हमारे देश में सुहृढ एवं सुसगठित श्रम सघ झात्दोलन का भ्रभाव (.2५ 
0ी 50078 270 फ्द्मा-णह्?बा5८व [.990ण पाता िण्श्शाटा।) है। एक 
राष्ट्रीय मजदूरी नीति द्वारा श्रमिकों को सरक्षण देना सरकार का दायित्व है । 

4 हमारे देश में सजदूरी निर्धारण मे द्िमिन्न कानूती, प्रशासनिक एवं श्र्दध- 
न्यायिक इकाध्यों की सहायता लेनी पड़ती है | भरत इस विभिन्नतां को दूर करने बे 
लिए निश्चित थिद्धान्तों तथा तरीकों पर प्राधारित एक उबित राष्ट्रीय मजदूरी नीति 
का होना भावश्यव है । हर 

पंचवर्षीय योजनाओं मे मजद्री नीति 
(५०8९ एए४० 9 ८९ ४९४४ ए]975) 

स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ अ्रधिकाश श्रम काठूत सव्‌ 7946-52 की प्रव्रधि में 
दनाएं गए । राज्य श्रम नीति का सम्बन्ध श्रम विधान बनाना, सामाजिक सुरक्षा 
सध्यन्धी उपाय, श्रम वल्यार केन्द्रो वा सगदन, जेन्द्र तथा राज्यों मे श्रम विभाग का 
विस्तार करना तथा ग्रनिवार्य प्रधिनिएंबन ((०गाफुणं६०५ #उष्या/थ्रणा) लागू 
करने से रहा है। श्ोद्योगिवा शान्ति प्रस्ताव, 947 ([76प्रशंतत्वा प्राप्ततट 
[१65000०॥ ० 947 ) ने भौद्योगिक विवादों को विपटाने द्वंतु बानूत व मशीनरी 
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का उपयोग, उचित मजदूरी निर्धारण करने की मशीनरी, पूँजी पर उचित प्रतिफल, 
श्रप्त ससितियाँ प्रौर झ्रावास समस्या की झोर ध्यान देने भादि के सम्बन्ध मे 
सिफारिश की ॥ 

झ्राथिक विकाप्त हेतु ग्राथिक नियोजन ग्रपताया जाता है तथा आविक 
नियोजन की सफलता के लिए एक विवेकपूर्ण मजदूरी नीति होना प्रावश्यक है । 
प्रथम पचवर्षीय योजना 

प्रथम योजता में इस वात पर जोर दिया गया कि योजना के सफल क्रियान्वयन 
हेतु लाभ और मजदूरी पर सरकार का नियनन्‍् रहना चाहिए | कीमतो, लाभों व 
मजदूरियो मे वृद्धि हुईं है। मुद्रा स्फीति को रोकने हेतु लाभ व मजदूरी पर सरकारी 
नियन्पण ग्रावश्यक है | प्रजदूरी मे पाई जाने वाली विभिन्नताग्रो को दूर किया जाना 
चाहिए। राष्ट्रीय ग्राप में से श्रमिक्षो को उचित हिस्सा दिया जाना चाहिए । न्यूनतम 
मजदूरी भ्रधिनियम, !948 को प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वित करना चाहिए। जिमसे 
कि श्रमिकों के शोपरप को समाप्त किया जा सके । योजना के झनुसार मजदूरी में 
वृद्धि उसी समय को जाए जवक़ि मजदूरी अत्यधिक कम है और युद्ध के पूर्व को 
बास्तविक मजदूरी रुतर को बनाए रखते के लिए उत्पादकता मे वृद्धि होवे पर मजद्री 
में भी शृद्धि की जाए। थोजना में मजदूरी नोति के सम्बन्ध में भविष्य में इन विचारी 
पर ध्यान रखने की घ्तिफारिश की-- 

], स्रभी मजदूरी प्रन्तरो को समाप्त करना साम्राजिक नीति का एक झग 
माना जाना चाहिए। राप्ट्रीय ध्याय में से श्रमिक को उसका उचित हिस्सा दिया 
जाना चाहिए । 

2. पर्षाप्त मजदूरी स्तर को प्राप्त करने से पूर्द विभिन्‍न उद्योगों तथा ब्यवसायो 
में पाए जाने वाले अन्तरो को जहाँ तक सम्मव हो कमर से कम किया जाए। 

3. मजदूरी प्रमापीकरण के कार्य को तीव्र गति से बडे पंमाने पर चलाया 
जाए। 

4 विभिन्‍न व्यवतायों व उद्योगों में कार्य-भार को वैज्ञानिक पश्राधार पर 
निर्धारित किया जाएं। 

5. महँगराई भत्ते का 50% वेतन मे मिला दिया जाए। 

6. योजनाबाल मे न्यूनतम बेतत प्रधिनियम, 948 को प्रभावपूर् ढग से 
क्रियान्वित किया जाए। 
का 7. बोनस भुगतान से सम्बन्धित समस्या पर भी विचार करने की सिफारिश 

गई । 

8. गजदूरो निर्धारण हेतु केन्द्रीय तथा राज्य-स्तरो पर तिपक्षीय बेतव-मंडलो 
की स्थापना करने को सिफारिश की ग्ई । इनकी स्थापना सजदूरी समस्या को समाप्त 
करने हेतु स्थाई रूप से करने की सिफारिश की गई । 


4, ईसावाबा०, 0. 27., : (ण२०॥६४ ऐडाहआप०8 6. [30007 कर 493 हढय804 रि8]80003 
॥0 [४0॥3, 9. 352: 
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द्वितीय पववर्षीय योजना 


दूसरी योजना के भ्रतयंत श्रम बे महत्त्व वो प्रथम योजना को भाँति ही 
स्वीकार किया गया । लेकिन इस योजना मे मजदूरी नौति के एक महत्त्वपूर्ण पहलू 
पर जोर दिया गया। यह पहलू श्रमिकों को उनकी ग्राशाम्रो भौर भावी समाज के 
ढाँचे के अनुसार मजदूरी का भुगतान करने से सम्बन्धित थी | मजदूरी के महत्त्व को 
जातन के लिए मजदूरी भ्रायोग (९४०६० (णाता।$807) नियुक्त करने का विचार 
था| विन पर्याप्त आँकडो व झन्य सूचनाम्रो के प्रभाव में यह विचार त्याग दिया 
गया । इसरे स्थान पर मजदूरी गणना (५४४४८ (८४४७४) करने पर जोर दिया 
गया । विभिन्‍न केन्‍्द्री पर निर्वाह लागत सूचकाॉकों के प्रनुसार मजदूरी में परिवर्तद 
करने के लिए जांच पर जोर दिया गया। 

इस गोजना के प्रन्तगंत मजदूरी मे वृद्धि श्रम उत्पादकता में वृद्धि होने पर 
ही सम्भव बताया गया । इसके लिए कार्यानुसार मजदूरी मुगतान की रीति पश्रपताने 
को कहा गया। 

सीमान्त इकाइयों (!४७४६७४७॥ (७॥$) द्वारा मजदूरी संरचना पर रोब' लगाने 
के कारण उचित मजदूरी सिद्धान्तो के आधार पर उचित मजदूरी निर्धारित करता 
सम्भव नही हो पा रहा था, भ्रत कहा गया कि इस प्रकार की इकाइयो को ऐच्छिक 
हूप से बड़ी इकाइयो मे मिला दिया जाना चाहिए । यदि जरूरी हो तो प्रनिवार्य 
रूप से इनवों मिलाया जा सकता है । दूसरी योजना मे इस बात की भी सिफारिण 
की गई कि उद्योगों के बडे-बड़े क्षेत्रो के लिए प्रौद्योगिक विवादों (मजदूरी से सम्बन्धित ) 
को हल करते बे लिए मजदूरी बोर्ड क एम करने चाहिए । दूसरी योजना मे कई ऐसे 
मजदूरी बोर्ड स्थापित किए गए है । 
तृतीय पचवर्षीय योजना 

तृतीय योजना मे इस बात वर जोर दिया गया कि भ्रमुख उद्ोगो मे मजदुरी- 
निर्धारण का कार्य सामूहिक्त सौदाकारी, भ्रधिनिर्णंधन, सुलह एवं प्रधिकरणों द्वारा 
होगा । लेकिन जहाँ पर जरूरी होगा वहाँ पर गजदूरो निर्धारण हैतु त्रिपक्षीय मजदूरी 
बोर्ड की स्थापना की जा सकेगी। उद्योग और दृषि क्षेत्र मे निम्न झ्राथिक स्थिति 
वाले ध्रमिको को सुरक्षा प्रदान करने हेतु न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने के दायित्व को 
स्वीकार किया गया । न्यूवतम मजदूरी भ्रधिनियम, 948 के प्रमावपूर्ण क्रियान्वयन 
हेतु निरीक्षण सम्बन्धी मशीनरी को सुदृढ करने की सिफारिश की यई। स्यूनतम 
मजदरी के अतिरिक्त विभिन्‍त श्रमिक वर्गों हेतु उचित मजदूरी निर्धारित करने एवं 
उत्पादन तथा किस्म को सुधारने हेतु श्रमिकों को प्रेरणात्मक मजदूरी (!7ल्‍टाधए6 
$४४०१६४) देने पर जोर दिया गया । बोनस मुपतान हेतु विभिन्‍न पक्षों को मिताकर 
एक आयोग नियुक्त करने कौ सिफारिश की ६ 

भारतीय श्रम सम्मेलन 957 द्वारा झ्रावश्यकता पर ग्राधारित मजदूरी वधा 
उचित मजदूरी समिति द्वारा दी गई सिफारिशों को मजदरी-निर्धारण मै काम मे लेने 
की घिफारिश की गई । योजना मे यह बताया गया कि श्रसिक घर्ग की मजदूरी तथा 
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उच्च प्रवन्ध-स्तर के बेतनों मे काफी भ्रसमानता है । योजदा में इस बात वी सिफारिश 
की गई कि मजदूरी अन्तरों, थरमिको की उत्लादकता की माप प्लोर उत्ताइक्ता के 
हिस्से का दितरण झादि का अध्ययत कित-किन सिद्धान्तों पर प्रलाधारित हो । 
चतुर्थ पचवर्षीय योजना 

चौथी योजना में इस वात को स्वीकार किया गया कि आथिक विकास की 
सफलता और विशेष रूप से चौयी परतवर्षीय योजना वे सन्दर्भ मे एक एकीकृत प्राय 
नीति (728736५ ॥00:76 7१0६५) सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों के मागदगंन हेतु 
तैयार की जानी चाहिए। पूल्य रियरता की समस्या को मजदूरी नीति का झ्राघार 
माता गया है । बीमतो मे वृद्धि होने पर मजदरो में वृद्धि हेतु दबाव डाले जाते हैं। 
उचित मजदूरी प्राप्त करना दीघंकालीन उद्देश्य है ॥ लेकित अत्पकालीव उद्देश्य बदती 
हुई कीमतो के श्रमिकों के जीदन-स्तर पर पढने वाले बुरे प्रभाव से श्रमिकों की 
रक्षा करना है। महंगाई भत्ते को निर्वाह लागत से जोडने हँतु निर्वाह लागत सूचर्ाँको 
हेतु कीमत प्रांडड़ो और सूचनाओं को एकत्रित करने की सिफारिश की गई। श्रमिकों 
की मजदूरी में तीन तत्त्वो--वेतन, महेंपाई भ्र्ता तथा उत्पादक्‍्ता से जोडना--होंगे । 
मजदूरी को उत्पादकता से जोड़ने के लिए मजदूरी प्रमापीकृरण तथा मजदूरी के 
भ्रस्तरों को कम करने की सिफारिश की गई है। मजदूरी कार्यानुसार पद्धति के 
प्रन्तगंत दी जानी चाहिए । सन्‌ !957 से कई उद्योगों में मजदूरी बोई (9४3४९ 
90970$) की स्थापना की गईं है भौर भ्न्‍्य उद्योगों में भी इसकी स्थापना करने की 
सिफारिश की गई । 
वाँचवी पंचवर्षीय योजना 

इस योजना में भी मजदूरी नीति को सुहृद बनाने को सिफारिश की गई है । 
श्रमिकों की मजदूरी में उनकी उत्पादकता के प्रतुसार वृद्धि करने की घ्िक्राएिश को 
गई है। श्रमिक्रों की मजदूरी वढ़े-वडे उद्योगों मे सामूहिक सौदाकारी, सुलह, 
भ्रधितिएंयत्त भोर अ्रधिक्रारियों द्वारा निर्धारित करने पर जोर दिया गया है। 
प्रधिकाधिक प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धतियाँ (700७7८ ४४४४४ 5958॥5) प्रपनाने 
की सिफारिश की गई है जिससे कि श्रमिक्रों की वर्यद्रुशलता बढ सके, जीवन-स्तर 
उन्नत हो सक्रे 

पाँचवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में “राप्ट्रीय मजदूरी वा ढाँचा बनाने की 
बात कहीं गई थी। दृष्टिकोश पत्र में उल्तिखित नीति का प्राठ इस प्रकार है।-- 

“उत्पाइक्तता वी वृद्धि से झसलग्त मजदूरी मे वृद्धि होने पर उत्तादन की 
प्रत्येक इकाई मे मजदूरी लायत बढ जाती हूँ । इस प्रकार को बडोत्तरो को मूल्य को 
शथिर रखने की दृष्टि से रोस्‍ता होगा । बेबल ऐसे ब्यवसायों मे, जिनमे मजदूरी 
असाधारण रूप से कम हैं, उत्पादकता में सुधार लाने के लिए मजदूरी में वृद्धि करना 
न्यायोचित होगा । ऐसे कामों मे जहाँ उत्तादकता के कम होने के कारण मजदूरी भी 


]. बड़ों योरवा के प्रति दृष्टिकोण (!974-79), पृछ 54-55. 
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कम है, जब तक कि उत्पादकता में वृद्धि करने वे! लिए प्रभावशाली उपाय नही विए 
जाते, मजदूरी मे वृद्धि करने का यह परिणाम यह होगा कि मजदूरों वी माँगो में कमी 
झा जाएगी था उतबो नौकरी से प्रलम कर दिया जाएगा | सरकारी क्षेत्र भे मजदूरी 
की श्रम जनित उत्पादकता की तुलना में ऊँची दर पर बनाए रखा जा सकता है 
क्योकि इसक्रे कारण होते वाती हाति को सरवारी राजस्थ से पूरा किया जा सकता 
हैं। भ्रपवाद के रूप मे कतिपय मामलो में यह उचित नीति माती जा सकती है किन्तु 
इसको विस्तृत पैमाने पर प्रयोग म लाया जाए या स्वीकार किया जाए तो यह विकास 
बार्यों के लिए नियत ससाधनों को ही हड॒प कर जाएगी। सम्धूर् भर्थ-व्यवस्था में 
श्रम जनित उत्पादकता बढाने के लिए निश्चित प्रयास किए जाने चाहिए । इस 
सम्वस्ध में पांचवी योजना मे प्रच्छे भोजव, पोषण तथा स्वास्थ्य के स्तर, शिक्षा तथा 
प्रशिक्षण के उच्च स्तर, श्रनुशासन तथा नैतिक पश्राचरण में सुधार श्रौर श्रधिक 
उत्पादनशील तकनीकी तया प्रवन्धात्मक कार्यों की परिवल्पना की गई हूँ ।” 

“हाल ही के वर्धों मे कतिपय क्षेत्र उच्च पारिश्रमित देने वाले क्षेत्रों के रूप मे 
उभर भाए हैं । जहाँ कि सफेदपोश वर्ण वे यर्मचारियों वा बाहुल्‍य है। इन कम वारियो 
ने दगाव डालकर श्रपने वेतन वै स्तर को सामान्य मजदूरी के स्तर से ऊँचा कर लिया 
है। इस प्रवृत्ति को निश्चित उपायो द्वारा रोकना जरूरी है भ्न्यथा योजना के भ्रनुमानित 
सताधनों पर भारी भ्रतिश्नमण होगा और देश मुद्रा-स्फीति तथा गतिहीनता की जफ्ड 
में श्रा जाएगा ।/ 

“प्रद्यपि वानून द्वारा न्यूनतम वेतत निर्धारण गरीब-बर्ग के उपभोग स्तर को 
बढ़ाबर वादित न्यूवतम सीमा पर लाग के लिए एक महत्त्वपूर्णा उपाय है, किन्तु यंदि 
इसके साथ रोडगार उपलब्ध बरने वी गारण्टी नही है तो इसका भहृत्त्व प्रपेक्षाकत कम 
हो जाता है। बेरोजगार व्यक्ति के लिए यह वात महत्त्वपूर्ण नहीं है कि ग्रारण्दी- 
मजदूरी कितनी है। इसके झतिरिक्त व्यापक बेरोजगार की स्थिति में व्यूततम वेतन 
लागू वरना भी फठित है | ऐसी स्थिति मे रोजधार दातांग्नो को बचाव फी पर्याप्त 
सुविधा रहती है, विशेष रूप से असगठित क्षेत्र मे । श्रम जनित उत्पादकता में उस 
स्तर तक सुघार जो परिकल्पित न्यूनतम मजदूरी के दबाव का मुकाबला कर सके 
तथा विशाल स्तर पर रोजगार की सुविधाप्रो मे वृद्धि--ये दोनो ऐसी भ्रावश्यक्र शर्तें 
हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर उचित न्यूनतम मजदूरी वी दर सफलतापूर्वक लाथू करने के 
लिए जरूरी है । इन पूदपिक्षाओं के निर्माण के कार्यों को पाँचवी योजना में उच्च 
प्राथमिकता प्रदान वी जाएगी ।” 

“उचित म्यूनतम मजदूरी या स्तर निर्धारण बरने के अतिरिक्त तुलनात्मक 
मजदूरियों वी रूपरेखा मजदूरी के परिशुद्ध स्तर की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण है। 
एवं उद्योग भ्रथवा व्यापार मे कार्य कर रहे कामगर तथा कर्मचारी श्रपने परिशुद्ध 
वेतन के स्तर वे' कारण इतने क्षुब्ध नहीं होंगे जितने कि वे इस बात से कि अन्य 
उद्योगों तथा व्यापारों मे मिल रही मजदूरी की तुलना मे उनकी मजदूरों वा स्तर 

बितना है। एक उद्योग भ्रथवा व्यापार में वृद्धि होने पर जो पूरी तरह युक्तिसगत 


मजदूरों नीति, रोजगार एवं ग्राधिक विकास 57 


नही है, दूसरे स्थानों पर भी अधिक मजदूरी देने की माँग भडका देती है । वास्तव 
में तो यही एक विधि है जिसके द्वारा कामारों की एक श्रेणी अन्य श्रेणिय्रो की 
मजदूरी मे वृद्धि कर दिए जाने के परिणामस्वरूप होने वाली मुद्रा-स्फीति की स्थिति 
से अपनी वास्तविक मजदूरी की रक्षा कर सकती है। यह बात ग्रलग है कि वह 
प्रक्रिया मुद्रा-स्फीति की स्थिति मे अग्नि मे घी का कार्य करतो है । यह मालूम किया 
जाना चाहिए कि क्या एक ऐस्ता न्शयप्तगत राष्ट्रीय वेतत ढाँचा बनाया जा सऊता 
है जिसके लागू होने पर बेतन वृद्धि की माँग को तकंसगत उपायों से सुलकाया 
जा पके ।! 

“यदि एक राष्ट्रीय मजदूरी ढाँचा वैयार हो जाता है तो यह सार्वजनिक क्षेत्र 
तथा निजी क्षेब्र, दोतो पर लागू होना चाहिए । बर्दघान सपय मे सा्ंजनिक क्षेत्र गे 
सक्षम कमंचारियों के सेवा मे बनाए रखने में कठिनाई अनुभव हो रही है । निजी क्षेत्र 
में उसके कार्य के स्वभाग के अनुसार प्रवन्धक तथा तकनीकी कर्मचारियों को प्रधिक 
पारिश्रमिक तथा विभिन्न घुविंधाएँ प्राप्त होती है! यदि सावंजनिक क्षेत्र भी योग्य 
शीर्षस्य प्रबन्धक तथा तकनीकी कर्मचारियों को समान ऊँचे वेतनमान देने लगे तो यह 
विकास के समाजवादी स्वरूप के विरुद्ध बात होगी । यदि वह ऐसा नहीं करता है तो 
ये कर्मचारी निडी क्षेत्र के प्रतो भन मे ग्रा जाते है। इसका समाधान फिर यही है कि 
एक राष्ट्रीय मजदूरी ढाँचा बनाया जाए। इस समस्या पर पाँचवी योजना में उचित 
ध्यान दिया जाएंगा।” 

योजना प्रापोग ने पाँचवी प्रचवर्षीप मोजना में श्रम मल्तरालय की प्लान 
स्क्रीमो के लिए “श्रमिक कल्यादा तथा दस्तार प्रशिक्षए शी॑ के प्रत्तगंत ।47 88 
लाख रपये के परिव्यय की स्वीकृति दी है । सन्‌ !977-78 जी दापिक योजना के 
दौदान चलाए जाने बाल कार्य क्रो के लिए श्रम गन्त्रालय ने 554 57 लाब छपये 
को राधि का प्रस्ताव किया था, परन्तु योजना आयोग ते 58 48 रूपये के परिव्यय 
की ही सिफारिश की । विभिन्न सुख्य ग्रुपो के सम्बन्ध मे सत्‌ !977-78 की वाधिक 
योजना के लिए परिब्यय का भ्यीरा इस प्रकार है-- 


(रुपये लाखो मे ) 
4  रोजधार झ्रौर प्रशिक्षण : महानिदेशालय के कार्यक्रम 
(3) प्रशिक्षण योजनाएँ 348 92 
(॥ ) रोजगार सेवा 40 28 


उप जोड़ 359 20 
ता, मुएय मात्रालय के कार्पक्रस 
(4 ) ग्रौद्योगिक सुरक्षा, स्वास्थ्य-विज्ञान 
और व्यावसायिक स्वास्थ्य 2000 
(9) खान सुरक्षा 4877 
(0) प्ौद्योगिक सम्बन्ध [00 
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(7९) श्रमिक्त शिक्षा ]000 
(५४) थप्र प्रतुत्धान तथा साँख्यिकी 45 090 
(५) राष्ट्रीय श्रम सस्थान 24 0] 
(शा) कृषि श्रमिक सेल 050 
(श/) मजदूरी सेल 3०00 


उप जोड ।52 28 
बुल जोड़ 54] 48 


मजदूरी नोति झीर राष्ट्रीय श्रम प्रायोग की रिपोर्ट (969) 
(१9ह९ ए०ा९५ बग्व फशाणा। (969) ० राणा 
(ए0णाएंफ़ंणा था 4.४0०७7) 
केन्द्रीय सरकार ने दिसम्बर सन्‌ 966 पे एक राष्ट्रीय श्रम प्रायोग 
श्री पी बी गजेन्द्रढकर की भष्यक्षता में स्थापित किया | प्रायोग ने क्‍्रपनी रिपोर्ट 
5६९५४ 969 में दी जिसमे मजदूरी नीति से सम्बन्धित निम्नाँकित सिफारिश 
गई... 
सरकार नियोत्ता, श्रम सघो तथा स्वतन्त्र ब्यक्तियों ने सहमति प्रकट की कि 
मजदूरी मीति ऐसी हो जिससे भ्राविक विकास बी नीतियी को प्राप्त किया जा सके । 
! न्यूनतम मजदूरी के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए प्ायोग ने इसके 
निर्धारण हैतु उद्योग की मजदूरी देय क्षमता को ध्यान मे रखने बी सिफारिश की । 
आ्रायोग के प्रनुसार राष्ट्रीय स्युनतम मजदूरी (7पब४०3] चपाधाणया ४४०8०) न 
वो सारे देश के लिए उचित है भोर न ही वाँछनीय । विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रलग- 
अलग प्रादेशिक न्यूनतम मजदूरी (एि८९००७॥ 0700७ १४७8०) तिश्चित करने 
की सिफारिय की। 


2 आयोग ने सिफारिश की कि बिना उत्पादकता मे वृद्धि के मजदूरों की 
वास्तविक मजदूरी में निरन्तर वृद्धि सम्भव नहीं है। प्रायोग ते प्रेरणात्मक मजदूरी 
योजनाओं (770९00५८ १४७४९ $3$८7॥5) को उजागर करने को सिपारिश की । 
९ निर्वाह जागत मे परिव्तत के साथ-साथ मजदूरी मे भी परिवर्तत करना 
चाहिए । 

3 मजदूरी बोर्ड (५४४४० 802705) को मजदूरी निर्धारण में महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभाने के महत्त्व को स्वीकार किया ग्या। इसके साथ ही प्रायोग ने 
मजदूरी बोर्ड की सर्व-सम्मत सिफारिशों को लायू वरना कानूनत भ्रनिवार्म बताने की 
सिफारिश की | 

4 कूँय श्रमिकों के सम्बन्ध में न्यूवतम मजदूरी प्रा्धानियम को प्रभावपूर ढंग 


से लागू करने की सिफारिश की | यह रवसे कम मजदूरी वाले क्षेत्रों मे पहले लागू 
किया जाए । 


$.. एलाणा ण ध6 पिशाजानओं (0४थ0/8॥05 ० ].3900, ७ 225. 
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5 निष्रोक्ताओं ने श्रायोग के सम्मुव यह विचार पेश किया कि औद्योगिक 
मजदूरी का कृषि मजद॒से ग्रौर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय ग्राय से सम्दन्ध होना चाहिए । 
मजदूरी को उत्पादकता से नोई दिया जाए तथा उचित मजदूरी समिति की सिफारिशों 
के प्राधार पर मजदूरी का निर्धारण किया जाए। 

श्रम सवों ने आयोग को कहा कि वास्तविक मजदूरी मे गिरावट को दूर 
किया जाए जिससे कि श्रमित्तो का जीदन-स्तर बगाए रहता जा सके । महू तभी सम्भव 
हो सकता है जब मजदूरी को उत्पादकृता से जोड दिया जाए । 


7. राज्य सरकारो ने भी मजदूरी नीति में परिवर्तत लाने की झावश्यकता 
पर जोर दिया । मजदूरी नीति श्रम के प्रनुदुल हो तथा उपभोक्तामों के हित को भी 
ध्यान से रखने वाली हो । सरकार ने यह वायदा किया कि श्रमिकों के जीवन-स्तर में 


सुधार किया जाएगा तथा धन भर झाय के ग्रस्मान वितरण को भी दूर किया 
जाएगा । 


राष्ट्रीय थम भ्रायोग ने मजदूरी से सम्बन्धित सभी अधिनिषमों को मिलाकर 
कोई एकीकृत अधिनियम (!ध्टराआ्वध्प ॥०४) पास करते को सिफारिश नहीं की । 
प्रावश्यकतानुसार न्यूनतम मजदूरी ()३९९४-७०७४० ॥॥एणाणा ४४०४०) निर्धारित 
करते प्मय किन-किन नियमों तथा सिद्धान्तों की ध्यान मे रखा जाएं, कोई सिफारिश 
नही की गई । 

श्रम भौर मजदूरी नोति को प्रभावित करने वाले 
सम्मेलन तथा भ्रन्य महत्त्वपुर्ण मामले (976-77)5 
राष्ट्रीय सम्मेलन 

. श्रम-मंत्री सम्मेलन--धम-सन्त्रियों के सम्मेलन के 27वें झौर 28वें 
अधिवेशन नई दिल्‍ली मे ।| जनवदी झौर 25 अम़्तूबर, 976 को हुए। इन 
सम्मेलनों मे विचार-विमर्श की भ्रधिक महत्वपूर्स मर्दे थे थी--(क) बर्धित श्रम- 
पद्धति का उन्मूलत, (ख) पुरुषों श्रोर महिलाप्रों के लिए समान पारिश्रमिक, 
(प) श्रमिको की सहभागिता, (घ) शिशु अधिनियम, (ड) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 
की नई सोरोज,(च) सपठित क्षेत्र मे जनसस्पा सम्बन्धी शिक्षा और परिबार नियोजन 
मे श्रम व्यवस्था वी भूमिका प्रोर (छ) कृषि मे न्यूबतम मजदूरी दरो का निर्धारण 
और संशोधन ६ 

2. ध्रभिसमय सम्दधी समिति का वाँ भ्रधिवेशन--अभितमय सम्बन्धी 
समिति का !।वाँ प्रधिवेशत श्रम सचिव की अध्यक्षता में !7 वितम्बर, 976 को 
नई दिल्‍ली में हुआ । इस समिति ने ग्रत्तर्सष्ट्रीय श्रम सयठत के कुछ ग्रभिसमयो की 
पुनरीक्षा की ताऊि उनका पनुसम्येत्र किया जञा सके भौर जहाँ प्नुसमर्थथ सम्भव न 
समभा जाएं वहाँ उनका वार्यान्वयन किया जा सके । 


]..धभर्र मस्वादय डी बादिर रिपोर्ट, 976-77. 
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ग] श्रस्तर्राप्ट्रीय सम्मेलन/वैठकें 

3, विश्व रोजाएर सम्मेलन- प्रस्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 4-77 जून, 976 
के दौरान विपद रोजगार सम्मेदन वा प्रायोजन सिया। इस सम्मेदन में सिडाल्तों 
भा घोषणान्पत्र और वार्यवाहो हा कार्यक्रम स्वीकार शिया गया, जिसमे यह घोषशा 
मी गई कि जनता में व्याप्त गरीबी मिदाना झौर कमर श्राय बाते वर्गी वी मूल 
प्रावश्ययताम्ो वी पूर्ति करना ध्रव से राष्ट्रीय तथा प्रन्तर्राष्ट्रीय विकास नीतियों वा 
मुख्य उद्देश्य होना चाहिए जिसके लिए झाथिव विकास की सतत तथा सम्तोवजनक 
दर थी प्रावश्यक्ता है । इसने श्रावितवर समप्टि भाव वी नीतियों वे सम्बन्ध मे भ्रनेव 
हपाय सुभाएं जिनम ग्रामीरा क्षेत्र में समुचित कार्यवाही, सामाजिक मीति-विशेषजर 
महिलाध्रो, किशोर श्रमित्रो श्चोर वृद्ध व्यक्तियों वे सम्वस्ध में श्रौर विवास कार्य से 
संगठित वर्गों की सहभामिता शामित है | इन सर उपायो के एश' साथ किए जान से 
विवागशीज देशों में 2000 मे पहले पर्षाव्ठ रोजयार प्रर्मर सृजित बारना या पूर्ण 
रोजगार प्राप्त करना भी सम्भव होगा । इस मम्भेलन मे एक विश्व वे उद्देश्य को 
हृष्टिगत रखते हुए मोजन घ्रावाय झौसी मूल प्रायश्यक्ताम्रों क्री पूर्ति भौर स्वास्थ्य 
शिक्षा भ्रादि जौती मूत्र सेव्राओं की प्राप्ति के सम्बन्ध से विचार दिया गया। इस 
सम्मेतन की उपयुक्तता इस बात से सिद्ध द्वीती है कि दसने मूल प्रावश्यकृताश्रों वी 
सल्पता तथा उससे सम्बन्धित कार्ययाह्दी के कार्यत्रम में श्रमिव्यक्त की गई कार्य 
नीति के प्रति भ्रन्तर्राप्ट्र समाज १। जाप्रत क्या । 

भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने इस सल्मेलन के विचार-विमर्शों में मदृत्त्वगूरं 
योगदान दिया श्लौर इसके योगदान को प्रन्य प्रतिनिधि सथ्डवों ने विशेष रूपसे 
१7 देशो के ग्रुप ने स्दीशार किया श्रौर उसरी सराहना की । सम्मेलन द्वारा धोषित 
विकास प्रक्रिया के प्रति दृष्टिकोए् भारत की योजना के उद श्यो तया नीतियो प्रौर 
हाल ही के प्रधान मस्त्री द्वारा घोषित 20 सूत्री ग्राविक कार्यक्रम पर बल देता था । 
भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के अनुरोध पर इस सम्मेलन ने सिफारिश वी कि कृषि 
विकास के विए निर्धारित दस प्रव (एक वितियन) डॉजर प्रन्तर्राष्ट्रीय निधि के 
एव भाग को ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजित करने के लिए इस्तमाल किया जाना 
चाहिए। 

भ्रन्तराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन--भ्रन्तर्राप्ट्रीय श्रम सम्मेवन का 6वाँ प्रधिवेशन 
2 जून, 976 से जेनेदा में शुरू हुग्गा ॥ इस सम्मदन में भारत के एक त्रिपक्षीय 
प्रतिनिधि सण्डल से भाग जिया । वेन्द्रीय श्रस सन्दी श्री के वी रघुनाय रेट्टी जद 
जैनेवा मे रहे तद तक उन्होंने मारत सरकार के प्रतितिधि मण्डल का नेतृत्व किया ॥ 
उनके भारत वापिस भा जाने दे बाद डॉ (श्रीमती) राजेस्द्र ठुमारी वाजपैयी, श्रम 
मन्तरी उत्तर प्रदेश सरवार ने प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व क्या । 

इस सम्मेतन में प्रन्तर्राष्ट्रीय थम मानकों के कार्योत्वयन वो बढ़ावा देने के 
लिए तरिपक्षीय मस्वशा के सम्बन्ध से एक प्रभिसमय (संख्या 744) और एक 
सिफारिश (सर्या 52) स्वीकार की गई । सम्मेजन ने (अपने भ्रगले अ्रधिवेशन में ) 
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बातावरए में ब्यावसाधिक खतरो से भ्रमिको के सरक्षण हेतु नए मानको के बिकारा 
तथा नर्सो के रोजगार से सम्बन्धित समस्याओ्रो के बारे में निष्कय भो प्रारित विए। 
सम्मेलन मे सरचता सम्बन्धी कार्यक्रारी दल की पश्रदधि वो एक वर्ष के लिए और 
बढ़ाने सम्बन्धी प्रस्ताव की भी पुष्टि की, ताकि वह शासी निकाय के गठन से 
सम्बन्धित मामदे सहित विभितर ग्रनिश्ित मामलो के सम्बन्ध से आगे और विचार 
कर सके । विनिमय दर मे घटबढ़ के परिणामस्वरूप होने वाले प्रत्याशित अतिरिक्त 
प्र्चों को करने के लिए सम्मेलन ते 4976 के दजट की तरह 977 के बजट 
में 0] ल्ञाक्ष डॉलर को अतिरिक्त न्यवस्था की । 

अ्रन्तराष्ट्रीय श्रम सम्मेलत का 62वाँ (समुद्रो) श्रधिवेशन--गन्तर्शध्ट्रीय 
श्रम सम्मेलन का 62वाँ (समुद्री ) अ्रधित्रेयन 3 से 29 अ्नूवर, 976 को जेनेवा 
में हुआ । इस सम्मेलन मे भारत के एक जिपक्नीय प्रतिनिधि मण्डल ने भाग लिया । 
केन्द्रीय जहाजरानी और परिवहृत मन्‍्तरालय मे राज्य मन्‍्त्री श्री एच, एम. तिवेदी ने 
भारत सरकार के प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व किया । 

सम्सेलन में ताविक़ों के लिए सवेतद छुट्टियों, किशोर नाविको के सरक्षण 
तथा उनके रोजगार मे अविच्छिन्नता के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय लिखते स्वीकार की 
गईं । सम्मेजन ने ध्यापारी जहानो मे न्यूनतम मानको के सम्बन्ध मे भी एक अ्रभिप्तमय 
स्वीकार छिया, जिसे सम्मेलत के अब्यक्ष ने ग्रवेक्षित स्तर से हलके स्तर के जहाजों 
की रोकथाम के लिए एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि कहा । सगगेलन में विश्व के व्यापारी 
बेडे तथा उसके 20 लाख नाविकों की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय थम प्गठन को उसके 
भादी कार्य के लिए मार्गदर्शन देने दाले प्रस्ताव स्वीकार क्रिए गए । 

एशियाई श्रप्त मन्‍्त्री सम्मेलल--एजियाई श्रभ भनन्‍्त्री सम्मेलन का छठा 
अधिवेशन 20 से 24 सितम्बर, [976 के दौदान तेहरान मे हुप्रा । इसका प्रायोजन 
ईरान सरकार द्वारा क्रिया घया। 

विचार-विमर्श की गई महत्त्वपूर्ण मर्दे दे थी-- () उत्पादिता प्रोत्साहन झौर 
उपाय तथा (॥) श्रमिकों का प्रशिक्षण और गतिशीलता । 

भारत सरकार के दो सदस्थीय प्रतिनिधि मण्डल ने, जिसमे केन्द्रीय श्रम 
मन्त्री भौर केस्द्रीय श्रम सचिद शामिल थे, इस सम्मेलन में भाग लिया । 

बहुराष्ट्रीय उद्यनों भ्रोर सामाजिक नोति के सम्बन्ध के बारे से त्रिपक्षीय 
सलाहकार बैठक--वर्ष 976 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन ने सामाजिक नीति 
के सम्बन्ध मे बहुराष्ट्रीय उद्यमो की समस्याथों का भी सम्ाघान किया। बहुराष्ट्रीय 
उद्यमों के साउन्ध के बारे मे त्रिपक्षीय सलाहकार बैठक मई, 976 में हुई, जिसकी 
भ्रष्यक्षता एक भारतीय ने की । इस बैठऊ से यह सिफारिश की गई कि इस सम्बन्ध 
मे प्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन तिपक्षीय सिद्धान्त धोयणा-पत्र तैयार करने के लिए 
समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए, ताफ़ि इसे सपुक्त राष्ट्र सघ को भेजा जा ग़के 
जिससे कि ट्रान्सनेशनल कॉर्पोरेशन सम्बन्धी ध्राधोग द्वारा वहुराष्ट्रीय उद्य्मों के 
कार्यों के सभी पहलुग्रो के सम्बन्ध मे सहिता तैयार करने के लिए इस पर विचार 
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कया जा से । थी टी एस शकरन, श्रार श्रम सवित वी प्रध्यक्षता मे एक दोटा 
त्रिपक्षीय दस घोरणा वा मसोदा तैयार करते के लिए स्थायित किया गया । 

प्रत्तराष्ट्रीय थम रागठत कोयला खान समिति --अन्तर्राष्ट्रीय थम संगठन 
की फोयला प्लान समिति बे दसवें प्रधिरेशन का प्रायोजन 28 प्रप्रेल से 6 सई, 
]976 तऊ जैनेया में क्रिया गया । इस समिति ने एक सामान्य रिपोर्ट तथा दो 
तरनीकी रिपोर्टों प्र्यात्‌ (।) कोयला खनको वा प्रशिदाएं और पुन प्रशिक्षण प्रोर 
(॥) वोयला खानो मे सुरक्षा भौर स्वाध्य्य पर विचार रिया और दो निष्कर्ष तथा 
चार प्रस्ताव स्पीवार विए गए । 

प्रन्तर्राष्ट्रीय भम सगठन को बागान सम्बन्धी सनिति- भस्‍न्तर्रप्ट्रीय श्रम 
संगठन की वागान वार्य समिति सम्बन्धी का सातवाँ प्रधिवेशन 8 से 6 सितम्बर, 
976 के दौरान जेनेवा में डॉ एन ए प्रागा, श्रम सचिव की प्रध्यक्षता में हुप्ा । 

इस समिति ने वागान उद्योगों मे सामूहिक सौदाकारी मजदूर सघों के 
श धिकारों के प्रयोग, झावास, विक्त्सा शौर फ्ल्याए सुविधाप्रों तथा स्यावप्ताथिक 
सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी मांमलो पर विचार किया । 

प्रस्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन दो भवन, सिविल इजीनियरो प्रौर लोक निर्माण 
सप्तिति--प्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम सयठन की भवन, सिविल इजीनियरी प्रौर लोक तिर्माण 
समिति वा नौवाँ अधिवेशन 2 से 20 जनवरी, 977 को जेनेवा में हग्ना । सामान्य 
रिपोर्ट के प्रतिरिक्त बायंसूची मे निम्नलिबित मुद्दे शामिल थे--(क) निर्माण 
उद्योगो मे रोजगार प्लौर मजदूरी की स्थिरता, (ख) निर्माण उद्योग में प्रवन्धवो 
और श्रम्रिको का प्रशिक्षण । भारत के एक शिपक्षीय प्रतिनिधि सण्डल ने उक्त बैठक 
में भाग लिया । 

अस्तर्राष्ट्रीय भमत संगठत के शासी निकाय को बेठकें--प्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम 
सगठंन के शासी तिक्राय की वर्ष 976 के दौरान तीन बैठकझें हुई और !977 की 
पहली तिमाही में एक बेठक हुई । सभी बैंठकों में भारत सरकार के प्रतिनिधियों ने 
भाग लिया। 

एशियाई देशों में श्मिक/जनशक्ति व्यवस्था सुहृढ़ वरमे सम्बन्धो एशियाई 
प्रादेशिक परियोजना के श्रस्तगंत दूसरी वरुशॉय--एशियाई देशों मे श्रमिक/जन- 
शक्ति व्यवस्था सुहृढ करने सम्बन्धी एशियाई प्रादेशिक परियोजना के प्रतगंत 'एशिया 
मे श्रम सन्‍्वालप के झनुसन्धात कार्यों को सुटढ करने के लिए श्रम अ्रनुसस्धान 
संगठनों मे प्रादेशिक सहयोग” सम्बन्धी दूमरी वर्कशॉप का झायोजन 2! मा से 
26 भार्च, 4977 तक नई दिल्‍ली में किया गया) इस वर्कशॉप का प्रायोजन 
राष्ट्रीय श्रम सस्थान, नई दिल्‍ली द्वारा किया गया श्रौर इसमे एप्रिया के 2 देशो 
अथौत्‌ भ्रोस्ट्रेलिया बगलादेश, न्यूजीनैड, इण्डोनिशिया, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, 
पाकिस्तात,फिलिपाइन्स, श्रील्का, भारत झौर थाईलैण्ड के प्रतिनिधियों ने भाग लिया । 

श्रम तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में तस्नोरो सहयोग सम्बन्धों भन्तर्राष्ट्रीय थम समठन 
क्षेत्रीय विशेषत्ष दल कप दौरा--प्रप्रेल, 975 में हुए पाँचदें एशियाई श्रम मत्त्री 
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सम्मेलन के निर्णय के अनुपररा में ग्त्तर्राप्ट्रीय श्रम संगठन के एशियायी क्षेत्रीय 
कायलिय ने मार्च, 3976 भ श्वम ठया सम्दद्ध जषतो मे तकनीकी सहयोग सम्बन्धी 
अन्तर्राप्ट्रीय थम सगठन के एक 6 सदस्यीय क्षेत्रीय विज्ेपन्न दल क्यू गठन किया । 
इस दल के दो सदस्य--प्रास्ट्रेलिवा के श्री डब्त्यू के एल्लन प्लोर नलेशिया के 
श्री के परनामत 4-!3 पप्नेल, 970 के दौरात भारत आए। इस दल ने श्रम 
सन्‍्जाजय के भ्रधिकारियों के साथ प्राथमिकता के प्राच चुत हुए क्षता (जैस व्यावसाधिक 
सुरक्षा, सम्राज घुरक्षा, प्रौद्योगिक सम्बद्ध, जनर्श्क्ति सवा तया श्रम सांख्यित्री) से 
सम्बन्धित मामलों के बारे गे विचार-विभर्न क्िया : इस दल की रिपोर्ट तकनीकों 
सहयोग परियोजना सम्दन्यी प्रस्ताव तंयार करने तथा एशियाई क्षेत्र मे उपलब्ध 
सुविधामो और मसबाग्रों के आदान प्रदान के लिए स्थायी तन्त्र को स्थापना का झाघार 
उनेसी ४ 

इस दल ने ग्रपनी रिपोर्ट मे भारत मे उपलब्ध क्षमता तया सुविधाओों का 
जिन किया और भारतीय श्रमिक शिक्षा सस्यान (बम्बई), केन्द्रीय श्रमिक्त शिक्षा 
बोर्ड (नागपुर) कारखाना सलाह सेवा तथा थम्न विज्ञान केन्द्र महानिदेशालय का 
श्रम विज्ञान केन्द्र, बेस्ट्रीय रोजगार सेवा प्नुसघान एवं प्रशिक्षण अ्स्थान, राष्ट्रीय 
श्रम सस्यान, वेन्द्रीय साँख्यिकीय सग्ठन के साँहिरिकीय सस्थान ग्लौर कमंचारी राज्य 
बीमा निगम का विश्येप रूप से उल्तेज़ किया । 

इस दल ने महयूरा किया कि जो एशियायोी देश अयने यहाँ जिपक्षीय पद्धति 
शुरू कहना भाहते हैं या उत्तका विस्तार करना चाहते हैं, वे यद्दि भारतीय तजुर्दे का 
प्रत्यक्ष ग्रध्ययन करें को ऐसा ग्रध्ययन उनके लिए पूरो जानकारी प्रपप्द करने का 
उपयोगी सापन सिद्ध होगा । 

एशियाई देशों में श्रम व्यवस्था के लिए मह्त्ततपूर्ण भूमिका कौ परिकल्पता 
करते हुए, इस दल ने इस्त क्षेत्र के देशों के सामन झ्ञाने वाली समस्याग्रों का उल्लेख 
किया । दल ने इस क्षेत्र में तकनीकी सहयोग वो मजबूत बताने के लिए झनेक उपायों 
(से नोति सलाह स्तर के वरिप्ट कामिकों की अदला-बदलो, घुविज्ञता का झआदात- 
प्रदान, विद्यार-गोष्ठियो तवा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन, सस्याप्रों को लिक 
करना या मिलाना, सूचता का प्रादान-अ्रदात और विश्येपित उपछ्कारों का सम्मरण ) 
के बारे में सुभाव दिए हैं । 
॥. प्रन्य महत्वपूर्ण विषय 

श्रम मन्पालय में अगस्त, 976 में एक 'महिला सँल” स्थापित विया गया 
ताकि वह महिनाओ्ों तथा बाल-अ्रभिकरों को सम्स्यामरो को हल करने के उपाय कर 
सके । यह सँल एक महिला प्धिकारी के प्रभार से है और इसको निम्नलिखित काम 
सपि गए हैं। 

(१?) समान पारिथ्रमिक झधिनियम, 976 का प्रवर्तन; 

(७) झाष्ट्रीय जतशक्ति और ग्राथिर नीतियो के ढाँवे के प्रत्त्गंत्र महिला 

अभिक्तों के सम्बन्ध मे नौतियों ठवा कार्यझमो का घूचीकरण तथा 
समन्दव; 
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(॥।) विभिन्न झ्राथिर क्षेत्रों मे महिला श्रमिशों मे विभिन्न पहलुगो के बारे 
में सूचना वा एकत्रीएरण, समाक्लत, विश्लेषण गौर प्रसार, 

(+५) महिलाग्मो वी शिक्षा, प्रशिक्षण तथा वल्याण को बढावा देने भौर 
सामाजिक व ग्राधिक दृष्टि से उनके स्तर को ऊँचा उठाना, झौर 

(५) महिला श्रमिकों से सम्यन्धित कार्यत्रम को वार्यान्वित कराने के लिए 
प्रन्य सम्बन्धित सरकारी ग्रभिकरणो के साथ सम्पर्क रखना । 

इस सेल वो जाँचो तथा अध्ययतो के सम्बन्ध में मार्गंद्बंन करना पड़ता है 
तथा श्रमित्रो के क्षेत्र मे महिलाप्रो पर प्रभाव डालने वाले विधापी उपबन्ध के प्रवंतन 
का परयंवेदाण भी करना पड़ता है 

सरकारो क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धक बोर्डों मे ््तिकों के प्रतिनिधि--भारत 
सरकार ने प्रायोगिक भाघार पर सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमो के प्रवन्धक बोड्डों में 
श्रमिकी के प्रतिनिधियों वी नियुक्ति वी एक योजना ग्रारम्भ वी है! प्रारम्भ में 
हिन्दुस्तान ऐंटीवॉयटिक्स लिमिटेड, पिम्परी भौर हिन्दुस्तान भागेंविक केसिकल्स 
लिमिटेड के बोर्ों मे एब-एक श्रमिक निदेशक नियुक्त किया गया । 

इस योजना के उपक्रम भी मान्यता प्राप्त यूनियन को तीन व्यक्तियों की 
नॉमिका भेजने के लिए बहने की व्यवस्था है, जितमे से एक व्यक्ति घो निदेशक के 
रूप में नामित किए जाने वे लिए चुना जाएगा । नामजदगी के वास्ते पात्र होने के लिए 
यह ग्रावश्यक है कि सम्बन्धित व्यक्ति 25 वर्ष की भायु का हो चुका हो, उपक्रम में 
क्रम से कम 5 वर्ष वी सेवा पूर्ण कर चुका हो शौर निदेशक के रूप में नियुक्ति की 
कालावधि के दौरान यह वाधघ॑कय की प्रायु प्राप्त न करे ले । 

बैककारी कम्पनी (उपक्रमों का भ्रजत श्रौर प्रस्तरण) प्रधिनियम 970 के 
अ्रधीन बनाई गई राष्ट्रीकृत बैक (प्रबन्ध और प्रकी्ण उपबन्ध) योजना, 970 में 
प्रन्‍्य बातो के साथ-साथ राष्ट्रीयकृत वैक्रो के निदेशक बोर्डों मे कर्मचारियों (जों कर्मकार 
हो) मे से एक-एक निदेशक नियुक्त करने की व्यवस्था है | इसके अनुसार सभी 
राष्ट्रीयक्ृत बैंको में श्रमिक निदेशक नियुक्त किए गए हैं, स्टेट बैक भॉफ इण्डिया तथा 
इसके सहायक कार्यालयों मे श्रमिकों के प्रतिनिधि नियुक्त करने से लिए कार्मवाही की 
जा रही है । 

प्रनुश्ुचित जाति तथा प्रनुसरचित जनजाति सेल-- गनुम्नूचित जादियो तथा 
प्रनुसूचित जनजातियों के बल्याग्ग का ध्यान रखने और इस सम्बन्ध मे सरकार द्वारा 
समय-समय पर जारी किए गए आदेशों का कार्यात्वयन सुनिश्चित कराने के लिए 
दिसम्वर, 969 में इस मन्त्रालय से एक सेल स्थापित किया गया । सद्‌ 976 के 
दौरान इस सेल ने झनुसू चित जाधियो तथा अनुसूचित जनजातियों से प्राप्त हुईं 5 
शिकायतों के सम्बन्ध में कार्यवाही वी और उनका तुरन्त निपदारा करवाया । इसके 
प्रतिरिक्त यह सुनिश्चित कराने के लिए कि सेवाड्रो में भ्रनुमुचित जातियों तथा 
बनजतियों को पूरा-पूरा प्रतिनिधित्व दिया जाता है, सम्पर्क अवित्वारी ने मत्थालय 
के पिश्ित्र प्रशासतिक झनुभागों भे रखे जान वाले रजिस्टरों वी भी जाँच की । 
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कार्य प्रध्ययम--976 के दौरान आन्तरिक कार्य ग्रध्ययन एकक ने 
निम्नलिलित के सम्बन्ध में तीन अध्ययन दिए (॥) श्रम ब्यूरो, शिमला, चण्डीगढ 
में मशीत स्त्रूटनी आपरेटरों के हम्बन्ध मे मानक तैयार करवा (॥) गोदो सुरक्षा 
निदेशालप द्वारा जहाजो के दिरीक्षएा के सम्बन्ध मे मातकोंका निर्धारण और 
(॥॥) अतिरिक्त महँगाई भत्ता [अनिवार्य निक्षेतर) श्रधिन्तियम, 974 के कार्याव्ववन 
हेतु लखे तैयार करने सम्बन्धी मानक । कारखाना सलाह सेवा और श्रम विज्ञान केन्द्र 
महानिदेशालय तथा मुख्य श्षम्तायुक्त (केन्द्रीय) की शक्तियों का प्रत्यायोजत करते के 
बारे में अध्ययन शुरू और पूर्ं किए गए । श्रम ब्यूरो, शिमला/चण्डी गढ़ वी योजतापों 
का मूल्यॉॉक्न राम्बन्धी अध्ययल भी किया गया, जिसका उद्देश्य इत योजनाओ्रों के 
सम्बन्ध मै हुई प्रगति के सन्दमं में स्टॉफ की स्थिति और इन योजनाम्रो को जारी 
रखने की आवष्रयक्ता बी पुनरीक्षा करता था | इस काम को आये चलाने के लिए 
एक पुनरीक्षा समिति का मठन क्या गया था । झलोच्य वर्ष के दौरात खान सुरक्षा 
निदेशालय, ऊर्गाम और नागपुर क्षेत्रीय श्रमापरुक्त (केन्द्रीय) हैदरावाद वे कार्यालय 
भझोर इस मल्जालय के बुछ अनुभागो के सग्ठनात्मक और कार्प माप प्रध्ययन्न फ़िए 
ग्रए तथा कतिपय सगठनात्मक और प्रक्रियात्मक सुधारो के बारे में सुझाव भी दिए 
गए | इसके ग्रतिरिफ्त झलोच्य वर्ष के दौराव निम्नलिखित अध्ययन आदि भी किए 
भए-- 

॥ प्रभी क्षेत्रीय श्रमायुक्तो और उनके ग्रधीनस्थ कार्यालयों मे एक रामाव 
फक्शनल फाइच इडेंब्स सिस्टम आरम्भ किया गया, 

2 मुझुय श्रमापुक्त (केल्दीप) के सगठन ये ग्रदर श्लेणी लिपिको दवाण किए 
जाने थाले काम का गुरात्मक मूल्यांकन । 

3 सहायक श्रमायुक्त (केद्रीय) मगलौर के पद की ग्रावश्यकता । 

डेस्क अधिकारी प्रराली जिसका उद्देश्य आग्श्भिक अवस्थाओं मे समुचित 
विचार करके तथा पडावो (लेवलो) में कमी करक्ते काम को शीघ्र निपटाना था, 
]--975 में श्रमिक सम्दन्ध प्रभाव से प्रारम्भ वी गई थी। इस प्रणाली का कुछ 
अन्य अनुभागो मे भी लागू वरने के बारे मे विचार किया जा रहा है । 

एक ववाया काय॑ निपटान अभियात सप्ताह (फरवस/सार्च, 976) श्रौर 
दो बकाया कार्य निपठान अभियान माह (जुलाई, 4976 और फरवरी, 977) भी 
मनाए गए जिनते परिणाम उत्साहवर्घक रहे । 

परिवार कल्याण योजता--चूँकि संगठित क्षेत्र के 2 करोड़ श्रमिक्रों में से 
अधिदाफ श्रमिक परिदार बल्याए योजना के दान है, इसल्एए संगठित ऐज से दसिकएए 
नियोजन से कार्य का समस्वय करने को जिम्मेदारी श्रम मन्वालय ने स्रभाली है ) यह 
काम राष्ट्रीय परिवार नियोजन वार्यक्रम दे एक उपकार्यक्रम के रूप में किया जाता 
है । इस प्रधोजन के लिए श्रन कल्याण कार्य कमों के एक माग के रूए में श्रम मस्वरालय 
मे एक जनपछ्या सेल खोचा गपा दे ग्रौर परिवार वियोजन काय की पंरदी प्न्तर्सप्प्रीड 
श्रम सगठत यू. एन एक. पी. ए. री छद्ायया से इन सन्‍्दालय के संग्ठतों, झर्वाव्‌ 
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वमचारी राग्यदीमा निगम दिसिप्त रात बल्याण सगठत झौर वेद्धीय थमिव शिक्षा 
बोड वे माध्यम से वी जा रहो है । 
जिन परियोजनाप्ों म ध्तर्राप्ट्रीय थम सगठन/गू एन एफ पी ए द्वारा 
घन लगाया जाता है. उनम हे एवं वमचारो राज्य दोमा नियम है| उस परियोजना 
दे लक्ष्य बे प्रनुपार 65 नए बेन्द्र खोने गए है पौर परियोजना बे माच, 977 १8। 
समाप्त होने वाव पहले वप मे ।00 बध्ध्यवरण पलगो वी व्यवस्था बी गई है। यद्यपि 
प्रधिहांग राज्पों मे इस कयत्रम की प्रगति सतोपजनय दिखाई देती है, तथापि, 
महाराष्ट्र भौर पश्चिम बगात मे यह प्रगति उत्साहजनवः नहों है । जनवरी नवम्बर, 
]976 वा दोरान घमचारी राज्य थीमा निगम वे भौषधालपों मे नरावन्दी तथा 
बन्ध्यवरण वे 62 088 भ्रापरेशन विए गए । इस भ्रवधि वे दौरान भ्राई यू डी के 
4,3|7 प्ौर एम टी पी मे 2,777 बेस गिए गए तथा पात्र दम्पत्तियों कौ 
गमनिरोधी वस्तुएं बॉटी गई । 
खननु क्षेत्रो स सम्बीधत परियोजना के प्रन्तंत एक झलग चिवित्सा भागुक्त 
नियुक्त किया गया है । इस परियोजना यो विभिन्न खान बल्याण सगदनो भौर उनकी 
चिरित्सा तथा प्रत्य सस्थाप्रो ये माध्यम सु चलाया जा रहा है । निधारित लक्ष्य के 
प्रमुसार विभिन्न सनन क्षेत्री वे गहतव परिवार बल्याए काय बरने के लिए 25 केन्द्र 
पहल ही खोल जा चुते हें । सन्‌ 976-77 के दौरान नसवन्दी के 5,000 प्रॉपरेशन 
'बरन वा लक्ष्य था जबबि इसके मुताबसे म 30 नवम्यर 976 तव' 6,539 
प्रापरेशन बिए गए । प्रबलित गरम निरोधी वस्तुएँ भी बाँटी गईं । स्यापक रूप से 
प्रचार करने के जिए खान श्रवस्थवों राज्य सरबारों भ्रौर भारतीय चिकित्सा 
एसोसिएशन के सहयोग से परिवार नियोजन प्रदर्गनी एवं नशाबन्दी शिविर भायोगित 
बिए गए । नसबन्दी भर बन्ध्याएरण बराने बाल बव्यक्तियो तथा इस काम वे लिए 
प्रेरणा देने वाले व्यत्तियो यो सरकारी दरो हे ग्रनुमार प्रोत्याहन राशियाँ दी गई । 
भाई एल श्रो (यू एवं एक पी ए) शो एक भ्रन्य परियोजना के श्रन्तर्गत 
बेन््रीय भ्रमिद शिक्षा बोड न जनसंख्या और परिवार बल्याण शिक्षा के बारे मे 
शिक्षा तथा प्रेरणा देने वादी सामग्री एवं सम्यद ःश्य सामग्री प्रशाशित वी है, ताकि 
उसका उपयोग (क) श्रमिक शिक्षक स्तर, (से) शि तक पग्रनुदेयक तथा ट्रेड यूनियन 
नेता स्तर, भोर (ग) स्थानीय ट्रड यूनियनों बे प्रतिनिधियों और सत्रिय श्रमिय्ो के 
जिए एवक स्तर पर जिया जा सक्रे । यह पहठ़ा भौएठ है वि जबकि विसी देश ने 
इस प्रकार बी सामग्री प्रशाशित वी है। यह सामग्री प्रग्नेदो मे निकाली गई है श्रौर 
इसका हिन्दी म॑ श्रनुवाद किया जा रहा है तथा इसका सभी राष्ट्रीय भाषापों मे 
प्रनुवाद कराने के तिए प्रयाग हिए जा रहे है । 
संगठित क्षेत्र मे ज)सख्या, शिक्षा तथा परिवार कल्याण योजना के बारे मे 
4 क्षेत्रीय श्रम प्रव ध विचार गोध्ठियाँ प्रायोजित करने वे लिए झ्राई० एल० झो० 
यू एन एफ प्री ए मी परियोजना के घत्तर्गत सन्‌ 976 के दौरान दो विचार 
गो ठियौँ (एक दक्षिणी क्षेत्र मे हैदराबाद में तया दूसरी उत्तरी क्षेत्र में लखनऊ मे) 


मजदूरी नीति, शेजगार एवं श्राधिक विकास 67 


भ्रायोजित वी गई । अन्तर्राप्ट्रीय श्रम सग्रठन से आदथिक सहायता प्राप्त बरके 
बगलौर मे एक राष्ट्रीय गोष्डी ग्रायोजित की गई है जो सगठित क्षेत्र मे परिवार 
कल्याण योजना और जनप्छ्या मे श्रम व्यवस्था की भूमिका के वारे में थी । 


कृषि मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्राजय और परिवार नियोजन विभाग की सहायता 
तथा सहयोग से भ्रब श्रम मन्तालय ने ग्रामीश श्रत्रिकों में परिवार तियोजन व 
जनसछ्या शिक्षा की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया है । इस प्रयोजन के लिए एक 
समित्ति गठित की गई है । 


रोजगार 
(छाफ०णजाला) 

प्रत्येक देश में काम करने योग्य व्यक्तियों को काम मिलना ग्रावष्यक है । यदि 
किसी देश के निवासियों को रोजगार नही मिलता है तो वह देश समृद्ध व सुखी नहीं 
हो सकता है । “रोजगार के अधिक ग्रवधर होने पर लोगो को अपनी समृद्धि और 
चस्तुम तथा सेवाम के उत्पादत मे वृद्धि करने मे सुदिधा रहती है प्रौर परिणाम- 
स्वरूप राष्ट्रीय कल्याण में वृद्धि होती है ।”! हमारी समस्त प्राथिक क्रियाग्रों का 
उद्देश्य मातवीय आ्रायश्यकृताश्रो को पूरा करके सन्तोष प्राप्त करता है । बेरोजगारी 
तथा अद्धं-वेरोजगारी ग्राथिक दुर्देशा एवं गरीबी की प्रघानता का सूचक होती है । 

पूर्ण रोजगार वह्‌ स्थिति है जिसमे वेकारी को समाप्त कर दिया जाता है। 
इसके अन्तर्गत --- 

/ श्रम थी प्रभावपूर्ण माँग इसकी पूर्ति से प्रधिक होती हैं ॥ 

2 श्रम्त की माँग का उचित निर्देशन होता है । 

3 श्रम और उद्योग दोनों रुगठित होने के कारण माँग और पूर्ति मे 
समायोजन होता रहता है। पूर्ण रोजगार के साथ-साथ बेरोजगारी भी पाई जाती है 
जिशे धर्षसात्मक बेरोजगारी (छि00079 एग्र०छफ/०09एवत) कहा जाता है । 
पूर्ण रोजगार की स्थिति मे वर्तमान मजदूरी दरों पर कार्य करने वालो को रोजगार 
मिल जाता है । पूर्ण रोजगार में दो बातें सम्मिब्रित की जाती है? - 

बेरोजगार व्यक्तियों की तुलना मे अधिक जग्रह खाली होती है । 

2 प्रजदूरी उचित होती है जिस पर सब कार्य करने को तैयार होते हैं 
पूर्ण रोजगार की शर्तें 

एक स्वतन्त प्रध॑-ज्यवस्था मे पूर्ण रोजगार प्राप्त करने हेतु निम्ताँकित शर्तों 
होना प्रावश्यव है-- 

म समुचित कुल व्यय बनाए रखता -यदि कुल व्यय भ्रधिक होगा तो इससे 
बिभिद्न उत्पादन के साधदो को रोजगार मिलेगा, आय प्राप्त होगी, व्यय करेंगे प्रौर 
इसके परिग्गामस्वरूप उद्योग के उत्तादन की माँग बढ़ेगी । यह कार्य निजी उद्यमियों 


3, उकमशशह, #. ८. ३390ए7 शण्काला ढाएं उउतव शटडि(्ट, 7. 898. 
72. 06 गग्रव (काने ; एकथणएगएणव्ग, छणी घशक्रो०फटओ बण०त 7003, 9. 0 
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द्वारा नही किया जा सकता । वर्तमान समय में प्रत्येक सरवार का यह दायित्व हो 
गया है हि मानवीय साधनों वा प्रधियतम उपयोग बरने हेतु सार्वजनिक व्यय में 
थुद्धि बरे । सार्य अनिव व्यय में दुद्धि घाटे वे बजट (0७05६ 8७08७) द्वारा किया 
हा सबता है भौर प्रधिक राजगार वे झवमर उत्पन्न पिएं जा सतत हैं। 

2. उद्योर्गों के स्वानोपकरएा पर लनियम्नण द्वारा भी पूरा रोजगार प्राप्त 
किया जा सकता है जव उद्यागो वा स्थानीयक रण होगा तो इसस हमे प्रासानी से 
पता चल जाएगा कि किन उद्यागो में श्रम वी वितनी उितनी माँग है। इसके लिए 
बाँछनीय स्थानीयक्रण को प्रोत्माहन देना होगा । 

3 तियन्प्रित भ्रम यी गतिशीलता [(०४एणा०१ #०७ध॥५ ० 4.2000)- 
यह तभी सम्भव हो राजता है जव श्रम वाजार संगठित हो | यद्दि श्रम बाजार सगठित 
नहीं हागा तो श्रामिक्रो को न तो पूर्ण रोजगार ही मिल सबेया श्रौर न उचित मजदूरों 
ही । भारत ज॑ंस विवासशील देश मे श्रमित्र प्रशिक्षित, ग्रज्ञाती एवं सड्विवादी हान के 
साथ-साथ भ्रसंगठित भी होते है । इसतिए उनमे गतिभीलता का प्रभाव पापा जाता 
है, उनकी सौदाबारी शक्ति दुर्घल हाती है भौर फलस्वरूप निषोक्ताप्रो द्वारा बम 
मजदूरी देश़र उनका शोपणा किया जाता है । 

पश्चिमी देशो में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं थे साथ-साथ पूर्ण रोजगार की 
रियति भी विद्यमान है लिन बेरोजगारी, प्रद्धं-रोजगार श्रौर निधंनता के कारण 
सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ शुरू करने में भ्रसमर्थ होती है। भारत जैस 
विकासशीय दग में इन बुराइयो का दूर करने मे सरकार ध्सफ्ल रही है क्योकि 
वित्तीय समस्या सबसे मद्दतत्वपूर्ण समस्या है।! 

श्रथिकपतित देशो मे हम बेरोजगारी तथा भ्रद्धं-वेरोजगारी देखने को मिलती 
है। भारत जैसे विकासशील देश में कई पचवर्षीय योजनाम्रों के समाप्त होने के 
बावजूद वेराजगारी ज्यो वी त्यो बनी हुई है। प्रो नवंसे के भ्नुसार, प्रद्धं-विरुसित 
देश शृषि प्रधान है भ्रौर वहाँ पर कृषि उद्योग मे 45 से 20% छिउी हुई बेरोजगारी 

(70/$900520 (7९7790) 7८7) देखने क्रो मिलती है । 

“बेरोजगारी बहू स्थिति है जिसे भ्रन्तर्गत एवं देश में काय बरन याग्य 
व्यक्तियों की बाय करने की इच्छा होती है, लेकिन उन्हे काय वर्तमान मजदूरी दरों 
वर नही मिलती है ॥/* 
बेरोजगारी के प्रकार 

रोजयार बे सम्बन्ध मे समय-समप पर विभिन्‍न अर्धशास्त्रियों ने भ्रलग प्रलख 
सिद्धान्त प्रतिपादित विए हैं। प्रतिध्दित श्रर्यशास्त्रियों वे भ्रनुमार वेरोजगारी श्रम की 
माँग और पूति में अ्सन्तुतत उलन्न होने से होती है । जब श्रम वी पूर्ति इसकी माँग 
से भपिक होती हैं तद वेरीजगारी होती है तथा इसके विपरीत पूर्ण रोजगार देखने 
को मिन्नता है । उनके अनुत्तार बेरोजगारी दो प्रकार वी होती है-- 
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]. घ्ेशात्मक बेरोजगारों. []रटछाजं एक्रशाक्रो०0ज््ञाश॥ ) -- धरम की 
माँग और पूर्ति मे भ्रसन्तुलत उत्पन्त होने से जब श्रम बेरोजगार हो जाता है तो वह्‌ 
घर्षशात्मव बेरोजगारी कहलाती है । 

2 ऐचदा बे जारी (शशभणाध्षाए एशधाजाण/णधा)]--वह स्थिति है 
जिसके झ्न्तर्गत श्रमिक वर्तमान सजदू थे दर पर कार्य करने को तैयार नहीं होते है । 
अतः प्रतिष्ठित ग्रर्थशास्तियों के अनुग़्ार बेरोजगारी श्रम वी मॉँग झ्रौर पूर्ति के 
भ्रसस्तुलन का परिणाम है । 

प्रो कीन्स के ग्रतुमार ब्रेरो जगा री सत्तुचनत की दशा में वही होती है। उन्होंने 
अरनैब्छिक वेरो जगारी ([7५००त ७9५ ध॥९॥)७०५॥श०॥0) का विचार दिपा है। 
इसके एन्‍्ताति कोई भी श्रमिक वर्न॑मात वास्तविक्र मजदूरी से कम मजदूरी पर कार्य 
करने के लिए तैयार होता है । किसी कार्य मे लगे रहने मात्र से हम सह नहीं वह 
सवत्ते कि बेरोजगारी नही है | जो व्यक्ति आशिक रूप से कार्य पर लगे हुए हैं ग्रथवा 
अपनी थोग्यता से कम कार्य पर लगे रहना, थोड़े कार्य पर ग्रधिक श्रमिक लगे रहना 
यह सब बेरोजपारी ही है। 

इस प्रकार ऐक्छिक वेरोजगारी (ए८ाणा!879७ एणथ्शाए0|ग९॥) वह 
बेरोजगारी है जिसमे श्रमिक वर्तमान मजदूरी दरो पर कार्य करने को तैयार नहीं 
होता है । 

प्रो. कोन्‍्स के अनुमार अधिक बचत (0४2-४8४७॥8) झौर कमर व्यय 
(07000-59००५॥१8४) जो कि झ्राय के झसगान वितरश का परिणाम है, बेरोजगारी 
उत्पन्न करते हैं | प्रत बेरोजगारी को दूर करने के लिए भ्रधिक व्यय झौर कम 
बचत की जाए जिससे उद्योग मे वृद्धि होगी और प्रभावपूर्ण माँग (£6८॥४6 
एआ3॥0) ग्रधिक् होने से अधिक ग्राविक क्रियाग्नो के परिणामस्वरूव प्रधिक 
साधनों को रोजगार ग्रविक मित्त सकेगा । 

बेरोजगारी के कई छूप हो सकते है-- 

4, झ्राविक बेरोजगारी (०शा०फ्ांट 0020फ|79एशा३ )-बह बेरोजगारी 
है जो व्यापार चक्रो के उतार-चढ़ाव के कारण उतन्न होती है। प्राथिक के मनन्‍्दी 
व्यापारिक क्षेत्रों मे उत्पन्न होने से देश मे बेरोजगारी फँल जाती है। 

2. श्रौद्योगिक बेरोजगारी (॥र0गचांश एक्थाएव्ड्रगधा()--जब कोई 
उद्योग भ्रमफल हो जाता है और इसके परिस्यामस्वरूप रोजगार के प्रवसर कम 
अथवा विश्कुल ही समाप्त हो जाते तो वह औरौद्योगिक वेरोजगारी का प्रकार होगा । 

3. भौप्तमो चेरोजपारी (5०४४००७ एशशाफ्रोण्शाएट॥)--वे उद्योग जो 
साथ भर नहीं चतते हैं और शेप अवधि मे उन्हे वत्द करने से वेरोजगारी फैला देते 
हैं, मौसमी वेरोजगारी के अन्तर्गत गाते हैं । 

4. यांत्रिक बेरोजगारों [॥९क्काण०ट्टांप्ण एंज्रणएए) एला। )- उत्लादन के 
तरीहो मे परिवर्तव के कारण पुराने श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं उन्हे किए से 
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प्रशिलण दिप्रा जाता है। यह उद्योग में विवेशीकृरण भ्रौर प्रापुनितीक़रण 
(सि0079॥53090व 3706 ०० ८४75३॥07) वा परिणाम है। 

5 शिक्षित बेरोजपात ((260९४/९७ एएश्णफ़ाए१शला।)-शिक्षा के 
कारण जब शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार नहीं मित्रता है तो यहू शिक्षित 
बेरोजगारी है । 

6 थछिएे हुई बेरोजगारी या परद्ध॑-बे रोजगारो (0+श:ए5८९| ए॥९कक्रॉ0)तछा। 
0 [॥00-९ह/०) 7९7) - यह वह्‌ स्थिति है जिसमें धमिक या व्यक्तिपों को कार्य 
तो मिला हुग्रा होता है, लेकिन पूरा कार्य नहीं मिला होता है। उदादरणतथा 
भारतीय कृषि म ऐप ही स्थिति है | काम कम है लोगो की सख्या झषिक है। 
बेरोशगारी के कारण 

बेरोजगारी क्यो उत्पन्त होती है ? भ्रर्याव्‌ इसके कया कारण हैं? पूँणीवी 
कमी तकनीकों परिवतन, झधिक मजदूरो, प्रधिकत्त जनसस्या, प्रधिक कर भार, 
भौदयोगिक प्रशान्ति, श्रम सगठनो का भ्रभाव झ्रादि ऐसे तत्त्व हैं जिनके परिणामस्वरूप 
बिस्ती भी देश के साधनों को ग्रधिक रोजगार के पवसर प्रदान करना प्रम्भव नहीं 
होता है । 

बेरोजगारी को दूर करने के लिए कई कार्यक्रम विस्तृत पैमाने पर शुरू करते 
पढेंगे जिससे बेरोजगारी किभी भी देश की प्रय॑ व्यवस्था से समाप्त वी जा सक्े। 

श्रम की भाँग और पूछि में सन्तुतत स्थापित करते हेतु रोजगार कार्यातर्पों 
थी स्थापना बरती चाहिए जिससे श्म्र के करता तथा विक्रेता दोतों झपती 
भावश्यकताम्रों की पूर्ति कर सकते हैं । व्यापारिक चक्रो के कार उत्ात्त बे रोजगा री 
को समाप्त बरने के लिए सरकार वो झपती झाथिक नीतियाँ, जैसे-मौद्विक' नीति, 
राजकोपीय नीति, मूल्य नीति, प्रायात-निर्यात नीति को उपयुक्त ढय से क्रियान्वित 
करता चाहिंए । 

मौसमी बेरोजगारी दूर करने हेतु अउश-प्रतग मोपप्त के उद्योगों को एक 
दुधरे से मिलाकर बेरोजगारी का समाप्त किया जा सकता है। श्ौद्योगिक प्रशान्ति 
को दूर करने के लिए सुटद एवं सुमगठित श्रम सधो को प्रोत्स'हन देना, बेरोजगारी 
बीमा योजता शुरू करना, प्रबन्ध मे सहभागिता, भ्रादि कदम उठाए जा सतते हैं । 

भारत मे रोजगार की स्थिति का एक चित्र 

रोजगार पर सामान्य विवेचना के उपरान्त यह देखना प्रासगिक होगा कि 
हमारे देश में रोजगार की क्या स्थिति है श्रौर पंचवर्षीय योजताग्रों में लोगो को 
रोजगार देते के सम्बन्ध में क्या नीति श्रपताई गई है | इस सम्बन्ध में भारत सरकाए 
के बापित सन्दर्भ प्रन्य सन्‌ ।975 एवं 976 मरे जो विवरण दिया गया है वह 

स्थिति का सारपूर्स चित्रण करता है-- 

* चौयी योजना के शुरू में समठित क्षेत्र में नौकरी में लगे लोगों की सख्या 

66 30 लाख थी | मार्च, 4974 में यह सख्या 92 80 लाश घी जिसे लगभग 
26 लाख की वृद्धि प्रतृट होती है।अ्रधिक वृद्धि सरकारी क्षेत्र में रही हैजों 
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23 80 लाख थी | चूंकि देश मे रोजगार ग्रौर वेरीजयारी के ठीक-ठीक आँरडें 
उपलब्ध नहीं है, नेशनल स्लेम्पल सर्वे ने गपने 27वें दौर में एक व्यापक थम सर्वेक्षण 
पूरा बर लिया है | जिसके परिणाम की अमी प्रतीज्ञा है। 

“प्द्धित क्षेत्र मे नौकरियों को सख्या मे इस महत्ततयर्ण द्रद्धि के दावजुद, 
यदि झग्पूणा और समानुपानिक दृष्टिकोण्य से देखा जाए तो कहना पढ़ेगा कि 
बेशेजगारी बड़ी है। ऐसा जनसात्या की दुद्धि के परिणापस्वरूर श्रम-शक्ति में 
बढोत्त री के कारख हुम्रा है । 

/ अस्पु, पहले से ही इतने ग्रघिर रोजगार-विद्यीन लोग हैं जिनको रोजगार देना 
है | इसझे अतिरिक्त सन्‌ 986 तक ऐगा अनुमान है दि 6 5 करोड और व्यक्तियों 
को रोजगार की ब्ावरपकता होगो । रोजगार पाने के इच्छुक लोगों की राख्या मे 
भ्रकैली यह वृद्धि संगठित क्षेत्र मे रोजगार दे सकते की वर्नमान क्षमता से साढ़ें तोत 
गुनी से भी शरधिक होगी । इससे भी, जो कढ़ित काम आगे किए जाने है, उसका एक 
प्राशिक रूप सामने ग्राता है, क्योकि इस समस्या से जुडी अन्य समस्याएँ भी हैं, 
जैसे -- भर्द्ध-रो जगा री और ऐसे रोजगार जिसका उत्पादन नगण्य सा हो । 

“इसलिए पाँचवी योजना के प्नन्तर्यत, रोजयार की समस्या को सबसे कठिन 
चुनौती के रूप भे स्त्रीकार क्रिया गया है। इसमे बुछ प्रभुख्त कारणों का उल्लेख 
किया गया है जो बेरोजगारी में सतत प्रृद्धि कर रहे हैं। जि कारणों का उस्लच 
पाँचवी योजना के ग्रन्तर्गत किया गया है उनमें शिक्षः प्रणाली और सामाजिक परम्परः 
है जिनकी बजह से लोग नौकरी करते के इच्छुक होते हुए भी शारीटिक श्रम बाले 
रोजगार से दूर भागने हैं और उद्यमी पिछठ्े इलाकों भर उद्योग लगाने से हिंचकरिचाले 
हैं जिसका परिणाम यह होता है कि उक्त इलाजों में रोजगार के क्षेत्र में ठहराव झा 
जाता है। पिछली योजनाप्रो में इस क्षेत्र मे जो भी घर लगाया गया उनसे प्पेजझ्ित 
रोजगार नहो पंदा हुप्रा । 

“'पाँचदी योजना में इन झनुभवों से लाभ उठाने को स्रिप्गारिश की गई है। 
उद्देश्य पह है कि उचित आय स्तर पर रोजगार के ग्रवदरो का बड़े पैमाने पर विस्तार 
हो । पांचबी योजना में बड़े हुए विनियोजन कार्वक्ष्म से नए रोजगार से प्रधिक 
अवभर प्राप्त होने की भागा वी जाती है । पाँचदी योजना मे इस दात पर बल दिया 
गया है कि विनियोजन बार्यक्रम का चुनाव ऐसे छिया जाए जिससे श्रम को यथासभत्र 
अधिकतम प्रायमिक्ता मिले । ब्रेले रौरूरी से समस्या का पूरा समाधान नही निराला 
जा सत्ता | इसतिए पांचत्रीं योजना में इस बात पर जोर दिया गया है कि लोग 
दूसरे के यहाँ नौकरी न बरके पपने रोजगार के अवसर स्वय पंदा करें ॥ इसलिए 
अधिक प्रयास खेती, लथु उद्योग, सेवाओं, वासिज्य झौर व्यात्ार के क्षेत्र मे विए 
जाएँगे । पाँचवी योजना में इस बात पर जोर दिया गया है कि समाज में गरीब लोगों 
को रोजगार के प्रधिक प्दमर प्राप्त हो और ऐसे लोगो को गाय मे वृद्धि हो जो 
झभी नाम-मांत्र की नोकरियां कर रहे हैं । दोथी योजना के विशेष रोजगार कार्यक्रमों 


के प्रनुभवों का उपयोग पाँचवी योजना में अधिक उपयोगी रोजगार के ग्रवमर जुटाने 
भे किया जाएगा । 





५ 
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“राष्ट्रीय रोजगार सेवा, !945 में शुरू की गई। इसके झन्तगंत प्रशिशित 
कमचाएरियों द्वारा चलाए जाने वाल झनेक रोजगार वार्यालय खोले गए हैं । ये रोजगार 
कार्यालय रोजगार की तलाश में सब प्रवार वे व्यक्तियों की सहायता करते हैं, 
विशेषज्तर शारीरिक रूप स ब्राधित व्यक्तियों, भूतवूर्य सैनिकों, प्रनुमुचित जातियों भोर 
जन जातियो विश्वविद्यालव वे विद्यायियों तथा व्यावसायिक प्रौर प्रबन्ध पदों के 
उम्मीदवारों की | रोजगार सेदा प्रौर भी बाम बरती है जैसे रोजगार सम्बन्धी 
सूचनाएं एकत्र भौर प्रचारित करना तथा रोजगार और धमस्पों सम्बन्धी प्रनुमत्धान के 
क्षेत्र म सर्वेक्षण ग्रौर प्रध्ययन करना । ये पनुसन्धान तया श्रध्ययन ऐसे प्राधारमूव 
झोकड़ उपलब्ध करात हैं जो जन शक्ति के रुछ पहलुओो पर नोति निर्धारण में सहायक 
होते है । 

“रोजगार कार्यालय भ्रधिनियम, ॥959 (रिक्त स्थात सम्बन्धी प्रनिवाय॑ 
ज्ञापन) के भन्त्गंत 25 या 25 से प्रधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले मालिकों के 
लिए रोजगार कार्यालयों को प्रपने यहाँ के रिक्त स्थानों के बारे मे कुछ प्रए्वाद के 
साथ ज्ञाप्रित करना प्रौर समय-समय पर इप बारे में सुबता देते रहता प्रावश्वक है।" 
आर्थिक ममोक्षा के अनुसार सन्‌ 974-75 से |976-77 
तक रोजगा ९ स्थिति का चित्रण 

भारत सरकार के प्रकाशन 'ग्राविक समीक्षा' सन्‌ ।975-76, 976-77 
झोर 977-78 में सगठित सेत्र म रोजगार स्थिति का जो वित्रॉ़त किपा गण है 
यह हमें कुय वर्यों में रोजगार स्थिति की प्रवति की भ्ोर सक्रेत करता है। इस 
विवरण से हमे यह भी ज्ञात होता है हि सरकारी क्षेत्र की किन सेवाप्रो घंधवा उद्योग 
समूरों मे रोजगार के प्रवसरों में विगत वर्यों मे श्द्धि हुई है ग्रौर देश के रोजगार 
बायालयो के भ्रौकडो के झनुपार बेरोजगारों की फौज कितनी है। 

आधिर समीक्षा सत्‌ 975-76 के प्रतुसार समठित क्षेत्र मे सन्‌ ।974-75 
में रोजगार मे लगभप्र 2% वृद्धि हुई लगभग यह सारी वृद्धि सरकारी क्षेत्र में ही हुई। 
सभी मुछय उद्योग समूहो ने (निर्माए को छोड़कर) रोजगार की इस वृद्धि में योगदान 
दिया। सेवाप्रो के क्षेत्र म, जिसके प्रस्तमंत बुल रोजगार के लगभग दो बटा पाँच भाग 
रोजगार की व्यवस्या है, रोजगार में 23% वृद्धि हुई है। निर्माण सम्बन्धी उद्योग 
समूह के क्षेत्र मे रोजगार मे 07% की मामूली वृद्धि हुई मोर वह भी सरकारी क्षेत्र के 
कारण हुई, किन्तु ग्रेर-सरकारी क्षेत्र मे रोजगार में कुछ कमी हुई | लेकित खानों 
तथा पत्थर के खानो के क्षेत्रों मे रोजगार में (+7 6%) तथा व्यापार पौर 
वाशिज्य मे (+5$ 8%) रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, खानो के रोजगार में 
वृद्धि, मुझुय रूप से कोयले के उत्पादन से हुई महन्वपूर्ण वृद्धि हो जाने के वजह से 
माल का लदान करने तथा माल उतारने के लिए ज्यादा तादाद में कापिकों की 
प्रावश्यकता हो जाने के कारण हुई, झौर व्यापार तया वाणिज्य क्षेत्र के रोजगार में 
वृद्धि वैकिंग सम्बन्धी क्रियाकलाप में विस्तार होने के कारश हुई | बागनों तथा बतो 
आदि के क्षेत्रों में, रोजगार में 0 5% वृद्धि हुई, जा सबसे कम थी। मकान निर्माण 
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के काम मे लगे हुए कामिकों की सरयाप्रे 25 ६ की जो कमी हुई, उसका मुख्य 
कारण्य यह है कि निर्मारा कु छाय पर, खासकर सरकारी क्षेत्र म, तिर्माष्ठा के काम में 
इस्नैपाल की जाने वालो सी पेट और इस्पात जैनी दुनियादी चीजों को कमी हो जाने 
के कारण पात्रन्दी लगा दी गई थी । 

प्रादेशिक क्षेत्रों के प्रनुषार सन्‌ |974-75 में स्गठित क्षेत्र में रोजगार में 
सबसे उ्याद। वृद्धि पूर्तों इलाके म (+2 5 5) हुई, प्लौर इसके बाद रोजगार मे सबते 
ज्यादा वृद्धि दषिणी इलाके मे (+24%,) हुई । लेकि। पश्विमी इबाके 
(+। 6६), उतती इचके (।-।58) प्रौर मरी इलाक (|+-॥35) 
रोजगार मे जो वृद्धि हुईं, वह अविल भारतीय ह्तर को रोजगार की प्रौवत वृद्धि से 
कम थी । उत्तरी इलाके ये राजस्थान, हरिराणा तथा जम्पू ग्रौर रश्पीए में, रोजगार 
मे, क्मण 525, 48% श्औौर 28 ; वृद्धि हुए, फिस्तु दक्षिणी इलाके मे, क्ताठक़ 
त्ताआ प्रास्प्र प्रदेश में क्रम 398 तथा 388४ वरद्धि हु। परिदमी इनाओ में 
(जिसने ग्रोश, दम हर दी को आामित नहीं किया गया है) ग्रुजराव सजते प्रागे 
रहा, जहाँ राजगार में 3:0% वृद्धि हुई । इस्ती प्रकार से पूर्वो इलाके में उडीया में 
रोजगार में सबसे ज्याइ/ वृद्धि (+4 !% ) हुई और इसके वाद पश्चिमी ब्याल से 
सबसे ज्यादा वृद्धि (+3'0%) हुई । 

मित्ाब् र, 4975 के प्रत्त से रोजगार कार्यानरों भें नौफरी के लिए ताम 
लिबवबाने वालो की मस्या 92:54 लाख थी, जो एक वर्ष पहले से 7% प्रधिक 
थी। इससे रोजगार मे कुछ कमी होने का पता चलता है, क्रोकि पिद्धुने 2 मह्ठीयों 
मे 54 % वृद्धि हुई थी। वह कमी तिध्पदेह सत्‌ 975 के मब्य तक उद्योग की 
धोयो गति के विकास मे जुडी हुई है । तद से औद्योगिक उत्पादन मे सुधार हुग्रा है 
जित्क! पता, प्रधियूचित खाली स्थानों प्रौर दी गईं नौकरियों के झाँफ़़ों से चलता 
है, जो जुल्ताई-प्रितम्वर, 975 प्रे, सन्‌ ।974 की इसी तिमाही के मुझावले काफी 
प्रधिक थी । 

सर ग्राथिक काका में रोजगार के गअद्प्तर में प्रपरेंटिप'्रों के मौजूदा सभी 
खाती स्पातों को तेडी से भर कर रोदवार मे युद्धि की जिशेद रू से शिक्षित्र युयकों 
के रोजगार की परिकल्पता की गई है । जब यह कार्य्रम घोषित क्रिया गधा था उप 
समप्र एक लाख उपचब्ध स्थानों मे से केवल लगभग दो-तिहाई स्थान वास्तव से भरे 
थे । सितम्बर, ।975 को समाप्त हुए तीत महीनों की भ्रवधि मे लगभग सभी खाली 
जगहों मे नियुक्तियाँ कर दी गई । ग्रभो हशल मे अधियूचित उद्योगों और व्यवपायों 
दी पुत्री मे वृद्धि वी गई है ! इसके परिणामस्वरूप अप्रेंटिसों की सख्या में काको 
बृद्धि होने की सम्भावना है ! 

ब्राथिक समीक्षा सन्‌ 4976-77 के प्रतुसतार--सनू 975-76 मे संगठित 
क्षेत्र में रोजगार के अवसरो मे 520 लाख अयबा 26% की वृद्धि हुई। यद वृद्धि 
मुख्य रूप से सरकारी क्षेत्र मे 4.7 लाख रोजगार के अवसर बढ जाने के कारण हुई। 
इससे पता चलती है कि सरकार क्षेत्र मे रोजगार, गैर-सरकारी (निजी) क्षेत्र के 
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06% के मुकावले 3 6९%, बढ़ा । परन्तु समय-समय पर कुछ ग्र-सरकारी श्रौद्योगिक 
एकत्रो को सरकारी क्षेत्र म ले लिए जावे वी वजह से तुतना करते पर ग्रैर-सरकारी 
क्षेत्र में रोजगार वी वृद्धि कम मालूम होती है। सन्‌ !975-76 में इन सभी बड़े 
छद्योगो (वो भौर खुदरा स्यापार तथा वित्त पोषण भौर बोमा प्रादि समूहों को 
छोड़पर) म रोजगार म वृद्धि हुई। सवापध्रा 5 क्षेत्र में, जहाँ कुल रोजगार का 
लगभग 2/5 भाग उपलण्ध हैं, रोजगार म 30३ वृद्धि हुई । इसी तरह विनिर्माण 
उद्योग समूह मे रोजगार म काफ़ी वृद्धि (295४) हुई। इस प्रकार सेत्राप्रो तथा 
विनिर्माण दोनो उद्योग समूडी ने सायुक्त रूर से जिनमे कुत रोजगार का लगभग 
64% भाग उपलब्ध है $ सन्‌ १975-76 म सबठित छोत्र मे रोजवार मे हुई बुद्धि मं 
72% पथ तक यागदान दिया । जहौ तक भवत्र भादि के निमाएं में रोजगार देने 
बा रस्वन्य है, कुल मिलाकर ह्रिति यह रही है कि इस ख्षेत्र मे रोजगार बदुत मामूली- 
सा बढ़ा क्योकि सब 3975 मे इस प्रकार निर्माण काम कम हुप्रां। लेकित वर्ष के 
प्रन्त म सरकारी क्षेत्र के भवन आदि के तिर्भाए से सम्बन्धित कार्यकरलागों के बारे में 
सरकार द्वारा वई प्रकार को छूट दिए जाते के बारण कुल मिलाएर सन्‌ [975-76 
में इस लेबर मे 37000 झोर ज्यादा ब्यक्तिशे को रोजगार मिला। जहाँ तक गैर- 
परकारी क्षेत्र मं भरत प्रादि के निर्माण कार्य से रोजगार मिलने का सम्बन्ध है, 
प्रार्द, !975 से इस क्षेत्र म रोजगार कम होने लगा या पर बाद मे सितम्बर, [975 
मौर मार्च, 976 के बीच इस क्षेतरमें भो 7000 से अधिक लोगो को रोजगार 
मिला । 

दिसम्बर, 976 के भ्न्त मे, देश के रोजगार कार्यालयों की पजियों मे नोकरी 
के लिए दाम लिक्षवाने वालो की सख्या लगभग 97 7 लास थी जबकि इससे पिछते 
ध्ष के दिसावर वे झन्त मे इनकी सख्या लण्भग 93 3 लाख थी। इसका मतलब 
यह है कि इस झ्वधि के दोरान नौकरी के लिए माम लिखवाने बालो की सख्या में 
4 8% की बढ़ोतरी हुई। सत्‌ 975 से मोकरी के लिए नाम लिखवाने वालो की 
संख्या मे जो 0 6% की वृद्धि हुई थी उसके पुकावले पालोच्य वर्ष वी दर भाषे से 
भी कम है क्योकि सत्‌ 976 मे इससे पहले वर्ष के मुकावले 23 0% ग्रधिक्र खाली 
वो को प्रधिसूचित क्या गया था ग्रौर 23 0% ज्यादा नौकरियाँ दी गई भी। 
शिक्षित्त घेरोडयारो की कुल सख्या भी 48 05 लाछ से बढ कर 5 05 लाख हो 
गई । परन्तु शिक्षित बेरोजगारों को सख्या में हुई यह बृद्धि, सन्‌ 975 में हुई 
6 58 लाख की वृद्धि की तुलना में बहुत कम थी। रोजगार के भवसरो मे भ्ौद्योगिक 
उत्पादन बढ जाने के कारश वृद्धि हुई है। इससे “झन्य क्षेत्र” का विस्तार भी हो 
सकता था ।/ तब भी नोकरों तलाश करने वाले जिन लोगो का नाम रजिस्टरों में दर्ज 
है उससे भारी विन्ता के सलावा झौर बुछ नहीं हो सकता क्योकि यह बात स्वीकार 
करती होगी कि दुल मिलागर बेरोजयारी की समस्या पर इस वृद्धि का जो प्रभाव 
पड़ा है वह बहुत मामूली है । 

वास्तव में रोजगार कार्यातयों के जरिए जितने भधिक पद भरे गए हैं उनको 
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देखने से यद पता चचता है कि सन्‌ [972 और [973 मे प्रर्यात्‌ प्र्थ-७२ पूरि में 
कुछ छोटे-छोटे श्रौद्योगिक क्षेत्रों मे मन्‍्दी की स्थिति दिखाई देने से पहले, जितने नेग्ता, 
पद भरे गए थे लगभग उतने ही खएली पद ग्रालोच्य वर्ष में भरे गए है । इसके अर 
इन गझ्ाँकडो से न यह पता चलता है कि देदातो में वेकारी क्रितनी है प्रौर कम 
रोजगार कितने है । जो भी सक्रेत उपलब्ध है उनसे यही पता चलता है कि समस्था 
गम्भीर है और हर राल भयावह होती जा रही है । इसलिए न केवल नए लोगो को 
रोजगार देने के लिए बल्कि पहले के वेकारों को रीजगार देते के लिए यदि रोजगार 
के ग्रवसर बढाना है तो इस दिज्ञा मे काफी कुछ करने की ग्रावश्वकता है | खाब् तौर 
पर पचवर्षीय झआयोजनाञो को, जितमे रोजगार को ग्रब तक विक्राप्त प्रक्रिता का यौण 
झग समझा जाता रहा, नया रूप देता होगा और उनमे रोजगार को विकराप्त का एक 
अभिन्न भ्रग मानकर उसे प्रमुख स्थान देता होगा । 

आिक समीक्षा सन्‌ 977-78 कं बझ्रनुस्तार-सन्‌ !976-77 में सगझित 
क्षेत्र में रोजगार के अवपरो मे 4:60 लाव ग्रववा 2 3 ४ की दृद्धि हुई यह वृद्धि सुहृप 
रूप से सरकारी क्षेत्र मे रोजगार के ग्रव्रसरो के बढ जाने कारण हुई, परन्तु समय-समय 
पर कुछ गैर-सरकारी भ्रौद्योगिक एकको को सरकारी क्षेत मे लेने का भी प्रभाव पडा । 
सन्‌ 976-77 में रोजगार वृद्धि का एक दिलवस्प पदहलु यह रहा कि रोजगार वृद्धि 
सपु क्षेत्र (रोजगार आकार ।0-24 व्यक्ति) से श्रधिक्त थी, इस प्रकार लघुहरीय 
उद्योगो में गतिशीलता ग्रधिक रही ! 

रोजगार कार्यालयों की पतियों मे तौकृरी के लिए नाम लिखवाने वालों की 
प्रसुपा प्रवतूबर, 977 के भ्रत्त में । करोड़ 8 लाब थी । 
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रोजगार या मियोजन सेवा संगठ खोज्न सेव! संगठन 


(्राफ़रोी6॥राशि६ 50%06 0हशशॉ5॥॥0॥) 

प्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ((0वाब्घधणाओं [.9000 0/8आ॥520॥) ने 
सन्‌ 99 भें एक प्रस्ताव पास कर प्रत्येक सदस्य देश को नि शुल्क रोजगार सेवा 
(0०० एकाफ्रा०॥ाशा। 5८ध९०) की स्थापना की तिफारिश वी । भारत सरकार ने 
इसकी पुष्टि सन्‌ 492। में की । शाही श्रम प्रायोग (0५8 (०णावाइडघ07 णा 
7.90०0) ने यह सिफ़ारिश वी कि जब मालिकों को कारखाने के दरवाजीं पर 
भ्रासानी से पर्याप्त सस्या में श्रमिक मिल रहे हैं तो किर रोजगार वार्यालय चलाने 
की कोई ग्रावश्यकता नही है । ध्रायोग वे इस विचार के बावजूद भी सप्रू बेरोजगार 
समिति, श्रम अनुसन्धान समिति, विहार एवं वानपुर श्रम जाँच समितियाँ, नई 
नियाक्‍ता प्रो और श्रमिकों की परिषदो ने रोजगार सेवा चलाने हेतु प्रबल समर्थन किया। 

युद्धक्‍लीन विभिन्‍न प्रकार वे श्रमित्रो वी मांग युद्धोच्तर कालीन पुनर्वास एवं 
धुननिर्माण कार्य आदि में इस प्रकार वी सेवा का कार्य काफी सराहनीय रहा । 


अर्थ 4 (९४७४९) 

रोजगार या सेवा तियोजन कार्यालय वे कार्यालय हैं जो इच्छुक व्यवितयों को 
उनकी रुचि तथा योग्यतानुसार काम तथा मालिकों को उनकी श्रावश्यवतानुसार 
श्रमिक उपलब्ध कराने दा कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों मे, श्रम के क्रेता (मालिको) 


ब्विदेत प्रौर रुचुक्त राज्य अनेरिता में रोडयार-मेत्रा नगठत ॥77 


व बिल्रेवा (श्रमिकों) को एक दूसरे के सम्पर्क ये लावर श्रन की मांग और पति ने 

यु कं ट 2 कम मय वश लक, 

मनन्‍्तुततन स्थापित करने क्वा कार्य करते ह#ै। ये एक प्रोर श्षमिक का नाम, याब्यता, 

प्रनुभव गोर विज्वेप रवि से सम्बन्धित लेखा रखते हैं तो टूसरी ध्लोर मालिजञों दरार 
४3224 440 क 

















हि यम 
प्रनुभव तथा रुचि झादि को देखक्षर इस प्रकार के अ्मिकों के नाम वियाल दिए जाते 
हैं श्रौर ये नाम ८च्छित मालिक के पास नेज दिए जाते हैं । अन्तिम चद्रत मात्रिक् 
दर निर्मेर करना है | £स प्रदार नियोजन कार्यावव श्रम की माँग और पू्ि वा 





समायोजन इस तरह करने हैं कि उपठुक्त व्यक्ति के लिए उचिन नौकरी या कार्य 
मिल बाए। 
शोज़गार कार्यादय रोजगार के प्रदयर्सों से वृद्धि ही नहीं हते हैं बल्कि वे 
प्रल्यकात में ही श्वन की झाँप श्लोए एति में सल्युतन स्पाशित करत का कार्य कइते 
हैं। श्रनिक को सूत्रित करके रोजगार प्रात्त सस्‍ने मे संद्ाउता करते 
 द्रौर मालिक को सूचित करके दसरी श्रम को माँय को तुरन्त पूरा करते से सह़योब 
देते हैं । इस प्रसार ये थव की यतिझीउता से दृद्धि करके उसकी उत्साइकता में वृद्धि 
क्रते हैं जिसने दैस मे बेकार प्रडे साथरों का पूर्ण उपयोग हो है, राष्ट्रीय भ्राउ में 
ड्दि द होठी है ग्रौर देशवामियों के ग्रादिक कल्याण ई हू है ग्रोर देशवाम्ियों के ग्रादिझ कल्याण ह द्द्धि होती है । 
(00६८४ ७६ ० 470/गशा। छंडटा३08९5) 

रोहगार कार्याटयों के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं-- 

। श्रथित्नों व सालिफों के दोौव समस्दय सुपापित करवॉ-्र्म की माँग... 
ओऔर पूर्ति दोनों में सस्तृुतत स्थायित करके खर के दिजेया (श्रमिक) प्रौर श्रम के 
बता (मालिक) को एुश इसरे के निकट 
करना इत कायदियों का उद्देश्ठ है । 

2. श्रम दो गतिशोर दा में दृद्धि करना--रोडयार कार्यालयों ने श्रक्ित्रों को 
मालूम हो जाता है हि उतती साँस हाँ झधिक और सह कस है । वायविय ऋमिरों 
वो सूचित करने श्रम्म क्षो कम माँग बाले क्षेत से मस्धिक माय बाते जैत वी ओर 
स्थानाव्व रण करने वा कार्य करते हैं । 




























लाकर उतको प्रावय्दकताओं को पूर्दि 











3, घरों को भ्तों में स्शप्त प्राप्टशचार शो सनाप्त वरना--रोजयार 
कार्यालय रोजयाद देते वाले (8व्रिक) व रोडदार द्राप्प करने वले (धहिइ) 
दौच मध्यस्व का बाय॑ करके निशुल्क सेझ प्रदात करने हैं। पहले मघ्यस्थों, जॉडरों, 
दलावों प्रादि द्वारा ध्रश्षिकों की भर्ती क्षी जाती यी | वे थत्रिकों में वित्त प्रसार 
की स्खित सेठे थे और उनका शोजरा कार्यावयों के झरूबावित 
हो जाने से ऋष्टाचार ममाप्त हो गया है ६ 
.. थ, ब्याथिक नियोजन में सहायक--परत्देझ देख भे योजना बताकर झआाविक 
वित्त के वायक्रम छुद्ू किए ग्रए हैं। इन बार्यावयों दारा देरोडपारी, दीमा पोइना, 
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पुनर्वास, पुनर्निर्माण श्रादि के सम्बन्ध में झाँकडे एकत्रित किए जा सकते हैं श्रौर इनको 
जियान्वित भी किया जा सकता है जो कि आविक नियोजन का भमित अग है । 

5 प्रशिक्षण व परामश्श की घुविधाएँ प्रदाद करना--रोजगार कार्यातेय 
भूमिकों को प्रशिक्षण देते का व्यर्य करते हैं तथा साथ ही विस व्यवसाय मे प्रवेश 
जिया जाए, किस प्रसार वी शिक्षा ली जाए, भावी प्रवसर कैसे है, इत सब पर बच्चों 
के माता विताग्रो अथडा सरक्षकरों को ब्यावशायिक परामर्श देने दा माय करते हैं। 

6, पझ्रनेच्छिक बेरोजगारों को कम फरना--प्रल्पकाल मे ही इन वार्यालयों 
हारा खाली स्थान होने पर रोजगार दिल्ला कर बेकारी को बरस क्रिया जा सकता 
है । इससे बेकार पडे मानवीय साधनों का प्रधिकतम उपयोग करके राष्ट्रीय प्राय में 
वृद्धि वरना सम्भव हो जाता है । 

7, पझ्लावश्यक प्रॉक्डों का सप्रहए एवं प्रकाशत--रोजगार कार्यालयों द्वारा 
पजीह्वत व्यक्तियों की सल्या, रोजगार दिवाएं गए व्यक्तियों की सख्यां, बेकार 
व्यक्तियों वी सख्या झादि के सम्बन्ध में भ्राकडे एकत्रित एवं प्रकाशित किए जाते 
हैं । इन झॉकडो की सहायता ते सरकार देश में रोजपार नीति को नया भोड दे 
सकती है । 
रोजगार दफ्तरो के कार्य 
(फऋग्राएा075 ती साए0एएा। छंएलशाशाए८5) 

रोजगार दपतरो बे कार्य निम्नौकित हैं-- 

]. मध्यह्थी का कार्य--ये वार्यालय श्रमिक्रों भ्ौर मालिकों के बीच एक 
कड़ी के रूप में मध्यस्थता करके दोनों पक्षों मे समन्वय कराते हैं । इससे श्रम की माँस 
और पूर्ति दोनो में सन्‍्तुलन स्थापित हो जाता है । 

2 श्रम को गतिशीलता में पृद्धि-रोजगार कार्यालिय बेकार पडे श्रमिकों को 
सूचित करके जहाँ उनकी मांग प्रधिक है वहाँ रोजगार प्राप्त करने का निर्देश देते 
हैं । जहाँ श्रम का श्रभाव है वहाँ बचत वाले क्षेत्र से श्रमिक को भेजकर उसकी 
ग्रतिशीलता मे वृद्धि करने का कार्य रोजगार कार्योलयो द्वारा ही सम्भव हो पाता है । 
अज्ञानता के कारख श्रम के ग्र॒समान वितरणा को रोजगार दफ़्तरों द्वारा समान 
किया जाता है । 

3, श्प्तित्रों की भर्तो पें व्याप्त भ्रष्टाचार वो समाप्ति--रोजगार कार्यालय 
सरकारी कायलिय हैं । ये रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को तिशुल्क्र सेवा 
प्रदान करते हैं। श्रमित्ो को भर्तो ठेकेदारों, मध्यस्थों, जावर्स प्रादि होते पर वे 
श्रमिकों से रिश्वत सेते हैं, उनका शोषण करते हैं। ग्रत मध्यस्थों द्वारा भर्ती 
प्रणाली मे व्याप्त रिश्वत तया भ्रप्टाचार को समाप्त करने का कार्य इन दफरों 
द्वारा किया जाता है। 

4. झ्राँकड़ी का संग्रह एवं प्रकाशन--रोजगार दफतरों द्वारा बेरोजगारी 
और मानवीय शक्ति से सम्बन्धित आँकड़ो का सग्रहण किया जाता है श्रोर उन्हें 
प्रवाश्ति किया जाता हू जिससे श्रम वाजार की स्थिति का ज्ञाव प्राप्त होता है । 
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5. विभिन्न योजनाम्ों को शुरू करना और क्रियान्त्रित करता--रोजगार 
कायलिय विशिन्न प्रकार की योजनाश्रो को चालू करते है तथा उनके क्रिप्रान्वप्रत का 
बाय॑ भी करते है। इससे सरवार को मदद मिलती है । ये योजनाएँ है--वेरोजगरारी 
बीमा, पुननिर्माण ब पुनर्वाप्त का साय, ग्रादि 

6. प्रशिक्षण और परामर्श का कार्य--रोजगार दफ्तर श्रमिकों को प्रशिक्षण 
देने का कार्य करते है तथा विभिन्न व्यवसायों के सम्यन्ध में व्यावसाधिक्त परामर्ग 
दैने का कार्य भी क्रिया जाता है। विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के 
विद्याधियों को भी ये कार्यालय परामर्श सम्बन्धो सुविधाएँ प्रदान करते है । 

7. घर्षण्तात्मक बेरोजगारों को कम्त करना--रोगगार दफ्तर प्रपनी नि शुल्क 
सेवाग्रो द्वारा घर्षशात्मक बेरोजगारी को कम करने भे सहायक होते है। यद्यवि ये 
रोजगार का सृजन करते वाले दफ्तर तही है फिर भी जगह खाली होते तथा उसको 
भरने के दीच के समय को कम करने का कार्य करते हैं । 
रोजगार दपत्रो का महत्त्व 
(स्‍70790॥66 0 एक्क00शाला छलाशा?2५) 

सर्वप्रथम इन दपतरों व महत्व सन्‌ 99 में स्व्रीकार किया गया जबकि 

3-०० 
पन्तर्राप्ट्रीय श्रम सम्मेलनो द्वारा यह प्रस्ताव पास किया गया था ऊ्रि प्रत्येक संदस्प 
देश दास बेन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे कार्यालय खोले जाएँ। सन्‌ 947 में पुनः 
इस प्रश्न को उठाया गया झौर सभी सदस्य देशों से इन नियोजन कार्यालयों को कार्य 
प्रगति के सम्बन्ध मे सूचता माँगी गई । सन्‌ 948 पे अस्तराष्ट्रीय श्रप्त सम्मेतत में 
इन कार्यलिपों के प्रमुख कार्यो बी रूपरेखा दी गई। इसके साथ ही इनवो सफल 
बनाने के लिए मालिको ग्रौर मजदूरो के सहयोग की अपेक्षा की गई । 

रोजपार दफ्तरो के महरव को निम्न रूपो मे देखां जा सकता है-- 

. राष्ट्रीप लाभांश में यृद्धि--रोजगार कार्यालय राष्ट्रीय लाभाँग में वृद्धि 
करने में सहायक होते हैं । ये कार्यालय एक प्रोर अ्रनैच्छिक बेफारी ([[7४0]पएव्वाओ 
घाया 90/एक्षा।) को समाप्त करके बेकार साधनों को रोजगार प्रदान करते हैं, 
दूसरी प्रोर जिस कार्य के लिए उपयुक्त है बह कार्य भी दिलाया जाता है। 

2. श्रस को सांग और पूर्ति में सन्तुल्म--रोजगार कार्यालय श्रम थी माँग 
और पूति में समायोजत करते है। जहाँ पर श्रमिक्री को माँग अधिक है वहाँ श्रप्तिको 
को सूनना प्रदान करके कम माँग वाले स्थान से उनका स्वातालरण करने में 
सहायक होते है। श्रमिकों को ज्ञान नही होता कि कहाँ उनको माँग हे प्रौर न ही 
मालिकों को मालूम होता है कि वहाँ श्रप्रिक वेकार पड़े हैं। ग्रत। इन कार्यालयों 
द्वारा यूचना देकर श्रम की माँग झौर पूछि मे सन्तुलन स्थापित किया जाता 


3. श्रम बाजार का विकास--मुद्रा तया पूँजी का जहाँ क्रय-विक्रप्र होता 
है बह मुद्दा भौर पूँजी बाजार कहलाता है। इनका विकास हो गया है, लेक्नि श्रम 
के क्रय-विक्य हेतु किसो सग्रठित श्रम बाजार छा अभाव पाया जाता है । रोजगार 


कार्यालयों को सहायता से इस प्रकार के संगठित श्रम बाजार का विकाप्त सम्भव हो 
दापा है। 
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4. जनता फो नि शुल्ह व रिष्पक्ष सेग प्रदान छरता--रोजगार बार्यालय 
भे बोई भी व्यक्ति जो वेरोजगार है अपना नाम, पता, गोग्यता, उम्र, अनुभव, 
इच्छित नौयरी झादि के सम्बन्ध में सूचना देकर भ्रपता पंजीयन करवा लेता है तथा 
दूस वी ओर मालिक इस वार्थालयो को सूचित वरता है कि किय प्रक्यर वी जगह 
उसके पास खाली है । इन दोनो पक्षों से रोजगार बार्मालय कुछ भी नहीं लेते है। 
समय ममप पर दोनो को शूचित क्या जाता है | 4ह सब नि शुल्क होता है । 

5. रोनगार सम्बस्धी आँकड़े एकत्रित करना--रोजगार कार्यालय से हमें 
रोजगार पान वालो की संख्या, रोजगार दिलाने वालो वी सस्या प्रौर बेरोजगारों 
को सख्या ऋादि के सम्बन्ध मे सूचना मिलती है । इन सब के सम्बन्ध में ये कार्यालय 
प्रॉकडे तैयार करते हैं । 

6, प्रशिक्षण य परामर्श सुविधाएँ--इन कार्यालयों का महत्व विभिन्त प्रवार 
बे धर्तितरों को दिए जाते वाले प्रशिद्ण व परामर्श सुविधाशो के रूप में भी देषा 
जा सकता है । ये थच्चो के माता पिता को भी व्यवसाय के सम्बन्ध मे परामर्श देते 
का कायं भी करते हैं । 

7. समस्त समाज झौर देश को लाभ--हन कार्यालप्रों का महत्व हम 
समस्त समाज प्रौर देश को प्राप्त होते वाले लाभो के रूप मे देख सकते हैं ! इनस 
भुख्यत निम्नलिखित लाभ क्राप्त होते हैं-- 

| श्रमित्रो बी गतिशीलता मे वृद्धि होने से रोजगार के भ्रवश्तर मिलते हैं । 

2. उपयुक्त कार्य पर उपयुक्त व्यक्ति के लगाने से उत्पादकता बढती है भौर 
में बेवल समाज को बल्कि समह। देश को राष्ट्रीय भ्राय में वृद्धि होते से लाभ 
मिलता है। 

3 थप्रिकों को रोजगार दफ्तरो द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण तथा 
व्यावसाधिक मे ठ से उनकी व्यक्तिया वार्यकुशत्ता बढती है, उनकी प्राय बढ़ती 
है भरौर परिणामस्वरूफ“जीवन स्तर उच्च होता है | 

इंगलण्ड मे रोजगार सेदा संगठन “८ 

(##क्ञण्ज़ाशा 5466 0.ूथा5॥०77 ए. ६.) 

भारत मे ब्रिटेन पद्धति के झाधार पर ही रोजगार कार्यालय स्थापित किए 
शए हैं । ब्रिटेन मे सबसे पहले रोजगार दफ्तर सन्‌ 885 ज्ले स्थापित किया गया 
था। ये निशुल्क सेव्रा प्रदान करते थे, लेकिन जिन्हें नौकरी मिलती थी उससे 
प्रश्दात लिया जाता था । स्थानीय सस्थाश्रो को रोजगार दफ़र स्थापित करने के 
अधिवार प्रदान करने हेतु श्रम सस्थान अधिनियम, 4902 (7.80007 उिशाल्कप 
#०, 902) पाप्त क्या गया था। बैरोजगार श्रमिक भ्रधितियम, 8905 

(एकल्काए०१०१ जै०गोदघावण'5 मै, 905) के कारणा 25 रोजगार कार्यालय 
स्थापित किए ग्रए थे । सबने पहले वास्तविक रोवगार कार्यालिय व्यापार" 
मण्डल (80574 06 '४७0५) के माध्यम से सरकार दे स्थापित किए। यह 
सत्‌ 90 मे शाही श्रव्त आयोग की सिफारिशों के झाघार पर अ्म कार्यालय 
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अधिनियम, 90 ([883फा ए६३आह३ ३, 940) के तडूत स्थापित क्रिया 
शा । देश को इन कार्मालपो की स्वापता हेतु (! प्रदेशों में विभाजित किया गया 
श्र केस्ट्रीय कार्यालय लत्दत में रखा यत। जब सत्‌ 96 मे श्रम मत्लावप्र 
खोजा गष। तो रोजगार कार्यातयों हा प्रग।पत ठप्रआर-घटडव से इवके प्रस्वत्त कर 
दिया गया । इन्हे अब रोतद्ार करार्थलय कहा जाता है। इन कार्यात्रों की कार्य 
प्रगति हेतु एक समिति सन्‌ 99 में तियुद की गई । इस सपिति ने इन्हे राष्ट्रीय 
स्वर पर पअरनाने की स्षिक्तारिश कौ और राष्ट्रीर ब्रीमा योजना भी इन्ही कार्पानरों 
द्वारा चल्लाने की सिझ्धारिश की । परिणाम््रूर बेरोजगार बीमा अधिनियम, 920 
(एक्च्नाफ्ञणफचव पाञ््ाभथा०० हा, 3920) पास क्रिया गया । इसके पास करने 
के पश्चात्‌ इन कार्यालथों द्वारा लगभग 2 मिलियत श्रप्मिहों का बीमा किया गया । 

श्रम मस्त्रालय और राष्ट्रीय बीमा दोनों ही ब्त्र इगर्ण्ड मे रोजगाए सेवा 
चलाने के लिए उत्तरदायी हैं ! प्रव॒ रोडगार सेवाग्रो मे व्यावसाधथिक प्रशिअण प्रौर 
परामर्श को भी सम्मिलित कर लिया गया है । व्यावताबिक प्रशिक्षण और परामर्गो 
हेतु रोजगार ग्रौर प्रशिक्षण ग्रधिनियन, 948 (805ए0999०७00 & ३08 
ै०५ 948 ) पास्त किपा गया है । बर्ताव समप्र मे प्रेट-ब्रिदेत में रोजगाए सेवा 
प्रदान करने हेतु देश में रोजगार कार्यालप्रों का जाल-सा विद्याया टुआआ है । इतकी 
संझंया 500 के लगभग है । रोजगार कार्यात्र॒यों के प्रभावयूएं कार्य हेतु श्रमिकों 
भ्रौर मालिकों का सहपोग होता आवश्यक है । इस हेतु स्थानीय रोजगार समितियाँ 
(.००४) एच.)09ण३व ९०:07 (९४५) स्थापित कर दी गई हैं। व्यावसायिक 
प्रशिक्षण योजना को सुबाहू रूप से चलाने के लिए 4 सरकारी प्रशिक्षण केद्धों को 
सुविधा प्रदात की गई है 

अमेरिका में रोजवार सेवा संगठन 

(फजाफ़एजड़ाशा $टाघ्र८8 07097590॥7 9 0.5,8.) 

सबबंप्रयम सन्‌ ॥834 मरे व्यूथॉर्क में रोजगार सेवाएँ प्रदान की गईं। इसके 
प्रस्तगेत मात्रिक श्रमिकों को प्राप्त करते थे। स्व 890 में झोहियों प्राल में 
सर्वेप्रयम कालुत के अल्तर्गत सार्दजनिक रोजयार सेश शुरू की गई। प्रथम महायुद्ध 
में सधीय सरकार ने राष्ट्रीय रोजगार तेवा शुरूकी। जिन प्रान्तों में रोजगार 
सेवा नहीं थी वहाँ इस ज्ञेवा का उतपोष बेरोजवार व्यक्तियों को रोबगार शिलाते में 
किया जाती था। कई ग्रायथिक एवं श्रम समस्याएँ ग्रत्तर्तज्यीय महत्व की होते के 
कारण बेग्तर पेतर अधिनियम, 933 (१४४0४8३४ ?3)४थ औ०५, 933) पास 
किया गया जिसके अन्तर्गत नि शुक्क राष्ट्रीय रोजगार सेडाएँ साज्यों के प्रबीव चत्राई 
गई । सघीव सरकार का कार्य विभिन्न राज्यों मे कार्य करने वाली रोजगाद सेवा 
संस्थाप्रो में समस्रप स्थापित करता था । सतू 95 से पहले निजी क्षेत्र में भी 
रोजगार सेव्रा संत्याएँ थी । इन्हें लाइमेंस तेना पडता था । ग्रव इस प्रकार की नित्री 
संध्पाप्रों का निपमत कानूव के ग्रन्डर्सत किया जा है। प्रथम सहायुद्ध छाज़ मे इस 
संहवाप्रों ने महत्ता एवं सराहतीय कार्य किया ठया काफ्यी लाभ कमामा । तीता 
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जाता है । वें शहर मे प्रातर स्थायी रुप से नहीं वस पाते हैं तवा वाविस गाँव को 
खत जात हैं। दथी धवार ग्रधित्र रिश्वत दैन बाद श्रमित्र की भर्तो श्रौर कम रिश्वत 
बाल श्रमिद को निराल दिया जाता है जिसमे प्रिणामल्ररूप श्रमन्‍्परितेत 
(.8000व ] ७9 >५८४) मे वृद्धि हा जायी है । थमियों का विशिन प्रवार से शोपग्ण 
छत से भी व गौर चल जात हैं और प्रनुपस्थित रहने संगत हैं । 

शाही श्रम श्रायोग, 793] ([६६0)व ऐकाशफज्जा 9 .570००, ]93]) 
मे झनृगार श्रमिकों वी मध्यस्थों द्वारा भर्तों की पद्धति के प्रन्त्गंत, “मध्यस्थों वी 
म्विति बडी शुहृद् है । यह प्राइचर्यजनत्र होगा यदि इनके द्वारा श्रमिरों वी स्थिति 
रे लाभ तही उठाया जाता है । दुछ कारखान ऐस हैं जहाँ श्वमित्रो वी सुरक्षा मध्यस्थों 
ब हाथ मे नही है। प्रन्य दयोगो मं श्रमियों वी मर्ती करना श्र उनको मौरही से 
हटाने के प्रधिवार मध्यस्थों वो प्राप्त हैं । यद बुराई एफ उद्योग से दूसरे उद्योग भौर 
एव वैन्द्र हे दुसरे बन्द पर कुछ सात्रा तर भिन्न भिन्न है। तौररी लगाते हेतू रिश्वत 
तथा प्रनुगस्थिति के बद फिर रोजगार देन हैवु भी रिखत प्राप्त की जाती है ।/! 

सप्यकयों द्वारा भर्ती की बतंतरान हियति ग्रौर मविष्य (?705श॥ ए०५(०घ 
डा0 (0९ ० 6 वल्टाव हाय ० 49397 7००2५ वििव8पड९5)-- 
आमितो की सध्यस्थों द्वारा करी जान वाती भर्ती का तरीका प्रसतोपजनक व 
झरयाद्धनीय है । हाल ही वे वर्षों में इन मध्वम्प्रों ने प्रधिरशार छीतकर टिखतखोरी 
थे भ्रष्टाचार का कर करने वी दिशा से कदय उठाए गए हैं। बअम्दई व शोजापुर 
जैम केंद्रों पर बददी श्रमिक को भर्ती पर निमत्त्रण लगाने के बावजूद भी इन मध्यस्थों 
को ने तो प्रणा रुप से समाप्त ही विया जा सका है यौर न भर्ती पर इतके प्रभाव को 
दूर किया भया है। “उत्तरी भाए् मात्रिकी के सत्र (िणाशी [00 £ि000- 
3९१६ औ५५०८।४७॥) ने भी भच्पस्थी द्वारा भर्ती पढ़ति मे पाएं जाते बाली रिएश्त- 
धीरी ध्रौर प्रप्टाचार वो स्दीशॉर रिया है लेवित उत्होते प्रधपर्थता प्रवर्ठ की कि 
रोजगार चालू रसने के विए इसे बसे रमाप्त किया जा सकता है”? 

श्रप प्रनृुधधान समिति ([.00घ7 प्राए८४४हुांठव (एशआगता॥०2०, 944) 
में यह विचार प्रकट जिया थाडि हमारे श्रमिक भ्रभी इतते गतिशील श्रौर 
विकास के स्तर प्र नहीं पहुँच पाए हैं कि उनती भर्ती मध्यस्थों वे विना ही सम्मव 
द्वो सके । 

घाही श्रप्त भ्रायोग ने यह गिष्तारिश की थी हि श्रमियों की भर्तों प्रौर उनको 
बाये से हटाने के जोँवर्स वे ध्रथिकारों वो सम्राप्त वर देना चाहिए | इसके स्थान पर 
प्रस्येय कारखाने में श्रम भ्रधितारों धयवां जतरत मैतेजर द्वारा श्रम्ियों थी प्रत्यक्ष 
सर्प से भर्ती वी जाए । 

द्वाल्त ही के वर्षों मे श्रमित्रों वी भर्तो दवतु प्रत्येक कारखाने में 'बदली 
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प्रणात्ी' (830; 8) ) लागू कर दिया गया है । इसके साथ रोजगार कार्यालयों 
के माध्यम से भर्ती करना भी सरकार ने झतिवाय कर दिया है । 
(ख) देकेदा रो हारा भर्ती 
(#ि९४/पराएाआं फिाएणाडी (जााउट(075) 
अनेक भारतीय उद्योगों में श्रमिक्रों की भर्ती 3क्रेदारों के द्वारा होतीं है । 
जिम प्रकार हम पपने दैनिक कार्पो को पूरा करने के लिए ठेका दे देते है, दंसे ही 
कारखानों में भी ठेके द्वारा कार्य पूरा करवा लिया जाता है। श्रमित्री की यह भर्ती 
पढ़ति इबीनियरिंग बिशाद, राज्य तथा केनद्रीव सावंजनिक तिर्माण विभाण, रेलवे, 
सूती वन्त्र उद्योग, सीमेट, कागज और खातों ग्रादि उद्योगों में प्रचलित है । 
इस प्रकार की भर्ती पद्धति के प्रचलन के कारणों में शीत ही श्रगिकरों की 
माँग पूरी हो जाना, कार्य शी ध्रता में पूरा करना, थ्रमक्नों वी तिगराती की जरूरत 
न होना ग्रादि प्रमुख हैं। इसके साथ हो कारलानों के मालिक श्रम प्रश्ितिय्र्मों 
जैती--कारखाना भ्रधिनियम, न्यूततम मजदूरी प्रधिगियम और मातृत्त लाभ प्रधितियम 
झांदि नियमों को लागू करने से छूट जाते है प्लौर इतने उत्को साभ होता है। 
मालिकों को श्रम कब्प्राण पर भी व्यय वे करन से वित्तीय लाभ प्राप्त होता है । 
इसु पद्धति के कई दोष भी हैं 
७-7. अ्रभित्ते की कम मजदूरी दी जाती है करोड़ि उतरी भर्ती ठे।दारों द्वारा 
बी जाती है जो रबस भी उतकी भर्ती से लाभ कपाना चाहते है। 
५-2 थ्रमिक्रों से अधिक घण्टे कार्य लिया जाता है । इससे उनके स्वास्थ्य व 
अमको से भर 
कार्पे कुशलता पर विपरीन प्रभाव पडने से उत्पादन में गिरावट आती है । 
शाही श्रम प्रायोग ने इस पद्धति की आलोवना करते हुए पस्िक्रारिश की थी 
कि प्रवन्‍्धकों को श्रमिक्रों के चयत, कार्य के घण्टे और श्रमिकों नो मुगतात भ्रादि पर 
पूर्णों नियन्त्रण रखना चाहिए। विद्धार श्रम जाँच समिति ने भी इस पद्धति को 
समाप्त करने की सिकारिश को है वध्रोकि इसके द्वारा श्रतिको की ब्रमहाय स्थिति 
का शोषण किया जाता है ५ बम्दई वस्त्र श्रम ज/ब समिति ने भो यह सहमति प्रकट 
करते हुए कहा है क्ि ठेक्रेदारो द्वारा निम्न राशि पर ठेहा प्राप्त किया जाता है 
तथा दे श्रपना व्यय कमाने हेतु श्रामक्रों को बढुत कमर मजदूरी देकर उनको 
शोषण करते हैं । 
इन सभी विचारों को घ्यान में रखते हुए हमे ठेके के थम के स्थान पर भर्ती 
का प्रत्यक्ष तरीझा प्रपनाना चाहिए | सार्वजनिक निर्माण विभागों में ठेका श्रम 
परमावश्यक है, वहाँ उसको नियमित किया जाना चाहिए। सी श्रम कानूत ठेका 
धरम पर पूर्ण रूप से लागू किए जाने चाहिए । किसी भी थ्थित्ि में ठेका श्रम्म को 
न्यूनतम मजदूरी भ्रधिनियम, 948 के प्ल्व्रेंत पाई जाने वालों मजदूरों से कंन 
मजदूरी नहीं दी जानी चाहिए । अधिकाँश श्रौद्योगिक सम्रितियों ने ठेका श्रम को 
समाष्व करने वी सिफारिश की है । 
श्रम झनुसंधान समिति ([-99०0/ [7४८#7॥00 0०जशा॥र॥०६, 944) 
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के प्रतुसाद सभी प्रकार वे ढेढ़ा श्रम को समाप्त नहीं करता चाहिए। “जहाँ प्रावश्यक 
हो वहाँ इसको समाप्त नहीं करता चाहिए ऊँसे कारताने में दौयारों की पुताई, 
सादंजनिक निर्माग्य विभाग के वां प्रादि । इसके प्रतिरिक्त जहीँ मालिक श्रम 
मानूनों मे बचने के लिए ठेता श्रम का सद्दारा लेते हैं, उस विल्दुल ही समाप्त किया 
जाना चाहिए ।'! 
(ग) प्रत्यक्ष भर्ती पड ति 
(06८ एटा एपाला। 595थ॥) 
डारखाना उद्यागों मे श्रमिकों की भर्ती बड़े पँमाते पर प्रत्यक्ष रूय से वी 
जाती है + प्रत्यक्ष भर्ती बम्वई, मद्रास, पजाद, विहार भौर उड़ीसा राज्यो में प्रचलित 
है। इग पद्धति वे भल्तगंत कारखाने के दरवाजे पर नोटिस लगा दिया जाता है कि 
इतने श्रम्रित्रों की प्रावश्वकता है। जनरल मैनेजर स्वय भ्रयवा प्रस्प नियुक्त व्यक्ति 
दरवाजे पर प्रापर श्रप्तिरों बा घघन बर लेता है। वी वी पहले से काम में 
लग श्रमिक को यह सूचित यर दिया जाता है जि इतने श्रमित्रों वी प्रावश्यक्ता 
है। वे भरने दोल्तो, सम्वन्यियों प्रादि कों इस वियय में मूवित कर देन हैं प्रौर वे 
लिश्थित तिथि पर झ्रा जाते हैं। यह पद्धति प्रकुशष श्वमिस्रे के लिए उपयुक्त है 
प्रदंजुशल तथा कुशत श्रमित्ती की भर्ती में कठिनाई भाती है। इनकी भर्ती या तो 
परदोनति द्वारा करदी जातो है. प्रपवा प्रावेइन-यद झासन्तित करके उनकी जोक, 
परीक्षा व साक्षात्टार द्वारा चयन कर लिया जाता है। मुछ प्रतियस्वित कारखानों 
(ए॥-+८१ए००6 ॥78०00725) में भी इस पद्धति द्वारा थ्रमिरों की भर्ती शी जाती 
है। उदाहरणार्य दीड़ी बताता, नारियल की चटाइपौं बनाना प्रादि उद्योगों में यह 
बद्धति श्रपताई जाती है । 
श्वाह्दी श्रम ग्रायोग ने मष्यस्थों द्वारा भर्ती के दोगों को समराण्ा करने के 
लिए जनरल पैनेजर के प्रपीद श्रम प्रपिवारी ([.४०७ 00060) नियुक्त बरने 
बी प्विफारिश वी थी। वतंमान समय मे प्रत्यक्ष भर्ती हेतु इस प्रकार के श्रम 
भधितरारी सभी कारखावों व उद्योगों में नियुक्त कर दिए गए हैं । 
(घ) बदली प्रथा 
(9830! 8956गा) 
इस पद्धति के अन्तयंत प्रत्पेक माह वी पहली तारीज को शुछ चुने हुए लोगों 
को बदली वाई दे दिए जाते हैं। ये नियमित रूप से कारखान म ग्याते रहते हैं भौर 
रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु इतहों प्राथमित्रता दी जाती है। यह प्रया मध्यध्यों के 
द्वारा भर्तों के दोषों वो दूर करने के लिए प्रपनाई गई है। इसके भन्तगंत श्रमिक 
स्थाई, अस्थाई, बदली ग्रादि वर्गों में विभाजित रिए जाते हैं । 
(ड) अ्रम प्रयकारियों द्वार भर्ती 
(एच्एणाणाध्यां 7०05९5॥ 7.300४७7 0फिप्ट$) 
शाही श्रम प्रायोग, 93] ने मध्यत्यों द्वारा भर्ती के दोषों को समाप्त 
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। मे ज्ञाकर नर्तों का क्षय करते हैं। तक पे बॉनित्तो 


होते *े कारणा उनका इतना विउ्ाम्र प्रास्त नहों कर पाते हैं जितना कि स्थानीर 


परिचित व्यन्दि । 

(चर) श्रन सगठनो द्वारा सर्दी 
(रिश्टाणॉवाधा ऐाएएशी [782८ ([काणा$) 
कुछ सब ठित क्ारस्कतों अउशय मित्रों में 

हैं । इन सय्रो के पास रिन्छ स्प्रानो को सूचों होगी है जो कि कान 

सूबित करके उदकू दस को चुती जाति 










है ॥ इसव उतरी 
आसानी से को जा सज्ती है । व प्रपने मित्रो तबा सम्दन्धियों को दूदित कर 
अर्ती बरदा देते हैं । 
(छ) रोजगार के दपतरो दारा भर्ती 

(घिल्टाणागचया। ताए0एश हता़ो?िखाराप #णाशा255) 

श्रमिकों की मतों यो विनित उद्धतियँ दोप़इ्स हैं ! बंद्धानिक प्रापार पर 
श्रमिकों की मर्ती करना क्षित्ती भी क्षास्वन की सफुत्रता कापझाबार है। प्रतः 
रोजगार कार्यापर्रों क्षी स्कायता की गई है जो श्रन की माँग और पूर्ति में सन्‍्तुलत 
स्थादित करने का कार्य करके उपदुकत स्थात पर उपदुर आ्यक्ति क्षा चदन करने में 
महाउक्त होने हैं 

आवुनिक सरझपर क्‍्ल्पाराशरी मरह्मार है। उठा दापित्त न केदन 
प्राइतिक साघतों बच्कि मालजीय सालों क्षा अधिकतम उपयोग कर राष्ट्रीय ग्राय 
में वृद्धि करके लोगों के डीवन-स्तर को उद्तत करता है। इस उहेंगय की प्राप्ति हेंदु 
प्राज विभिन्न देशो मे श्रक्रिफ्ों की अर्दी हेंदु रोजबार क्ार्यादा शाड्रीव रोजयार 
मेरा मगढन (४३९०॥2 छणाफछा/द्वथा। 5४:८४ 0:23955009) के प्रत्वदंत 
स्यादित कर दिए गए हैं । 

विभिन्न कारज़ानों में भर्तों 
[रिश्टाएंफिशां ॥ १ शाण75 [700587725) 

जहाँ तक कारखाना उद्योगों (/3८"०7५ ॥7५5८5) का सम्दन्च है वहाँ 
श्रकितों की मर्ती प्रतय्त रूर से को हती है ॥ इच्दरई, मद्रास, पाई, विहार और 
ऊरदीसा राज्यों मे इसी प्रहार की पद्धति प्रचलित है । कारखाते ने स्थानों को 
मू्ची लगा दो जाती है जिसे देखकर लिर्िचित विवि पर अझ्मिक कारखाने के दरवाये 
दर दा जाते हैं उहाँ पर उतरल मेवेजर ग्रदश ग्रन्य ब्यन्कि द्वारा भर्ती कर ली बातो 
है। पुराने श्निक्यो की नी रिक्त स्थानों को नूइता सित्रने पर वे अपने मित्रों या 
अम्दन्धियों को इसकी सूचना दे देते हैं ॥ यह पद्धति प्रजुशझल 














| 











ल श्रमिकों के लिए दउयुन्त 





है | भर दुगत झौर दु्त श्रमिरों को भर्ती हेतु ऋवेदन-दत्र झरासस्विय छिए जाने 
हैं पौर उनझाय टेह्ट सेडर मर्ठो ढी जादी है। बयान की क्‍स्‍न्‍्स्‍.घडाँग झूट गिचो में 
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प्रत्यक्ष भतों हेंवु श्रम प्रधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। बह पद्धति लागू होने के 
बावजूद भी जईदस धरमी भी विद्यमान हैं । 

चोगो कारखनों (50०22 £३८(०सं८) में भर्दी बा बाद रिक्त स्थानों वा 
सोटिस विशाल कर किया जाता है । तरतीकी तथा सुप्रदाइजर थेणी के श्रमिकों को 
छोडरर ब्न्य श्रमिक व! नौतरी से हटा दिया जाता है व्शाकिय उद्योग मौवमी 
उद्याग है । इस साय ही उत्तर प्रदेद सरदार द्वारा इन उद्योगों में भर्तों सम्दन्धी 
विश्वप भ्रादेग भी निजात जात हैं । 

रेलवे में भर्तो (८८ाफ्रा/क्र0६ र8 एअपल्राडड5) विभिन्न दिभाधों मे विभिन्न 
प्रकार से की जाती है। प्रयम श्रेणी के क्मवारियों को भर्ती या तो प्रत्यक्ष रुप मे 
प्रयव्रा द्वितीय थेशी की परदोजति द्वारा की जाती है! तृतीय श्रेणी कर्मचारी की 
भर्ती रेल मंदा भ्रायोग (रिकजव) डिय्ाभाए०८. (० $ञ0०॥) द्वारा वी जातो है । 
निम्त द्रौर प्रदुगत श्रेणी क कमेचादियों व श्रमिकों की भर्तों प्रत्यक्ष होतो है। रेलवे 
में वही सम्परा मे ठेहा श्रम भी पारा जाता है । 

खात उद्योग (व ७४०४ 3930979) मे भर्तों ठेफदारों द्वारा की जाती है । 
स्लानों में कार्य करते हतु श्रमिक ग्रामोण क्षेत्रों स लाए जाते हैं। ये अस्थायी रूप से 
इस उद्योग में कार्य करते हैं । ;् 

कोप्रला उद्योग (0०थे 905500) में मर्ती का समसते पुराना तरीका 
जर्मीशर पदति (237॥030 59960) है। श्रप्रिर्रों का इन खातों के निकट मुफ्त 
मा दुछ् लागत पर भूमि दृपि क लिए दी डाठी थी । लेकिन दृवि योग्य भूमि बी 
सीमितता के कारण यह पद्धति सफ्ल नहीं हो उक्नी। भर्तों वाले ठेकेदार 
(छल्लए 008 0०720075) द्वारा व इन खानो मे श्रमिकों की भर्ती का कार्य 
जिया गया। इनका बाय श्रमिकों वी पूर्ति करना मात्र था। प्रवन्धशोेष ढेवेदार 
(#/्रा०्ड 78 ९०४०७४४८००७) ढारा भो श्रम्ित्रों वी भर्तों को गई। यनकेवन 
श्रम की पूर्ति का कार्य बरते थे बल्कि खानों के विकास प्रौर प्रवन्ध का बार्य भी 
करत ये । ये कोयला सानो से निकतवान व उम्र लद॒वाठ या कार्य भी करते थे 
युद्धआात में कोयदे की पूर्ति बढाने तथा श्रम की कम पूर्ठि के कारण सरकार ने भी 
डैकेदारी बा कार्य किया 4 एड न्यायिक जाँच ((0७४ ६£04०7५), 960 की 
प्िफारिश के आधार पर ठेके दरी पद्धति को घीरे-धीरे समाप्त करता स्व्रीकार किया 
गया। ग्रोरखयुर श्रम समझ (02036 .9990% 0इ००फ४ाणा) वा 
प्रशासन सत्‌ 964 से सेजेगार कायालव निरदेशातय के अ्रबीन स्वानात्तरित कर 
दिया गया है । 

कहे गो खानों ((०७० ००८ ७४८६) के अर्ती प्रररक्ष ठया टेडेदारी 
घद्धतियों के श्राथार पर को जाती है। स्थातीय श्रम की अर्ती प्रत्यक्ष रूप से 
निक्टवर्ती ग्रामीश क्षेत्रों से की जाती है । प्रुरने श्रमित्रों को सूचित कर दिया जाता 
है पौर वे झरने मित्रों, सम्यस्यियों व परिवार बाजों को इस भर्ती के लिए सूचित कर 
देते हैं । ठेके के कार्य हेतु श्रमिर्सो की भर्ती 'यरदारों' (5:303"$) द्वारा वी जाठी है। 
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अ्रश्नक छ्वानों (ऐा८त्न ध।००७) में भर्ती सरदारो द्वारा की जाती है । उन्हे 
ग्रामीण क्षेत्रो पे भेडकर इच्छुक श्रमिदो वी भर्तो करने का कार्य जौदा जाता है । इन 
सरदारों को कोई दलाली नही दी जाती वल्कि उतरी मजदरी इम बात पर निर्भर 
करती है कि उन्होने कितने श्रमिको की भर्ती की है । इन खानो में 82 65 प्रत्यक्ष 
रुप से तथा 7 4९ ढंकेदारो द्वारा भर्ती वी जत्ती है | 

सक्षेप मे खान उद्योग मे थ्रमिक्रो की भर्ती खान स्वामियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप 
से, मध्यस्थो द्वारा और रोजग्रार दफ्तरो के माध्यम से की जाती है । 

बागानों में श्रम ([.30007 0 ?॥(2॥०॥5) की भर्ती विभिन्न रूपों मे की 
जाती है। भासाम के बागातो में श्रमिकों को भर्ती चाय वितरक़ समझौता श्रम 
प्रधिनियम, 932 (763 0905 #छव्श्वाशा। ॥.000॥ #टा, 932) 
के प्रन्तगंत की जाती है | यह पूर्ति निक्टवर्ती प्रदेशो--प बगाल, उडीसा, उत्तरप्रदेश 
व मध्य प्रदेश से की जाती है। श्रमिकों को भर्ती हेतु चाय जिला श्रम साथ (]6७8 
प0जप९$ [.5७०ए७7 /55०८७३४७) स्प्राप्ित किए गए है । इनके माध्यम से श्रमिक 
बागानों में भेजे जाते हैं । 
चाय के बागातो में श्रम भर्ती के तीन तरीके हैं-- 

() सिरदारी प्रणाली (57097 59507) के अन्तगंत श्रमिक स्थानीय 
प्रेपष एजेन्सी (,0९७॥ ए07७४0॥8 /8०70)) द्वारा भर्ती करते वाले जिलो को 
भेज दिए जाते है । 

(7) स्पानीप भर्तो करने वालों द्वारा (7मरण्प््ठाए (०८४ रेस्लागोलड) 
धमिज्नो की भर्ती हे | मात्रिक स्यातीय व्यक्तियों को श्रमिकों वी भर्ती हेतु वियुक्त कर 
दिया जाता है । 

« (॥) पल पद्धति (९०० 5)पज्ञथआ) के ग्न्तगंत श्रम भर्ती स्थानीय प्रेपण 
एजेल्सी के माध्यम से होती है । श्रमिक इन स्थानीय एजेन्सिपों के पास॒चले जाते हैं 
और बहीँ श्रम के क्रेता उनको भर्ती कर लेते है | 

] दिसम्बर, 960 से रोजपर दफ्तर ग्रधिनियम इन बागानों पर लागू कर 
दिए गए हैं। मैसूर राज्य में भर्ती का काये न केवल रोजगार कार्यालयों द्वारा ही 
होता है बल्कि मालिकों द्वारा भो यह्‌ कार्य किया जाता है । 

रीजगार कार्यालय [रिक्त स्थानों की अनिवार्य सूचता) श्रधितियम, |959 
पास करके सभी उद्योगो पर लागू कर दिया गया है। सभी मालिकों को रिक्त 
स्थानों वी सूचना देना प्रनिवायें कर दिया है। 25 या भ्रधिक श्रमिक लगाने वाले 
मालिकों पर यह लागू होता है। इसका उल्जबन करने पर प्रथम बार 500 ह. 
तथा दूसरी बार 000 रु. जुर्माना करने का प्रावधान है। 

भारत में रोजगार सेवा संगठन 
(गर्ञीएज्गराशा उच्चचं्० 0प्ल्‍थरांड्थाणा पापों: ) 

रोजगार कार्यालय धमिकों की वेद्यानिक भर्ती को प्रोत्साहब करने का 

महत्वपूर्ण छाघव है । ये श्रमिकों गौर परालिओों के दीव एक कड़ी का बयय करते 


के 
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है जिपसे श्रम बी माँग भौर पूर्ति में सल्तुतन स्वाधित हो णाए। ये उपयुक्त स्वात पर 
उपयुक्त ध्यक्ति वी तिदुक्ति बरन मे सद्ापक् हाते हैं। सद्यपि रोजगार कार्यालय 
राजगाए प्रश॒त्तर मे वृद्धि नही करते हैं किए भो य घयणाटाफ वेकारी (छः लाणाज 
[ए॥8प9/०५क६ए' ) वो बम बरन में सहायय होत हैं। इससे श्रम वी गतिशीलता 
में वृद्धि होती हू, दववी शायउुगवता बढ़ती है प्रौर राष्ट्रीय झ्राय में वृद्धि होने से 
भाविक बल्याण म वृद्धि होती है । 

प्रन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन (7! | 0) ने सन्‌ 99 के प्रस्ताव द्वारा यह 
सिफारिश वी थी कि प्रत्यक्ष सदस्प देश द्वारा एक निशुल्ता रोजगार सवा शुरूयी 
जाती चाहिए । भारत ने इस प्रस्ताद को सन्‌ |92| मे स्त्रीजार किया था। शाही 
श्रम भ्रायाग से सन्‌ 4929 में इस प्रत्रार थीसवा शुरू करने की योजना वो 
पनुपयोगी व प्रनुपयुक्त बताया क्योति उप समर श्रम्रिता वी भर्ती बरने में बोई 
बद्धिनाई नदी थी। श्रमिक बी प्रति उनसी माँग बी तुतता में प्रधिकत थी। लेमिन 
श्रम प्रनुम धान समिति, श्रम सधो और मालितो तथा पस्‍्त्य रामितिया ने इस प्रकार 
वी सवा शुरू करने पर जोर टिया । 

दूपरे महायुद्ध मे तक्नोवी स्‍ग्लौर कृशन श्रमितरों पी कमी महसूस पी गई 
धौर इनकी भर्ती हेतु 9 रोजगार कार्यातरय्रों वी स्थापना वी गई। इन कार्यावयों 
व काप् तकसीरी प्रशिक्षण थोजता के भ्ल्गव झार्मी और युद्ध क़ारखानों हेतु 
तक तीरी था को प्रशिवए देता था | सन्‌ 4945 भ महापुद्ध समाप्त हो गया। 
घुद्ध भ लगे श्रॉपितर बेरोजपार हो यु । ध्रत युद्ोपरान्त पुर्शाग व पुनतिर्णाए हेतु 
दुन दफ्तरा द्वारा काय लिएा गया । इस समस्या के सगाधान वे लिए पुनर्स्थापन 
शौर रोजगार निदेशालय (0॥6 (तात्ाल ता (९ला९0ढता। ८ शा।फञाण्श्राशा।) 
बी £थापना 70 शेजगार दफ़्तरों हे राथ की गई। सन्‌ ]948 में इन रोजगार 
दफतरों के कार्यों मे वृद्धि बरके सभी प्रकार के श्रमिर्तो गो इसके प्रन्त्गंत लाया 
गया । नई दिल्‍ली स्थित बेन्द्रीय वार्यातिय श्रन्तर्रज्यीय कायलियों का समन्वय बाय 
बरता है। 

रोजगार कायलियों की शित्रा राव सनिति झा प्रतिवेदन 
(50४ 7२४० ((णरामाॉ॥९९५ ेलुणाव णा वैगाफ्री०शाधा। 
फऋतलाशा?९5५) 

रीजगार वार्यातयों के कार्यों को प्रभावर्ण बताने के लिए उनका पुतगंठन 
करना आवश्यक समभा यया । इसी उद्देश्य थी प्राष्नि हेतु योजना ग्राघोग के सुकाव 
पर भारत सरकार सन्‌ 952 मे श्री बी. शिवा राव, एम पी थी अध्यक्षता मे एक 
प्रशिक्षण भ्रौर रोजगार सेवा सगठन समिति (॥7998 & छातए/0४॥६०६ 
867८४ 0023054060 (00 (६८) नियुक्त वी यई। इसमे श्रमिकों झौर 
सातिनी के श्रतिनिषि भी शामिल जिए गए । इस समिति ने प्रपनी रिपोर्ट सच 954 
में दी। इस समिति वी सिफारियें तिम्नॉकित थौं-- 

! रोजाएर कार्यालय सगठत बे स्याव पर इसका नाम राष्ट्रीय रोजगार 


ब्रिटेन और संयुक्त राज्य ग्रमेरिका मे रोजगार सेवा सगठन 9] 


सेवा के रूप मे स्थायी सगठन के रूप में चलाई जाए। मालिक्नो द्वारा ग्रकुगल 
श्रमिकों को छोड़कर ग्रन्य श्रमिक्तो की रिक्त जगह ग्रतिवार्य रूर से घोषित की जाएं। 

2. इत कार्यालयों को नीति-निर्धारएा, प्रमापीत्रर और समन्चपर प्लरादि 
का दायित्व केन्द्रीय सरकार का हो, लेकिन तित्य प्रतिदित का प्रशासन राज्य 
सरकारों को दे दिया जाना चाहिए । 

3 केसद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों द्वारा चवाए जाने वाले रोजगार 
कार्पालयों के कुल ब्यय का 60% वहन करता चाहिए। 

4 श्रमिकों को अपता प्रजीयन कराने की स्वतन्त्रता हो ग्रौर उससे कुछ 
भी नहीं लिया जाए । 

समिति ने अकुशल श्रमिकों के पंजीप्न के विए कोई सुकाव नहीं दिया 
भयों कि दससे रोजगार कार्यालयों का कार्यभार बड़ जाएगा। लेकित इतके पजीयत 
के अभाव में देश में मानवीय शक्ति का सही अनुमान कैसे लापा जा सकेगा । 


भारत में रोजयार कार्यालयों की कार्य प्रयति 

(ए०गछउट्ट ण॑ च्रफ0ड्शा। च९ी३७१९5 0 हा0:3) 

हारे देश मे रोनगार सेवा सन्‌ 945 में शुरू की गई थी । प्लाज इसके 
प्रधीत रोजगार कार्यालयों का जाल-सा विछा हुआ है। रोजगार कार्यालयों की 
प्रगति का नवीनतम विवरण श्रम-मस्तालय की वापिक रिपोर्ट सन्‌ [976-77 एवं 
“भारत सन्‌ 4976! के झनुसार इस प्रकार है-- 
संचालन 

नवम्बर, 956 से रोजगार कार्यालयों १९ दिन-प्रतिदिन का प्रशासनिक 
नियन्त्रण राज्य सरकारो को सौंप दिया गया है। प्रव्रेल, 969 से राज्य सरकारों 
को जतश्क्ति झौर रोयगार योजना प्रो से सम्वद्ध वित्तीय नियन्बरण भी दे दिया गया। 
द्ेन्द्रीथ सरकार का कार्य-क्षेत्र श्रक्िल भारतीय स्तर पर नीति-विर्धारस कार्य-विधि 
प्रौर मानको के समन्वत्र तथा विभिन्न कार्य ऊमो के विकास्त तक सोमित है । 
काम-बन्धे सम्बन्धी मा दर्शन 

रोजगार कार्यालयों तथा स्लारे विश्वदिय्ालय रोजगार सूचना तथा मारे -दर्गत 
ध्यूरों मे युवक-युवतिपों (ऐसे श्रम्यर्थी जिन्हे काम का कोई अनुभव नही है) झोर 
प्रौड़ व्यक्तियों (जिन्हें खास-खास काम का झनुभत्र है) को काम-धन्बे से सम्बद्ध मागे 
दर्शत श्रौर रोजगार सम्वत्धी परामर्ग दिया जाता है । 

दढ़े-लिखे युवक घुब॒तियों को लाभदायक रोजगार दिलाने की दिशा मे प्रवृत्त 
करने के लिए रोजगार झौर प्रशिज्षण महानिरेशातत्र के कार्य-मार्ग-दर्शर झौर 
आजीविका परामर्स कार्यक्रमों को विस्तृत शोर व्यवस्थित किया गया है। रोयगार 
सेवा झनुरान्यान थ्रौर प्रशिक्षण के केन्द्रीय सस्यात में एक झाजीविका अध्ययन केद्ध 
झ्थावित डिया गया है तो युवक-युठ॒तियों तया झन्य मा्य-दर्य। चाहते वालों को 
ख्यवसाय सम्बन्धी साहित्य देता हे । 
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रोजगार कार्पलियो की स्पा और प्रवार 

3 दिसम्बर, 976 के प्रन्त मै देश मे कार्य कर रहे रोजगार कार्यालयों वी 
बुल सह्या 582 थी, जबकि दिमम्दर, 973 के पल में यह हल्‍्या 565 थी। 
इनमे 65 डिश्वविद्यालय रीजण्पर सूबना प्रोर मार्ग दर्गन बेस, 5 ध्यादसायिक 
प्रोर कार्यक्रारी रोजगार कार्बालय, 8 कोयला खाते रोजगार कार्यालेपर, ] परियोजना 
रोजगार कार्यलिय, 6 विकलॉग विशेष रोजगार कार्यालय प्रौर वयात मजदूरों का 
एक विशेष का्यतिय शामिल है| इसके प्रतिरिक्त, 207 (भनन्तिम) रोजगार 
सूचना पभोर सहायता केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रो वो प्रावश्यत्ताप्रो की पूतति के लिए विभिन्न 
सामुदादिक दिका।स खण्डो मे भी काम वर रहे थे | 
रोजगार का्यललयों के कार्य 

परग्ीररण नियुक्तिश, प्रादि--रोजगार कार्यालयों मा! एक मुख्य वार्य 
नौकरी चाहने वालो का प्रजीकरणा भोर नियोजक्र द्वारा प्रधिंसूचित स्थानों में 
उनकी निधुक्ति करना है | इस सम्बन्ध में जनवरी से दिप्तम्बर, !976 के दौरान 
975 में इसी क्‍स्रवधि वी तुलना मे किए गए कार्य का सामान्य ब्यौरा निम्नलिबित 
तालिवा में दर्शाया गया है-- 





(हजारो में ) 
णनवरों से दिसस्बर, अनवरो से दिश्षम्बर, 
4975 976 (म) 
प्रशीपन उबब3 5 56857 
अ्रधिपृचित रिक्त सपाव 68॥ 6 8454 
नियुक्ति के लिए भजे गए प्रार्षो 4224 3 49804 
नियुक्ति सद्वायता पाने वाले <044 496 9 
रोजगार र(वल्दियी ररे सेव!ओं शत उपयोग 
करने बाले तियोजक (मासिक औौसत) ॥ 333 





रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर मे दर्ज रोजगार चाहने बालों की कुल 
सख्या दिसम्बर, !975 मे, 93 26 लाख थी जो वदकर दिमम्बर, 7976 (झ्य) मे 
98 3 लाब हो गई जो 5 2% थी। यह सख्या पिछते वर्ष की तुलना में 52% 
भधिक है । सन्‌ 976 के दौरान रोजगार पाने वालो की कुल सख्या 4:9। लाख थीं, 
जो पिछले द्प के दौरान 4 04 लाख थी श्र यह 23 0%, ब्धिक है । 

शिक्षित उम्मीदवार---रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर मे दर्ज शिक्षित 
(मैट्रिक घौर इसमे प्रधिक शिक्षा प्राप्प) उम्पीदवारों थी सखषा वा रुख बृद्धि की 
प्रोर मारी रहा | ज़ूत, 976 के श्रन्त मे ऐसे उम्मीदवारों की सख्या 49 34 लाख 
थी, जवकि जूद, 975 मे यह सख्श 4342 लाख थी । इस प्रकार 736% सहते 
वृद्धि हुई । 
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अनुसूचित जाति/जयजादति के उम्मोदवार--रोजगार कार्यालयों के चालू 
रजिस्टर में जून, ।976 ओर जून, 975 मे दर्ज काम चाहने वाले अनुसूचित जाति 
और ब्रनुमूचित जत-जाति के उम्मोदवारों के तुकनात्मक ग्रॉकडे नीचे दिए गए है-- 








(लाखो से ) 
चालू रजिस्टर में सख्या 
जून, 9739 क छूग, 96 
जन्ठ तक के अन्त तक 
बनुभू चित जाति ० 944 048... 
अनुसूचित जन-जाति 2 20 2:52 


योग 4| 34 43 30 





जनवरी-जूत, 975 प्लौर जनवरी से जून, 976 की अ्रवधि के दौरान 
रोजगार कार्यालयों की सहायता से नौकरी पाने वाले प्रनुसूचित जाति और प्रमुसूचित 
जन-जाति के उम्मीदवारों वी सख्या नीचे दी गई है-- 


(शाँकड़े वास्तविक सख्या ) 











झूयब री-जूक, जनवरी-जुन 

975 976 
अनुसूचित जावि 26,25॥ 38,508 
अनुसूचित जन जाति 7.83 3,628 





भूतपूर्व संनिश- चालू रजिस्टर मे दर्ज भूतपूर्व मैंतिस्को बी कुल सख्या 
सितम्बर, 976 के ग्रस्त में 03,059 थी, णवक्ति सितम्बर, 975 भें यह संख्या 
00,353 थी । जतव्री सितस्त्रर, 076 के दौराब इस बर्ग के रोजयार बाहने 
बाले 0,208 व्यक्तियो वो रोनेयार दिलाया गया, जबकि 97< को इसी अवधि 
के दौरान रोजगार पाते वाले भूतपूर्व रॉतिको की सस्या 8,594 थी । चालू रजिस्टर 
में दर्ज और रोजगार दिलाए गए व्यक्तियों को सख्या में 975 की अ्रपेक्षा 4976 
में प्रतिशतता दृद्धि क्मश- 2 7 ब्रतिशत और 8 8 प्रतिशत है । 


महिला उम्मोरदार- दिसस्रर, 976 के प्रन्त में चालू रजिस्टर भे दर्ज 
काम चाहने वानो महित्ाग्रों की सस्या 2'34 लाख (प्रनत्तिम) थी, जबकि 
दिसम्बर, ।975 में इनकी सख्या ! 25 लाख थी। वर्ष 976 के दोरान रोजगार 
पाने वाली महिलाग्रों की सध्या 58,027 (ग्रनन्तिम) थी जबकि |975 के दौरान 
54,057 प्रहिलाबो को नौकरी दिलाई गई धी। चालू रजिस्टर मे दर्ज ध्ोर रोजगार 
दिल्लाए गए व्यक्तियों बी संख्या मे ।975 को अपेक्षा 976 में प्रतिशदता वृद्धि 
अमश: 9-7 द्रतिगत घौर 7-3 प्रतिशत है । 
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श्रम मस्वालय की बाबिक रिपोर्ट (4976-77) के श्रनुसार 
राष्ट्रीप रोजगार सेवा के बारे मे कुछ प्रमुख विवरण 
रोजगार बाजार सू बना 


क्षत्र “रोजयार बाजार सूचना (ई एम श्राई )कार्यत्रम के प्रन्तगंत रोजगार 
स्तर एवं प्रवृत्तियों बे सम्बय में ग्रॉल्डे रोजगार बार्यावयों द्वारा भ्रमासित प्रस्तरालों 
पर एयत्र किए जा रहे हैं। इस वायत्रम वे घन्तगंत केवल भर्ष-थ्यवक््या को 
'सगठित क्षत्र' ग्राता है, भर्वाव्‌- 

4 सरफ़ारों क्षत्र के सभी प्रतिष्ठात, भौर 

2 निजी क्षत्र के ग्रेर-कृषि प्रतिष्याव जितमे ॥0 अझ्यवा पब्रधिक कामबार 

काम बरते हैं। 

प्रयं-ययस्था वे प्रनेफ खण्डों ग्रादि जैसे () दिजी क्षेत्र के कृति एवं सम्बद्ध वार्यः 
बजापो, (2) घरेलू प्रतिप्ठानों, (3) निजी क्षेत्र के ऐसे प्रतिध्ठात जिनम्र 0 से कम 
बामगर काम करने हैं, श्रौर (4) रक्षा सेतायों के रोजगार, इस कायंत्रम के क्षेत्र मे 
सदी भ्रात है । सत्र नियोजित भौद प्रय-कालित करमंवारी भी इसके श्रस्तमंत गही 
भात । इसी प्रकार, रोजगार बाजार, सूचना कार्यक्रम में नागार्लैण्ड, प्रण्डमान एवं 
जिवोदार द्वीर समूह, भ्रसरणाचल प्रदेश तथा लझडीप्रीजेते दद्ध क्षत्र नहों झाते 
रोजगार प्रवृत्तियाँ 

म कार्पेकन के प्रस्तंत प्रजा प्रध्ठानों बी) सदपा-- जिन प्रतिप्टानो 
से रोजगार वाजार सूबना एकत्र की गई उतनी सस्या मार्च, !976 के प्रन्त मे 
72 सास थी। इतमे से 082 ला। प्रतिष्ठान सरकारी क्षेत्र में भौर गेण 
090 लाख जिजी क्षेत्र मे थे । सरकारी क्षेत्र क सभी अतिप्ठानों से प्रोर विजी क्षेत्र 
के ऐस प्र तप्ठातों से जितम 25 या इसप्रे भ्रधित वामपर तिपोजिव हैं, रोजगार 
कायपालय (रिक्तियों की प्निवाय प्रधितुचच/) धधिनियम, 959 के उरवन्धों के 
अधीन सूचना एकत्र वो जाती है झौर निजी क्षेत्र के ऐसे प्रतिप्ठानों से जिनमे 0 से 
24 कर्मचारी नियोजित हैं म्रह सूचना स्वैच्छिक आधार पर प्राप्त वी जाती है । 
रोजगार कार्यो व (रिक्तिया की अनिवार्य प्रविपुव॒ता) झविवियर्म, 959 की परिधि 
के प्रन्तगंत प्राते वात्ते प्रतिष्ठानो की धल्या मां, 976 के प्रत्त म 20 लाल थी । 

कुल रोजगार स्थिति--सगठित क्षेत्र में रोजगार मे वृद्धि हुई रोजगार के 
आँबडे जो 3) भार्ष 975 को )96 7) लाख थे, वढवर पार्च, 976 के भ्रन्त 
में 20207 साख हो गए घोर उद्धते बर्य मे 20 प्रतिशत की तुतवा में इस वर्ष 
27 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 

सरकारी क्षेत्र मे रोगवार--सरवारी क्षेत्र मे रोजयार है प्राँकडो में वृद्धि 
हुई | ये आरॉकडे [974-75 में १२8 68 लाख मे जो वइकर (975-76 में 733 63 
सप्ल हो गए प्र्यात्‌ विछे दर्ष विज्रास दर 3 9 प्रतिशन थी जबकि वर्ष (974-75 
क्व दौरान मह 3 0 प्रतिशत थी। सरकारी झ्ेत्र को विभिन्न शायामो से सम्बन्धित 
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रोजगार श्रॉकडो के विश्लेषण से पता चलता है कि अरद्धं मरकारी प्रतिष्ठानों में वृद्धि 
की दर सबसे प्रथिक्र थी जो क्रिदर्प मे 63 प्रतिशत थी, बाद मे राज्य सरकारें 
(40 प्रतिशत) स्थानीय निकाय (23 प्रतिशत) और केद्रोय सरकार (20 
प्रतिशत) आते हैं । सरका दी क्षेत्र मे रोजगार अवद्वरों का व्यौरा नौचे दी सारणी में 
दिया गया है-- 














(लाखो मे) 
बसना रियो बी सक्या .. अटिशितता वर्बितन 
सरवारी छोत् पाच, | मर्श, 976/ मार्च,/975/ 
को शाखा 975 4976 मार्च, [975 मार्च।॥94 / 
ले हा 
केपट्रीय सरकार 29 85 3047 जक20 +2' 
राज्य सरकार 47 48 49 39 +40 +| 
अर्द्धलरकारी 3॥-92 3332 +03 +96 
स्थातीय निकाय 9 40 985 +टै3 +06 
योग 28 68 33 63 +39 +30 





निजी क्षेत्र में रोनयार--वर्ष |975-76 के दौरान निजी क्षेत्र मे रोजगार 
प्रवसर में 06 प्रतिशत वी वृद्धि हुईं जवक्ि झिछते वर्ष में द्रद्धि दर 0 2 प्रतिशत 
भी । वास्तविक प्रथों मे रोजगार अवसर नो मार्च, 975 के ग्रन्त मे 58 04 लाख 
थे, बढ्षकर 3 मार्च, 976 को 68 44 लाख हो गए । 


जनशंक्ति की कमों और प्राधिक्य--जनर्शाक्ते ग्रसन्‍्तुलन कामगारो के विशेष 
बर्गों वी स्रपर्याप्त पूर्ति या साँग के कारण पैदा होते हैं । तथापि कुछ ऐसे उदाहरण 
है, जिनमे तियोजको ने कुछ विशिष्ट ब्यवसायों मे कमी बताई है, जबकि इन व्यवसायों 
में बहुत से उम्मीदवारों ने रोजगार का्यलियो के नाम पजीकृत कराए । इस प्रतार 
की स्थिति थोग्यताओ, प्रनुभव की ग्रवधि के सम्बन्ध में नियोजको वी अपर्याप्त माँगों 
तथा उनके द्वारा पेश की गई अवेक्षाइतव नस परितब्धियों और प्रांशिक स्परो 
रोजगार चाहने वालो बी प्रयपाथ्थ प्रत्याशाप्रो के कारए पैदा हो सजती है। कमियों 
के लिए उत्तरदायी भनन्‍्य कारस रोजगार घाहने बाजो मे गतिशीतता वा प्रभाव हो 
सकता है । 

बड़ी संस्था में प्रकुशल कामयर प्रौर शिक्षित व्यक्ति, जिनमे मंद्रिक पास एवं 
इससे प्रधिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति शामिल है, रोजगार कार्यालयों के भालू रजिस्टर में 
दर्ज हैं और उनकी सस्या मे प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। नोम्री चाहने वालो मे वे 
व्यक्ति, जिनके पास कोई प्रशिक्षण या वरिछव्रा कार्य अनुभव नहीं है, पूरे देश से 
सापरास्यत झधिक पाए गण दुमरी तरफ बडी सख्या में रिक्तियाँ उपयुक्त उम्मीदवारों 
थी कप्ती के कारण रह कर दी जाती हैं जो कमी व्यवतायो वा कच्चा सूचक है। 
झग्नेल, !955 से मार्च, 976 ही भ्वधि के दोरान रोजगार कार्यात्रयों द्वाय 
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28,034 रिक्तियाँ उपयुक्त उम्मीदवारों के झ्रभाद में रत वी गई थीं ॥ ऐसी रिक्तियों 
की सउद्धे ग्रधिक प्रतिशतता-उलादन प्रौर सम्दद कापयारों और यातायात उपकरण 
प्रचालक्ो (श्रमिवरों को छोड़कर) (30 5 प्रतिशत) दर्य वे अधीन थी । इसके बाद 
स्यादसायिक, ततनीतो और सम्दद्ध कामगरों [प्रध्याउत्रो का छोडकर)22 2 प्रतिशत्त 
प्रष्पापत्ो->5 7 प्रतिगव भौर लिपिक त्तपा विक्रम क्‍ामगरो (दाइपिस्टी तया 
चपराप्तियों को छोडत्र)--! 6 प्रतिशत था | 


रोजगार बाजार कार्यक्रम का सूल्यकौन और विशत्त--रोजगार बाजार 
सूचता कार्यक्रम के तकनीकों भोर कार्यपद्धति को परिष्कृत १ रने तया इसका तवनीकोी 
मूल्याँकन करने के लिए रोजगार ओर प्रशिक्षस महानिदेशालय में एक सेल कार्य कर 
रहा है। प्रव तक इस सेल ने एक सवशासित क्षेत्र सहित झ्राठ राज्यों म॑ रोजगार 
बाजार सूचना/समी यूविटों का तवरवीती सूल्यौरल क्रिया । इस सेल ने रोजगार 
बाजार सूचना कार्य मे लगे हुए पअ्रधिक्रारियों के लिए प्रशिभए प्रवन्धो का भी 
पुतरीक्षण किया और प्रशिक्षण पाद्यक्रसों क ग्रायोजन में दृरियाएशा, परिचिम बंगाल, 
उडीसा, जम्मू व कश्मीर, मेघालय, बिहार राज्य सरकारों प्रौर मिजो रम सघ-धासित 
क्षेत्र के स्राथ सक्रिप सहपोग दिया। चूँकि रोजगार बाजार सूचता रोजगार का्यलिय 
(रिक्तियों की झनिवारय प्रधितुवना) अधितियम के झलगंत एकय ती जा रही है, 
इसलिए सेल ने प्रगस्त, 4976 में नई दिल्‍ली में उक्त ग्रथिनिवम्त के राज्य प्रवर्तन 
प्रधिकारियों की एंक वकेशॉप का झ्ायोजनस क्रिया । इस वर्कशाप ने राम्यों में प्रवर्तन 
कार्य से सम्बन्धित भ्रधिक्ारियों को विचारों का प्रादात-प्रदान करने झौर उनके द्वारा 
प्रपने अपने राज्यों मे अधिनियम के प्रवर्तन में महसूस की गई कठिनाइयों के सम्बन्ध 
में श्रनुभवों को वॉटव के लिए अदसर प्रदान क्रिया । वकंशोंप के विचार-विमर्श के 
परिणामस्वरूप राज्यों में अपनाने बे लिए प्रवर्तन अ्रधिक्ारियों के लिए झनुदेशों की 
पुस्तिका को पग्रन्तिम रूप दिया गया । 
व्यावसायिक मार्ग-दर्शन और रोजगार सम्बन्धी परामर्श 

वर्ष 976 के दौरान 235 रोजगार कार्यालयों व व्यावशायिक मार्ग दर्जन 
एकक कार्य कर रहे थे । इसके ग्रतिरिक्त 65 विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय 
रोजगार सूचना घौर मार्य-दर्शन केन्द्र कार्य कर रहे ये । इन एकरो और केद्रो ने 
भ्रावदक्यो प्लोर विद्यायियों को एक ओर उनकी मोग्यवापों झभिरुचियों, इिलचपस्पियो, 
आदि और दूसरी ओर ब्याप्त सेजगार बाजार स्थितियों के प्रनुर्ष सही व्यवसायों 
का चयन करने तथा भविष्य के लिए योजना बवदान मे सहायता की। इत 
एक्को ने व्यादसायिक सूचना भी एकत्र एवं ससलित की झौर विद्यात्यों 
प्रब्यापको, श्रभ्िभावकों रथा रोज्यार चाहने बालों में ब्यक्तियर गौर सामूहिक 
विचार-विमर्गों, वृत्तिक वार्ताओो, दृत्तिक नुमाइशों, फिल्म प्ररर्दनिरों इत्यादि द्वारा 
इसका प्रधार क्या । इच्छुड सावेदकों एवं विद्याथियों को उरपुक्त प्रशिक्षए/शिक्षुता 
प्रशिक्षण के अदसर जुटाने और बशकालिइ/छुट्टियो के दौरान रोजगार अ्रवत्तर प्राप्त 
कराने मे भी सहायता प्रदान की । 
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रोजगार कार्यालयों के व्यावसायिक मार्यंदशन एके और विश्वविद्यालय 
रोजगार सूचना तथा मार्यं-दर्शन केन्द्रों के का मंकलापो का सूल्याकुत करने, ध्यात्र वायिकर 
माग-दर्शन एवं मन्त्रणा के समुन्नत तरीकों एवं ठकनीको का विकास करने और राज्यो 
से सहयोग से कार्यक्रमों का कार्यान्‍्वयन करने के लिए 97। में रोजगार ओर 
प्रशिक्षण महानिदेशालय मे एक पृल्याँकन तथा कार्यात्वयत सेल की स्थापना की गई । 
यह सेल आरम्म मे कारगर ढग से कार्य करता रहा । वर्थ !976 के दौरान इस सेल 
ने रोजगार क़रायलियो के 0 व्यावसायिक भागं-दर्शन एकको प्रौर दो विश्वविद्यालय 
रोजगार सूचना तथा मार्गदर्शन केन्द्रो सहित 2 फील्ड यूनिटो का मूल्याँकन किया। 
आरम्भ से इस सेल ने |22 फील्ड यूनिटो का मुल्याँकत किया है जिनमे 93 रोजयार 
कार्यालयों के व्यावसायिक मार्गेदर्शत एकक झ्ौर 29 विश्वविद्यालय रोजगार सूचना 
तथा मांगं-दर्शव केल्द्र शामिल है। ई एण्ड ग्राई सेल ने केन्द्रीय रोजगार सेवा 
अनुसन्धात एवं प्रशिक्षण सस्यान द्वारा ग्रायोजित तीत प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों मे भाग 
लिया । यह सेल झ्राई. एल. गो शोधवृत्ति कार्यक्रम और द्वि पक्षीय कार्यत्रम के अन्तगेत 
विदेशी ग्रधिक्तारियों के प्रशिक्षण से भी सम्बन्धित था। यह एकक प्रत्येक राज्य 
मुख्यालय में ग्रायोजित रोजगार प्रधिकारियो (व्यावमायिक मार्गदर्शन) को शिक्षा 
देने के लिए कैश प्रशिक्षण कार्यक्रम मे सम्मिलित था । 
चयन के लिए ग्रभिरुचि परीक्षाएँ 

श्रौद्योगिक प्रशिक्षण सस्थानों मे दस्तकार प्रशिक्षय्याथियों हे दक्षता को 
बढाने प्रौर जनशक्ति तथा सामग्री के साधनों के अभ्रपव्यय को कम करने के लिए 
सन्‌ 963 से प्रशिक्षणाथियो के चयन के लिए ग्रमिरुचि परीक्षाप्रों का लगातार 
आमोजन किया गया है। वर्ष 976 से झौद्योगिक प्रशिक्षण सस्थान/प्रादर्श प्रशिक्षण 
संस्थान से चार ग्रौर इजीनियरी व्यवसायों, प्र्थात्‌ डीजल मेकैतिक, इलैक्ट्रॉनिक्स, 
टूल सौर डाई मेकर पौर ड्रैवटर मेक॑तिक के शुछू होने से ग्रभिरुचि परीक्षा कार्यक्म 
के प्रन्तगंत प्राने गले इजीनियरी व्यवसायों की कुल सख्या प्रव 9 है | वर्ष 976 
के दौरान दस्त राज्यों के अन्तर्गत बहुत से झोद्योगिक प्रशिक्षण सस्थानों में प्रभिरचि 
परीक्षाओ्रो का आयोजन किया गया । 

ग्रौद्योगिक प्रशिक्षण प्रम्थानों,ग्रादर्श प्रशिक्षण सस्यानों मे शिल्पकार 
प्रशिक्षणा थियो के चयन के साधन के रूय वे अभिरचि परीक्षाप्रो की क्षमता का पता 
लगाने के लिए रोजगार और प्रशिक्षण महातिदेशालय दारा मध्य-अ्रदेश के चुने हुए 
बव्यवसायों और ओद्योगित्र प्रसिक्षण सस्थानों में हाल मे एक अनुवर्तो प्रभ्ययत प्रारम्भ 
किया गया । मध्यप्रदेश के ग्राठ झौद्योगिक प्रशिक्षण सस्यानों मे 968 उम्मीदवारों 
को प्रगस्‍्त, 976 में अभिरत्ति परीक्षा दी गई प्रौर पूर्यशूचक आँकड़े एकत्र किए 
गए । अध्ययन के उद्देश्य हेतु छ इजीनिपरी व्यवसतायों को सम्मिलित किया गया है। 

विभिन्न इजीनियरी ब्यवसायों के साथन्साथ वाशिज्ध व्यवसायों मे शिक्षु 
झधितियम, 96। के अ्रधीन शिक्षुप्रों के चयत के लिए उद्योगों में प्रभिचि परीक्षा 
कर्यक्रम का भी विस्तार किया गया है । 975-76 तक 38 संगठनों के 49 कामिक/ 
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बार्यदारी, प्रशिक्षण श्रविव्रारियो को रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा 
परीक्षा दाप॑जप्र वे घायोजत एवं परीक्षा-उप्व॒स्वा के ततीहों में प्रशिक्षित क्रिया 
गया था। 9 उद्यगो ने अपने समझतों प्रतिष्ठतों मे शिक्षुत्रों वी चयन के लिए 
रोजगार और प्रशिशए महानिदेशानलप्र की प्रभिरचि परतोश्ाग्रो का प्रयोग किया है । 
फ़ालतू घोषित किए गए कमंचारियो को नियुक्त करना 

सरवारी क्षेत्र के छपकनों शोर केद्रोय सरकार झे प्रतिष्ठानों मे फालतू 
घोषित किए गए ऊमंचारी- फालतू घाषित किए गए कर्मचारियों वो नियुक्ति 
सहायता देते के लिए स्थापित किए गए विशेष वक्ष वे रफिए्टर में वर्ष 976 के 
प्रारम्भ में दामोदर घाटी योजना के 98 व्यक्तियों के नाम दज थे जो रोजगार 
सहायता वी प्रतीक्षा कर रहे ये । इन ब्यक्तियो ने सवा निवृत्ति वे वाभ प्राप्त करने 
वे बाद वर्ष वे दौरान कार्यश्यल छोड दिया और उन्हे रोजगार सहायता की जरूरत 

टी थी । बष 976 के दौरान भारतीय तेल तिगम्त भ्रौर व्यासन्सतलग लिक 

परियाजना, सुन्दर नगर (हिमाचल प्रदेश) में ग्राने वाते वर्षों मे क्रश 989 और 
]2,592 सम्भावित पालतू व्यक्तियों वी सूचना दी है जिले लिए रोजगार हेतु 
डैबाल्पिक प्रबस्थ विए जाने हैं। 

फरकका बेरेज प्रोजेक्ट के फालतू घोषित किए गए कर्मंचारो--जिला 
मुर्शीदाबाई पश्चिम बगाल भे १रवक्रा बेरेज श्रोजेबट के पूरा हो जाने के कारण 
पालतू घोषित किए गए कामगरो के लिए कलकत्ता में स्थावित विशेष कक्ष (फरक्का 
अरेज प्रोजेक्ट) ने रोजगार वी व्यवस्था जारी रखी । विशेष कक्ष मो सूचित फालतू 
कर्मचारियों में से, वर्ष 976 के दौरात 380 व्यक्तियों वो वैकल्पिक रोजगार दिया 
गया और इस प्रकार भ्रव तक रोजगार प्रदान किए गर ऐसे व्यक्तियों की कुल 
सख्या ),226 है। दिसम्वर, 976 के परत तक 577 फालतू कर्मचारी विशेष बकष 
दे रजिस्टर पर वैकल्पिक रोजगार सहायता की प्रतीक्षा मे थे । 

बेड्रीय सरकार के प्रहिप्ठानों मे दठु श्रेणों के फालतू कर्मचारियों फे 
लिए भधिशेष कक्ष-यह कक्ष प्रशासतित्र ख़धार आ्रायोग वी सिफारिशों के 
कायन्वियन के बारण अथवा वित्त मस्त्रालय के कमचारी निरीक्षण एकक द्वारा किए 
गए निरीक्षणों के परिणामस्दहप फावतू घोषित किए गए चतु्य श्रेणी के कमंचारियो 
को रोजगार सटायता की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी है। सन्‌ 976 के 
आरम्भ में )9 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रोजगार सहायता की प्रतीक्षा कर रहे थे । 
दिसम्बर, 976 तक, इस कक्ष को 359 और फालतू घोषित कमंचारी सूचित 
किए गए जिससे ऐसे व्यक्तियों की कुत सख्या 378 हो गई । इनमे से 27 व्यक्तियों 
को नियुक्त सहायता प्रदान को गई झोर दिसम्बर, 976 के भनन्‍्त में !07 कमंचारी 
रोजगार सहायता कौ प्रतीक्षा कर रहे थे । 
अपग सैतिको और रक्षा सेराप्रो के युद्ध मे वीरगति प्राप्त 
कर्म रियो के आ्राअतो के लिए $ तपूर्वे सैनिक कक्ष 

जुलाई, १972 के दोरान स्पादित भूतपूर्व सैनिक कक्ष को सब 962 परे 
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चीन के ग्राक्रमण, सन्‌ [965 में पाऊिस्ताती ग्राऊ़पण और दीम़ा दुर्म॑दताप्रों में 
पअपग हुए 686 सँतिको के ब्यौरे प्राप्त हुए हैं। इसक अतिरिक्त सत्‌ 97। मे युद्ध 
के 463। अपग सैविकों के ब्यौरे भी इस कन्न मे प्राप्त हुए हैं। इस कक्ष में 
सय्‌ ।962, 965 और 97 के युद्द के दौरात दोएगजि श्राष्त ग्रभ्भीर रझूउसे 
घायल रक्षा सेवाग्रो के कमंवारियों के 237 ग्राश्चियों को रोडयार सहायता देते 
के लिए ब्यौरे प्राप्त हुए है। सतव्‌ ।962 और 965 के झाकमंणों के 405 ग्राग 
सैनिकों, सन्‌ 97! के युद्ध के ॥020 ग्राप्र सैनिकों और 743 आकिदों को 
रोजगार दिपरा जा चुका है। दिमम्वर, 976 के ग्रस्त मे भूगाई सैतिक कक्ष के 
रजिस्टर में सव्‌ 962 और 965 के आकरप्रणों के 80 ग्रपग सैनिक, सन्‌ 97। 
के युद्ध के ।03 ग्रयग सैनिक तथा रक्षा मेवाग्रो के युद्ध में वीरगति प्राप्त गम्भीर 
रूपए से घायल कर्मचारियों बेः 623 ग्राश्चित रोजगार सहायता के लिए प्रतोझा में थे। 
केखद्रीय रोजगार कार्नालय द्वारा रिक्तियों का विज्ञाप । 
और केन्द्रोप रजिस्टर रखना 

रिक्तियों का दिज्ञापन--नियोजत्रों को ऐसे कामंग्र, जिनकी कमी है, 
उपलब्ध कराने के उद्देग्य से केसरी व सरकार को रिक्वियाँ, जिन्हे भरना कठिद होता 
है, विज्ञापित करने वी एक पोजना सितम्बर, 968 से शारम्भ वी गई थी। 
सन्‌ 976 के दौरान 43 विज्ञापनों द्वारा 2,638 रिक्तियों को विज्ञापित किया 
गया । जिज्ञापित रिकत्र स्थानों में से 732 रिज्रित्याँ श्रवुतचित जातियो, 665 ग्रनु 
सूचित जन-जातिथो और 80 भूतपूर्व ध्तिको के लिए भारक्षित थी । 

केखदीप रजिस्टर--तियोजकों से माँग का झग़्लल्पकालिक नोटिस मिलते पर 
उसे पूरा करते के लिए केल्ट्रीय रोजगार कार्यालय इजीवियरी स्वातको, चिझित्सा 
स्तात को, पतुभदी इन्ीतिबरी डिप्जोमाघारियों, अनुषचित जाति के स्तातकोत्तरो 
भ्रौर अनुसू चित जव-जाति के स्नातको जैसे कुछ चुने हुए वर्गों के उम्मीदवारों का 
थिकाई रखता है । 
प्रनुप्तू दव जाति श्लौर अनुसू दत जन-जाति के उम्मीदवारों 
के लिए भअन्यापत्र व सार्य-दर्शन केन्द्र गड् 

चार अब्यायत व सार्ग-देग ते देहली, जदलपुर, कावपुर प्रौर मद्रास में 
एक-एक, साशा साल काम करते रहे । ये केस्द्र अनुगू बित जाति/ग्रनुप्तुबित जन-जाति 
के उम्मीदवारों को उस समय मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जव वे प्रपते नाम दर्ज 
कराने के लिए रोजगार कार्यालयों में घाते हैं मौए जब अधिपूर्चित की गई रिक्तियों 
के लिए उनके नाप निरोजको को नेजे जाते हैं । नियोजको द्वारा बुनाए जाने पर 
उन्हे रोजयार की अपेक्षाप्रो प्रौर उनके द्वारा दी डाने वाली परीक्षा/प्राश्ाक्तार के 
बारे में जानकारी दी जाती है। पे केन्द्र अनुपुजित जाति/प्नुसूचित जन-जाति के 
उम्मीदवारों के जिए ग्रारक्षित रिक्त स्थानों में नियुक्ति के बारे में नियोजर्ों के 
साथ झनुवर्नी कार्यवाही भी करते हैं। छ भर अब्यापन व मार्गदर्शन केस्ो-- 
कनऊता, सूरत, जयपुर, हैदराबाद, विदेस्द्म भौर रांची मे एक-एक केन्द्र स्पारित होते 
को सम्भावता है। 
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इन केख्ट्रो द्वारा झ्लारम्भ से दिसम्बर, 976 तब विए गए कार्य वा सक्षिप्त 
विवरण नीचे दिया गया है-- 
(पॉक्डे वास्तविक सख्याएँ हैँ) 
जदसपुर दिल्ली मडाप्त कावपुर 








प्रजोकरण/तामूहिक मांग दर्देत 8,805. 76,779 $,94. 7,763 
सम्प्रपण से पूर्व माग-दशन 9 242 73583 40,745 9,287 
स्यक्तिगत सूचना और मार्ग दर्शन 705 6,772 3,097 43,095 
भाता-पिता को सलाढ़ 98 296 238 86 
नियुक्तियाँ गण 7,964. 2455 4,20 
आत्म विश्वास बनाने वाले प्रशिकर्थों में माण 

सेने वाले प्रशिक्षण/पियों वी सच्या 4,707 570 2,4क9र 2530 





विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाप्रो/चम्न परीक्षाप्र) के लिए 

भ्रनुयूचित जाति/जन-जाति के उम्मीदवारों को तैयार 

करन के लिए अध्यापन कार्यक्रम 

इस योजना में लिंपिको की रिक्तियों की भर्ती हेतु झ्ायोजित विभिन्न 

“क्रतिधोपिता प्रीक्षा्रो।चयन परीक्षाप्रों के लिए अनुमूचित जाति/जन-जाति क 
उम्मीदवारों को तैयार करने की परिवल्पना वी गई है। योजना का पहला चरशा 
(पांच लाख रोउगार कार्यक्म के झन्तर्ग त) रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय 
हारा सितम्बर 973 में सघ-शासित क्षेत्र दिल्ली तथा गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) 
मे प्रायोगिक झाथार पर शुरू किया गया । योजना के दो चरण पूरे हो चुके हैं 
जिनके अन्तगंत दिल्‍ली गाजियाबाद रोजगार वायलियो के चालू रजिस्टर से चुने हुए 
लगभग 600 ग्रनुसूचित जाति और झनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों को चुने 
हुए शैक्षिक सस्‍्यानो मे प्रशिक्षण दिया गया। योजना का तीथया चरण (णह्‌ 
मन्व्रालथ द्वारा पोषित) ) अगस्त, !976 से आरम्भ हो गया है जिसके अन्तगत 
दिल्वी और गाजियायाद (उत्तर प्रदेश) रोजग/र कार्यालिथों को चालू रजिस्टर स 
चुने हुए लगभग 500 अनुसूचित जाति/ अवुमूचित जन-जाति के उम्मीदवारों को 
| जैक्षिक सस्थानो मे प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पराद्यत्रम की अवधि नौ माह 
है । प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में सामान्य भग्रेजी, सामान्य ज्ञात, प्रारम्मितर गणित और 
कार्यालय क्रियाविधि के कुछ पहलू शामिल हैं। कुछ सस्यान भी ग्राशुलिपिक में 
अध्यापत सुविधाएँ प्रदान करते हैं । अध्यापत वी अवधि के दौरान भ्रत्येक प्रशिक्षणार्थी 
को 75 रुपय प्रतिमाह की दर से वृत्तिका दी जाती है। सस्थानों को प्रतिमाह 
20 रुपये भ्रति प्रशिक्षणार्यी की दर से भ्रध्यापन खर्चा दिया जाता है । उत संस्थानों 
के सम्बन्ध मे, जो आशुलिपि मे कोचिंग देते हैं, यह खर्चे 25 रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी 
भ्रति भाह की दर से दिए जाते हैं । उम्मीदवारों के लिए ठाइपराइडिंग में प्रशिक्षण 
का प्रबन्ध करने के लिए टाइपिंग खर्च 20 दुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति माह की दर 
से भी दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारों को पुस्तकों और चेखन-सामग्री 
की नि शुल्क आपूर्ति के लिए व्यवस्था भी को गई है । 
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रोजगार कार्यालय (रिक्तियों को अनिवार्य 
अधिपूचना) अधिनियम, 4959 

श्रण मन्त्राजय के वाषिक प्रतित्ेदद 976-77 के अनुसार-- 

] यह अधिनियम, जो सन्‌ 950 मे लायू हुआ, सरवाी ज्षेत्र के सन्नी 
नियोजकों ग्रौर निजी क्षेत्र के गैर-इृध्रि कार्यकलापों से रत ऐसे निमोजकों पर लागू होता 
है जिनके पास 25 या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं। अधिनियम की घारा 4 के अघीन 
नियोजक्ोों के लिए गह झनिवादं है कि वे अपने धरविष्ठानों में रैंदा होने वाले रिन्‍्द 
स्थानों को मरने से पहले उन्हे (बुद्ध मामलों में दी गई छुट को छोडकर) निर्धारित 
रोजगार कार्यालय को झ्धिसूचित करें | अधिनियम की धारा 5 के प्रधीन तियोजकों 
के लिए निर्वारित रोजगार कार्पालय को अपने क्मंचारिपों की संख्या, रिक्त स्थानों 
तथा कमियों के सम्बस्ध से त्रेमासिक विवरण श्ौर कर्मचारियों का व्यावसायिक 
बितरश दर्शन वाली द्विवापिक विवरणी भेजना प्रपेक्षित है। इस समप्र 
(सन्‌ ।976-77 ) इस अधिनियम के भनन्‍्तर्गंत सरकाने क्षेत्र के लयनंगर 082 लाख 
प्रतिष्ठान ग्रौर निजी क्षेत्र के 045 लाख प्रतिष्ठान प्राले हैं । 

2 विभिन्न राज्य मर्कारों और हंघन्‍शामित क्षेत्रों से प्राप्त अधितियम के 
प्रवर्तन सम्बन्धी त्रेमासिक प्रतिवेदन से पता चचता है क्रि कुल मिलाकर शोनों 
मार्जनिक एवं निजी क्षेत्रों के नियोजक प्रद्चिनियम्र के उपत्रत्घों वा ग्रनुगालत करने 
रहे | इन नियोजक़ों ने रिक्तियों को ग्रधिनूचित क्या झौर निर्धारित विवरणियाँ 
रोजगार कार्यालयों को भेजी । तयाएि, कुछ मामलो में तियोंजक अपने प्रतिप्ठानों में 

सृजित कुछ रिन्स्याँ रोजगार कार्यालयों को अप्रितुचित न करने के समुचित कारण 
बताने में श्रसमर्य रहे और प्रेमासिक्र विवरणियों मे प्रपेक्षित पूरी भूचना भी नहों 
भेज सक्रे । 

3. प्रधिनियम ने उपबन्धों को लागू करने के उद्देश्य से भ्रनेक राज्यों मे 
प्रवर्तन तन्‍्त्र स्थपित किया गया है। बुछ् प्रन्य राज्यों में ऐसे ही तन्‍्त्र के सृजन के 
प्रस्तावों पर कार्यवाही की जा रही है | जहाँ रोजगार क्‍्रधिकारियों द्वारा तियोजकों 
में महयोग भ्राप्त करने और वैयक्तिक प्रनुदर्ती कार्यवाही जारी रखने के लिए उपयुक्त 
कदम उठाए गए, बहाँ राज्य सरकरों द्वारा ठन नियोजकों को कारण बताग्रो नोटिस! 
भी जारी किए गए जिल्होंते अधितिवम के उपबन्धों का लगातार उत्लघत किया । 

4. प्रधिनियम के प्रम्माद को कारगर बनाने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोत्र 
किया गया है कि वे नियोजको के ग्रभिलेखों और दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए 
शक्तियों का और प्रधिक विस्तार करें । राज्यों को ऐसे प्रनुदेश मो दिए गए हैं कवि 
वे क्रमदंद्ध ग्राधार पर निशोेजकों के अभ्निलेखों और इस्तावेजों के निरीक्षण झे 
कार्यक्रम को तेज करें । 

शोजगार कार्यालपों का ग्रालोचनात्मक मूल्यांकन 

देश में रोजगार कार्यात्रयों ने श्रमिकों को रोजबार प्राप्त करने में महादता 

डी है लेक्नि नियोजक क्षेत्रों ने उनके महत्त्व को अभी भली प्रवार स्वीकार नहीं किया 
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है । निजी क्षेत्र इनकी सोवाग्रो के उपभोग दे प्रति वापी उदासीन रहा है, हाँ 
सार्वजनिक क्षेत्र म इतकी उपयोगिता को प्रधिवाधित' स्वीवार जा रहा है। श्रमियों, 
मालियों भौर सरकार को श्रमिक की माँग गौर पूति में सस्तुतत स्थापित करने वी 
दिशा में यद्यपि इन कार्यालयों ते पिछते कुछ वर्षों मे काफ़ी सहयोग दिया है, तथापि 
ऐसे उदाहरशों वी चर्चा भी बम सुनने को नहीं मिलती कि भ्रत्य उपायों से भर्ती 
प्रयवा-नियुक्तियों वो कापी प्रोत्माहन मिलता है। ऐसे भ्रनेब वार हैं जो इस बात 

के' लिए उत्तरदायी हैं वि रोजगार वार्यावयों का भर्ती के दोधो को दूर करने तथा 
वैज्ञानिक प्रमापीतरख प्राप्त करने में भ्रफ्लता बयो मित्री है-- 

१ रीजगार बार्यालयों द्वारा प्रपने बर्मचारियों बो विभिन्न वारपानों में 
अजकर वहाँ भर्ती बिए गए श्रमित्रों वी सस्या ओर उतका पंजीयन करके प्रपने 
प्रतिवेदन में इसका विवरण दे दिया जाता है। इससे वे मपना दिखावी प्रस्तित्व 
प्रस्तुत बरते हैं । 

2 बई मालिव ब सरवारी प्रधियारी धरपिकों द कमंचारियों बा चयन वर 
तेते हैं भौर बाद भे उसको रोगशग्रार कार्यालय से पजीयय बरवा लेने को कहते हैं 
जिससे कि उसका नियमत हो जाए । यह एक भ्रवाँद्धतीय प्रक्रिया है जिससे रोजगार 
कार्यातयों के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है। इससे भर्ती के दोयों की रामाप्त नहीं 
किया जा सबता १ 

3 रोजगार वार्यातयों मे काम वरने बाले कर्मचारियों का व्यवहार बेरोजगारों 
दे साथ सहानुभूनिपूर्ण नही होता है । 

4 रोजगार यार्यातयों मे पजीयन वराने के लिए व्यक्ति जाते हैं। वहाँ पर 
कापी समय लगठा है । इसके साथ ही ऊद रिक्त स्याल वा साक्षात्शार होता है 
उसके लिए भ्रार्थी को रोजगार कार्यालय मे उपस्थित होते वे लिए सूचित किया जाता 
है लेविन इस प्रवार वी सूचना साक्षात्वार होते के पश्चात्‌ मिलती है जिससे प्राधियों 
को समय पर नौकरी नहीं मिल पाती । यह सब कर्मंबारिया वी दिलमिल नीति एवं 
कार्ये के प्रति उदासीनता के बारण से होता है! 

5 इन कार्यालयों में रिश्वतखोरी भौर पक्षपात पाए जाने वे भी भारोप प्राय 
सुनने मे भाते हैं । 
सुझाव 

रौजपार वार्पालयों है वार्यों को प्रभावपूर्ण बनाने हेतु निम्दाँवित सुझाव दिए 
जा सकते हैं-- 

इन वार्याल्यो को श्रम बाजार के सम्बन्ध से रिकाई ही नहीं रखने 

चाहिए बढक श्रमिद्ों को प्रशिक्षण व परामर्श वी सेवाएँ प्रदान वरनी चाहिए, शिससे 
एव गौक ते छे दूसरी सोकरों आराप्त करवे मे मदद मिल सके | विवेशीकरण अपवान 
मै होने वाले वेबतर श्रमिकों को रोजगार दिलाया जाना चाहिए । 

2, जो श्रमिक नौकरी धराप्त करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं 

जा सकते हैं भ्रथवा प्रशिक्षण प्राप्त करने में श्रसम्य हैँ उत सभी श्रमिदरी को रोजगार 
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है. 
कार्यालयों द्वारा श्राधिक सहायता दी जानी चाहिए श्रौर बाद मे झ्र_करती 
श्रप्तिकों की मजदूरी में से काट लेवा चाहिए । न्स्याका 

3 साधारण रोजगार कार्यालयों के अतिरिक्त डिशेप रोजगार कायो श्रम 
स्थापना की जानी चाहिए । इन वार्यालयों से विशिष्ट उद्योगो के श्रमिक जंसे व्थ 
पर, पत्तनो पर, धरो मे और वागान झौर खानों मे काम करने वाले श्रमिक भी जा 
उठा सके । 

4 रोजगार कार्यालयों को प्रभावपूर्ं उलाने हेतु माचिको का सहयोग होता 
आवश्यक है । मालिकों को श्रमिको की भर्ती करते समय रोजगार कार्यालयों को 
सूचित करता चाहिए और इनके माध्यम से भर्ती क्वायं क्या जाना चाहिए । 

5, डॉ. राधाकमल मुकर्जी (0. 7२. 7८. 86०४८]८०) का कहना है कि एक 
रोजगार कार्याल्रप प्रधिनियम (/097०७॥ 8:८४908० 80) पास किया जाता 
चाहिए । इस प्रधिनियम के अन्तर्गत समूचे देश के रोजगार कार्यालयों का समन्वय 
किया जाना चाहिए श्रौर यह श्रम मन्‍्तालय के अन्तगंत होना चाहिए । सभी कस्त्रो 
में जहाँ 20 हजार से अधिक प्राबादी है वहाँ रोजगार कार्यालय स्थापित किए जाने 
चाहिए तथा रोजगार प्राप्त करने वाले रिक्त स्थातो प्रादि के सम्बन्ध मे रजिस्टर्स 
रखे जाने चाहिए । 

रोजगार कार्यालयों के समस्त दोषों को समाप्त करके इसे प्रभावपूर्ण ढग से 
अलाया जाए । इससे श्रमिकों, मालिको ग्रौर सरकार सभी को लाभ होगा । ये 
कार्यालय धपनी बहुमूल्य सेवाग्ं से श्रम की माँग भौर पृत्ति भे सन्तुलन स्थापित कर 
सकते है । इसप्ते धर्पाष्मात्मक बेरोजगारी कम की जा सकती है । 
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सानव-शक्ति नियोजन. 
(श-९०श७९ ?)4॥70१) 

कसी भी देश की प्रगति हेतु मानव-शक्ति समस्याप्रो का महत्त्वपूर्ां स्थान 
है । देश की प्रगति उत्पादत पर निर्मर करती है। उत्पादन का उद्देश्य न॑ कैवल 
उत्पादन की मात्रा मे ही वृद्धि करना है, बल्कि उत्तादन की किस्म सुछारता भी है । 
इसकी प्राप्ति के लिए उत्पादन क्रिया मे भाग लेने हुँतु पर्याप्त सख्या में मानव शक्ति 
का होना प्रावश्यक है । “उत्पादन मे वृद्धि हेतु श्रधिक मानव-शक्ति की ही झावश्यकता 

नहीं है, बल्कि मानव-शक्ति का कुशल होना भी ग्रावश्यक है ॥/7 
भारतीय मानव शक्ति के स्लोत या साधन एक राष्ट्रीय सम्पत्ति है। उपजाऊ 
मिट्टियाँ, खनिज पदार्थ, वनस्पति और अत्य प्राकृतिक साथनों की भाँति मातवीय 
साधन भी मूल्यवान हैं । भ्रावश्यकताग्रो को पूरा करने हेतु इन साधनों को वैनानिक 
आधार पर ग्रतिशीलता प्रदान करनी होगी । इस कार्य के लिए योजतावद्ध कार्यक्रम 
अपलाना होगा जिसे मानद-छक्ति नियोजन (!४0 ?०छल् एड) बहा जाता 
है । इसका सम्बन्ध बतमान समय में मानव शक्ति वी पूर्ति तथा इसकी माँग से है ) 
“हमारे देश में प्रकुशल श्रमिकों की श्रधिकता और कुशल, तकतीकी एवं वैज्ञातिक 
+ थ की कमी की समस्या के निवारण हेतु मानव धक्ति नियोजव अपनाकर 

मानवीय साधतो का भ्रधिकतम उपयोग किया जा सकता है [/* 


4. गराक्षध, 7 # हू. क॥-९0०४6० डवणरागडूव5 ६ $णफराएड७, फ ] 
2. 066, # #. [30007 छक्फ[टव$ ॥8 [7930 [000/॥9, 9 327. 


मानव-शक्ति निषोजन : प्रवधारणा और तकनीक 205 
हि 


किसी देश की मानव-शक्ति उरा देश छी राम्पूर्ण जवसख्या पर निर्मर_कस्ती 

है । प्राधिक दृष्टि से सक्रिय जनसस्या के आधार पर ही मानव-शन्कि की समस्या का 
“समाधान किया जा सकता है 4 भारत जैसे आथिक नियोजन वाले देश मे ग्रतिरेक श्रम 
(507908 [,80० धा) को नियोजत के माध्यम से पूर्ण रोजगार प्रदान करता प्रमुख 
उद्देश्य है। विकमित देशों में मानवीय स्लाधनो की कमी होने से वहाँ पूंजी गहत 
उत्पादन के तरीके ((४ज़ाबं राध्यकाण्ट पल्णा॥पु"्ट ण शा०१७०००॥) को 
अपनाया जाता है जबकि भारत जैप्ते विकासशील देश मे पूँजी का प्रभाव तथा श्रम 
का आधिक्प होने से श्रम गहन उत्पादन का तरीका([.300पा7 [60506 [७८काए- 
(०९ ० ९7060८०॥)] ग्रपवाया जाता है। यहाँ तीत्र औद्योगीकरण हेतु कुशल 
श्रमिकों की कमी पड़ती है जबकि ब्कुशल श्रमिकों झी पूर्ति बाफी है । कृषि से छिपी 
हुईं बेरोजगारी प्रोर उद्योग तथा सेवा मे अनेन्छिक बेरोजगारी पाई जाती है । 
इसके साथ ही कुशल श्रम-शक्ति का प्रभाव (.9०८ ० 50]]83 ॥(॥॥-?०४७४) है, 
जबकि इग्लैण्ड जैसे विकमित देश मे सामान्य श्रम-शक्ति का अभाव है | 

म्रानब-शक्ति की झ्रतिरेक और प्राघिकत सम्बन्धी समस्या वा रामाघान करने 
हेतु भांवी योजनाग्रों को ध्यान में रखते हुए सर्वक्षण किया जाता चाहिए । वर्तमान 
समय मे उपलब्ध मानव-शक्ति और झावश्यक मानव-शक्तित का झनुमान लगाया जाना 
चाहिए । मानव-शक्ित का प्रधिकृतम उपयोग करने हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय बजढ की 
आँति मानत्र-शबित बजट (॥/3॥-?0ए९ 800० )तैयार किया जाना चाहिए जिससे 
विभिन्न ब्यवसायों मे मानव-शशब्ति की प्रावश्यक्ता और वितरण की त॒नना की जा 
सत्रे | इस प्रकार के बजट से मातव-शक्तित की माँग और पूर्ति दोनों का ग्रच्छा 
समायोजन किया जा सरृता है । यह समशयोजन रोजयार कार्यालयों (57970)खाल्यः 
£200॥8॥2०$) द्वारा प्रच्छे ढग से किया जा सकता है । रोजगार कार्यालय रोजगार 
प्राप्त करने वाले तथा रोजगार देने वालों के मध्य एक कडी का काम करते हैं। इनके 
द्वारा यह सूचता भी एकत्रित की जा सकती है कि किस ब्यवस्ताय मे मानव-शक्रित का 
ग्रभाव है भौर किस व्यवसाय में इसका ग्राधिव्य है? इस कार्य हेतु रोजगार कार्यालय 
सरकार के प्नन्य कार्यालयों उदाहरसार्थ--शिक्षा, वैज्ञानिक, अनुसन्धान, व्यापार ग्रौर 
उद्योग से सहायता ले सकते हैं और प्रासानी से अधिकता व कमी का पता लगाया 
जा सकता हैं। 

हाल ही के वर्षो मे मातव-शक्ति की समस्या के हस के लिए कुछ समिलियाँ 
निपुकत की गई हैं-- 

] वैज्ञानिक मातव-शक्ति समिति, 947 ($छंशात्षी८ फिशा-?0श 
(००० ०! 4947) - इस समिति हारा आने वाले 5 मे 0 वर्षों मे बैज्ञानिक 
और तकनीकी मातव-शक्ति के विभिन्न वर्गों हेतु अनुमान लगाने के लिए सर्वेक्षण से 
बता चला कि इस्जीनियर, डॉव्टर, रसायनविज्ञ, तकनीकी विशेषज्ञ, अध्यापको (विज्ञान ) 
आदि की कमी थी । 


4. 795, 55 #. & $ $37-70% / 5007986 & $0590505, 0. 5, 
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2 विश्वविद्यालय शिक्षा च्रापयोग, 4948 (एत्लभआाज हटाए 
(०गाप्रं$अं००, 948)--भारत सरकार द्वारा नियुक्त विया गया । इसका वार्य 
भारतीय शिक्षा वी वर्तमान समस्याप्रो झौर भावी सुधार हैतु सुभाव देना था ! यद्यपि 
इस प्रायोग वा प्रत्यक्ष रूप में भारतीय मानव-शक्ति से सम्बन्ध नही था फिर भी 
इंजीनियर, डॉक्टर, भ्रध्यापण, वक्ीत और प्रन्य व्यावसायिक वर्ग झादि के विषय 
में बताया गया हि वर्तमान विश्वविद्यालय शिक्षा पद्धति के प्रन्तर्यंत भी इनकी 
कमी है । 

मानव-शक्ति की ग्रधिवता तथा भ्रभाव वे विषय में सही रुप से सूचना नहीं 
मिलती है | मानव-शक्ति की भ्रधिकता भ्रथवा बचत इसकी माँग वी तुलता में उत्पन्न 
होती है । जब मानव-शत्ति शी माँग इसकी पूर्ति वी तुलना में ग्धिक है तो यह 
झभाव (50070986) होगा तथा माँग पूर्ति की तुलना में कम होने पर मानब-शक्ति 
का प्रतिरेव होगा । 

भारत जैसे विवासभील देश मे मातवीय साधनों वे उचित एबं कुशल उपयोग 
को भ्राथिव' नियोजन मे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती चाहिए । नियोजन का उद्देश्य 
मानव-शक्ति की कमी को पूरा करना तथा प्रतिरेक मानव-शक्ति को लाभपूर्ण 
व्यवप्तायो मे लगाना होता है। जब हम मानव-शक्ति वे भ्रभाव बे रूप में श्रष्ययन 
बरते हैं तो मानद शक्ति हेतु नियोजन (7)0॥7708 लि शैआ-?0७८ा) कहनाता 
है तथा भानव-शक्ति का प्रतिरेक के सम्बन्ध में भ्रध्ययत करने पर यह भानव-शक्ति 
बा नियोजन (]30॥78 ० ै॥॥ ९०७८) कहलाएंगा । “नियोजन के दोनो 
पहलुप्नो का भ्रष्ययन साथ साथ करना चाहिए क्योकि मानव-शक्ति की कमी शौर 
प्रतिरेग' साथ-साथ पाई जाती है /”! यह हमारा भ्रनुभव है वि प्रतिरेक वाले 
इप्रवेसायो में वाफी वृद्धि होती रहती है जबकि अभाव वाली श्रेशियों में सुधार नहीं 
ही पाता है। 

यदि मानव शक्ति का, जो कि अतिरेवः (5079|05) है, उपयोग नहीं क्या 
जाता है तो वह त्वय ही नष्ट हो जाती । यह बर्बादी राष्ट्रीय साधनों के रूप मे ही 
नही होती है, बल्कि एक श्रमिक बेरोजगार होने पर वह स्वय झ्रात्म-ग्लानि में डूब 
जाता है प्रौर परिणामस्वरूप मानवीय साधन कै रूप मे उसबी उपयोगिता नष्ट होने 
लगती है । 

युशल मानव शक्ति की कमी से देश का प्रौद्योपिक विकास नहीं हो पाता है। 

प्राविक विदास तभी सम्भव होता है जब मातव-शक्ति को गतिशीलता प्रदान वी 
जाती है तथा श्रम की बमी से भाने वाली बाधाग्रो को समाप्त किया जाता हैं। 
मानव-शर्ित वी गतिशीलता वे दो पहलू हैं-- 

] भानव-शक्ति कय पूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। 

2 भानव-शक्ति को उचित व्यवसायो में लगाया जाता चाहिए ! 


3«. व्राववर, 7 के # * ख़्य ए०च्ल 5जा38० 5: 50905९3, 9 65. 
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प्रभाव को रोकते के भी दो पहल है-- 

| प्रभो प्रन्तरो को पाट कर अभाव की पूर्ति की जानी चाहिए। 

2. जिन वर्गों में सानव-शक्ति का ग्रभाव हो, उतमें मानव-शवित का उचित 
आवण्टन किया जाना चाहिए । 

अधिकांश विकासजील देशो में श्रम वी कमी नहीं है । लैकिन ग्रकुशल श्रमित्र 
काफी संख्या में हैं जवकि कुगल श्रसिको वी माँग इसकी पूर्ति की तुलना से अधिक 
होमे से इस प्रकार वी मातव-शहिति का प्रभाव पाया जाता है। इस प्रकार के 
प्रभाव को दूर करने के लिए श्रमिक तैयार वरने होंगे । कुल श्रमिक प्रकिक्षण द्वारा 
तैयार किए जा सकते हैं । विभिन्न प्रकार को प्रशिक्षय योजनाएँ चलायी जाती हैं । 
ये प्रशिक्षण तौन प्रकार के होते हैं - 

4 तकनीकी ग्यौर व्यावसायिक प्रशिक्षण ([च्थांएए््ट शाते एत्व्थाणाओं 
पुए्शंग्रा॥8] --नए लोगों को तकतीकी झौर व्यावसायिक प्रशिक्षण देने हेतु शुरू की 
जाती हैं । 

2. नवशित्विया प्रशिक्षण ( 4907९00८०७99 'एश्ं/ं०४)--जिन्‍्हे प्रशिक्षण 
केस पर शिक्षा मिल गई है उन्हे इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। पह 
प्रशिक्षण विभिन्न कारखानों श्रयवा उद्योगों में दिया जाता है | इस प्रकार का 
प्रशिक्षण रोजगार की पहली अवस्था में दिया जा सक्तता है प्रयवा प्रशिक्षणार्थी को 
प्रशिक्षण के साथ कुछ भत्ता देकर भी प्रशिक्षण दिया जाता है । 

3. उद्योग में प्रशिक्षण (7आंणए्ट शंक्तां॥ 700॥7 )- इस प्रकार 
का प्रशिक्षण फोरमैन श्रयवा सुपरवाइजरी श्रेणी के कर्मचारियों को उद्योग में ही 
कुशलता प्राप्त करने हेतु दिया जाता है। इस प्रकार की प्रशिक्षण देश में प्रषवा 
विदेश में भी दिया जाता है । 

किसी भो देश में मानव-शक्ति में कुशलता उत्न्न करने हेतु प्रशिक्षण दिया 
जाता है प्लोर यट॒ प्रशिक्षण विभिन्न योजनाम्रों के अन्तगंत दिया जाता है । इममे 
निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए-- 

. इस प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्र देश के विभिन्न क्षेत्रों ग्यवा प्रान्तों मे समान 
रूप से होने चाहिए ताकि इनमें ब्रशिक्षणार्थी आसानी से पहुँच सत्र । 

2. किसी भी प्रशिक्षण योजना की सफलता इस बाद पर निर्मर बरती हैकि 
इममे सम्मिलित प्रशिशणार्थी कसे हैं ॥ उनका उचित चयन होना जरूरी है। 

3, प्रशिक्षण पाद्व-क्र्म बहुत छोटा नहीं होता चाहिए । पाद्यक्रम ऐसा हो 
जिससे प्रशिक्षणार्यी आसानी से कुशलता प्राप्त कर सके । अधूरा मात उचित नहीं है 

किसी भी प्रशिक्षण योजना दी सकलदा श्रमिक और मालिक दोनो पक्षों त्रे 
पूर्ण सहयोग पर निर्मेर रहती है। इससे श्रमिकों को बुशलता प्राप्त होगी झौर 
मालिकों को प्रावश्यकतानुसार श्रमिक मिल सके । 

प्रो. दिस (0. ध्राट८5) का कषन सत्य प्रतीत होता है हिं, “व्यवतायों 
में श्रम के वितरण वा कुछ साधतो से तियमत करना अत्यधिक झ्रावश्यक है । कोई 
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भी समाज इसके बिना जीवित नही रह सकता है ।”? कसी भी देश में बेरोजगारी 
दूर करके मानव शक्ति का प्रधिकतम उपयोग करना ग्रावश्यक होता है । बेरोजगारी 
दूर बरने वे लिए सस्ती मुद्रा नीति((0७०४७ ०7८५ ?९०॥८५ ) , धार्वजनिव निर्माण 
कार्यत्रम [एज ऋछा७ शि०्ट्शाग्णशा०) और उपभोक्ता सहायता [(075एचाष8 
800&0/05) को घझपनाना चाहिए। 
सघ्ती मुद्रा-नीति से कम ब्याज दर पर साख प्रदान बरवे देश वा त्तीद्र 
आद्योगीकरण किया जा सकता है । जब मधिक उद्योग खोले जाएँगे तो इससे रोजगार 
के प्रवसरो मे वृद्धि होने से वेरोअयारी दूर होगी ! 
सार्वजनिक +र्मारा कार्यक्रमों फे अन्तर्गत सिलाई, ग्रामीण विश तीकरणं, 
सड़कों व नहरो का निर्माण प्रादि प्राते हैं। इससे भी रोजगार प्रधिक मिलता है। 
लोगो की क्रय शक्ति बदने से प्रभावपूर्ण माँग मे वृद्धि होती है झौर बेरोजगारी दूर 
करने मे सहयोग प्राप्त होता है । 
हमारे देश में श्रमिकों को सहायता देना वाँछ्धनीय नहीं है क्योकि हमारे देश 
में समस्या प्रभावपूर्ण माँग में बृद्धि करना न होकर उत्पादन में वृद्धि करना है । यहाँ 
पर पूरक साधनो की कभी पूरा करबे श्रभिकों को रोजगार प्रदान करना प्रमुख 
समस्‍या है । 
ग्रामीण क्षेत्र मे जहाँ श्रमिको का शोपण होता है तथा कृषि क्षेत्र मे छिपी 
हुई बेरोजगारी पाई जाती है। इस समस्या का समाघात ग्रामीण क्षेत्र से श्रमिको का 
स्पानान्तरण शहरी क्षेत्र वी भोर करना होगा । 
भारत में सावद-शक्ति निशेज्ञन 
(िश्ा+?०ए७ एेथापांगटट ॥ ॥709) 
देश का सीढ़ गति से प्राथिक विकास करने के लिए प्रत्येक राष्ट्र मे स्लाधिक 
नियोजन का सहारा त्िया ग्रया है | हमारे देश मे भी स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ आधथिक 
नियोजन अपनाया गया है । प्रत्येक योजना मे मानवोब साधनों को भ्रपिकवस उपयोग 
कर उनको पूर्ण रोजगार प्रदात करने बय दीडा उठाया जाता रहा है। बेरोजगारी 
को समाप्त करने हेतु पच्रवर्षीय योजना मे श्रनेक महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, 
जितका विवरण निम्न प्रकार है-- 
(]) प्रथम पंचवर्षीय योजना 
[ग्राश एल शेट्या शिक्षा) 
इस योजना में बेरोजगारी की समस्या पर गम्भीरता से विचार नहीं किया 
श़ण्ण ) हमारे देश भे इस योजना मे यह सोचा गया कि वेरोजगारी की समस्या न 
होकर भ्रद्धं-रोजगार की समस्या है। इस योजना में इस समत्या की दूर करने के 
लिए निर्माणकारी कार्यो (00हए०७०३ ४ ८धशा।८४] मे अधिक रोजगार के अवसरों 
का झूजन करने हेतु निवेश की दर से वृद्धि करने पर और महत्त्वपूर्ण केन्द्रों मे पूंजी 
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निर्माण पर जोर दिया गया। रोजगार के अवसरो मे वृद्धि करने हेतु योजना का 
ग्राकार 2,068 करोड रपये से बदाकर 2,378 करोड स्पये कर दिया गया। सन्‌ 935 
मे योजना आ्रायोग ने शिक्षित बेरोजगारी समाप्त करने हेतु विज्ञेप शिक्षा विस्तार 
कार्यत्रम ($98९4] ६3प्रध्वा।ठव रिच्ूएव0909 शिएट्टाछगशार ) शुरू किया गया । 
बेरोजगारी समाप्ठ करने हेतु योजना ग्रापोग ने ।] सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया जो 
इस प्रकार था-- 
() छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित करते हेतु सटायता, 
(2) मानव-शक्ति के ग्रभाव वाले क्षेत्रो मे प्रशिक्षण सुविधाएँ प्रदान करना; 
(3) छोटे ग्रौर बुट्दीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य और स्थानीय 
सस्थाओरों द्वारा उनसे खरीद; 
(4) शहरों में प्रौढ शिक्षा केन्द्र खोलना औौर ग्रामीण क्षेत्रो मे एक ग्रध्यापक 
पाठशाला खोलना, 
(5) राष्ट्रीय विस्तार सेवा को स्थापना: 
(6) सड़क याताप्रात का विकास; 
(7) गन्दी वस्तियों का उन्मूलन और प्रल्प आय वालों हेतु कम लागत वी 
आ्रावासर योजना, 
(8) निजी भवन निर्माण क्रियाओ्रो को प्रोत्साहन, 
(9) शरणाधियों को दसाने का कार्यक्षम; 
(0) निजी पूँजी से चलाए जाने वाली शक्ति योजनाओं के वित्रास को 
प्रोत्साहन; एवं 
(।) प्रज्चिक्षेण कोच खोलना । 
इन सभी उपायों का उद्देश्य वेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार ४दात करना 
था | योजनाकाल में बटती हुई श्रम्-शक्ति की तुलना मे रोजगार के झवमरों को नहीं 
बढ़ाया जा सका और बेकारी घटने की दजाय बटी । इस योजना बाल में 75 लाख 
व्यक्तियों को काम दिलाने का लक्ष्य रखा ग्रया या क्रिन्तु इस भवधि मे केवल 54 लाख 
व्यक्तियों को ही रोजगार दिया जा सका । 
(2) दूसरी पंचवर्षीय योजना 
($6९९070 ह५४९ ४९४४ 087) 
प्रथम योजना के प्रन्त मे 53 लाख लोग बेकार ये तथा दूसरी योजना मे 
१00 लाख लोग वेकार होने का अनुमात लगाया गया था| इस समस्या के हल हेतु 
तीद्र गति से बहती जनसख्या पर गियन्बण समाना झ्रावश्यक समभा गया। इस 
योजनाकाल में लगभग 53 लाख लोगों को रोजगार देने वी समस्या थी ग्रोर 
भ्र्ध-रोजगार को समस्या श्रलग यी । घत: योजना मे पृर्णं-रोजगार प्रदान करना 
प्रसम्भव माना गया । इस समस्या के हल हेतु दीघंकालीन प्रयास्रों दी आवश्यकता 
महसूस की गई। दूसरो योजना की प्रवधि मे लगभग 96 लाख लोगो--6 लाख 
कृषि में प्लौर 80 लाख ग्रेर-इृपि मे--वरो रोजगार दिलाने का लक्ष्य रखा गया। 
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लैक्नि योजना के घन्त मे 90 लाख लोग वेवार रहे तथा पर्ध-रो जगार बालो थी सझुण 

50 से 80 लाख के बीच थी । योजनावाल मे शिक्षित बेरोजगारों (20 लाख) 
को भी रोजगार प्रदान करने हेतु उद्योग, सहकारो समितियों और यातायात भ्रादि में 
योजनाएँ चालू बी गईं। 

दूसरी योजना रोजगार प्रदान करने वाली योजना कही जा सबती है वयोकि 
रोजगार के भ्रवसरो में वृद्धि करना इपवे उद्देश्यों मे से एक था । 

योजना वे भरत मे बेरोजगार व्यक्तियों बी सख्या योजना के प्रारम्भिक 
बेरोजगारों से प्रधिक थी । 

(3) तोसरी पचवर्धाव योजरा 
(फञाप्ठ एए6 पदार शुद्भा) 

मोजना काल में 70 लाख व्यक्ति बेरोजगार होने का ग्रनुमान लगाया गया 
तथा योजना ने रूप में 90 लाख लोग पहले ही वेगेजगयार थे। ध्रत तीसरी 
योजनाकाल मे बुछ बेरोजगार व्यक्तियो वी सख्या 260 लाख प्ाँवी गई | इस योजना- 
काल में 40 साख सोगो को रोजगार देने श्री ध्यवस्था वी गई। बेरोजगार की 
समस्या को तीन दिशाग्रो बे रूप में देखा गया-- 

| यह प्रयत्न किया जाए कि भब भ्रधिक से प्रधिक लोगो वो रोजगार का 
लाभ भ्राप्त हो । 

2 ग्रामीण श्रौद्योगीकरण का एक विस्तृत कायंत्रम भपनाया जाय । इसमे 
प्रामीण बिय्यूतीकररा, ग्रामीए उद्योग सम्पत्ति बा विकार, ग्रारीण्ण उद्योगों गे 
प्रोत्साहन पौर मानव-शक्ति को प्रभावपूर्ण रोजगार प्रदान करना भादि कार्पक्रम 
शामिल विंए जाएँ + 

$ छोटे उद्योगों द्वारा रोजगार अवसयो मे वृद्धि करते के प्रतिरिक्त प्रामीण 
निर्माण कार्य क्रम [सिप्णाश/ शैता5 7॥०ह8ाशवगञा८) चलाने पर भी जोर दिया जाए 
जिससे 00 दिन (एक वर्ष मे) कार्य 25 मिलियन लोगो को दिया जा सके । 

इन प्रयाप्तों के बावजूद भी योजनाकाल में सभो व्यक्तियों को रोजगार नहीं 
दिया जा सका । योजना के प्रस्त मे 90 ल्लाख से 00 लाख व्यक्ति तक बेरोजगार 
बचे । प्रपूर्ण रोजगार वाले लोगो की सल्या लगभग 60 लाख थी। 

(4) तोड़ बापिक यो कऋयएं- 
(7॥766 &गगएशें 2975, 966-69) 

आधथिक कठिनाधयो के यार पच्रवर्षीय योजना के स्थान पर तीन यप तक 
वाधिक योजनाएँ चलाई गईं। इनमे बेरोजगारी को टूर करने के प्रयास विए गए । 
लेकिन बेरोजगारी को समस्या का समाधान न हो सका । 

(5) चौथो-पकर्मीन-चोजना 

(#0ण् ज्यएढ शल्या श॒णा) 

इस थोजवा में भी रोजगार के भ्वसरों मे वृद्धि फरने पर जोर दिया गया। 

विभिन्न योजना कार्यक्र्मो मे रोजगार बढ़ाने का प्रयास किया गया। श्रम-गदहत 
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([.40०ए7 [॥/शणडाए६ [0057९5) पर जोर दिया गया जिसमे ढढती हुई श्रम-शक्ति 
को रोजमार दिया जा सक्रे ॥ ग्रामीस्प क्षेत्र मे विद्युतीकरण, लघु एवं कुटीर उद्योग, 
शिक्षा, स्वास्थ्य एव परिवार नियोजन जैसी सेवाप्रो मे रोजगार के झ्वसर बढाने का 
प्रयास किया गया । योजता काल मे गैर-कृषि क्षेत्र में (40 लाल झौर हृपि क्षेत्र मे 
50 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने का प्रावधान था। 

लथु उद्योगो के विकास आयुक्त श्री के एल. नजपष्पा के अनुसार भारत 
सरकार ने बेरोजगार इन्जीनियरो को छोटे उद्योगों की स्थापता करने हतु सहायता 
देने के लिए एक योजना तैयार वी | इस योजना को वायान्वित करने हंतु प्रत्येक 
राज्य को लगभग 30 लाख स्पये दिए जाने थे | प्रत्येक राज्य में 200 इन्जीनियरों 
को 3 माह का प्रशिक्षण दिया जाना था । प्रशिक्षण काल मे ग्रेजुएट व डिप्लोमाधारी 
इन्जीनियरों को क्रमश. 250 रपये और ॥350 रुपय मासिक दने की व्यवस्था थी । 
इस योजना का उद्देश्य ग्रौद्यागिक प्रबन्ध के विभिन्न पहलुओं का नवयुवक इन्जीनियरों 
को प्रशिक्षण देना था ॥ 

फिर भी इम योजना काल में सभी श्रमिको को रोजगार नही दिया जा सका 
और योजना के गन्त में योजना के प्रारम्भ से अ्रधिक बेरोजगारी रही । 
(6) पॉलिली वरपीय ोजना 

| काफ्ट एटग ?]आा) 

यह योजना ! प्रप्रेल, |974 से शुरू की गई। इस योजना मैं गरीबी को 
दूर करने हेतु रोजगारो के प्रवसरो के वृद्धि करने पर जोर दिया गया जिससे बड़े 
दैमाने पर विद्यमान बेरोजगारी को समाप्त किया जा सके । 

पाँचयी पचवर्षीय योजदा के प्रारूप पर, जो सन्‌ 972-73 के मूल्यों प्रौर 
बराघात सनू 973-74 के पूर्दाद्ध की भ्राविक ए्विति के अनुतार तैयार किया गया 
था, पर्टिवर्तित परिस्थितियों के कारण पुतजियार किया गया और ( सिउस्य र, 976 
में राष्ट्रीय विकास परिपद्‌ ने इप ग्रस्तिम रूप से सगो बेत रूप प्रें स्वीकार किया । 
सशोधित योजना में रोजगार की सम्भावनाग्रों श्रौर जीवत-स्तर पर ब्यवहारवादी 
(प्टि से विचार किया गया प्रौर रोडथार नीति के विभिन पहुनुप्रो पर प्रकाश डाला 
गया है । यह उपयुक्त होगा कि हम संशोधित योजना के इस तीति-वक्तवब्य और 
रोजगार सम्भावना के विवरण को यहाँ उद्पृत करें । 

प्ोडना बताने वालो ओर नीति-निर्मात्राप्नों के रोजगार की समस्या एक 
ग्रम्भीर चितन का विषय है । ग्र्थ-व्यवस्वा के स्वहृ्य से सम्बन्धित विशेय्ञताग्रों को 
देखते हुए इस सम्ृल्‍््य का गआ्राक़ार कुद्ध इस प्रकार का है कि उमर से कुछ विचार 
और ग्ाँकडों से सम्बन्धित कठिताइपां उभर कर सामने ग्राती हैं। बेरोजगारी के 
प्रनुमानो से सम्दन्बितर उिद्येयज्ञ समिति ले सुक्राव दिया या कि इस सम्बन्ध मे एक 
बहुमुखी दीते भ्पताई जानी चाहिए । राष्ट्रीप प्रतिदर्ग सगठन ने 27वें दोर में सप्रिति 
की सिफारिशों के अनुसार ग्रौकट्रे एकय् किए है ६ ग्रद तक प्रथम उप-दौर के परिणाम 
प्राप्त हुए हैं। श्रम-प्रदर्ि के प्रदन्‍्व के माव्यम से वर्तमात गतिविधि के स्तर के 
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स्वरूप को समझार तथा बेरोजयाटी वी व्यवस्था करते ग्रामीएं क्षेत्रो में इस समस्या 
के ग्ुझात्मक स्तर पर विचार करना सम्भव है। झाँकड़ो से यह स्पप्ट ज्ञान होता है 
जि ग्रामीण क्षेत्रों मे रोजगार के भ्गसर उपरन्ध करने की तत्काल आवशयाता है । 
किल्ु इस समझ के सही स्दरहूप यो तभी समका जा सकवा है जब यह पम्रक लिया 
जाए कि शहरी क्षेत्रो मे बेरोजगारी वी समस्या प्रमीश-तेत्र में इसकी व्यापरता का 
ही परिणाम है । इसके श्रतिरिक्त इस बात का भी पत्रा चलता है वि यह समस्या 
अभ्रलग झतग क्षेत्रों मे प्रलग-प्रजय मात्रा में हैं । 

चौयी योजनावधि में सगठित क्षेत्र के प्रन्तगंत रोजगार में लगभग 3% वापिक 
दर पे उ्रद्धि होन का प्रनुमात है / वैचारिफ किताइपों निहित होते पर भी प्रस्तर 
जनगएना वी तुजनाप्रो और राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन के विभिन्न दौरो के परिणामों 
से यह सकेत मिलता है कि परेचू विनिर्माण क्षेत्र मे, जिसमे छुटीर उद्योग भी फ़मित 
हैं, रोजगार की मात्रा प्रदेक्षित परिणाम में नहीं बढ़ी है। जिस प्रवधि में कृति 
उलादन वे वृद्धि की दर कम रही थी (सन्‌ 96-62 से 972-74 तब) उस 
भ्रवधि में सन्‌ !060-6 के सुल्यों के श्राघर पर प्रमुद घरेलू विनिर्माण उद्योगों के 
बुल मूल्य मे वृद्धि ऐो दर मी कम रहीयी अर्ात्‌ खाद्य, पेश्न व तम्बाकू के पदार्थ 
में ( 83% प्रति मिश्चित वर्ष ), सूती वस्त्रो वी सिलाई प्रौर धमडे के जुने चप्पल 
(2 09%), चमडा भ्रौर चमड्े की बनी वस्तुएं (-! 62%) वैसे यह कमी रतावत 
और इजीनियरी क्षेत्र मे ऊँची वृद्धि वी दर (3 से 6% के बीच) के कारण पूरी हो 
गई थी । 

एक उपयुक्त नीति तैयारी करने के निए यह जरूरी है हि उत घढकों का 
पता लगाया जाए जो ग्रामीण क्षेत्रो में राजगार को क्षेत्रीय ग्राधार पर प्रभावित करते 
हैं । योजना प्रायोग ने रा प्र स के क्षेत्र का उम्रोग करते हुए कुछ अ्रध्यपन किए 
हैं । उत्पादन के प्रति एक कयये म प्रन्श घदरो जैये प्रति दैस्टर उ्ादत, प्रति हैक्दर 
उर्वरक का प्रप्रोग, ट्रैक्टरो का प्रधोग, विचाई, विनिश्नोजन स्तर, शौर जोन के ब्राकारो 
में श्रसमानता के स्तर की तुठना से रोजगार के झ्ग के सैम्वस्थ मे प्रनुपघाव करिए 
गए हैं। उत्पादन के प्रति हपये श्रौर प्रति हैवटर भूमि पर रोजगार का भ्रम सिंवाई 
भे होने वाले परिवर्तनों पर तिर्मर है, जैमे प्रति हैक्टर भूमि में लगाए गए पम्प सैटो 
बी सख्या । इसी प्रकार पाँच एकड (2 हैवटर) के या इससे कम झ्राकार की जोतों 
के साथ रोजगार वी दर जुड़ी हुई है। विक्रतित वाणिज्यिक हृपि क्षेत्रों तथा शेव 
क्षेत्रों में इस सम्वन्य पर ग्लद और अधिक विचार फ़िया गधा | इससे प्राप्त हए 
परिणाम लगभग वे ही थे, जो पूरे देश के सम्बन्ध में प्राप्त हुए थे। इससे प्लावा 
यह भी ज्ञात हुमा हि प्रति हैस्टर उर्वरक का प्रयोग, नई कृषि तकनीकी का विस्तार 
भी दाणिश्यिक क्षेत्रो मे रोजगार से निश्चित रूप से जुड़ा हुप्ना था | 

डपयुक्त कार्य चीि प्रौर रोजगार गीति तैयार करते की इप्टि से तीन बातें 
झापस मे सम्बन्धित हैं जितना ध्यान रखा जाना चाहिए । पहुँची वात में इस बात 
पर जोर दिया गया है वि. एक ऐसा कार्यत्रम वार्योस्वित कटने की आवश्यकता है 
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जिसमे सिंचाई, प्रधिक उपज देने वाली किस्मो के सम्दत्ध में कृषि विस्तार कार्य 
आदि जैसे योजना मे महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कार्य-सीति को ग्रमल मे लाया जाए। 
दूसरी बात इस राम्वन्ध मे है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सज्जन का कार्य स्थानीय 
विक्रास से सम्वन्धित कार्यदीति से जुडा होना चाहिए और तीसरी व अन्तिम और 
संबसे महत्त्वपूर्ण बात पट्टैदारी प्रथा में खुधार के उपायो से ग्रामीण काश्तकार वर्ग 
में सुरक्षा तथा छोटे काश्तकारी की उपज को लाभकारी बनने से सम्बन्धित है । 

उपयुक्त रीति विधान के निष्यादत से कई परिगाम भश्राप्त हो सकते है, पहला 
त्तो यह कि इसका अर्थ होषा, महत्त्ववृूण निवेश उपलब्धता सुनिश्चित करना और 
उसका प्रभावी रूप से उपयोग करना, योजना के उत्पाइव और विनियोजन पक्ष के 
पत्तर्गत इस बात का ध्याग रखा गप्रा है। दूस्ता यह कि कृषि के माव्यम से रोजगार 
की योजना का स्वरूप क्षेत्र विशिष्ट से सम्बन्धित होना चाहिए और इसलिए इस 
सम्बन्ध में बहुस्तरीय तीति अपनानी होगी । प्रत्येक क्षेत्र की मिट्टी और कृषि-जलबायु 
को ध्यात में रख कर सिंचाई की सुविधा प्रों की उपलब्धता के विस्तृत अ्तुमान तैयार 
किए जाने चाहिए जो भूतल घौर भूमिगत दोनो प्रकार के जल स्रोतों मे सम्बन्धित 
हो । पिछले अनुभव, क्षेत्र विशिष्ट में विशिष्द फसल ढगाने की प्रवृत्ति और योजना 
में स्पष्द की गई माँग की रूपरेखा को देखते हुए प्रत्येक उपलक्षेत्र की फसल प्रणाली 
को निर्धारित करता होगा । सिचाई के ग्रन्तगंत क्षेत्रों तथा निश्चित वर्षा वाले क्षेत्र 
और ययाप्तम्भव्र शुष्क क्षेत्रो मे तई किस्मों के बिस्तार कौ सम्भावनाग्रों के व्यावहारिक 
अनुमान लगाने होगे। इसलिए प्रत्येक क्षेत्र की उठ्यादत क्षम्रता का झनुमान 
सा्वधानीयूंक लगाता होमा और उसके लिए प्रपेक्षित सगउनात्मकू और निवेश 
सम्बन्धी सुविवाएँ सुनिश्चित करती होगी । इस बात का ध्यात रखता होगा कि इस 
काम में विस्तगवियाँ उत्पन्न न होते पाएँ । नि स्सररेह यह एक कठिन कार्य हे । इन 
प्रयामों से प्राप्त होते बाल युक्ति-युक्त आश्वासन के बगैर कोई ग्रम्भीर प्रौर उपयोगी 
रोजगार बोजना नही बनाई जा सकती । 

अध्ययनों द्वारा क्षेत्रीय योजना के महत्त्व पर भी प्रकाश डाला गया है। इनसे 
यह शात्‌ होवा है कि कुछ संसाधवों की गअलोच, जो राष्ट्रीय स्तर पर एक बच्चत 
रहती है, स्थानीष स्तर पर उतनी ही कओर नहीं रह पाती जिसके फलस्वरूप, यदि 
जन-सहपोग ग्रौर स्थातीय ज्ञात का उपयोग किया जा सके और प्रायोजत मे पहल 
करने की भावना हो तो उपलब्ध भौतिक गौर जनसमाधतो में वृद्धि हो सकती है गौर 
उनका ग्रधिक कुशलता से उपयोग किया जा सझता है। इस सबके लिए राज्य तथा 
स्थानीय स्तर पर योजना तम्त्र को वडाने की झ्रविश्यकृता पड़ेगी यह इतना महत्वपूर्ण 
कार्य है कि इसका राष्ट्रीय आयोजत के साथ सुतगत ताज-मैत्र स्थापित किया जाना 
चाहिए । 

सकत स्वानीय योजवा के लिए यह मदत्वपूर्ण है कि 20 सूत्री-कार्य क्रम मे 
भूमि सुधार के कार्यों को प्रायमिकता दी जाए और इसे लागू करने के लिए उपाय 
किए जाएँ। छोटे फिसादों को ग्योर वदाइदारों को सम्पत्ति के झषिकार देने या 
बद्ढेदारी हे झल्तर्गत सुरक्षा धदान करने और इसके साथ ही कृषि कार्यक्रमों, विशेषतः 
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ले कवि एझौरना क्रि मू श्र कार्यक्रम के माध्यम से उत्पादन मे सहायता देने 
ही स्वीम बहुत ही मदत्त्वरूग्प हैं। व्यापक क्षेत्रीय नीति के झ्राधार पर बनाई गई 
द्पि योजना के झन्तगत पशु पावन, पारस्परिक बेकार वस्तुप्रो, आदि जैसी सहायक 
गतिविधियों क द्वारा प्रतिररेक्त रोजगार सृजित करत मे बाकी मदद मिल सत्ती है । 

पांचवी पचवर्षीय योजना मे श्रम्त की पूर्ति के प्रनुमानों के भ्रनुसार पाचवी 
माजनावधि म कृषि क्षेत्र के भ्रन्तगत श्रम वल की सख्या में 62 लाख और छठी 
मोजना म 89 लाख की वृद्धि होगी। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 27वें दौर द्वारा 
झनुमानित श्रमयत की दर मे 5 स्‌ )4 वय क कच्चे को शामित्र कर लिए जान पर 
क्लौर सर्वेक्षण ब लिए उपयोग मे लाई थए विविध परिकल्प व बारए यह दर बढ़ 
जाएगी । फिर भी, रा प्र स के परिकल्पो पर ग्राघारित ग्नुमाना 5 प्रतुसार पाँचवीं 
प्रचवर्षीय याजनावधि में श्रमवल की सख्या मे वृद्धि लगभग 82 6 लाख से !89 6 
लाख 6१ होगा गौर छठी योजना में !95 7 लाब से 203 9 लाख तक होगी जैसी 
भारत की ग्रय-ब्यवस्था है, ऐसी प्रव॑-अ्यवस्था मं थम बल की पू्ति के अनुमान 
प्रस्थिर रहे हैं । ऊरर बशितर हिए यु लब्ये को सरझुततायूईरू पूरा कर लेन पर 
श्रम बत की वृद्धि को परँचरी यग्रोजनाउधि मे कस पर लगाथा जा सकता है भौर 
छठी योजवावधि मे पहल से ही वरोजगार वब्मक्तियों को काम देने के लिए उपयोगी 
अयास किए जा सकत हैं । 

बजीद्त वितिभाण क्षेत्र के प्रन्त्नत रोजगार और उतादन के परस्पर 
सम्द्पी पर 50 श्रौद्यागिक समूर्दों मं भ्रस्वधएा विसा गया था ( इस विश्लेषण में 
शमता के उपयाग के परिवर्तनों का भी ध्यान रखा गया है। भावी योजना मे प्रमुख 
बल सरकारी विनयोजय झौर स्रम्पूण वितियाजन पर दिया गया है गौर यह लक्ष्य 
पूरा हो जाने पर पौचदी योजतावधि मं पजीकृत विनिर्माण क्षेत्र में विनिर्माएं कार्या 
मे रोजगार मं धृद्धि दर चौथी योजनावधि वी दर से वाफी प्रथिक रहने दी 
सम्मावना है । प्रात वाल समय म इस दुद्धि की भ्रव्ृत्ति को भोर तैज करना द्वोया 
यदि खान, खनन्‌ तिम ए, उद्याग, विज़ली, रेतवे तथा अन्य परिवहन भ्रौर भ्रन्य 
सवाझो के #'त्र मे भी लट्ष्य पूरे किए जा सक तो रोजगार की सुविधाप्रो में कापी 
बृद्धि हो सकती है । 

अपजीकृत क्षेत्र मे, जिसके बन्तगंत घरेलू क्षेत्र झाता है, पिछले दशक की 
रोजगार की प्र/्त्तियों वो पलट दने वी आवश्यकता है | पांचवीं पंचवर्षीय मोजना 
में दुटीर उद्योग क्षेत्र के प्रस्तावित कायत्रमो क विए परिव्यय म कापी रृद्धि की गई 
है। यह इद्धि द्वाथकरघा, नारियल रेशे गलीवे वुनन झौर प्रशिक्षण तथा पन्य क्षेत्रों 
के योजना बायत्रमी व क्षेत्र मे विज्ेप रूप से वो गई है ॥ यह सम्भावना है कि घरेलू 
क्षेत्र बी कृपि पर आधारित पूर्ति पर ज्यादा क्ठीर नियंत्रण नहीं रहेगा इत क्षेत्र 
स॒ सम्ून्न्धित कर, ऋण प्रौर उत्पादन + हायता नीतियों का टीक प्रकार से प्रयोग 
करना झनिवाय है ताकि प्र अधिक रोजगार जे प्रवसर उपलब्ध कराएं जा सके | 
श्रम बटुलता चाले प्रौद्योगिक सुघार कस्त श्यौर उतका प्रसार करने वी भी 
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प्रावश्यक्ता है। पाॉचवों योजना के प्रारूप में बताई गई रूपरेखा के झनूसार पाँचडों 
परचवर्षीय योजनावधि में कृषि से इतर क्षेत्र मे घल मी सख्या से 85 लाख और छठी 
योजना में 9] लाख की दृद्धि होने का प्रनुमान लगाया गया है। भादी योजला म 
दवाएं गए उत्पादन लक्ष्यों को प्रा करना नितान्त झावश्यव है, तभी क़षि से श्तर 
क्षैन में रोजगार के प्रवसर उपलब्ध कराए जा सकेंगे भावी योजना के उत्पादन 
लक्ष्यों को पूरा करने और उपर र्पप्ट वी गई नीतियो, विशेषन प्रपरोकृल क्षेत्र से 
सम्बन्धित नीतियों को सफ्लतापूर्वक कार्यान्वित करने से पाँचवी पच्रर्षीय योजनावधि 
में कृषि में इतर क्षेत्र के अन्तर्गत थमबंल में हुईं ,द्धि को पाँचदी योननावधि में 
उत्पादद कार्यों में लगाया जा राकता है और उसझे बाद पहले में चली श्रा रहो 
बैरोजगारी को समाप्त करने के लिए छठी योजना में ग्रम्भोरता पूर्वक प्रयास करने 
होंगे । 

दीघंकालीन नादी योजना के भ्रन्तर्गत मुभाई गई रोजगार नीति में सरकारी 
विनियोजन दर बटाने पर बल दिया गया है ताकि योजना मे निधारित क्ए गए 
उत्पादन के भ्रनुमानों को पूरा क्षिया जा सके, कृषि योजता नीति को, उिद्चेण रूप से 
उसके स्थानीय स्वरूप को ध्याएक झौर उद्नत किया जा सके,20 मूद्रीलकार्यक्र्म में दिए 
हुए भूमि सुधार लक्ष्यों को पूरा किया जा सके,छोटे विसातो को उत्पादन में सहायत 
दी जा सके और ग्रन्त मे, प्रपजीदत क्षेत्र मे एक उपयुक्त नीति के प्रन्तर्गत रोजगार 
वे प्रवसर फिर से सूलित पिए जा सरकें। जब एक बार, उपलब्ध श्रमबल को 
लाभदायक वार्यक्लापो में लगाने की नीति सफल हो जाएगी तो उसके बाद रोजगार 
की स्थिति के गुणवत्ता से सम्दन्धित पहलू में धरिदर्तत क्या जाना चाहिए। 


जहाँ ठक रहन-सहन का सम्बन्ध है, पाँचवी योजता के प्रारूप में बताए गए 
भीतिवििधघान का प्रयोग ऊपर वर्णित रोजगार की सम्भावनाओं के साध उपयोग के स्तरो 
का एकीकरण करने के तिए क्या गया है । उत्पादन के वस्तुपरक प्रश में ययोचित 
सशोघन कर दिए गए है झौर उसे भादी योजना में अनुमानित उत्पादत बे झावार 
में मित्रा दिया गया है । 

वस्तुतः बढ़ती हुई मानव-शक्ति दा वैरो हगारी शो समाप्त करते के लिए हमे 
नीब्र दर से बढती हुई जनसख्या पर नियन्त्रण लगाने वे लिए बडे प्रैमाते पर परिवार 
नियोजन रोबाप्नों को भुझू करना पड़ेगा । जदससर्या 23 वापिक दर से बढ़ रहो 
है । इसके साथ हो देश मे तीय्र भ्ौद्योगीकरए करता होगा, पग्रामीटा क्षेत्री में सटक 
निर्माण, विद्युतीकरण, हृषि में गहन कार्यक्रम श्रादि अपनाना होगा। छिपी हुई 
बेसेजगारी को शोझघाए प्रदान करने हेलु प्र्तीए्त कऋष-झक्ति ता शझहते छोक मे 
म्थातान्तरण वरना होगा। इस प्रकार प्राथित्र नियोगन शे मानव-गक्िति नियोजय 
को महरुयपूर्ण स्थान दिया जाना चहिए | जब तक विसी भी देश से भ्रन्य साधनों के 
साथ-साथ मानव-शक्ति का गक्‍्मधिक्तम उपयोग नहों किया जाता है, वह देश प्रगति 
नहीं कर सकता। वहाँ के निवासी खुझहाल नहीं हो सकते। उनका जीवन-स्तर 
उठते नहीं हो सकता । 
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भारत मे युवाप्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यत्रम 

मानव-शझ्क्ति वे समुचित उपयोग के लिए प्रशिक्षणन्वायंत्रमो का विशेष 
महृत्त्त है। भारत में युवाश्रों का क्शोरावस्था मे ही भाजीविका के लए तैयार 
करने के उद्देश्य से रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय ने विभिन्न प्रशिक्षण 
भायत्रमों फो शुरू विया है ) जहाँ तक सम्भव होता है, ये वायंत्रम राष्ट्रीय ढाँचे के 
भीतर एवं विदेशी सहयोग से भी तैयार होते हैं।-- 

कारोपरों का प्रशिजता--5 से 25 सात्र की उम्र वाले युत्रक युवतियों को 
32 इम्जीनियरी भोर 22 दूसर धन्धो मे प्रशिक्षण देने वे लिए समूचे देश में श्रोद्योगिक 
प्रा ,क्षणा सस्थान खोले गए हैं ॥ इशा समय देश भे 357 झ्रौद्योगिक प्रशिक्षण सस्याने 
है जहाँ | 56 लाख वारीगगे को प्रशिक्षय वो नि युत्क सुविधाएँ दी जाती हैं । 


श्रम- वारीगर-प्रश्क्षिणावियो की बाय क्षमता बढाने के लिए रोजगार तथा 
प्रशिक्षण महानिदेशालय ने प्रमिरुचि प्रशिक्षण शुरू किए हैं जिसका उपयोग 
इंजीनियरी काम थन्धो मे प्रशिक्षए/र्थी कारोगरो के चुनाव के लिए क्या जाता है । 
]972 में प्रभिरचि परीक्षर का इस्तेमाल ।| राज्यों के 87 सस्यानों मे 5 
इन्जीनियरी कामों के 89 26। उम्मीदवारों के चुनाव के लिए कया गया। 
प्रशिक्षणार्थी भ्रधिनियम, 96) के प्रन्तगंत प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों 
को चुनने के लिए भ्रभिरुचि परीक्षण कार्यत्रम विभिन प्रदेशों के उद्योगों मे लागू कर 
दिया गया है । 

पाद्यक्रमो की ग्रवंधि इस्जीनियरी व्यवसाथ के लिए एक से दो वर्ष तक की 
है भोर सभी गेर-इन्जीनियरी ध्यवसायों के लिए एक वर्ष वी | सफल शिक्षावियों को 
राष्ट्रीय ध्यवस्ाय प्रमाण-पत्र दिया जाता है । 

$4 ब्यवसायों के भ्रतिरिबत राज्यो और सप॒ राज्य क्षेत्रों वी सरकारों ने 
ग्रपने क्षेत्रों मे स्थापित मए उद्योगो की जरूरते पूरा करने के लिए इनके ध्रतिरिक्त 
श्र व्यवसायो मे प्रशिक्षषा चालू क्या है । 

औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थातों मे भ्रधिकतर व्यवतायों सम्बन्धी प्रशिक्षण 
कार्यक्म में प्रवेश के लिए प्राठवी कक्षा तक था मंद्रिकुलेशन से दो कक्षा कम या 
उसके समान शिक्षा योग्यता की जरूरत है। कुछ व्यवसायों जैसे इलंफ्ट्रॉनिक्स, 
रेडियो झौर टेलिविजन, इलंविट्रशियन, ड्राफ्ट्समेन (मशीनी/सिविल) और सर्वेक्षको 
के लिए स्यूनतम योग्यता गणित ओर विज्ञान के साथ मैद्रिकुलेंशन पास या उसके 
बशबर है । 

शौद्योगिक अधिक्षण मसस्यानों हे आरतीय खेद से ग्रणए था विशृत्त हुए 
कर्मचारियों को नागरिक जीवन मे पुनर्वास्तित करने की सुविधा देने के लिए उतके 
भ्रशिक्षण का कायक्रम भी शुरू किया है। भ्रगस्त, 4972 से शुरू किए गए इस 
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कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिवर्ष एक हजार सैनिक कमंचारियों को प्रशिक्षण देने वी 
न्यवस्था की गई है 

शिएप प्रशिक्षकों का प्रशिक्षए-- भ्ौद्योगिक प्रशिक्षण सस्थानो तथा उद्योगो 
के लिए कलकत्ता, कानपुर, दई दिल्ली, बम्बई, मद्रास, लुधियाता तथा हैदराबाद के 
7 केन्द्रीय सस्थानो मे शिल्प प्रशिक्षको को प्रशिक्षित किया जाता है | नई दिल्ली के 
ससस्‍्थान मे केवल महिला प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण मिलता है। विभिन्न इन्जीतियरी 
तथा गैर-इन्जीनियरी कामो मे ये सात सस्थान जिनकी क्षमता काई ,200 प्रशिक्षणार्थी 
लेने की है, प्रशिक्षण देते हैं । 

बम्बई स्थान में रासायनिक वर्ग के व्यापारों मे और हैदराबाद सस्थान से 
होटल और खान-पान राग्बन्धी मामलो मे प्रशिक्षको को ट्रेनिंग देने के लिए सुविधाएँ 
जुटा दी गईं है तथा कानपुर, बम्बई प्रौर लुधियात्रा के सस्थानों में क्रमश छपाई, 
बुनाई झौर बेतीवाड़ी के सन्‍्त्रो से सम्बन्धित प्रशिक्षण की सुविधाझों की व्यवस्था की 
जा रही है । 

कारोगरों को उच्च प्रशिक्षण--सत्‌ 97] प्रे उच्च प्रशिक्षण संस्थान की 
स्थापना मद्रास मे की गई बी, जो उच्योगो के अ्रतिकुशल कारीयरों को प्रौजारी के 
इस्तेमाल सम्बन्धी विशिष्ट क्षेत्रो में प्रशिक्षित करता है ताकि उद्योगों को प्रौजारों के 
डिजाइन तैयार #रने, श्ौजार झौर साँचे बनाने, ताप उपचार श्रादि मे सहायता मिज 
सके । पाँचवी योजना मे विभिन्न उेन्रीय प्रशिक्षण सस्थानों के प्रन्तर्गत उप-केद्रों की 
स्थापना का प्रस्ताव है जिससे इन सस्थानों से उपलब्ध सुविषाएँ उन क्षेयों गे रहने- 
वाले कारीगरों को उपलब्ध हो सके । 

फोरमेनों का प्रशिक्षश--फोरमनो को प्रशिक्षित करने के लिए एक सरथान 
की स्थापना बगलौर में सन्‌ ।97] में की गई थो। वह मौजूदा और होने वाले 'शॉप 
फोरमैतो' गौर पुपरवाइजरो को पैड्धान्तिक ग्यर प्रबन्ध क्षमता में प्रौर उद्योगों से 
आए श्रमिकों को उन्‍्चर तकनीती हुनरो मे भ्रशिक्षित करने के लिए कार्यकम चलाता 
है * ये पाद्यक्रम प्रबन्ध व्यवस्था के निम्न और मध्य स्तर के कर्मचारियों के लिए 
विशेष रूप से तैयार किए जाते है । प्रशिक्षण का लक्ष्य यह है कि जन-शक्ति, मशीनी 
प्रोर सामग्री का सर्वोत्तर उपयोग हो, लागत कम ग्राए और उत्पादन तथा उसके 
गुर गे सुधार हो । पाँचवी योजना गे ऐसा प्रस्ताव है कि इस गंरथान से उपलब्ध 
सुविधाओं को उप-केन्द्रो के माध्यम से, जितकी स्थापना अ्रभी केंद्रीय प्रशिक्षण 
सस्थानों में की जानी है, मुहैया किया जाए । 

शिल्प शिक्षार्पो प्रशिक्षण योजना--शिल्प शिक्षार्यी अधिनियम सन्‌ 96] के 
के प्रस्तगंत प्रालिकों के लिए खास-खास उद्योगो मे शिक्षाथियों को लगाना ग्रनिवार्य 
है। यह आधारमूत प्रशिक्षण होता है जितके सावन्साब केन्द्रीय शिल्प शिक्षार्यी 
परिषद्‌ के पद्ममर्श से सरकार द्वारा तिर्षारित प्रशिक्षण मानदण्डों के अनुसार ठीक 
काम के बारे में या व्यवस्था के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रव तक इस 
अधिनियम के अन्तगंत 20] उद्योगों तथा 6[ घन्धों को शामिल किया गया है । 
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सिनम्पर, 972 के ग्रन्त तर लगभग 60,300 शिल्प शिक्षार्यी प्रशिक्षण पा रहें 
थे | सन्‌ 973 के शिक्षार्थी [छशोवन) श्रधितिषम के प्रन्तगंत अनुचित जातिमो- 
जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए स्थान सुरक्षित रखने झौर इजीतियरिंग स्नातकों 
तथा डिप्लोगाधारियों के लिए रोजगार बढ़ाने की व्यवस्था हे । 
ग्रौद्योगिक कामगारों के लिए श्रंशकालिक प्रशिक्षए--सत्थानों में तथा 
शिक्षार्वी कार्यक्रमों के माध्यम से कारीगरों को प्रशिक्षित करने वी सुविधाप्रों के 
विस्तार बे साथ-साथ उन मौजूदा प्रौद्योगिश श्रमिकों वी भी जानकारी बदाना और 
व्यावहारिद्र हुनर सिल्लावा जरूरी सम्रका गया है जो उद्योगी मे बिता किसी नियमित 
प्रशिक्षण के प्रवेश करते हैं। उनके लिए सघ्याक़ालीन कक्षाएँ प्रायोजित की गई हैं । 
इस पाठ्यक्रम में वे श्रौद्योगिक श्रमिक्र, उनकी उम्र चाहे बुद्ध भी हो, प्रवेश 
वा सत्तते हैं जिन्हे किसी विशेष धन्दे मे दो वर्ष का व्राम पूरा करने वा प्रवुभव 
प्राप्त है श्रौर जिनका नाम उतने मालिक भिजवत् हैं। प्रशिक्षण वी प्रवधि दो पर्ष 
की है प्रोर कामगारो से दो रुपये प्रतिमाह शुल्क लिपा जाता है ! 
झद्योगिक सम्यस्धों तया श्रम कानून मे प्रशिक्षए--नई दिल्ली में सनू ।964 
में स्थापित भारतीय श्रम श्रघ्ययन सस्यान प्रौद्योगिक सम्बन्धो, वर्मचारी व्यवस्वा 
तथा श्रम बानून लागू करने के तरीको से सेवाकालीन प्रशिक्षण देता है | श्रम सम्बन्धी 
मामलों में प्रशिक्षण तथा ग्रनुतधान के बढ़ते हुए महत्व को एवं देश के सामाजिक 
तथा ध्राधथित्र विकास पर इसके झसर को देखते हुए सम्यान की कार्य परिधि काकी 
बढा दी गई है । इसी उद्देश्य से पूना में एक राष्ट्रीय श्रम सस्यान भी कायम किया 
जाएगा । 
व्यावसायिक प्रशिक्षण भ्रनुसंधान--देशी प्रशिक्षण विधियों के विकास के लिए 
मई, 970 में कलदत्ता में एक केद्धीय॑ कर्मचारी प्रशिक्षण तथा ग्नुसधान संस्यान 
स्थापित किया गश । सस्‍्यान में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों वे प्रधितारियों तथा 
कर्मचारियों एवं उद्योगों से आए लोगों के लिए (जितके नियन्त्रण, निर्देशन श्र 
सचालन मे प्रशिक्षण कार्पक्म चलते हैं) प्रशिक्षण कार्यक्रप चलाए जाते हैं । इसके 
अलावा घथों श्रौर प्रशिक्षण विधियों रुम्बन्धी अनुसवान की व्यवस्था करता है, 
प्रशिक्षण सहायता-सामप्री तैयार करता है श्ौर उद्योगो को झौद्योगिक श्रशिक्षण 
विधिपो में परामर्श देता है 
श्रश्िक्रों को सजग और उत्तरदायो बनाने की कुछ प्रमुख योजनाएँ 
भारतीय श्रमिक सजय और उत्तरदायी बने, अ्रपने कार्य की अच्छी जानकारी 
रखें, उन्हें कार्य करने में प्रोत्साहन प्राप्त हो गौर इस प्रशार, ग्न्ततोगत्वा, देश में 
मानव-शक्ति की क्षमताएृं उपयोग मे दृद्धि हो, इसके लिए सरकार ने भ्रनेत्र कदम 
उठाए हैं । इनमें दे कुछ प्रमुख कर यहाँ उल्लेख किया जा रहा है-- 
श्रमिकों को शिक्षा 
कर्मचारियों की शिक्षा योजना का उद्देश्य देश में श्रमिकों वा एक ऐसा 
सजग एवं उत्तरदायी वर्ग बताना है, जो सब वातो वी अच्छी जानकारी रखता ही 
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भ्रौर जो श्रम सघो का ग्रच्छो तरह गठन कर सके तथा उन्हें सुचारु रूप से चला 
भी शके । दसके लिए एक केस्द्रीय बोर्ड बनाया ग्रया है जिसमें भारत सरकार, राज्य 
सरकारो, मालिकों और वर्मचारियो के सगठनो और शिक्षात्रिदों को रखा गया है । 
यह बोर्ड पजीकृत सोसायटी के रूप मे काम कर रहा है | बोई ने देश भर मे प्रमुरा 
औद्योगिऊ क्षेत्रो केन्द्रो मे इस योजना के अधीन 36 क्षेत्रीय केन्द्र स्यापित विए है। 
श्रमिकों वी शिक्षा के लिए यह मजदूर स्घो और प्रन्य सस्थाग्रों को सहायता 
अनुदान देता है । 

श्रमिकों वी शिक्षा के वार्यक्रम को तीव चरणों में बाँठा गया है। पहले 
चरण के ग्रन्तगंत शिक्षा ग्रधिकारियो को ट्रेनिय दी जाती है जो बोर्ड के पूरे समय 
फाम करने वाले कमंचारी होते हैं | दूसरा चरण उन कार्यकर्ताओ्रो की शिक्षा का है 
जिन्हें पजदूर सघ ग्रपनी ओर से भेजते हैं। इन्हे शिक्षा म्रधिकारी तीन मद्दिने की 
ट्रेनिंग देते है । इन कार्यकर्त्ताओ्रो को कार्यकर्ता-शिक्षक कहा जाता है। शिक्षा के 
तीसरे चरण में कार्यकर्त्ता-शिक्षक अपने-अपने स्थानों पर लौटबर मजदूरों और 
कर्मचारियों की कक्षाएँ लेकर उन्हे शिक्षित करते है। 3! मार्च, 975 तक कुल 
34,244 कार्यक््ता-शिक्षकों प्रोर 23,30,43 श्रमिकों को शिक्षित किया गया । 


राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कारों और श्रमवीर पुरस्कारों की योजनाएँ 

सन्‌ !948 वे वारखाना प्रधिनियम के ग्रल्तगंत, राष्ट्रीप सुरक्षा पुरस्कार, 
झौद्योगिक उपय्मो द्वारा किए गए ग्च्छे सुरक्षा कार्यों की मान्यता में दिए जाते है । 
दम लाख या उससे प्रधित श्रम घण्टे काम करने वाले कारखातो, कम से कम 
ढाई लाख श्रम-धण्टो की शर्ते के गरधीन दस लाख धरम्-धण्टो से कम काम करने वाले 
कारखानो और मुख्य पत्तनों के लिए अ्॒लग-भ्रलम बोजनाएँ है। कारखानों के लिए 
योजनाएँ, दुघंटनाप्रो की प्राव्ृत्ति दर में उच्चतम प्रतिशतता में कमी, उद्योग में 
न्यूनतम भावृत्ति-दर और सवसे लम्त्री दुर्घटना-मुक्त प्रवधि प्र ग्राधारित हैं। पत्तनो 
से सम्बन्धित योजनाएँ दुर्धटनाग्रो की ग्राउृत्ति न्यूनतम दर पर आधारित है, प्तमृदर 
तट झौर जहानो पर होने वाले काम के लिए प्लग-झलग और समुद्र सद पर होते 
वाले वाम से सम्बन्धित ग्रावृत्ति दरो मे भो कमी की उच्चतम प्रतिशतता के लिए 
राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार, नकद इनामों, चाँदी के कपो, रनिंग ट्राफियों और योग्यता 
के प्रमाश-पत्रों के रूप में दिए जाते हैं। थ्रमवीर राष्ट्रीय पुरम्कार योजना कारखानों, 
खानों, वागानो और गोदियो पर लायू होती है ! थे पुरस्कार श्रमिकों द्वारा दिए गए 
ऐसे प्रकृष्ठ सुभावों की मान्यता के लिए दिए जाते है, जिनके परिस्यामस्वरूप 
उत्पादिता में वृद्धि हो गौर उपक्रम की सामान्य दक्षता में सुधार हो। ये पुरस्कार 
जकद इनामो झौर “अ्रमवीर!' के प्रमाण-पत्रो के रूप मे दिए जाते हैं । 

'भारत 976' के अनुरार सन्‌ 974-75 में 64 कारखातों, दो नौभरण 
फर्मों ग्रौर दो बंदरगाह प्राषिकरणों हो राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार दिए गए। 
सन्‌ 974-75 में ही 32 श्रमिवी को “श्रमवीर! पुरस्कार दिए गए । 


220 मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा 


राष्ट्रीय सुरक्षा परिपद्‌ 

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्‌ सन्‌ !960 में स्वापित की गई थी । इसका मुझय 
कार्य गोष्ठियो का प्रायोजन करना, कारखानो में चलचित्र दिखाना तथा सुरक्षा 
सम्बन्धी पोस्टर बैटदाना है । जनवरी, १975 प्रे परिपद्‌ मे 923 तिगरमित सदस्य 
झभौर 88 व्यक्तिगत सदस्य थे । 


कारखाना मलाह सेवा और श्रम-विज्ञान बेस्द्र महानिदेशालय 


श्रम्तिकों की सुरक्षा, स्वास्प्य भौर वल्याएं से सम्बन्धित मामलों पर, 
सरकार, उद्योग ध्रौर प्न्य सम्बन्धित हितो को सलाह देने हेतु एक एकीहल सेवा के 
रूप में कार्य करने के लिए कारखाना सलाह सेवा प्रौर श्रम विज्ञान बेस्द्रों के 
महानिदेशालय का सगठत, जो पहले मुरूद कारताना सलाहबार वे रूप मे ज्ञात था, 
सन्‌ !945 में गठित किया गया था। यह प्ग्रठन भम्य बातो के साथ-साथ, 
() कारखाना प्रधितियम के प्रशासन, (2) वारखाता विरीक्षकों के प्रशिक्षण, 
(3) प्रौद्योगिक स्वास्थ्य तथा वातावरशा सम्बन्धी समस्याप्रों जितमे वारखातों मं 
स्वास्प्य सम्बन्धी खतरे शामिल हैं. भौर (4) विभिन्न राज्यो के मुख्य कारपाना 
निरीक्षरों का वापिक सम्मेहन सचालित बरतने से सम्दद प्रश्तों पर कार्यवाही 
करता है| क्रारणाना सलाह सेवा स्‍भौर श्रम विज्ञात केन्द्र निदेश्नतप भाग्तीय गोदी 
श्रप्तिक प्रधिनियम, 934, तदाघीन वताए गए विनियमों और गोदी श्रमिक (सुरक्षा, 
स्वास्थ्य भौर कल्याए) योजना सन्‌ 96 के प्रशासन के लिए भी उत्तरदायी है । 


भारत सप्कार श्रम मन्व्रातप की वापिक रिपोर्ट सन्‌ 976-77 परे 
कारसाता सलाह सेवा झौर श्रम-विज्ञान केर महानिदेशालय के कार्यतापों पर जी 
विस्तृत प्रकाश डाला गया है वह हमें इस बात की पर्याप्त जानकारी देता है कि 
श्रमिकों को सजय गौर उत्तरदायी बनाने के लिए सरकारी नीति के रूप में उनके 
शिक्षा और प्रशिक्षण पर कितना ध्यान दिया जाता है! रिपोर्ट के मुख्य अशों का 
संक्षेप इस प्रकार है-- 


भोद्योगिक सुरक्षा भर स्वस्थ्य सम्बस्धी शिक्षा-राष्ट्रीय श्रम विश्वन बेन्द्र, 
बम्बई झौर कलकता कानपुर तथा मद्रास में स्थित क्षेत्रीय श्रम विज्ञान केखों के 
ओ्ौद्योगिर घुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्र श्रौद्योगिर श्रमिकों की सुरक्षा, स्वात्प्य 
और कल्पाए वे विभिन्न पहलुघो के सम्बन्ध मे भ्रदर्शनीय वस्ठुएँ (इग्जिविट्स) 
प्रदर्शित करते हैं। ये केन्द्र भ्रौद्योगिक प्रक्रिय्राओं के दौरान जीवन और भगो को 
होने वाले खतरों को ब्याब्या करते हैं मौ उन्हें चित्रित करते हैं तथा प्रौद्योगिक 
सुएका, एड सपाप्थ ने सिद्धान्यों या ऊा्यू कारने के चाप के लिप, फर्यदेकात्रो ऋण, 
श्रमिक्रो को शिक्षित करते हैं। सन्‌ 7976 के दौरान, कुल मिलाइर 22,956 व्यक्ति 
इन केन्द्रों को देवदे गए। दर्शकों मे, विभिन उद्योगों, कारणांनों मे श्रमिकों शिक्षा 
योजना पे प्रापमिक केद्धों से भाए श्रमिकों के दत और विश्वविद्यालयों तथा तकतीकी 
सपघ्थाप्नो आदि से झाए प्रन्य दल झोर व्यक्ति शामिल ये । 
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प्रोद्योगिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रश्चिक्षण कार्यक्रम--राष्ट्रीय श्रम-विज्ञात केस्द 
श्रौर कलकत्ता, कानपुर तथा मद्राप्त में स्थित क्षेत्रीप-श्रम विज्ञान केद्धो के सुरक्षा 
स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्र को मुख्य उद्देश्य प्रवन्वडो, ट्रेड यूनियनों और उद्योग से 
सम्बन्धित ब्रस्य शोगो मे दुर्घटनाओ को रोकने के सिद्धान्त, तरीकों और तकनीकों 
को प्रचार करता तथा मन्नीनों श्रौजारों, उयस्करों के डिजाइन बनाने और वातावरण 
में प्रनुस्धाव और प्रन्य कार्यकलापो द्वारा सुधार करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए ये केद्द राष्ट्रीय ग्रोर क्षेत्रीय भाषाओो मे कई प्रकार के प्रशिक्षण और कार्यक्रम 
सचालित करते है। वे ग्रध्यमन, परियोजनाएँ और सर्वेक्षण भी आप्रोजित करते हैं 
श्रौर सरकारो, उद्योगों तथा अ्रन्य सस्थाझ्रों को कुशन तकनीरी सलाह देते है । 
सन्‌ 976-77 मे चार सुरक्षा केन्द्रों के प्रधिकारियों ने 943 प्रशिक्षण परादयक्रम 
श्रागोजित किए, जिससे 478 क्षेत्रीय भाषाप्रों मे थे । उल्होने प्रवन्धकामिकों तथा 
श्रमिकों दीनो के लाभ के लिए ग्रौद्योगिक्र सुरक्षा के विभिन्न विषयों पर विचार 
गोप्खियाँ भी ग्रायोजित की । 

राष्ट्रीय श्रम-विज्ञान केद्ध का उत्पादिता केद्व--इस के न्द्र का उद्देश्य उत्पादिता 
विज्ञान के ज्ञान का प्रचार करना प्रौर उद्योग की समस्याग्रों को सुलभाने के लिए 
इस ज्ञान को प्रयुक्त करने मे सहायता करना है। यह परामशे सेवा प्रदान करता है, 
प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित करता है प्रौर उद्योग, व्यापार तथा सरफार के प्नुरोध 
पर उत्पादिता विज्ञानों मे अ्रनुधधात करता है । सन्‌ ।976-77 के दौसन इस केन्द्र 
मे उत्पादिता दिशामान, कार्य प्रध्ययत, कार्य वर्गीकरण के लिए टीम विकास, कार्य 
मुह्याँकन प्रादि क्रे सम्बन्ध में 2। प्रश्चिक्षण कार्यक्रम चलाए गए | इसके प्रतिरिक्त 
उत्पादिता, कार्य मूल्यांकत आदि जैसे विषयों पर !0 परियोजताएँ/म्रध्ययत भी 
आपोजित करिए गए । 

राष्ट्रीय श्रम-विज्ञान केस्द्र का कर्मचारो प्रशिक्षण केरद्र--कर्मचारी प्रशिक्षण 
केन्द्र के गुस्‍्प उद्देश्य श्रधिकारियो को प्रशिक्षए देना और व्यावप्तापिक तथा प्रौद्योगिक 
सगठनों को सलाह देना है, ताकि वे प्रभावी पर्यवेक्षण का शिकास कर सके। इसे 
केन्द ने उद्योग में प्रशिक्षण प्रौर ग्रन्य सम्बन्धित प्रनेक कार्येक्मों का प्रायोजन किया, 
जितमे शाफ ध्लोर प्रबन्ध, मानव सम्बन्ध औ्रौर सचार कामिक विकास तथा ग्रुप गति 
विज्ञान जैसे विषय शामित्त है। सन्‌ 976 के दौरान 33 प्रशिक्षण कार्य क्म/ 
पाद्यक्षम प्रायोजित करिए गए । 

राष्ट्रीय श्रम-विज्ञान केख का प्रौद्योगिक मतोविज्ञान श्रतुभाग--औद्योगिक 
मनोविज्ञान के कार्य-क्षेत्र मे परिवतेन से ग्रौद्योगिक सनोविज्ञान विभाग के कायेक्लाप 
सचार, नेजूत्य के ढगो प्रौर इसही श्रभावशीलत” तथा सगठनात्मकू बर्ताव जैसी 
धारणाग्रो के विज्राप्त की ग्रोर स्थानान्तरित हो गए हैं, जो मानव साधनों के प्रभावों 
उपयोग में सहायता देते है । इस अनुभाग के मुख्य कार्यवलाप ये हैं--() झौयोगिक 
तथा सगठनात्मक मनोविज्ञान में व्यादद्वारिक अ्रनुसधात कार्य-क्रम संचालित वरना, 
(2) श्षमिक्त के लिए कार्य श्रौर कार्य के लिए श्रमिक वे मनोवैज्ञानिक अनुकूलन के 
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सम्बन्ध में सलाह देना, (3) उद्योग मे श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के स्वास्थ्य श्रौर 
दक्षता को प्रभावित करने बाले बारकों मी जाँच इरता, (4) भानव साथन प्रयाष 
के क्षेत्रों मे व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सचालित करना, (5) प्रशिक्षए कार्यक्रमो 
के लिए मामला श्रष्ययन, निवमावलियों, ऐिल्म पढ्चियों तथा प्रन्य दृश्य-भ्रव्य साधनों 
का विकास वरना, झौर (6) उद्योग को प्रत्य सम्बन्धित तदलीवो सलाह प्रौर 
परामर्श सेवा प्रस्तुत करना है । सन्‌ 976 के दौरान इस प्रनुभाग ने अपर तिदिष्ट 
मनोविज्ञान के विभिन्न पहलुप्रो से सम्बन्धित 22 प्रशिक्षण कार्यक्रमों भौर 
6 परियोजनाशओ्रो/प्रष्ययन्तो पा आ्रायोजन किया $ 

राष्ट्रीय थम विज्ञान केद्व की प्रोद्योगिक स्वास्थ्य-विज्ान प्रयोगशाला-- 
औद्योगिक स्वास्थ्य-दिज्ञान प्रयोगशाला के मुख्य कार्यकलाप विभिन्न उद्योगों मे 
परिवेशी स्वास्थ्य समस्याओं का प्रध्ययत करना और अनुसघान सर्वेक्षणों द्वारा 
श्रौद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान की उन्नति मे योगदान करना है । श्रौद्योगिक स्वास्थ्य 
विज्ञान तकनीको वे सम्बन्ध मे प्रशिक्षण सुविधाएँ भी प्रदान की जाती है । विशिष्ट 
उद्योगों मे जोग्विमो का निर्देश करने के भ्रलावा यह प्रयोगशाला उद्योग द्वारा भेजे गए 
अधिकारियों वे लिए प्रौद्योगिव स्वास्थ्य विज्ञान तकनीतों मे विशेष प्रशिक्षण बार्यक्रप 
प्रस्तुत करती है । देश मे ही तिर्मित स्वास सरक्षी उपस्करों की जाँच फरने और 
उद्यपवार्ताप्रो को उपस्कर सुधारने के लिए मार्गदर्शन देने वी भी सुविधाएँ विकमित 
यी गई हैं ताकि वे स्थनतम निष्पादत स्तर तक पहुँच जाएँ। सन्‌ 976 के दौरान 
32 प्रशिशरण कार्यत्रमो का आमोजन किया गया था। 

राष्ट्रीय श्रम विज्ञान केन्द्र का भौद्योगिक प्रौषध श्रनुभाग--स्वास्थ्य जोखिमों 
में सर्वेक्षण करने झ्ौर ध्यावप्तायिक रोगो की जाँच करने के अलावा यह पग्रतुभाग 
चिकित्सा निरीक्षको, भ्ौद्योगिक कार्यचिकित्सको आदि की प्रशिक्षगा प्रदान करता है । 
सन 976 के दौरान इस झ्नुभाग ने 27 प्रशिक्षण कार्यक्रम आपोजित किए । 

राष्ट्रीय श्रम विज्ञान कैन्द्र का औद्योगिक फिजिप्रालोगी शअ्रनुभाग--इस 
भ्रनभाग को भ्रनुसघान प्रयोगशाला के रूप मे कार्य करने के लिए लैंस किया गग्रा है, 
ताकि यह परिषर्ती तीव्रता वाले शारीरिक कार्य के प्रभावों और परिवेशी भ्रमावो, 
विशेषकर ऊषप्मा प्रभाव का अध्ययन कर सर्क और झौद्योगिक श्रमिकों की उत्गदिता 
बढाने के उद्देश्य से उनके स्वास्थ्य और उनकी दक्षता को बढ़ावा देने के सम्बन्ध मे 
उद्योगों को सुझाव पेश करे । यह व्यावसायिक फिजिप्रालोजी (वर्क मिजिभ्रालोजी), 
इनबाइरनमैन्टल फिजिश्लालोजी, रेस्पिरेटटी फिजिझालोडी और एगॉनौमिक्स 
(एथेपोमिट्री ), बायोमेकेनिक्स, वर्क फिजित्नालोजी इनवाइरनमँन्टल क्जिग्रालोजी) के 
क्षेत्रो मे प्रशिक्षण और खनुराधाव भी करता है | सन्‌ 976 के दौरान, इस झतुभाष 
ने 46 भ्रशिक्षण पाठपक्रम आयोजित किए । 

राष्ट्रीय श्रम संस्थान 

राष्ट्रीय श्रम सस्थान ने पहली जुलाई, 974 से काय करना आरम्भ किया । 

सन्‌ 976-77 के वित्तीय वर्ष के दौरान, इस सस्थान को 7:76 लाख रुपये की 





परहारिनें गंदा हे का्पनताई जो समस्यान ने उद्देश्यों औ यानि के लिए 
दछावररइशश ८ 
शिल्ला कार्यक्षम 

इु८ मस्पान द्वारा दियस्बर 976 नकऊ झापो्डित किए दा शिश्षा प्लोर 
सेने दात्रों क्षो मब्या का ब्यौरा गोबे दिप्ा 














कार्य ज्षनों द८ा दनने माय 











दांशन डा छोइदइ आ्ञाद गेठे शर्तों को 
संध्या 
3... "ह रीटिगइट एग्ड दर अकिटदेष्ट 23 
2... धर्तिद झच नताओं के तिए विह्ाड कायंकद 248 
हक ऋश्डारी यु रात अष्ठिडारियों छे दिए विश्व कारन है 
ढ़ ह छू १रोर रुटिट मेदब झनेवारो-उबखक सहरारिा रा 
दवि दिशार 022 
5... ह्रधाओं सर्मचारों पर 59 
6... अडिए आाइट भी क्शाचिटी ॥07 
पर 
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शिविरों का आयोजन छिपा 3 उत 
शरनिरों वे झायोडरों को श्वकमिल्ये ले रम्बस्धित 
मो के उपबरन्धों कर ज्ञील प्रात ऋराना 
खफिरों क्ष छाम के लिए इताएं गए हैं) ये सह्रिदित विभिल्‍्त अन्द्रीए और 
सरझार ठया स्वैक्छित स्वर के मूचता प्रदान सग्ना है। 
जेदृत्व योगरदा वा विक्षाय छरते के लिए नी क्येअय बनाए देए हैं ॥ मन 976-77 
मे दित राज्यों में ऐसे शिविरों वा ध्ायोदत दिया सदा उनझा ठजा उतने भाद खेले 
को मर्द का ब्यौस नीचे दिया गया है-- 














विकय आउंकतार्यों [जोकि 








सूम्बन 
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कमा बार्यक्रम का रपात हाय झेने बालों ढो 

संम्या 
ि मातमपूश इम, जिला प्रालधाट, केरल 67 
डे ग्राम योपावरम, जिला बुद्दाप्राह, आस्प्न प्रदेश 56 
3 ग्राम तापग, जिला बुरी, उड़ीसा बा 
4 एप सेसरा जिला पम्मामू बिहार 60 
5 केस्ट्रीप भुटटाताड, के रस 48 
6 ध्राम गौरेता, पाड़ा रोड़, जिला विलासपुर, मध्य प्रदेश 52 
7 रतलाम, भष्य प्रदेश 7 
8 पलापू बिहर 235 
9 आरप्राप, १श्चियी शगात 50 





विचार गोष्ठियां / विचार-विमर्श बेठके--सद्‌ 976 के दौरान इस सस्यान 
मे 0 विचार मोध्ठियो / विचार-विमर्श बैठकें प्रायोजित की । इनके झतिरिक्त, इस 
सस्यान ने स्वेच्छिक विवाचन सम्बन्धी दो दिनो की एवं विचार गोप्ठी हुई जिसमे 
केन्द्रीय सरवार सराधन तन्त्र ट्रेंड यूनियन नेताझ्रो तया महत्त्वपूर्ण उद्योगों के 
प्रौद्योगिक प्रवन्धको के 6 प्रतिनिधियों ने भाग लिया ! बन्धित श्रम पद्धति (उत्पादन ) 
भ्धिनियम के कार्याव्वयन के सम्बन्ध मे एक चार दिवप्तीय वशॉप का प्ाथोजन 
किया गया जिसम 8 राज्यो के 26 जिला भधिवारियों तथा 8 राज्यो के प्रम्य 
झपषिकारियों ने भाग लिया । 
प्रनुतणान परियोजताएँ--पह संस्थान विविध भ्रतुसधान परियोजनाएँ चलाता 
है जो श्रमिकों तथा उनसे सम्बन्धित मामलों के बारे में है । इनमे से महत्त्वपूणा मामले 
निम्नलिखित हैं-- 
() मजदूरी विकास का प्रर्थ शास्त्र । 
(2) उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के एवं बड़े उपक्रम में परारिवारिक जीवन 
के स्तर झौर कार्य-जीवन के स्तर का भ्रध्ययन । 
(3) दक्षिणी प्रौर पूर्वी एश्रिया में सरचनात्मक द्विविधत (स्ट्रक्चरल 
ड्यूटिजम) के भ्न्तर्गत प्राशिक विकास, सन्‌ 950-70॥ 
(4) तमिलनाई में सरकारी क्षेत्र के एक सफल उपक्रम में सगठन में कार्य 
वी नवीन प्रक्रिया सम्बन्धो अनुसंधान प्रध्ययत । 
(5) भारत हैवी इरलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार मे वत् रीडिजाइन सम्बन्धी 
काये अनुसवान । 
(6) दिल्ली गे राजस्थानी प्रवासी श्रमिको के सम्बन्ध से झनुसघान प्रभ्यपन 
तथा उसका उनके जीवन भौर समुदाय पर प्रभाव । 
(7) शिमला के एक डाकधर मे कार्य पद्धति थौर कार्य-जीवन के प्रध्ययन 
के लिए कार्य भ्रनुसमघान परियोजना । 
(8) शगठनात्मक बातावरण के सम्बन्ध मे प्रस्पहाल मे कार्य के लिए 
प्रैरणा सम्बन्धी प्रनुसघान भ्रध्ययन । 
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(9) एलिग्रनेशत इकियेसी तथा वर्क कमिटमेण्ट सम्बन्धी अच्ययन । 

(।0) स्टेंट देंक ऑफ इण्डिया, महरोली रोड, शाखा, गुड़गांव में जाब 
रीडिजादन की सकल्‍्पना का प्रयोग वरते हुए श्रमिक सहमागिता 
सम्बन्धी काय अनुसवान । 

(।।] समसाकलित ग्रामीण क्षेय विवाप्त सस्वन्धी नीति के पूल्याँकन का 
अनुमघान, पश्चिमी दगाल में तौत मामला ग्ध्ययन । 

(।2 ) आयकर ग्ायुक्त कार्यालय, नई दिल्‍ली के कार्यालय में बत्त कमिटमेप्ट 
सम्बन्धी कार्य अनुमान परियाजना । 

(3) पत्तन और गोदी के नियोजको और श्रमिकरो द्वारा स्व्रैच्छिक विवाचन 
स्थिति सम्दन्पी सर्वेक्षण । 

(4)॥ अग्रेरियन स्ट्रक्चर ठेन्गन, मृवमेल्ट्स एण्ड पेजेल्ट आर्गेनाइजेशन इन 
डृण्टिपा । 

परामर्श कार्येक्म--इस सस्थान का व्यावसाधिक स्टॉफ अनेक सगठनों के 
बैदानिक श्रव्ययनों, समस्याश्रों वे समायान के कार्यों और प्रशिक्षस कार्यक्रमों को 
बनाते तथा चलाने में ला हुग्ना है । 

प्रकाशन --यह मस्थान एक मामिक बुलेटित प्रकाशित करता है जिसके राष्ट्रीय 
श्र ग््लर्थप्ट्रीय सम्धान व्यापर ग्राहक हैं । यह सस्वान एक मासिक प्रचाट सार 
संग्रह भी प्रक्मशित करवा है जिसमे श्रम न्‍्याबालवो, उच्च न्‍्यायालयो और सर्वोच्च 
न्यायालय वे श्रम मामलों से सम्बन्धित महत्त्ववृर्ण निर्णोयों का साराँश दिया जाता है। 
पनके प्रतिरिक्त यह सस्वात श्वतिकों से सम्बन्यित थुने हुए त्रिपयो ये बारे मे सामयिकर 
लेखा सीरीज भी जारी करता है । 

जावी कार्यक्रम--ट्स सस्यान द्वारा श्रम अधिकारियों, केद्रीय औौद्योदिक 
सम्बन्ध तन्त्र के अधिदारियों प्लौर राज्य एवं अर्दं-सरकारी विभागों के श्रम कल्याण 
अधिकारियों के लिए चार-चार सप्ताह यो अवधि वे बर्ष में तीन शिक्षा कार्यक्रमों का 
आयोजन करने का प्रस्ताव है । 

ई. एस भी ए. पी ज्षेत के देशो में श्रम मन्त्रालयों की नीति निर्धारण को 
डडावा देने के बारे में अ्नुमघान सम्बन्धी क्षेत्रीय कर्मेशाला का प्रायोजन मार्च, 977 
में प्रारम्भ हुआ । यह सास्यान भुमिहीत ग्रामीर्म श्रमित्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों 
का भो भरायोजत करता है। 


सामाजिक सुरक्षा का संगठन और 
वित्तीयन; ब्रिटेन, संयुक्त राज्य 
अमेरिका और सोवियत-संघ में 
सामाजिक सुरक्षा का सामान्य 
विवरण; भारत में सामाजिक 
सुरक्षा की स्थिति 
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सामाजिक सुरक्षा का आर्य क्षा का श्रर्थ॑ 
(प्र॥6 धरा ० 37वंग 505) 

“सपमाजिक सुरक्षा वल्याणुकारी राज्य के ढाँचे का एक खम्भा है ? 
सामाजिक सुरक्षा वे! माध्यम से राज्य प्रत्येक नागरिक वो एक दिए हुए जीवन स्तर 
धर बनाएं रखने का प्रयास करता है ।”! "सामाजिक सुरक्षा एक गतिशील विचार- 
चारा है जो कि विकसित देशो में निर्धनता, बेरोजयारी और बीमारी को समाप्त 
करने के राष्ट्रीय कार्मत्रम का एक ग्रत्यन्त प्रावश्यक पाठ है ।/? “बर्तन समय में 
सामाजिंग सुरक्षा आधुनिक युग को एक गतिशील विदारधाण है जो 
सामाजिक व भ्राथिक नीतियो को प्रभावित कर रही है । यह एक सीमित साधनों 
वाले व्यक्ति को राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा है जो कि पपने झ्राप प्रथवा 
अन्य लोगो के सयोग से प्राप्त नही कर सकता है ॥"३ 

बल्याण॒कारी राज्य का यह दामित्व हो जाता है कि प्रत्येक नागरिक को 
निश्चित जीवन-स्तर बढ़ाएं रखते भे मदद करे । अत्येक व्यक्ति वचपन और वृद्धावस्था 
में दूसरे पर आश्रित रहता है। इन श्रवस्थाओरों मे उसको सुरक्षा प्रदान करना 
आवश्यक है। सामाजिक सुरक्षा वह सुरक्षा है जो स़माज द्वारा श्रवने सदस्यों को 

4. एढंब, # कर. 5४86 द६ [उ०ए गा 60७ | ॥09 
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उनके जीवन-काल्न मे किसी भी समय घंटने वाली अनेक आजकम्निक्ताओं के विरुद्ध 
प्रदान की जाती हैं । इत आतनस्मिक्ताग्रो मं श्रसूतिका, बृद्धावस्पा, बीसारी, झसम्दंता, 
दुर्घटना, श्रौद्योगिक बीमारी, वेरोजगारी, मृत्यु, बच्चो का पालन-पोषण आदि प्रमुख 
है । इन आकस्मिकताग्रो के विरुद्ध अकेला ब्यस्ति अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता है । 
इन सामाजिक सुरक्षा उपायों से व्यक्ति विभिन्न प्राकस्मिक्ताओं के विषय के निश्चित्त 
हो जाता है तथा रूचि झ्नौर मन लगाकर कार्य कसता है। दप्से उसकी कार्य-्षमता 
पर धुरा श्रसर नही पडता है । 

सर विलियम वेवरिज ($0 शशतात्ात्त परेर५श।८४०८)के झनुसार, “सामाजिक 
सुरक्षा का ग्र्य एक ऐसी योजना से है, जिसके द्वारा झ्रावश्यकता, बीमारी, गन्नानता, 
फ्जूल खर्ची और वेकारी-- जँसे राक्षम्ों पर विजय प्राप्त की जा सके ।/ 

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन (हाशयागडाणाव। [0०७ 08०४७58॥०7) के 
ग्रनुमार ऐसी झाकस्मिक्ताएँ जो वाल्यादस्था से दृद्धावस्या और मृत्यु के प्रतिरिक्त 
बीमारी, प्रसूति, असमर्थता, दुयंटना और श्रौद्योगिक वीमारी, बेरोजगारी, दृद्धावस्था, 
कमाते वाले की मृश्यु और इसी प्रकार के अत्य सकटो से सम्बन्ध रखी है, के लिए 
नुरक्षा प्रदान बरता प्रावश्वक है । एक ब्यत्ति इत झआाकस्मिकताप्रों में स्वयं अ्रयवा 
अन्य सती ब्यक्ति की सहायता से अपते आप मदद नहीं कर सक्वा है ।! 

औद्योगीकरण के पूर्व इन भ्राकस्मिक्ताप्ों में सामाजिक सुरक्षा प्रदात करने 
की ग्रावश्यक्ता नहीं थी क्योकि उस समय संयुक्त परिवार प्रया, जाति प्रथा, प्रामीण 
समुदाप और घारपक सस्थाएँ विद्यमान थी । इत सस्थाप्नो द्वारा सभी प्रकार कौ 
प्राकस्मिक्ताओं के विरुद्ध सुरक्षा प्रदाद की जाती थी। भ्ौद्योगिक विकास के साय- 

साय इन सस््याप्रों का बिघटन हो गया । ग्रामीण क्षेत्रो रो लोग घहरो में ज्ञाकर 

बसने लगे ग्रौर उन ग्रामीण क्षेत्र से कोई सम्पर्क नहों रहा। औद्योगोकररा से देख 
की प्रगति हुई है और भोतित कल्याश में भी तृद्धि हुई है । फिर भी झसके कारण 
से कई दुराइयों को भी जन्म मिला है, जैसे--भौद्योगिक बीमारी और दु्घटनाएँ, 
बेरोजगारी, झ्ादि । इसक्षे साथ हो मानवीय सम्वन्धों और मूल्यों में भी परिवर्तत 
आ जाने से इन भ्राकस्मिक्षताओं के किरुद्ध श्रकेला ब्यक्ति लड़ नहीं सकता । 

प्रोफ़ेसर पिंह एवं सरन के अनुसार सामाजिक सुरक्षा समाज द्वारा प्राहृतिक, 
सामाजिक, व्यक्तियत औ्रौर प्राविक्ष कारस्पो से उत्पन्न अयुरक्षाप्रो के विएद्ध चुरक्षा 
प्रदान करते का एक उपाय है । प्राहविक सुरक्षा में मृश्यु था बीमारी, सामाजिक 
असुरक्षा मे श्रावास्त व्यवस्था से उत्तन्न दोष, व्यक्तिगत अचुरक्षा मे कार्यक्षमता का 
बम होना, आयिक ग्रमृरक्षा मे कम मजड्टरी प्राप्त होना अबवा बेरोजगार होता प्रादि 
सम्मिलित किए जाते है | सामाजिक सुरक्षा प्रझन करने छा उद्देश्य ब्यक्ति की क्षति 
पूर्ति करता, पुनश्द्धार करता और इन पर रोद लग्रादा होता है । 

प्रो. दी पी स्‍्रहारक्तर के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा वह सुरक्षा है जो समाज 
द्वार इसके सदस्यों को प्रद्यान की जाती है, जो दि झाकस्मित्रताम्रों के छिक्रारी हो 
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जाते हैं । ये जोशिमे जीवन की भ्राकसश्मिउताएँ हैं जिनके विरुद्ध ध्यक्ति अपती सीमित 
शा से लडाई नहीं लड़ सकता है श्र न ही वह इनरे वारे भें अनुमान लगा सव॒ता 
है तथा श्रत्य व्यक्तियों के साथ मिलकर भी सुरक्षा नहीं कर सकता है । 
सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य 
[क#वंतराड 0 5029 5९९ायाए) 

व्यक्ति को प्रावत्मिस्ताओं को सुरक्षा हेतु समाज सामाजिक सुरक्षा प्रदात 
करते हैं। ये सामाजिक सुरक्षा के उपाय तीन उद्देश्यों की पू्लि करते है-- 

] क्षतिपूर्ति करना [एणाफुशाध्शाणा)--सामाजिक सुरक्षा के प्रत्वगेंत 
क्षतिपूर्ति करने का सम्बन्ध झ्राय से होता है। कसी श्रमिक की कार्य बरते समय 
मृत्यु होने पर भ्रथवा दुघंटना होने पर उनके प्राश्षितों व स्‍्वय उसके लिए निश्चित 
रूप से ग्राय प्रदान करना ही इसके अन्तर्गत झ्राता है । भारत का क्षततिपूर्ति प्रधिनियम, 
923 ( ए(0॥॥त९॥78 007 ए७१$8707 /०/ ० 923 )इप्का एक उदाहरण है। 

2. पुनरुद्वार (९५070) --इसक्े श्रन्तर्गत श्रमिव के बीमार होने पर 
उसवा इलाज करवाना, फिर से रोजगार देता आदि प्राते हैं। भारतीय कर्मचारी 
बीमा प्रधितियम, 948 (0909८८5१! 5080८ ि$०7७7०८ ८६, 948) इसका 
एक उदाहरण है। 

3. रोक लपाना (शिश्कशाएं० )--प्रौद्योगिक बीमारियों, बेरोजगारी, 
झसमर्थंता ग्रादि के कारण से उत्पादन क्षमता के नुकसान को रोकन के लिए कदम 
उठाए जाते हैं। इससे समात्र का मानसिक और नैतिक कल्यारा होता है । 

सामाजिक सुरक्षा का क्षेत्र 
(9०णु€ ० 59तंगर 5९लाए5) 

सामाजिक सुरक्षा एक व्यापत्त शब्द है। इसमे सामाजिक बीमा ($6ठ] 
0$078॥९8) श्रौर सामाजिक सहायता ($00०] /5589॥०6) के अतिरिक्त 
व्यापारिक बीमा से सम्बन्धित कुछ योजनाम्रो को भी शामिल किया जाता है । किसी 
भी सामाजिक सुरक्षा योजना मे सामाजिक बीमा एक महत्त्वपूर्णा तत्त्व है| 

उस जे सकस कम बगल कप कि ता परत धप रब दीमा वह योजना है जिसके ग्रन्तगंत श्रमिकों, मालिकों प्रोर राज्य 
द्वारा एर्क कोप का अशदान द्वारा किया जाता है ॥/इस काप में से बॉमा 
करोर्ने वाले श्रमिक को प्रधिकारपूएा लाभ मिलता है । मे बीमारी, चोट, प्रसूति, 
बेरोजगारी, धृद्धावस्या पेंशन श्रादि के समय मिलते हैं । उदाहरणार्थ हमारे देश में 
राज्य कमंचारी बीमा भग्रधिनियम, !948 के झल्तगंत मिलने वाले लाभ इसके अन्तर्गत 
ही गाते हैं। 

सामाजिक बीमा के गन्तरगंत त्रिपक्षीय योगदान से एक कोप बनाया जाता 
है * अमिक का जअण कम रखा जाता हैं। अधभिको को सिश्वित सीमा के लाभ 
प्रदान किए जाते हैं । यह अनिवाय घोजना है। यह्‌ व्यक्तिगत दु खो को दूर करता है। 

सामाजिक सहायता ($०0र्श 8555/076०) वह सहायता है जो सप्ताज 
द्वारा निधंव और जरूरतमन्द लोगो को स्वेच्छा से प्रदान की जाती है । श्रमिक्रों की 
क्षतिपूर्ति करता, साठृत्व लाभ और दृद्धावस्था मे पेंशन आदि सामाजिक सहायता के 
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झलतगंत प्राते हैं। सामाजिक सहायता पूर्णा रूप से सरक्षारी माघनों पर निर्दर है । 
यह व्यक्ति को निश्चित परिस्थितियों था जतरों पर हीं प्रदयन की जाती है । 

सामाजिक सहायता सामाजिऊ दोमा को पूरक है न क्ति स्थानापत। क़िर 
भी सामाजिक सहायता झ्ौर सामाजिक बीमा मं अलवर है। पामाजिक सहायता 
सरकारी योजना है जबकि सासानिक बोसा श्षमरों मालिकों और सरकारी 
अगदान पर निमेर है। सममाजिक्र सहायता निश्चित झतों पर दी जाती है उबक्ति 
सामाजिक वीसा के प्लल्तग्नत दोमा कराए व्यक्ति जा मौमित लाभ सिलेंगे। दोतो 
साय-साय चलती हैं । 

स्लामाजिक दीमा प्रोर ब्यायारिक दीमा [(0०फो्ादए.३। छणा॥7-8) दोनों 
मभे अन्तर हैं। सामाजिक बीमा झनिवार तथा ब्यापारित बीस! ऐल्तिक है । 
व्यापारिक वीमा के ग्न्तर्गत लाभ प्रीमियम के आधार पर द्विए जाते है जवेकि 


सामाजिक वोधा के अन्तर्गत लाम श्रभिक्नो के झगदान से प्रधिक मिलने हैं । 
स्यापादिक बीमा केवल ब्यक्धियय जोखिम के लिए श्रशाव जिया जाता है जबकि 
सामाजिक दोीमा के अन्तर्गत न्यूनतम जीवव-स्तर बनाए रखने वे तिए लाभ प्रदान 
किए जाने हैं । 

इस प्रवरार सामाजिक सुरक्षा एड़ ब्यापक्ष पोजना है। इससे चासाशिक 
दौमा और सामाजिक सहायता दोनो को शामिल किया जता है। 


सामान बुर दस मर रा रस 
(0 ७छा0ण॥ ० 50079 घ0९ ) 


स्लामाजिक जोलिपों को पूरा करने का तरीका भूनकाच से गरोब राहत 
पद्धति थी। कई देशो में प्रधिनियम पास किए गए थे। सामाजिक सहायता दवा 
समाज का दाप्रित्व सरझा जाता धा। सबसे पहले सने ॥60। मे दशनेष्ड मे 
सामाजिक सहायता हैतु तिर्तनन कानून (2०० (.3७७) पाल किए बए। इसके 
प्रण्चात्‌ धीरे-धीरे सरकार द्वारा इस प्रक्यर की सहायता की मात्रा और किस्म से 
सुधार क्षिपा ग्रदा। पश्रद सामाजिक सहायता सामाजित्र बीमा के पूरक रूप में 
सामाजिक सुरक्षा का महत्त्ववृएं प्रग वत गई है । इस्लेंष्ड में अतिदार्य बेरोजगार बीमा 
((0०७७०३०८) 0०४४०) 9४४५६ १०५०७४०००९) के साव-साथ बेरोजगारी सहायता 
योजनाएँ ( ए६7700१ए शत 8535 0थाएड 5८7६५) स्थाई और मुब्यवस्यित 
आधार पर चलाई जा रहो है । 

सामाजिक बीमा ($>८ा्ों तजणाउए८४) का उदयन सर्जंप्रपम अर्मनी में 
सन्‌ 7883 में भतिवायं दुघंटना वीमा अ्रविनियम ((लआफुएडछ७ ह0९एसा। 
]9507577० 2५० 883) पाय करे से होता है ५ इसके पश्चाव्‌ वृद्धायस्था तथा 
बीमारो आदि के लिए भी प्रघितियम बताए गए । सन्‌ $83 के पूर्व भी सन्‌ 850 
झौर मन्‌ 883 में क्ष्मण फाँस झोर टटली सरक्षार ने सामाजिक दीमा योजना 
शुरू कर रखी थी। 

सन 942 में सर विलियम देवरिज द्वारा दो गई ब्यापक् सानाजित्र बोमा 
प्लौर प्रस्य सेशाग्रों पर प्रतिदेदन प्रकाशित होने के परचाद्‌ एक रान्ति दा सृजपरात 
हुए । गह रिपोर्ट इयसैण्ड मे एढ ब्यादश साथाजिक सुरक्षा योजना साग करते हे 
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महत्वपूर्ण स्थात रखती है। रोजगार, विरित्मा, शिक्षा, उृद्धादस्था पेंगद, समान 
बाय हेतु समात मजदूरी या वेतन सामाजिक, राजनीतिय भौर श्ार्थिक क्षेत्रों में 
समानता प्रादि मूलमूत प्रधिवार एवं जोखिम हैं जिनरे जिए एंश विस्तृत सामाजिर 
सुरक्षा योजना होना ग्रत्यन्त घ्रावश्यक है । 

प्रत्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठत (॥ [. 0) ने भी पझपने विभिन्न पन्तर्राष्ट्रीय 
श्रेय राध्मतोरीं में साप्ताजिता सुरता वे सम्बस्ध में प्रस्ताव प्रास किए हैं श्ौर उन 
प्र एवां व सिफारिशों को सदस्य देशो से लागू बरवाले बाय प्रयास सराहुवीय रहा 
६७ रस पह्नतर्राष्ट्रीय रास्या ने समय रामय पर सामाज़िः सुरक्षा के प्रस्तर्राष्ट्रीप 
प्रमायो का निधारश जिया है प्रौर इतर साय ही सामाजिर' सुरक्षा योजनाप्रो को 
तैयार करने, भक्रियान्क्‍मत ररन क्रौर प्रशारात झादि वे सम्बन्ध से सदस्य देशों वो 
तबनीरी सलाह दी है । उदाहरणापं भारत म॑ वर्मचारी राज्य बीमा प्रधिनिधम, 
]948 के श्रन्तगत कमचारी राज्य बीमा पोशगा तेैघार कर्ने हेतु तवनीकी 
सलाह दो है । 

इग्लेण्ड मे सामाजिक सुरक्षा 
(8०थंश $5९९७६ए४ ए६.) 

सामाजिक सुरक्षा श्ौर रीसा बायकम वर्नमान समय मे बिदेस के सामाजिव 
जीवन वे महत््ययुर्ण प्रग हो गए है। प्रेरित वी सामाजि5 युरक्षा का प्रध्ययन 
ततिहासिर फ्मावुसार तीन भागो में विभक्त बर तिया जा सकता है-- 

] प्राचीन व्यवस्या--निर्धत सहायता वानून, 

2 बेवरिज योजना के पूर्व साथाजिक सुरक्षा बी व्यवस्था, एव 

3 घेवरिण योजना भ्ौर सामाजिक सुरक्षा की भन्य वर्तमान व्यवत्पाएँ। 
प्राचीन व्यवस्था 

सामाजिक सुरक्षा वी भावना ब्रिटेन मे श्रति प्राचीत समय से ही विद्यमात 
थी। पहले वृद्धों नि्घंनों तथा विघवाधों क्रो गिरनाधरों द्वारा सहायता दी जाती 
थी | छुछ व्यक्ति नित्री रूप से भी सहायता देते ये । किस्तु ग्िरजाधरों की अ्रचस्था 
अच्छी थे होते से इस सम्बन्ध में सरकारी हृर्तझ्षेक श्रावश्यक हो गया । सन्‌ 536 मे 
एवं भ्रधिनियम प्रारित दिया यया जिसमे झपाहिलों, निर्धनों भौर भरालसियों को दो 
प्रकार के शदों भे (काम ने करने बालों को) बॉट दिया गया। प्रपाहित्र निर्धनों को 
जाइसेन्स दिए जाते थे भौर बे भिक्षा माँग सरये थे, रिस्तु झालधियों को लाइसेंस 
सही मिलता था और वे शिक्षा भाँगने पर दण्डिक किए जाते थे । इसी वर्ष एक पन्य 
प्रधितियम पास करके निर्धनों को तीन श्रेणियों मे वाट दिया गया--दैद्ध भौर 
अपाहिज जिनसे जिए अन्दा एकचित बरने की व्यवस्था वी गई, मोग्य ध्यक्ति जो 
कार्य चाहते हो, एवं प्रालसी व्यक्ति जिनके लिए दण्ड वी व्यवस्था की गई । इस 
अधिनियम की व्यवस्थाएँ द्धिक दिनो तर न बल सकी । सन्‌ !547 में लन्‍्दत से 
निर्धनो की सहायताथे कोय के लिए कर लगाए जाते की एवं नई योजना चालू वी 
गईं। सन्‌ 593 से एुक नया निर्धन ग्धितियम बनाया गया / सन्‌ 460! में एक 
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भदृत्त्वपूर्ण दरिद्रता ग्रधिनियम दना जिसके द्वारा पहले के सभी अ्रधिनियमों को संगठित 
कार एक रूप दिया गया। सन्‌ !782 के एक प्रन्य महत्त्वपूर्ण अविनियम “मिलवर्ट 
अधिनियम' के अन्तर्गत न्यायाधीशों को प्रधिशार दिया गधा कि मजदूरों की मजदूरी 
बहुत ही कम है, उन्टे बे 'निधन सहायता कोष से सहायता दें । यह व्यवस्था अच्छी 
थी, किन्तु पूंजीपतियों ने इसका दुपरयोग किया और श्रमिकों को सहायता दिलाने के 
उद्देश्य से मजदूरी घटाना प्रारम्भ कर दिया । सन्‌ ।832 में नियुक्त नि्बंन कामून 
झ्रायोग (00० [4७ (ए०॥ज्राउ॥०॥) के प्रतिवेदत के प्राघार पर सन्‌ 834 में 
एक निर्धनता कानून सशोचन अधिनियम (९०० [.3७छ /ए९घ१//2॥0 ०८) बतोया 
गया जिसके ग्ल्नर्गत निर्धनो को दी जाने वाली सहायता की माया बमिरतरों द्वारा 
निर्धारिद की जाने की व्यवस्था की गई। सन्‌ 2905 में सरकार ने निर्धनता की 
समस्या और इसके विभिन्न पहलुओं को जाँच के लिए शाही आयोग वँठाया जिसने 
प्रवेक महत्त्वपूर्ों सुफाव प्रस्तुत करिए, यथा--म्रुथार-ग्रहों को समाप्त करना, विभिन्न 
प्ररार की सहापवाम्रों मे सामझ्जस्य स्थापित करया, प्रायु व परित्र तथा साथनों वे 
आ्राधार पर सस्थाप्रों को बनाता, लेबर एक्सचेजेज व्यवस्था करना, केन्द्र द्वारा निध्ंत 
सहायता कार्य पर नियन्त्रण रखना आदि। ग्रायोग के सुझावों को धीरे-धीरे कार्यान्बित 
किया गया । परिण्यामस्वरूप नि्घंन सहायता की व्यवस्था समाप्त हो गई । सन्‌ 909 
में वृद्धावस्था पेश प्रधिनियम झ्लोर सन्‌ |9। में बीमा अधिनियम पारित हुए 
जिनसे निर्धतो को पर्याप्त लाभ मित्ला 

सम्‌ 499 मे बेरोजगारी बीमा योजना (एक९णफ्ञो०डयाक्षया। वफर८08 
80॥2॥6) प्रारम्भ की गई । यह योजना श्रमिक्रे, मालिको और राज्य के प्रशदानों 
पर प्राधारित है। इसके अन्तर्गत एक वयस्क को वर्ष मे 5 हफ्ते 7 शिलिंग का 
साप्ताहित लाभ प्राप्त हो सत्ता था, जयक्रि 8 वर्ष से कम उप्र के श्रमिकों को 
इसरा केवल आधा हो लाभ दिया जाता था । 

सन्‌ 920 मे भ्रनिवायं राज्य वीमा योजना को सभो शारीरिक और गैर- 
शारीरिक श्रम करने वाले मजदूरों जिनको प्रतिवर्ष 250 पोण्ड से भ्रधिक आय प्राप्त 
नही होती है, पर लागू कर दी गई ) अ्शद्ाग की दरों में वृद्धि कर दी गई। इसके 
अन्तर्गत मिलते वाले लाभों में वृद्धि करवे पुरुष श्रमिक के लिए ॥5 शिलिंग प्रति 
सप्ताह और 2 शिलिंग महिला श्रमिक के लिए कर दिए गए तथा (8 वर्ष से कम 
आ्रायु वाले श्रमिक को इनसे ग्राघा लाभ मिलेगा । सन्‌ 93। म्रे राष्ट्रीय प्र्य-व्यवस्था 
अधिनियम (ए४७७॥7॥ एणाणा$' #0+, 93) पात्न किया गया जिमके अन्तर्गत 
बेशेजगरी बीमा प्रशदावों में वृद्धि वया इसत्ते प्राप्त लाभो में कमी फर दी गई । 
सन्‌ !934 में श्रमिक्रों को वर्गों में विभाजित कर दिया गया। एंव वर्ग वह था 
जिसमे निर्धनता कातूनों के ग्रन्तर्यत सहांयदा सिलती थी झौर दूसरे वर्ग में वे श्रमिक' 
रखे गए जो कि बोमा में अपना अदयदात देते हैं। सन्‌ 936 में अशदानो में परिवर्तत 
किए गए । पुम्ष श्रमित्र और मालिक द्वारा 9 शिलिग प्रति सप्ताइ तथा भहिला 
श्रमिक द्वारा है शिलिग प्रौर राज्य द्वारा इसी वे वरावर अश्दाव करता विश्चित हुआ 
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इसी वय कृषि बराजगारी हतु भी एक वेरोजगार बीमा योजना चाजू वो गई । इसम 
मातिक श्रमिक्र धौर राज्य द्वारा 4 6 शितिंग भौर संहिता श्रसिक के जिए 4 शिविंय 
झशटान रखा गया । जाभ की दरें पुर्प भौर महिदा श्रमिद हतु क्रमश [4 शिनिग 
और ॥2 शित्रिग 6 पस प्रति सप्ताह तथा वयस्तर और उक्‍्रद्यस् वे जिए 7 शिविंग 
शौर ३ शिविग रख गए । यद्ध व पश्चात्‌ बेरोजगारी बीमा थोजना समाप्त कर दी 
गा ग्रौर “यहा स्थात सामाजिक भ्ुरक्षा योजना न ल जिया | 
““रज योज । के पूव सामाजिक सु कक्षा वी व्यवस्था 
(६ ००१| ५९९ए7ए 'िं8507025 000० हाल छे2१टशाफ१८ था) 

बिटल मे सामातिक सुरक्षा के सदम म प्राचीन व्यवस्था शा उल्लेख हम कर 
चुर हैं | सामाजिव सुरक्षा व इतिहास म दूसरा चरणा हम बवरिज योजना के पूव 
बा सामाजिक व्यवस्था बो मान सरत हैं। 942 से सर विलियम बेवरिज ने 
सामाजिब शुरक्षा क दिए एक बहुत ही ध्यापव योजना प्रस्तुत मी थी जिस बैवरिज 
योजना कहा जाता है । इस योजता के प्राघार पर ही सत्‌ 946 म कानून बनाकर 
टदगर्लण्ड अब प्रयत्र नागरिव व लिए ख्यापर सामाजित्र सुरक्षा वे फैल वी व्यवस्था 
कर दी गई है। इमम जीवन म घटित हात वाल प्राय सभी त़कट़ा से छुरक्षा वा 
प्रबध है। वितु सम बण्रिज योजना से पृष भी इगतण्ड भे सामाजिक सुरक्षा क 
*ग्र म बुछ बदम उठाए जा चुक थ जिटह जानना भी उपयोगी है-- 

(क) थमिक दातिपूर्ति (9 ०)फआ८॥'७ ९९०॥.१९०५७४४४०7)-ब्रिटेन ग सवधरथम 
श्रमित्र क्षनिपूर्ति के ग्न्तगत व्यवस्था की गई कि यदि श्रमिक मिल-मालिकों मो 
अश्ावधानी ७ कारण दुघटना ग्रस्त हो जाएँ तो नियोक्ता को ःह क्षतिपूति बरनी 
पड़गी । सन 897 भ श्रमिक क्षतिपूति भधितियम (१४६ श0॥०05 ए७/फ्णाध्य णा 
४. ) पास हथा जिस उन उद्योगों में लागू किया गया जिनम जोखिम भ्रधिक थी। 
यह व्यवस्था वी गई वि क्षतिपूर्ति बी राशि लने क लिए श्रमिव स्थायातयों वी शरण 
ले सकगे। प्रधिनियम को और झधिक सधारन के लिए संतू 906 में एक नया 
प्रधितियम पारित किया गया जा सभी उद्यागा मे जाग्रू क्या गया। इस अ्रविनियम 
क प्रन्तर त व सभी श्रमिक ग्वा भए जिनरी वापिव आय 250 पौण्ड से कस था। 
झौद्यागिव बीमारियां के जिए भा श्रमित्री की क्षतिष्ूति की ख्यवस्था वी गई। श्रमिक 
कारखाना मे काम करते समय पूरी तरह घायल हो जाएँ तो उाह भाज'म प्राधिव 
सहायता दिया जाना तिश्चित ढिया गया। मृत्य हो जाने वी स्थिति मे श्रमित्रों के 
आधशिता वो तीन सात वी मजदूरी के बराबर क्षतिप्रूति दी जाने वी व्यवस्था वीं गई। 
प्रधिनियम वा दुश्घयोय न किया जाए इसके लिए यह शत भी रख दी गई कि क्षति 
जान बूसमरर ग्रंयवा श्रमित्र वी असावधानी के कारण मे हुई हो । सन्‌ !923 मं 
अफित इिपूर्ति अधिलियम मे रब सकोचत करके पढदुह व से बम आयु वे आश्ितो 
को ब्रतिरिक्त सहायता दो जाने की व्यवस्था की गई । साप्ताहिक वृत्ति वी दरें भी 
बहाई गईं। टोवा के बावजुद श्रमिक क्षतिपूर्ति सम्यधी यह योजना सन्‌ 946 तक 
चबनी रही जब तक कि इसका स्थान नेशनल इस्पोरेश इडस्ट्रीयल इजरीज स्कीम 


("पता 072 पर्प्पए्ड एफतेध्रआााबी वीभुण्यादड उलआध्या०) ने नहों ले विया । 
डर 
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(स) स्वास्च्य घोमा(प०शाह [॥50797००)-- राष्ट्रीय स्वास्व्य (फ४क०7व) 
सध्यक्ष पतधाआ००) सत्‌ !9! में चालू क्रिया गया । इक योजता के अन्तर्गत 
6 वर्ष से ऊपर और 6 ब्ष से कम आयु गाते श्रमिक जिनकी वाग्कि आय 250 
पौण्ड से प्रधिक नही है, सम्मिलित किए गए हैं। इस्त योजवा के झ्रत्वरतत तकदी और 
चिकित्ता दो झप़ो में लाभ ब्राप्त होते है । इसके प्न्तर्गत व्यक्ति को 45 शिलिंग, 
अविवाहित महिला को 2 शिलिंग, विवाहित महिला को ।0 शिलिंग, 26 पप्ताहो 
शे लिए बीमारी ज्ञाभ (9%0०5३ ७७४९१) प्रदान करने का प्रावधान है। चन्दे 
झोर जाभ की दरो में सामथिक परिवर्तेत किए जाते रहे हैं। प्रसमवता लाभ 
(ए5क]2० शा: 0शतए०वी७) भी क्रमश 7 शिलिंग, 6 शिविंग और 5 शिलिग 
प्रदान किया जाता है । मातृत्व लाभ में 40 शितिय मिलते हैं । 

(ग) दुद्धाबस्या पेंशव (0॥4 ६० 92७भ्ञ०७) -यह पेशत वृद्धावस्था 
पेंशन अधिनियम सन्‌ 908 (06 82० एड050॥5 &८, 908 ) के प्रलगंत 
चालू की गई। दशा योजना हेतु बित्तीप ब्यबस्था वामान्य करों से की जाती है। 
सन्‌ 925 और सत्‌ 929 के अ्रविनियमों द्वारा सभी व्यक्ति जो स्वास्थ्य बीमा 
योजना के प्रन्तगंत गाते थे, उनको वरद्धावस्या पेशन योजना भें भी शामिल कर लिप्रा 
गया । सन्‌ 938 से श्रसिक्रो, महिताशों और सालिरो का प्रश्दान कम 33 पैस, 
3 पैस और 53 वैस थे । 65 झ्लौर 20 वर्ष की आयु के बोच वाले पुरुष श्रमिक और 
महिला श्रमिकों को जितक्ा बोमा कराया हुप्रा है, 0 शिलिय प्रति सप्ताह दिया 
जात्ता था। इसके साथ श्रमिक्रों की मद्विलाशों को भी 0 शिक्षिंग प्रति सप्ताह दिया 
जाता था | सन्‌ 925 में विधवा माताओं और निघंतो को भी अशदान के भ्राघार 
पर पेंशन योजना का लाभ दिया जाने लगा। 

सामाजिक बीमा योजनाप्रो के झतिरिक्त पेंशन योजना, बचत पोजना, 
बेरोजगारी लाभ पोजना ग्रादि मालिफो द्वारा चालू की पई थी। वेबरिज योजता के 
पूर्व प्रचलित सामाजिक सुरक्षा सम्बत्धो सभी योजनाएँ दोयपूर्ण थी । इन योजनाप्रो 
में क्तिने ही श्रमिको को सम्मिलित नहीं किया यबा था तथा लाभ व अ्शों के ग्राघार 
पर भी समख्पता का प्रभाव था । 
घेवरिज योजना और पन्य व्यवस्थाएँ 
(वर फल्एटांवह९ शिक्षा & रा 4०02५) 

सन्‌ 94] से सर विलियम बेवरिज को सामाजिक बीमा और अन्य सेवाग्रों 
का अध्ययन करने तथा इतके विषय में सुझाव देने द्वेठु जियुक्त क्रिया गया। सन्‌ 
3942 में इन्होने एक विस्तृत एिपोर्ट प्रस्ठुत की जिसे वेबरिज योजवा [0:9८7708 
ए]५॥) कहा जाता है । यह एक व्यायक योजना है जिसके ब्ेलगंत बेरोजगा रो, बीमा 
अथवा झविवाहित होने पर व्यक्ति और महिल्राद्यो को सपुनित प्राय प्रदाव की जाती 
है प्रौर विवाह, प्रसूति भ्रीर मृत्यु के समय भी सहायता दी जातो है । 

बेवरिज से सामाजिक सुरक्षा को ग्रावश्यकता के कारणों के झाठ तत्त्व 
बताए हैं घोर सभी भ्ावश्यक्तताओों को विभिन्न बीमा लाभो से प्राप्त किया जाता 
सम्भव यताया है । ये निम्नाँकित हैं-- 
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, बैदेजगारो- किसी समय व्यक्ति को रोजगार न मिलने पर उसे रोजगार 
लाभ प्रदान किए जाते हैं + 

2 अ्रसमयंता ([0549/ग9)--वीमारी अयवा दुर्घटना के कारण वाय॑ 
मरने में श्रसमर्घ होने पर श्रमित्रो नो प्रसमर्थता लाभ झौर भ्रीद्योगिय पेंशनव ने रूप 
में लाभ प्राप्त होता है ॥ 

3 जड्म-याष्ण की हानि (८5 ८६ व.८॥#०८४) होने पर श्रमिको को 
प्रशिभरा लान (77अत्ाड़ टै्याथी।) प्रदाव किया जाता है ॥ 

4 से समुक्ति (रिश्ासव्याध्ता) --उम्र के वारण सेव,-मुक्ति होने पर श्रमिकों 
को सेवा मुक्ति पेंशन प्रदान की जातो है । 

5 महिला की विवाह कम्बन्यो श्लावश्पकताओ्रों को पूरा बरने हेतु विवाह 
अनुदान, प्रसूति प्रनुदान और प्रन्य ग्रावश्पक लाभ प्रदान किए जाने हैं । 

6. दाह सस्‍्षार घ्यय (०४६०) £5५०७०७) हेतु दाह सस्‍्कार भनुद्दान 
भ्रदान किया जाता है । 

7 बाल्यावस्या (ट४9॥००४) हेतु बच्चो का भत्ता 6 खाल वी भ्रायु तक 
शिक्षा प्रदान करन इतु दिया जाता है) 

8 शारोटिक यीमारी (79) आ८आ 0।5८285०) हेतु मुफ़्त चिकित्सा खुविधाभो 
दारा इलाज किया जाता है। यह व्यापक स्वास्थ्य सेवा झौर विकित्सा के बाद 
पुनर्वास द्वारा प्रशन किया जाता है । 

गोजना नेत्र (50096 ० छ€ ९॥/99)--यह योजना देय के प्रत्येक व्यक्ति 
पर सायू होती है । इस योजता को लागू करने के लिए देश कौ जनसख्या को 6 वर्षों 
में विभाजित किया गया है-- 

] बिता किसी ग्राय-सोमा के राभी कर्मंबारियों को जितकों बेतन तथा 
मजदूरी मिलती है भ्रौर वे ज्िसी प्रसविदा के झन्तर्गंत बाय करते हैं, 

2 मालिक औझौर श्न्य व्यक्ति जो लाभपूर्स व्यवसायो में लगे हुए हैं 

3 कायशीन प्रायु की गृह॒पत्नियाँ, 

4 कामशील झायु के झ्न्य व्यक्ति जो कि ल्यभपूर् व्यवस्तायों मे नहीं लगे 

हुए हैं, 
ह 5 वार्मशील आयु से नीचे के व्यक्ति भ्र्याद्‌ स्वूल छोडने की ग्रायु से कप 
प्रायु चाले, भर्यात्‌ 6 वर्ष से कम प्रायु वात्ते बच्चे, एव 

6 कार्यशील आयु से अधिक आयु वाले रिटायई व्यक्ति। 

इस प्रकार इगलेण्ड की साम्राजिक सुरक्षा यौजना, सामाजिक बीमा और 
सहायता की विद्यमान सभी योजनाम्रो से ब्यापक है तथा यह प्रत्येक व्यक्ति, महिला 
भौर बच्चे को किसी न किसी बिन्दु पर इसमे सम्मिल्ति करती है। उपरोक्त वर्ये 
सम्पूर्ण जतसल्या को शामिल करते हैं। मालिक और घनी व्यक्ति लाम प्राप्त नहीं 
करते हैं लेकिन उन्हें झगझान देना ग्रावश्यक है। बच्चे, रिटायडे व्यक्ति भौर 
एहपतितियों को किसी प्रकार का अशदान नही देना पडता है । 
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पोजना के ब्रस्तेत्र अंगरान ((एशापफ्रशाण ग्रावश धिह ?॥॥)--जहाँ 
तक योजना में अ्णदान देने का प्रश्न है, इसके अन्तगंत व्यक्ति और महिला के 
लिए क्रमश 4 शिक्िग 3 पैस और 3 शिनिय 6 पैस रवे डाते का प्रावतान था। 
भ्रशदान मे श्ायु घतुस्तार अन्तर पाए जाते है। इस्र योजना ऊे ग्रत्तर्गत व्यक्ति ग्यौर 
महिला के लिए मालिक द्वारा दिया जाने वाला अशदान क्रमश. 3 शिलिंग 3 पैक्ष 
और 2 णशिलिंग 6 पैस है। 

योजवा के भ्रन्तर्गत लाभ (छलाशी5 पाएँश 0० ९2) --४स योजना के 
अन्तगंत जन्म से मृत्यु तक लाभ प्राप्त होते हैं तथा मृत्यु के पज्चात्‌ ग्राश्चितों को लाभ 
मिलता है । इस योजना के अ्रन्तर्थव निम्न लाभ प्रदान किए जाते है-- 

] गृहपत्तियों के लाभ[एऐेशशाशी७ 0 [00$६४४४९$) --स हपत्ती को किसी 
प्रकार का प्रशदात नही देवा पडता है रिर भी उसको छ प्रक्तार के लाभ मिले है- 

(2) विवाह हेतु प्रनुदाद 0 प्रोंड तक। 

(०) 25 पौंड का प्रयूति अनुदान--प्रत्येक जन्गे वच्चे के लिए. (४४४५७ 
0/का! 007 ४३०४१ ०76 8077)-यदि रोजगार में लगी है तो । 

(०) विधवापत लाभ (५१४।१०७/६ ए927$09)--प्रथम 26 सप्ताह तक 
46 20 पींड--अत्येक बच्चे के लिए 5 65 पौड (पारिवारिक मत्ते सहित)। 

(०) यदि बिना गलती के तलाक दिया जाता है ठो उसे विधवा लाभ दिया 
जाएगा । 

(८) पतली को अथवा अन्य ग्राथ्चित को 9 80 पोंड+-6 ।0 पोड़ के प्रन्य 
भत्तो की दर से (साप्ताहिक) बीमारी लाभ (9॥07०55 32790) दिया जाता है । 
बीमारी लाभ की यह साप्ताहिझ दर प्रत्येक वच्चे के लिए (पारिवारिक भक्तों सहित) 
3-0 पौंड है । उल्लेखवीय है कि यदि पति कमा रहा है तो पतली को उपरोक्त 
बीमारी लाभ 6 90 पौंड प्रति सप्ताह ही मिलेगा, पर यदि पति सेवा विवृत हो तो 
बह सती 4 80 पौंड प्रति सप्ताह पाने की हकदार होगी । 28 सप्ताह बाद बीमारी 
लाभ के स्थात पर, जहां प्रावश्यक हो, श्रत्मर्यदा लाभ ([४०॥0॥५ 8थ४0) 
लागू कर दिया जाता है जो उस समय तक लाबू रहता है जद तक कि व्यक्ति की 
असगर्थता बनी रहती है ग्रबया जब तक कि बीमार व्यक्त पेंशन की आए श्राप्त 
नहीं कर लेता ॥? 

2, बच्चों का भत्ता (20/07/27१8 &?0फन्‍7००)-- किसी भी परिवार में 
बिना माता-विता की ग्राय तथा पद को ध्यान में रखे हुए पहले बच्चे को छोड़कर शेप 
सभी बच्चों को यह लाभ मिलता है। यह भत्ता 8 शिलिग मिलता है। माता-पिता 
कमाने के योग्य न होने पर प्रयप्त बच्चे को भी भत्ता दिया जाता है । 

3 बेरोजगारी पौर बीमारी लाभ (फ़ाशाफा०३ करण & 5लु.ा९55७ 
छशशा$)--इसके भ्रन्तर्गंद झवेले व्यक्तित को 24 शिलिय और विवाहित ब्यवित को 
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40 शिल्निंग प्रति हपररे की दर से लाभ मितता है ! एक वेरोजगार व्यक्ति जियो दो 
बच्चे और पत्नी हैं तो उसे 50 शिल्रिंग प्रति हफ्ते की दर से लाभ मिलता है । यदि 
कोई 6 मास तक बेरोजगार रहता है तो उ्ते किसी प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश लेगा 
पड़ता है । बहाँ उस्ते बेरोजयारी भ्ते के बरात्रर प्रशिक्षण भत्ता मित्रता है । 

इस योजना के अन्तर्गत 3 हफ्ते की ग्रसमर्बता वाले व्यक्त को बीमार 
म्रात विया जाता है तो वीसार लाभ दिया जाता है। इसके पश्चात्‌ साथ्वाहिए 
मुगनान उसकी प्राय के दो तिहाई के वरायर कर दिया जाता है जो कि प्रमाप दर 
से कम नहीं हागा ॥ 

इस योजना में श्रमिद्र क्षतिपूर्ति का प्रावधान भी है ॥ यदि दुर्घटना घातक है 
तो उसझे प्राश्रियों को एक मुश्त मे 300 पौण्द का अनुदान दिया जाता है । 

4. दाह सह्शार झतुदान (!0म९८४| 670)--विभिन्न व्यक्तियों को ग्रायु 
के प्रतुसार मृत्यु हाने पर दाह सम्कार हेतु प्रनुदाद दिया जाता है। वयस्क की मृत्यु 
पर 20 पौण्ड, 0 से 2! व को ग्रायु वाल की मृत्यु पर 5 पौण्ड, 3 स॒0 वर्ष 
की प्रामु बालो की मृत्यु पर 0 पौण्ड और 3 वर्ष स कम श्रायु वाले वी भृत्यु पर 
6 पौष्ड दाह सस्कार के रूप में अनुदान देने का प्रावधान है । 

5 चुद्धावस्या पेंशत (08 8९ ए९४७७७७७)--इस योजना के प्रस्त्ंत 
व्यत्ित को 65 वर्ष तथ/ महिला को 60 वर्ष की उद्ध प्राप्त कर लेने पर वृद्धावस्था 
पेंशन प्रदान की जाती है । यह पेंथचन गोले व्यक्ति को 23 शिलिंग भौर विवाहित 
जोडे को 40 शिलिंग दी जाती है। 

घोजना का प्रशासत भोर सायत (2फ्क्रांणडशशीण & (०४॥ ० (० 
ए॥0)--सर बेवरिज का मत था कि इस योजना के: प्रशामन के लिए एकीकृत 
प्रशाप्तः का दायित्व हाना चाहिए स्‍भोौर इसके लिए सामाजिक घुरक्षा मस्त्रालय एक 
सामाजिक बीमा कोष के साथ स्थापित करता चाहिए। प्रारम्भ मे यह छ्िफारिश 
स्वीकार नहीं की गई१ लेझिन बाद मे राप्ट्रीय बीमा मस्त्रालय (धेवा४09 ० 
उप007/ ॥05078706) का सूजन किया गया । 

इस योजना की लागत सन्‌ [945 और 965 में क्रमश 697 पौण्ड श्लौर 
858 पौण्ड ग्रॉंकी गई । यह लागत और भी भ्रधिक बड़ी है क्योकि कीमतों मे निरन्तर 
बृद्धि हो रही है । 

योजना का क्रियान्वयन [7फड्रोशएथा।४|०० रण /09॥)--सरकार द्वारा 
बेवरिज योजना को देश मे यामाजिक युरक्षा का ढाँचा तेपार करने हेतु सामान्य रूप 
से स्वीकार कर लिया गया। युद्धीत्तर काल के पश्चात्‌ विस्तृत सामाजिक छुरक्षा 
योजना लागू बरने के लिए कई अधिनियम पास किए गए जो कि जुलाई, 948 से 
जञागू हुए । वर्षमान समय में परिवार भत्ता, राष्ट्रीय बीमा, भौद्योगिक दुघंटना बीमा, 
दाष्टीय सहायता झौर राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा आदि हूपों में इग्लैण्ड में न्यूनतम 
जीवन स्तर बनाए रखने के लिए सामाजिऊ सुरक्षा प्रशाती प्रचलित है। 

परिवार भत्ता अधिनियम, सन्‌ [945 ([एकक्ताए क्री]0ज़वएवट शैल ते 
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945) के प्रस्तगंत सबसे पहली योजना प्रथम बच्चे को छोडकर ग्रन्य बच्चो को 
भत्ता देने के लिए चलाई गई । इन भत्तो की दर मे समय-समय पर परिवर्तत किया 
गया है । 

राष्ट्रीय चीमा झधिनियम, सन्‌ 946 (0०7०! ]5छावाए८ 8०६, 946) 
के अन्तर्गत वे सभी बच्चे ग्रा जाते है जो कि स्कूल को छोडने की उम्र से प्रधिक के 
है। वृद्ध ध्यक्तियो, बम्चों, विवाहित महिलाओो और कम आय याले व्यक्तियों को 
छोडफ़र सभी को इसमे निश्चित अशदान प्रति सप्ताह देना पडता है। झशदात देने 
वालो को तीन वर्णों--तियोजित ब्यक्तित, स्वय नियोजित व्यक्ति और प्रनियोगिद 
व्यत्ित--में बाँदा गया है | अधिनियम के अत्तर्गतर बीमारी, बेरोजगारी, प्रसूति, 
विधवा, सरक्षक भला, रिटायई पेंशन और सृत्यु अनुदान प्रादि विभिन्न प्रकार के 
लाम मिलते हैं । प्रथम वर्ग वाले व्यक्तियों को सभी लाभ प्राप्त होते है । दूसरे वर्ग 
बाले व्यक्तियों को बेरोजगारी और औद्योगिक दुघंटनाग्रो हेतु लाभो को छोडकूर शेष 
सभी लाभ प्राप्त होते हैं) तीकरे पर्ग मे आते वाले व्यक्तियों को बीमारी, बेरोजगारी 
आ्रौद्योगिक दुधंटनाग्रो श्रौर प्रसूति लाभो को छोड़कर सभी लाभ मिलते है । 

राष्ट्रीय बीमा (औद्योगिक दुर्घटनाएँ) अधिनियमों द्वारा सन्‌ 946 के 
पश्चात्‌ कार्य करते समय हुई दुघंदनाग्नो और श्रोद्योगिक बीमारियों प्रादि के लिए 
बीमा योजना चबाई गई है। ग्रोद्योगिक नोट ग्रधिनियम के अन्तर्गत ग्रौद्योगिक 
बीमारी प्रथवा दुर्घटना पर तीन प्रकार के लाभ प्रदान किए जाते हैं-- 

(॥) दुषंदना प्रयवा बीमारी के कारण अस्थाई रूप से प्रति सप्ताह चोढ 
अंचा (707५ #]०५७०॥८८) दिया जाता है। यह चोट प्रथवा बीमारी के कारण 
कार्य करते में प्रममर्य होन पर दिया जाता है | यह लाभ 26 सप्ताह तक की ग्रवधि 
हेतु दिया जाता है। प्रति सप्ताह भत्ता दर £[2755-+0वएलार्पाए0६ क0 प्रदान 
८९३ है ॥! 

(॥) चोट प्रथवा बीमारी के परिणामस्वरूप श्रमिक को भ्रसमर्थता लाभ 
(0)840 व्या०॥६ 8०0660) दिया जाता है। यह चोट लाभ ग्रवधि (#ण५ 
फशाधी 0८८००) समाप्ति के पश्चात्‌ दिया जाता है। यह अधिक से प्रधिक 
६ 9-- 0८एथा2॥(5' &0!0937८65 ह्वो सकता है (2 

(४४) मृत्यु लाम (0६3५ 8८7८१) जब किसी दुषंटना प्रववा बीमारी 
के कारण श्रमिक की मृत्यु हो झाती है यह उसके आश्रितों को दिया जाता है । 
वयस्क के लिए यह सामान्यत, 30 प्रौण्ड श्रौर बच्चो के लिए कुछ कप है 

राष्ट्रीय सहायता मधिनियम, 948 ()ए809079) #55छांक्राए& /ैठ! ता 
948 ) के अन्तर्मत जरूरतमन्द व्यक्तियों को सहापत्ता दी जाती है । जिन ध्यक्तियो 
को भ्रूतकाल में राज्य प्रौर स्थानीए सरकारो द्वारा सहायता दी बातो थी वे श्रमिक 
या व्यक्ति भी इस झपिनियम में शामिल किए गए है । जो लोग सामाजिक धुरक्षा 


4-2. उठ 06९४ 03 ठिव्राजाव [5003] 5८९७ व) #३५ 97$, 9- 2. 
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सैवाप्रो वे प्रन्तर्गत नहीं प्राते हैं तथा प्रपने ग्राप वो बताए रखते में झममर्ष हैं उन 
सभी वो वित्तीय सहायता दी जाती है । दुछ दशा मे बल्याणावारी सेवाएँ शुरू वी 
गई हैं जिन भन्तर्गत बेघरवार झोर झपय लोगो वो शग्णार्थोीं इहो में प्रवेश दिया 
जाता है । 

गाष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा वे झन्तर्गत सभी ब्रिटिश नागरिकों वो विक्रित्सा 
छतिशाए दी जाती हैं, चाह दे ध्शदान देते हैं ग्धदा लहों ॥ सभी लागत सरकार 
दर पसती है । 

परिदार भक्तों, राष्ट्रीय बीमा और प्ौद्योगितर चोट योजना के प्रशासत वे 
लिए पेन्शन शौर राष्ट्रीय बीमा मन्जालय (2/7ग्रा३ ० ?लाह075 ८ सेशन 
व50790९ ) की स्थापना बर दी गई है | इसवा मुख्यालय लन्‍्दन में रखा गया है । 
प्रादेशिक झौर स्थानीय कार्यालय भी स्थापित विए गए है। राष्ट्रीय सहामता झौर 
राष्ट्रीय स्वास्प्प भेवा बा प्रशासन श्रमण राष्ट्रीय सह्यपता मण्डल (फिशा088 
2$४5870० 80270) पोर स्वास्थ्य मन्‍्द्री द्वारा बिया जाता है। 

बाल प्रधिनियम ।948 ((#73क्‍थ॥ #८ ० 948 ) बे प्रन्तर्गत स्थातीय 
सरबारों वा यह दापित्व है कि कोई भी 7 वर्ष से कम श्रायु का बच्चा जिसके 
माता-पिता नहीं हैं भथवा जिसे त्याग दिया गया है प्रयवा उसके माता-पिता उसकी 
देखभान नहीं बर सकते हैं, वो प्रपनो देखभाल में ले लें । इसके भ्रतिरिक्त कुछ ऐच्छिक 
संगठनों द्वारा भी बल्यागकारी कार्य किए जा रहे हैं । उदाहरणार्थ सामाजिय' सेवाप्ों 
वी राण्ट्रीय परिषद्‌, परिवार बल्याण सघ, प्रसूति एव वच्चा बल्याण की राष्ट्रीय 
परिषद्‌ । ब्रिटिश रेडत्रॉय मोसाइटी ने भी महत्वपूर्ण वल्याराकारी सेवाएँ प्रदान 
बी हैं। 

इस प्रतार इयर्लण्ड में सामाजिक सुरक्षा की एक व्यापक योजना वर्तमान 
समय मे है | जन्म से मृत्यु झोर मृत्यु वे पश्चात्‌ उसके प्राश्चितों को भी सामाजिक 
धुरक्षा योजना के प्रन्तर्गत लाभ प्रदान विए जाते हैं 

कप ता पी छा ज से सामाजिक सुरक्षा 
($०लंग्र उच्त्प्सोछ़ 9 ए. 5 & ) 

“कोई भी ध्यकत्ति जो किसात बदना चाहता था उसे ]60 एफ्ड मूमि 
प्रमेरिकी सरकार द्वारा प्रदात वी जाती थी । यह सामाजिक सुरक्षा का प्रारम्भिक 
स्वस्थ्य था ।"३ श्रम्रेरिवरा एक घनी देश है जहाँ पर रोजगार बा उँचा स्वर बनाए 
रखने मे समपलला मित्री है । फिर भी ध्यक्त स्वय भ्रौद्योगीकरए से उत्तन्‍्त जोखिमो 
से भ्रपन भ्राप रक्षा तही बर सकता है, इसलिए अमेरितवरी सरवार ने भी इन जोख़िमों 
सै रक्षा करने हेतु सामाजिक मुरदध्य सेवाएँ शुरू दी हैं । 

प्रमेरिका में सामाजिक सुरक्षा बा श्रीयणश सामाजिक सुरक्षा भ्रधिनियम, 
935 (छठ 52०07 ४८, 935) के पास होने के बाद हुप्रा। इस 


4. उम्सट्ाव क# € ३ 70007 700 टव5 6 5023 ए८8०, 9. 453. 








। 
छआदश्पक्षदा मद वी स्हृदयसो दासउता 


सद्वाचदा । 











। ) ॥ 
ध्वा बे माठस्वस्तधदव॒ | बाप इल्याक्‍ 
कानों: उचरजीदी बना ५ डा स्वास्थ्य खबर [ खबाएँ 
| 


अपन बच कं के जिए बेवाएँ 





7 





थे | 
ओआदश्ाकटामन्द अस्बों हो बाशित दाल हों छो 
कद्धारदा शहादत 


काम्ाजिक सुरक्षा प्रतिनियम, ।935 एक सघीर अधिनियम है। यह 
प्रवितिप्रम दुद्धाउस्था एवं उत्तरड्ीदी दोझा योदडना को ही घतावा है प्रौर शेप 
योजनाएँ राज्य सरक्तारों द्वारा सद्री4 सरक्तार के कोर की सहायता से चलाई जाती 
है । सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्यत्र तिम्त बराजनाएँ चलाई यई हैं-- 
(. वृद्धावस््या, उत्तरजीवी और अरुमर्यता दीमा 
(0॥0 396, 5णांए0०५ & 70897 9 ॥75ण27८8 

इयजा प्रदासंत सााजिन सुरक्षा प्रधनियन, 935 में सघोतर सरकार के 
प्रधीन है। दृद्धावस्था देल्यत पद्धति हेतु झात्रिक प्रौर कूंत्रारी दुगठानत करते हैं। 
इस प्रबितियस में 939 में झूगोंचत ऋरके रिटायरमेंट के पटचे दा बाई ब्युक्ो 
प्राप्त होने वाले व्वन्द्रि की पत्नी प्लौर दच्चो को देने का प्रावधान रखा 
शपा । सन्‌ 956 से कृतमझंठा के सात को भी इस सशिनियम में श्लामित कर 
लिया गया । 

दृद्धाइस्घा झौर उत्तरदोत्ी बीझा वा बिच प्रइस्त मात्रिझों प्लौर श्रनिकों 
को बर देय दापिच प्राद (4200 इदर रुक) का २-२ प्रतिशद ठझा स्द८ नियोजित 
ब्यन्प्यों की प्राय कय 3% द्वारा जिया है। यह दर डव उमर तक बदाई 
रहेंगी झब तके झातिक्षों व श्रारिक्रों के लिए 45 झोर स्दय तिबोजित ब्यक्तियों 
छे तिए 6% त हो चार ॥ 

ब्यल्वियों को 65 वर्ष पट ग्रोर औरतों को 62 वर्ष पर टिहाउरडेट देल्देल 
दी जाती है । सन्‌ 4957 मे झक्तेले ब्यल्ति के लिए अविक्षवन देल्दन 08 50 डॉवर 
इविमाह थी घोर विदादित छे लिए यह 62 80 टोचर थो । एक विशबा, 
को 8:50 डॉचर, एक दिबदा और एक दच्चे हो 62:80 डॉपर, एक दिघ्रवा 












है, ०४८००, 5. ८. : [3७7८४ ए९:००४४०७ 5. 5०-॥ 5बलउचफ, ४. 706. 
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झोर दो बच्चों को 200 डॉलर दिया जाता है। यदि ग्माश्रित्रों को प्रतिरिक्त नहीं 
दिया जाता है तो प्रसमर्थता पेन्शन दुद्धावस्था पेन्थन ही होगी । इस भ्रधिनियम में 
असमर्थ व्यक्तियों का शीघ्र पुनर्वास कराने का भी प्रावधान रखा गया है । 
2 बेरोजगारी बीमा 
(एाशध्याएो0शालां [05प्राआ०९) 

तीखा की महान्‌ सन्‍्दी मे कई लाख भमेरिकी बेरोजगार हो गए । वे रोजगार 
पान में प्रसभर्ध रहे। इस प्रावश्यकता को ध्यान मे रखते हुए बेरोजगारी बीमा 
थझा ना चालू वी गई ! सामाजिक सुरक्षा प्रपिनियम, 935 म ही इसका प्रावधान 
रखा गया है जिसका वित्त प्रबन्ध म!/लिकों के अशदान से होगा, सामास्य प्रमापो 
(0क्कश॥। $(00शए३) निर्धारण सघीय सरकार करती है प्रौर विस्तार से 
प्रावधान राज्यों द्वारा तैयार किए जाते हैं । किसी भी उद्योग का मालिक परदि वर्ष 
में कम से कम 20 हफ्ते चार या चार से भधिक थमिको वो राम में लगाता है तो 
उसे बेरोजगारी बीमा कोप [फागध्याए०)८० रा5णा॥१८८ ए०॥०) प्रशदान देना 
पड़ता है। प्रमेरिका का नियोजित व्यक्तियों का दो तिहाई भाग इस योजना के 
अन्तर्गत झाता है । बेरोजगार व्यक्तियों को दिया जाने वाला भुगतान ब प्रवधि 
विभिन प्रान्तो मे प्रलग-भलग है । सामान्यतया यह राशि धरमिक को मजदूरी का 
झाधार होती है । बुद्ध राज्यो मे भ्राध्चितो की सख्या के प्राधार पर इसमे बृद्धि कर 
दी जपछ्ती है इस योजना से न बेवल बेरोगगार व्यक्ति व उसके शाथितों को ही 
सुरक्षा मिलती है बल्कि उसको यह भवसर प्रदान करती है कि उसकी योग्यता व॑ 
प्रनुभव वाली नौकरी की तलाश कर सके 4 इसके साथ ही मन्‍्दी से श्रथ॑-व्यवस्था 
की रक्षा भी करती है| 
3, साव्रेजनिक सहाथता 

(90७0९ #६४५थआा०८) 

सन्‌ 935 के सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के प्रन्त्गंत इस प्रकार सहायता 
का प्रावधान रखा गया है। यह सहायता तीन वर्गों को प्रदान की जाती है - 

(9) जरूरतमन्द वृद्ध व्यक्तियों को जिनको बीमा योजना के भन्तर्गत 
सहायता या लाभ नही मिलते हैं उतको सार्वजनिक सहायता देकर उनकी मदद की 
जा सकती है ! 

(॥) वे बच्चे जिनको माता-पिता की मृत्यु, प्रसमर्यता या #£नुपस्थिति के 
कारण त्याग दिया गया है उन्हे भी इस प्रकार की सहायता देने का प्रावधान है । 

(१7) जरूरतमन्द भ्न्धे व्यक्ति भी इसके भन्तर्गत शामिल किए गए है । 

सन्‌ 950 में इस योजना को स्थाई या पूर्ण रूप से भ्रस्मर्यता प्राप्त करने 
वाले ख्यक्तियो को भी शामिल कर लिया गया है ) 

इस प्रकार की सहायता जरूरतमन्द ब्यवितियो को राज्य सरकारो द्वारा दी 
जाती है । इसको वित्तीय सहायत्ता सपीय सरकार द्वारा दी जाती है। 


सामाजिक युरक्षा का संगठन और वित्तीयन 24] 


4. श्रमिक क्षतिपूर्ति 
(९०णाताशा'5 (णाएलशा5डांगा) 
सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 935 के ग्रतिरिक्त राज्य व सघीय सरकार 
द्वारा कर्म बारियों को क्षतिपूर्ति करते का भी प्रावधान है। सबसे पहले सघीय कर्मचारी 
क्षतिपू्ति ग्रधिनियम, 908 (कल्वश)॥] 5प्ज़ा०१९९६ एग्राएधाइबाणा #6 ० 
908 ) पास किया गया था। धीरे-घीरे अन्य राज्यों मे भी इस तरह के अधिनिषम 
पाप्त कर दिए गए हैं। सन्‌ 948 से सभी राज्यों मे इस प्रकार के प्रधिनियम से 
सुरक्षा प्रदान की जाती है। पृत्यु होते पर दाह सस्कार व्यय तथा ग्राधितो को नकदी 
लाभ दिए जाते हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत चोट वी लागत को उत्पादन की 
लागत माना जाता है विभिन्न राज्यो मे स्थाई, ग्रस्थाई झसमर्थता तथा मृत्यु पर 
दिए जाने वाले मुप्रावजे की राशि झलग-पअ्रदग है। अस्थाई अ्रमम्यंता के लिए 
कर्मचारी की ग्रौसत मजदूरी का 2/3 भाग दिया जाता है। भुगतान ग्रवधि भी 
विभिन्न राज्यों में 04 से 700 सप्ताह तक है । वुछ राज्यों भें ममयावधि और 
भुगतान की सीमाएँ निश्चित हैं जो क्रमश 260 से 800 सप्ताह भौर 6500 डॉलर 
से 20,000 डॉलर तक है । 
व्यावप्षाबिक बीमारियों से होने वाली ग्रसमर्थता को भी चोट की भाँति लाभ 
प्रदात किए जाने चाहिए | इसके विपय में भी विभिन्न राज्यों भें काबूत बनाए 
गए हैं । 
5, बीमारी अथवा ग्रस्थाई गझ्रसमर्थता 
($6६7९55 6 [शा॥एुण्शए 5499) 
अ्रत्पफ़ाल में बीमार होने पर बीमारी लाभ नकदी के रूप में प्रदान किए 
छाते हैं। दीघ॑कालीन बीमारी वी प्रारम्भिक झवस्या में भी यह लाभ दिया जाता 
है । इस प्रकार का लाभ सघभीय और राज्य सरकारों द्वारा अलग्रन्मलग वर्गों के 
धम्िवो को प्रदान किए जाते हैं। यह लाभ 20 सप्ताह तक के लिए श्रमिक की 
मजदूरी का आधा हिस्प्ता दिया दाता है । 
पृर्णांतया झयवा स्थायी छूप से ग्रसमर्थता होने पर स्दयथ द उसके प्राग्रितों 
को सासिक लाभ प्रदान किए जाते हैं। सामाजिक सुरक्षा प्रधितियम, 935 के 
अस्‍्तर्गत प्रसमर्थ व्यक्तियों को व्यावसायिक पुनर्वास सेवा के सधीय राज्यीय कार्यक्म 
(#ब्वतग जभर शर्ट्वागयागार ण ४०८०! स्क्िबाधबपणा इटा चेए:) 
के पुनर्वास को प्रोत्साहन दिया जाता है। सधीय सरकार द्वादा युद्ध में हुए ग्रपज्ध व 
पझसमर्थ व्यक्तियों को भी ल्तियूति दी जादी है । 
6. बच्चों के लिए कार्यक्रम 
(एाणट्राद्रागाट$ गिर एोठ्ला) 
सामाजिक सुरक्षा प्रधिनियम 935 के पक्‍्रन्तगंत बच्चों को बीमा लाभ झ्यवा 
सहायता प्रदान करने का भी प्रावधान रखा गया है। सघीय सरकार राज्य सरकारों 
को प्रमूति भौर शिशु स्वास्थ्य सेवाम्रो, भपग बच्चों को सेदा भोर भन्‍्प शिशु-बल्याण 


242 मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा 


तैबाप्रो के चलाने के लिए कानून बनाती है तथा इत सभी सेवांम्रों के लिए राज्य 
धरवारों को पझनुदान भी दिया जाता है । 

उपशक्त सामाजिव सुरक्षा सेवाग्रो के ध्रतिरिक्त ऐब्छिक धावार पर चत्राई 
जाने वाली विभिन्न स्वास्थ्य प्रथवा बीमारी बीमा सेवाएँ प्रमेपिती करम्ियों के लिए 
घलाई रहती हैं। निजी सस्पाएँ भी सामाजिक सुरक्षा सेत्राएे, उदाहरणार्थ बीमार 
भौर जरूरतमन्द, पाठशालाग् प्रौर ग्रस्थतालो के लिए विभिन्न लाभप्रद सेवाएँ प्रदान 
करती है । 

रूस में सामाजिक सुरक्षा 
(8०थंग। 56थाह 8 7557२ ) 

रूस में सामाजिक सुरक्षा उपायो वी साँविधानिक गारण्टी दी गई है धोर 
उनसे प्राप्त करत वे तीन कारण हैं-- 

! रूस वी चर्थस्यवस्था बा तीघ्र गति से विवास हो रहा है त्तता ददती हुई 
राष्ट्रीय भाव मे से हिस्सा दिलागे के लिए मामाजिक सुरक्षा लागू करनी होती है, 

2 समाजवादी देश होने के गारणा लोगो का कल्याण बढे, एवं 

9 श्रम सभी द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाप्रों के व़ियास्टियत में सहयोग 
से प्रभावपूरं क्रियान्वयन प्राप्त करने मे सहायता मिलती है । 

रूस मे सामाजिक सुरक्षा सभी श्रमित्रो और कर्म्रचारियी पर लागू होती है 
सामाजिक सुरक्षा बे श्रन्तर्मत न्यूनतम मजदूरी, पारण्टीड रोजगार्ट, चिंकित्सा सुविधा, 
प्रमूति लाभ, श्रमिक क्षतिपूर्ति, दृद्धावस्था पेशन, अ्रसमर्थता पेंशन, उत्तरजीबी पेंशन, 
व्यावसायिव' बीमारियों के विरुद्ध बीमा, श्रसमर्य भौर वृद्धावस्था शहों हे-ु भ्राववान, 
स्वास्थ्य और सेनीटोरिया वे लिए विस्तृत प्रावधान प्रादि उपा् प्रथवा योजनाएँ 
शामिल वी गई हैं। सागाजिक सुरक्षा सवाएँ सामुदायिक फार्मों के कर्मचारियों को 
भी प्रदान की जाती हैं । 


रूस में सामाजिक बीसे को विशेषताएँ 
(कल्यग्रार ० 5069 व्राएप्रया०० के 47 5 57 ) 

रूस में सामाजिक बीमा योजना की प्रमुख विशेषताएँ निम्नाड्ित हैं-- 

] केवल नियोजित व्यत्तियो का बीमा किया जाता है | 

2 बेरोजगारी घीमा योजना नहीं है । कानून से वेरोजगारी को समाप्त बर 
दिया गया है। 

3 बीमा के पूर्ण लाभो वो प्राप्त करते हेतु श्रम सर्घों का सदस्य होता 
पूव्व शर्तें है। गैर सदस्यो को वेवल भ्रावे लाभ दिए जाते हैं । 

4 सामाजिक वीसा थोजनाप्रों का सगठन, प्रशासन शोर निरोक्षण का 
वार्य श्रम सधो द्वारा जिया जाता है। श्रम सघो की केन्द्रीय #स्था का स्वय का 
अपना सामाजिक सीमा विभाग है । 

5 सामाजिक बीमा की लागत का वहन सम्बन्धित संस्थान द्वारा क्रिया 
जाता है । इसमे सम्बन्धित सस्थान द्वारा ग्रशदान दिया जाता है । 
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6 रूस की शामाजिक बीमा योजना न केवल श्रमिकों के कल्याण मे वृद्धि 
का साधन है, वल्कि यह प्लाथिक बिनास गे उत्पादन गे वृद्धि करने का भी एक प्रमुख 
साधन मानी जाती है । 

7 यदि कोई श्रमिक सामाजिक बीमा योजना के अन्तर्गत मिलने वाले लाभों 
के प्रशासन और श्रम सधो के हस्तक्षेप से कोई शिकायत रखता है तो इसके लिए 
वह गारण्टीड सामाजिक सुरक्षा लाभो हेतु स्थानीय न्यायालय में ग्रपील कर 
सकता है । 

वर्तमान समय मे रूस मे श्रप्तिक के ग्रब्थाई प्रसमर्थ होने पर सहायता तथा 
स्थाई प्रसमर्थता व वृद्धावस्था के लिए पेशन देने का प्रावधान है। यदि किसी 
श्रमिक को चोट अथवा बीमारी के कारण पअस्थाई असमर्थता हो जाती है तो उसे 
उसकी प्रौसत मज्दूरी बा शत्त-प्रतिशत सहायता के रूप में दिया जाता है । 
सामाजिक बीमा योजना 

रूस में प्रारम्भिक कठेिताइय्रों के कारणा साप्ताजिक बीमा योजना के 
सिद्धाग्तो को नवीन झाथिक नीति के प्रस्तर्गत सन्‌ !922 से शुक्र किया गवा। एफ 
श्रम सहिता की घोषणा वी गई। इएके गल्लर्गत चिकित्पा, प्रस्थाई प्रसमर्ंता 
पर लाभ, दाह-सस्वार हेतु भुगतान, झसगर्धता, टृद्धावस्था अ्रथवा मृत्यु के पचात्‌ 
पेशनन प्रादि का प्रावधान रखा गया था। रूप्त मे सामाजिक वीमा योजना का वित्त 
प्रबन्ध प्रबन्धरों द्वारा किया जाता है । प्रवन्ध श्रमिकों के मजदूरी बिल का कुछ 
प्रतिशत सामाजिक बीमा कोप ($06 8 [ा$प्य&708 एव) में जमा कराते हैं । 
इसी प्रनुपात मे वे श्रमिकों की मजदूरी मे से घटा लेते है। यह प्रतिशत 4'4 से 
98 तक होता है जो वि उत्पादन की दशाम्रो पर निर्भर करता है। श्रमिको को 
बुछ भी भुगतान नही करता पड़ता है | चिकित्सा सहायता वस्तु के रूप मे दी जाती 
है जो कि सामाजिक बीपा के बअ्न्तर्गत ने आकर सामाजिक सेबाओ्रों के ब्रन्‍्तर्गत श्राती 
है । सामाजिक दीमा योजना वेवल नियोजित श्रमिकी पर ही लागू होती है। कृषि 
श्रमिक इसके भ्रस्तगंत नही गाते है ब्योकि उनतरी रक्षा क्सितों के सामूहिक सगठतों 
(?८४६४४।५" (0॥॥९९॥ ४० 078श॥5800॥$ ) द्वारा को जाती है । 

रूस वी सामाजिक बीमा योजना के निम्नलिणित सिद्धान्त हैं-- 

], सन्‌ 933 से ही इस योजना का भ्रशासन श्रम सघो द्वारा किया जाता 
है । इस योजता वी सस्थाएँ कोप और काय सभी थ्र्त सघो के हैं । 

2 इस योजना के ग्म्तर्गत केवल नियोजित ब्यक्तियो का ही बीमा किया 
जाता है । 

3 इस योजना में प्रशदान कैदल नियोजवोी या मालिकों द्वारा ही दिए 
जाते हैं। मालिक एक मुफ्त मे ही स्तामाजिक बीमा कोप में श्रमिकों की मजदूरी 
बिल का प्रतिशत के रूप मे जमा करा देता है । 

4. इस योजना के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ केवल उन्हीं श्रमिकी को 
दिए जाते है जिन्होंने श्रम सरो की सदस्पवा ग्रहण कर लो है । जो सदस्य नहीं हैं 
उनको केवल झाथे लाभ ही मिलते हैं । 
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$ यह योजना सरकारी झान्दोलन के रूप मे थम की ध्यिरता और उत्पादन 
भै वृद्धि हेनु चलाई जाती है। सबसे प्रधिक लम्बे समय तक कार्य करने वाले को ही 
अधिव लाभ भिनते हैं। 

6 बेरोजगारी बीमा समाप्त कर दिया गया है। यह सब्‌ 930 में 
प्रथम पचवर्षोय्र योजना मे मानव-शक्ति को माँग मे वृद्धि करके समाप्त कवर दिया 
गया है । 

शेमगार के कारण बीमारी भ्थवा चोट से यदि झस्थायी भ्रसगय॑त्रा हो जाती 
है तो भौसत भामदनी का शत-प्रतिशत लाभ के रूप मं श्रमिक को दिया जाता है । 
झन्य सामलो मे नौकरी की सवधि के भाषार पर लाभ भ्रदान विए णाते हैं। 
उदाहरणार्थ 6 था भ्रधिक वर्ष को नौकरी दाले को 00%, 3 से 6 वर्ष के रोजगार 
हैतु 80% 2 प्ते 3 वर्ष हेतु 60% भोर 2 वर्ष से कम को 50% भोसत मजदूरी वा 
भाग लाभ बे रूप में दिया जाता है । श्रम सधो की सदस्यता न होने पर इत लाभो 
का भाषा मिलेगा । 

प्रत्येक व्यक्ति प्लौर महिला जिन्होंने क्रमण 60 झौर 55 वर्ष की प्रायु प्राप्त 
ऋर ली है, पेंशन प्राप्त करने के क्िकारी हैं। रोजगार वे कारण बीमारी शोर 
नोट से उत्पन्न स्थायी भसमयता (फथ्ाशाल्वा। 0 $50॥79) ह॒तु भी पेंशन दी 
जानो है । दूसरे मामलों में यह झायु भ्ौर रोजगार को भवधि पर निर्भर करता है । 
पेंशव की राशि श्रमिकों को प्न्‍न्त मे मिलने वाती मजदूरी पर लिमंर करती है। 
अधिकतम पेंशन प्रन्तिम मजदूरी बा 66% दी जाती है । 

सामाजिक थोमा योजना के प्रलावा रूस मे बीमारो की चिकित्सा तथा प्रस्य 
सुविधाधो में वृद्धि करने हेतु सामाजिक सेवाएँ प्रदान की जाती हैं । ये सेवाएँ. 
निम्नलिखित हैं-- 

] प्रत्येक व्यवित को नि शुल्क चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं । 

2 रिसी भी सस्यान में निरतर ]] माह तक कार्य करने पर 2 सप्ताह 
की वेतन सहित छुट्टियाँ दी जाना । 

3 श्रम सघो भोर भोद्योगिक सस्थानों द्वारा चलाए जाने वाले विश्वाम- 
शुहो का भ्रमियो द्वारा उप्योग करना १ यह उपयोग उनकी नौकरी की भ्वधि पर 
तिमंर करता है । 

4. रविवार तथा भनप सावेजतिक छुट्टिपों पर कस्बों मे स्थित रेस्ट पाकंस 
झादि का उपयोग करना । 

$ सभी को प्राथमिक शिक्षा की नि शुल्क सुविधाएँ प्रदान व रना । 

6 प्रत्येक महिला को मातृत्र लाभ (धशशयाह। फ्र७०-॥१8) प्रदान करता। 

माताओं का कल्याण और उसको सरक्षण प्रदान करना सरहशार का 
प्राथमिक दायित्व सम्रका जाता है । इसके विषय मे कई श्रम कानून बनाए गए हैं। 
किसी भी ग्रमंदती महिला को रोजयार देने से मना करता कानूनी भ्रपराघ है । इसके 
उल्लधन पर 6 माह की जेल तथा 000 रूबल श्ाथिक दण्ड दिया जा सकता है? 
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महिला की मजदूरी में से किसी प्रकार वी कटौती नहीं की जाएगी । गर्भावस्‍था में 
हल्का काय दिया जाता है । उनको ट्राम्स, रेल व बच्चों में सुरक्षित स्थान प्रदात किए 
जाते है | यदि 2 वर्ष का बच्चा बीमार हो जाता है तो उसकी माता को विशेष छुट्टी 
प्रदान वी जाती है । 

रूस में अविवाद्वित माताग्रो श्रौर उनके बच्चों को भी सुरक्षा प्रदान करने 
का प्रावधान है। बच्चे के पालन-पोपणा हेतु राज्य की थ्रोर से मत्ता दिया जाता है । 
अन्य माताओं को जो सुविधाएँ व द्ाभ मिलते हैं वे ही प्रविवाहित माताप्रों को भी 
मिलते है । प्रधिक बच्चो वाली माँ को रूस मे विशेष भत्ता भी दिया जाता है | 

भारत में सामाजिक सुरक्षा 
(50०ल्‍ंग 560एप३ ॥7 ॥0॥8) 

भारत में सामाजिक सुरक्षा एक नया हृष्टिकोश नहीं है। कुछ तियोजक 
पहले से ही प्रपने श्रसिव्रो को पेशन, प्रोविडेण्ट फण्ड और ग्रेच्यूटी आदि लाभ देते 
थे और कल्याणकारी कार्य भी किए गए हैं। इस सप्वन्ध में हमारे देश में श्रम 
कानूनों का भी ब्रभाव न) रहः है । सव्‌ 947 स्ले पूर्व ही हमारे देश में श्र्िक 
क्षततिपूर्ति ग्रघिनियम, 923 और विभिन्न प्रान्तो में मातृत्व लाभ अझधितियम पात 
किए जा चुफ थे ।* 

कसी भी देश मे सामाजिक सुरक्षा की योजता शुरू करने हेतु प्रन्थ उपाय 
भी काम मे लेने पड़ते हैं उदाहरणाथं पूर्ण रोजगार नीति, श्रमिक्रो की घुरक्षा और 
अच्छी का दशाप्रो हेतु विधान, चिकित्सा, शिक्षा प्रौर प्रावात् सुविधाएँ, प्रादि। 
आम में वितेयय रूप स प्रौद्योगिक श्रम्तिकों हेतु सामाजिक मुरक्षा शुरू को 
ग् ह।॒ 

हमारे देश में बद्यप्रि प्राचीन समय से ही प्रयुक्त परिवार प्रथा, प्रचायत्त, 
निर्धन एहो प्रादि सामाजिक सस्पाप्रो द्वारा जहूरतमन्‍्दों को कुछल-कुछ सहायता थे 
जाती रही है, सेकिन मामाजिक सुरक्षा पर दूसरे महायुद्ध तक कोई विशेष ध्यान नही 
दिया गया । शाही श्रम ग्रापोग (१०५४ (णा॥$४०॥ 07 [.800ए७, 934]) 

« तक ने इस प्रकार की योजना की झावश्यकता पर जोर नहीं दिया क्योकि हमारे देश 

में स्थायों श्रम-शक्ति का प्रभाव था और श्रमिक परिवर्धत (स.ब००ण७ वशश/०४०) 
भी अधिक होता था। 

वैवरिज रि ् (छे८ए८्टा672- १८७०४) के प्रशासन के पश्चात्‌ भारत में 
साप्राजिक बीमा योजना पर ध्यान दिया जाने लगा। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात 
विभिन्न देशो मे समाजवादी सरकारों की स्थापता हुई तथा श्रमिक्त असंतोष के कारण 
श्रमित्रो की स्थिति सुधारने हेतु कई देशों मे सामाजिक बीमा योजना तैयार को गई । 
हमारे देश मे भी सामाजिक सुरक्षा योउन/£ प्रारम्भ करने की दिश्ञा में विभिन्न 
कदम उठाए गए । 


3. छात्र, # # ३ [200०7 ए6लयड पा ॥636 हए69505, 9. 2०2. 
2... हर, 5, है ; 586 & [.890०ण॥० 003, 9 40. 
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भारत में वर्तमान व्यवस्था 
(*खारतबॉत्ता 6 09) 

एवं पूछ सामाजिफ वीमा योजना में निम्नलिखित झुझुमन्‍्मुझ्य तत्त्व पाए 
जाते हैं-- 

(!) बीमारी घ्रौर प्रसमर्थता बीमा 

($टॉकलड5 बात व॒हध्वावा9 ॥0$0ल्‍076९) 

(2) दुपटना बीमा (#०र्दथा! वराउण ८८) 

(3) प्रयूति बीसा (#छहणस३ िउप्त्थच००) 

(4) बरानगारी बीमा (फएशाफौ०आशाह वाशन्र००) 

(5) थृदावस्था बीबर (08 8८ परा$5७57०८) 

(6) उत्तरबरीदी बीमा ($97शएणजञ।ए 509706) 

उपरोक्त भाक ग्मिउताओं के तिए भरभी हमारे देश में पूर्ण रूप से सामाजिक 
यीमा योजना शुरू नही की गई है । वेवल बर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, !948 
(६क|0)८८४' 996 ॥5ए4॥06 #0, 948) झौर कर्मचारी प्रोवीडेन्ट पण्ड 
प्रधिनियम, 4952 (दव0. ८६४ ए०सलत्त सधात ०६०१ 952) पास 
यरे इस दिशा में कदम उठाया गया है । वोम्ान समय में साम्रागिक सुरक्षाओं 
प्रस्दगंत प्रग्रॉवित यो 7साप्रो बा समावेश विया या है-- 

॥ श्रौद्यापिक दुधटनाम्रो प्रोर बीम।रियों हेतु क्षतिपूतति वा प्रावधान श्रमिक 
छतिपूति प्रपितिषण, !923 (१/छ॥जाता'$ 0०॥एश॥६500॥ कै, 4923) वे' 
प्रत्तगत विया यया है । 

2 महिला श्रम्रितों बो मादृत्द लाभ, मातृत्व लाभ प्रधिनियम, 96] ये 
झन्तर्गत दिए जाते हैं । 

१ स्वरष्य बीमा बर्मचारी रफ़्य दीमा ग्रधिनियम, 248 दे प्रत्तगंत 
जिया जाता है । 

4. छंटनी मुप्रावजा (हिवाधालीवाधा। (०गए८/5४7०)  प्ौद्योगिक 
विवाद प्रधितियम, 7947. [काठफ्ञात& 0/क्रणा८5 ० रण 947) के तहत 
दिया जाता है । हे 

5 प्रोवीहेस्ट फ़ण्ड या प्रावधान वर्मचारो प्रीवीडेस्ट फण्ड श्रधिनियम, ।952 
(छ््राए09८०5४ (०श0ंला 07 #/, 952) बे प्रन्तगंत है । 

6 कोयला खान भविष्य निधि [प्रोवीडेल्ट फण्ड) प्रवीण उपबन्ध 
भ्रधिनिधम, 948 

7 उपदान [ग्रेन्युडी) भदायगी श्रधिनियम 972 के अन्तर्घत चर्मचारियीं 
को ध्रानुनोधिक वा हकदार बनाया गया है । सामाजिक सुरक्षा वें प्रन्तगंत बर्तेमान 
मे प्रचतित विभिन्न अधितियमों को विस्तार से समभता उपयोगी होगा । 


अर दतिया आधिटिया, क्षतिपृत्ति प्रषि 923 
(9 क्जलोंड टक्क्राहद्लाइशाणा 42 ० 7923) 


इस भ्धिनिषम का उद्देश्य विछी भ्रौद्योगिक दुर्घटना तपा भौद्योगिक बीमारी 
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पे श्रमिक को क्षतिपूरति करता होता है । दुघंदना से श्रमिक की मृत्यु हो सकती है 
प्रषवा स्थाई एवं अस्थाई ग्रसमयंत्रा प्राप्त हादी है। इस घाकस्निकता से वचाच्‌ 
करने हेतु नियोजक द्वारा श्रेत्िको को क्षतियूति करता एक वैधानिक दायित्व है । 

यह अधिनियस रेत क्रारक्ानों, नाविक व नम्रुद्ध पर काम करने दाले कुझ 
प्रमिक्रों, डाक तार, नहर, चाय, रइ्ट, कहवा उद्योगों मं काम करने वाले श्रमिकों, 
विद्यत्‌, स्टेशनों, गोशइमो, बेतन पाते दाले, मोटर ड्राइवरों आदि ता ॥0 या 40 
से भ्रषिक श्रमिक शक्ति से कार्य करत हैं और 500 रू मात्रिक से प्रधिक वेतन 
न पाने वालो पर भी लायू होता है। लेरित यह अधिनिप्रम आझ्ाकस्मिझ श्रमिको, 
सगप्त्त्र सेनाप्रों गौर मालिक के व्यवसाय को छोड़ कर प्रत्य उद्देत्य से लगाए गए 
अमिक्रो पर लागू नहों होता है। जो श्रमिक कमचारी राज्य बीमा प्रधिनियम, 
948 के ग्रन्तांत लाभ प्राप्त करते हैं उन्हें भी इस भ्रधिनियम के ब्लवंत लाम 
प्राप्त मही होंगे ॥ 

यदि श्रमिक को काम करते समय किसी दुयंटना से चोट लग जाए तो मालिक 
द्वारा मुग्रावजा दिया जाएगा । 

यदि झसमर्थवा (!003930॥09) 3 दिव से प्रधिक नहीं है तया श्रमिक के 
स्वय के दोष के कारए चोट लग जादी है तो उतर क्िती प्रकार की क्षजवू्ति नहीं 
दी जाएगी । यदि श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उसे मुप्रावजा दिया जाता है। 
ब्याबमायिक बीमारियों (0०ल्‍०क०७०४० 5235४) हेसु भी अ्रधिनियम की 
तीसरी प्रनुगूत्री मे क्षतिगति बरतने का प्रावधान है । 

भुप्रावजे वी राशि चोट को प्रहृत्ति तवा श्रमिक वी प्लोसत मानिक मजदूरी 
पर निर्भर करती है । चोट को तीन वर्गों मे रखा थ्या है--उदाहरण्ा्थ चोट से 
भृत्यु को प्राप्त होना, स्थाई प्रतमयंत्रा और प्रस्थाई प्समपता । 

मृत्यु हेतु क्षतियूति की कम से कम राभि 500 ह. तया प्रधिक्रतम राशि 
4,500 रु. स्थायों असमर्थता से यह राशि 709 रू मरे 6300 € तक नया प्रत्याई 
प्रसमय॑ता में स्यूततम मजदूरी वाले श्रमिक की ग्राथे महीने की मजदूरी दी जाती है । 

अ्रप्मिक की मृत्यु होने पर उत्तके आश्रितों को सुप्रावजा दिशा जाता है। 
वैधानिक ग्राश्चित त्तवा फमवेघानिक झाश्वित दोनों वर्गों को क्षतियृति तिश्ोजक द्वारा 
दी जातो है । 

हम झ्धिनियम के अनुसार प्रत्येक तियोजक का यह दाधित्त है हि वह किसे 
भी बलक दुर्बंटता करे सूचक आयुक्त, कमिल श्वत्रियूति [(०क्रक्ा इडए्श 
उता, काया 00पए2753/09] को दे । यदि वहेइय दुर्पंदना का दायित्व स्वीकार 
कर लेता है तो उसे झुप्तावजे को टाजि प्रायुक के प्राम में जमा करा देती चाहिए। 
यदि मालिक दापित्व स्व्ोकार नहीं करता है तो प्रयुक्त मृतक के झाश्षितों को उसके 
ज्यायानय में इस सम्बन्ध ये झरता प्रध्िसार [(50ा) माँग रुक्‍ता है। माविऊ 
इस सम्बन्ध पे प्रमविददा द्वारा मुप्रावदा नहीं चुहा खता। दाहलस्सर हेतु व्यय 
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प्रायुक्त कुल मुप्रावजे की राशि में से 26 5 काट बर दे सवता है | मालिक पुआवजे 
शी 400 दे तब की थ्प्रिम राशि दे सबता है ! 

इस प्रधिनियम का प्रशासन राज्य सखारों द्वारा किया जाता है। प्रव 
प्रत्येश राज्य सश्वार ने धरायुत्त, श्रपित छतिपूर्ति नियुवत वर दिए हैं जो कि मुप्रावमे 
सम्गस्धी मामलों वी जाँच, सुनवाई प्रौर फैसला देवर श्रम्रितों की मदद्र बरते हैं। 
इस प्रधिनियम के प्रस्तर्मत्त दुर्घटना, मुप्नावज वी राधि प्रादि के सम्म््ध में प्रषलिक 
झे प्रतिवेदन भेजना पडता है । इस प्रधिनियम वा समय समय पर सग्रोधन शरवे 
इस क्षद्र वा ध्यापए कर दिया गया है । 

इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों तथा उनको वियाशीलता भो देखने से 
पतला चलता है दि यह प्रपले झाप से एक पएं प्रथिनियय नही है। सकी विम्नजिलित 
सीमाएँ हैं -- 

मालिक इस प्रधिनियम वो श्रुचित बताते हैं। उनर बहना है कि 
श्मित्र भी गलती के कारर! मृत्यु हाने पर सालितों को द्ातिपूर्ति प्दा करनी पड़सी 
है । इससे उन पर वित्तीर भार पड़ता है । 

2. छोटे सम्धानों द्वारा श्रमिकों को क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती है। थे किसी 
म्‌ विसी तरह इस दायित्व शो टालन में सपल हो जाते हैं। बड़े हस्थानों द्वारा भी 
छोटी घोटो बी रिव्रोर्ट नहीं बी जाती है । 

3 क्षतिपूर्ति सम्य घी मामलों वो निपटाने में देरी लगती है। सम्बन्धित 
भधिकारियो का +'यंभार पहले ही प्रधिक होता है । 

4 हठेवा श्रम के सम्बन्ध में ठेव दार ठेके द्वारा मुग्रावजा देता है । रसीद पूरी 
राधि वी ली जाती है जबकि भुगतात बम राशि मे होता है । 

5 इस भ्रधिनियम के भ्रस्तगेत विसी प्रकार की चोट श्रथवा व्यावशायिक 


धीमारी होने पर चितित्सा वा प्रवन्ध नहीं विया जाता है। बिवित्ता वा प्रइन्‍्ध 
प्रावश्पक है । 


दग झ्पिनियम के प्रभावपूर्ण व्ियान्वयन हेतु राष्ट्रीय श्रम प्रायोग (7र३।०३। 
(0गा७क्षता 00 4.30007) में सुभाव दिया है कि श्रमिक सतिपूति हेतु एक 
बैन्द्रीय बोप (शाप एफाव 090 एजाताताए5 एगाएदा5अ ला) वी स्थापना 
मी जाए | इस शोप मे सभी मालिकों द्वारा प्रतिमादे अपनी मजदूरी विल काबुछ 
प्रतिशत जमा वरना चाहिए जिसमे कि अधिनियम के प्रशासन तथा दिए गए साभो 
की लागत की वहत किया जा सके । इस कोष का नियन्त्रण वर्मचारी राज्य बीमा 
निगम (छाएा0१८९' 586 [05078॥९6 (.07ए0०780005) द्वाया होता चाहिए। 
यह निगम दुर्घटनाग्ररत श्रमिकों श्रौर उनके झ्राश्चितों को समय समय पर भुगतान 
ब्रता रहेगा | यदि श्रमिक्त प्रसअर्थता के कारण बेरोजगार रहता है तो उसको 
शतिपूर्ति की ऊेची दर दी जानी चाहिए । 

मातृत्व लाभ धरश्चिनियप्त, ॥ [३ 96॥ 
(वांशप्रॉए उशाली६ 4९ एण 9॥) 
मातृत्व लाभ भहिता अ्मित्रों को वच्चे के जन्म के पूर्व तवा पर्चातु बार्य 
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से अनुपम्यित रहने के परिण्णामस्वरूप हुई मजदूरी की हानि क्षे रूप में मुप्नावजा 
दिया जाता है जिससे महिला श्रभिक्त व उसके बच्चे के स्वास्थ्य पर बुरा असर नहीं 
पड़े या श्राथिक वठिताई का सामता नहीं करता पड़े । इस सम्बन्ध में अल्वर्राष्ट्रीय 
श्रम सगठन (!(. 0.) ने प्रस्ताव 9]9 मे ही वाल कर दिया था। लेकिन भारत 
में इसे स्वीवार नहीं किया गद्या क्योकि भारतीय सट्लि श्रमिक प्रवासी होती हैं, वच्चा 
होने से पूर्व ही वे वापिस ग्रपने घर लौट जाती हैं तथा चित्रित्सा सुदिधाप्रों का भी 
अभाव है । विभिन्न राज्यों में समय-समय पर झधितियय पास कर दिए गए हैं। 
लेक्ति ग्रधिनियमों में समरूपता का ग्रभाव होने के कारण सन्‌ 96] मे मातृत्व 
लाभ झधिनियम पाय किया गया । 

यह ग्रधिनियम्र कारखानी, खानो ग्रववा वायानों वर लायू होता है लेकिन 
ग्रह उन कारखानों या सस्थानों पर लागू नहीं होता जिन पर कि कर्मचारी राज्य 
दीमा अधिनियम, 948 लागू होता है। इस प्रधिनियम क॑ ग्रस्तर्गव उसी महिला 
श्रमिक को लाभ प्राप्त होगा जिसने बच्चा होने से पूर्द 260 दिन कार्य कर किया 
है । इसके प्रल्तर्गत १2 प्प्ताह-6 सप्ताह बच्चा होते के दिन के पूर्व और 6 सप्ताह 
बांद मे--बी भप्रवधि हेतु लाभ मिलता है । लाभ की दर महिला श्रमिक की प्रतिदित 
बी प्रौसत मजदूरी होती है + 

अ्रधिनियम बे ग्रन्तर्गत 25 रू चिक्त्सा बोनस ()/८०८७॥ छे050$) के 
रूप में मिलते हैं। उुछ राज्य श्रधितियमों के अन्तर्गत निशुल्क चिकित्सा, प्रमूति 
बोनस, पालने की व्यवस्था, ग्रतिरिक्त ग्राराम आदि लाने मी प्राप्त होते है । 

अधिनियम के भनुमार मातृत्व छुट्टी ()रव८्गा/| [८४४८) की अ्रवधि में 
किसी भी महिला को नौकरी से नहीं हटाया जा सकता है | इसके लिए भातिक को 
दष्डिय स्पा जा सकया है। इस अधिनियम के प्रशासन वी ज़िस्मेशरी प्रत्येक राज्य 
में कारखाना निरीक्षकों की है । 

इस श्धिनियम के अस्तर्यत सहिला श्रमिकों को समुचित प्लाराम झोर वित्तीय 
सहायता प्राप्त होती है । फिर भी इस अधिनियम में तिम्त दोष देखने की मिलते हैं- 

. विभिन्न प्रधिनियमों मे सपझयत्रा का झमाव है। इसी उद्देश्य से समय- 
समथ पर इन अधिनियमो मे सज्नोघन किए गए हैँ। 

2. बच्चे के जन्म के पूर्व तया बाद में चिक्त्मा सुविधाग्रों का प्रभाव है । 

3 विभिन्न प्रावबातों का सालिकों द्वारा श्रपत्रचन छिया जाता है । महिला 
अ्रभिक्रों की ग्रज़ानता के कारण इसके झन्‍्तगंत मिलने वाले लाभ पूर्ण रूप से नहीं 
मित्र पाते हैं | मालिक भी इस अधितियम से बचने हेदु पुरुधो को काम पर लगाते हैं 
प्रयवा विधदाशओं व वृद्धाप्रों को रोजगार पर लगाते हैं। 

कर्मचारी राज्य वीमा श्रधिनियम, 4948 और 
“उसके झधघोन बताई गई थौजना 
(एफ०३ धहक 5छए8 पण्प्कल्ड लत; 4948) 
विभिन्न देशो में बीमारी बीमा सम्दन्धी योजना पर विचार किया गया। 
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भारत में भी सन्‌ 928 में इस पर विधान-सभा से विचार डिया गया। शाही श्रम 
प्रायोग, सन 93] ने भी वीमारी बीमा के सम्वस्ध में जाँच ड्वेतु समिति नियुक्त करने 
वी सिफारिश की । इसी के साथ एक ऐसी योजना चाजू करने को सिफारिश की जो 
हि एक सम्बात पर आधारित हो ( इस सिफारिश के अनुसार एक ऐसी यो दता तैयार 
डी जाए जिसके प्रस्तर्गत विकित्सा लाभ प्रदात करना राज्य सरकार वी जिम्मेदारी 
हो सथा वित्तीय लाभ सातितों और श्षप्तितरों या स्वोद से श्राप्त जिया जाए। 
औद्योगिक श्रमितों हेतु बीमारी वीमा योजना हेतु प्रोफेसर श्रदारकर की अध्यक्षता मे 
एक समिति नियुक्त बी गई) इस समित्रि ने प्रयती रिपोट सन्‌ 2944 से दी । प्रो० 
ब्रडारकर में केवल एक बीमारी वीमा याजना दी थी। बाद म ग्रन्तराष्ट्रीय श्रम- 
संगठन वे दा विशेषज्ञों श्ली स्टेक ग्रोर श्री राब ते इस रिपोर्ट की जाँच करके एफ घडी 
एकीक्ुत बीमा थोजवा की सिज्तारिश की | इसमे मातृत्व लाम, प्रौद्यो गेक्र चोट लाभ 
प्रौर बीमारी वीमा योजना तीनों को शामिल किया गया । इसके परिणामस्वरूप 
सरकार ते कमंघारी राज्य वीमा प्रधिनियम, सनू [948 पास किया । 
कर्मचारी राज्य दीमा प्रधिनियम, 948 जो विद्युत का प्रयोग करने वाले 
ऐसे चारहमायरी कारखानों पर लागू होता है, जिनप्रे 20 या उससे प्रध्िक व्पक्ति 
काम करते हैं डॉक्टरी देख-रेख प्रौर इतार, बीमारी के दौरान नकद भत्ते, प्रमूति 
ग्रौर काम करते हुए लगी चोट के लिए लाभो, काम करते हुए चोट लगन के कारण 
प्रमिक की मृल्यु पर उसके प्राथ्रितों के लिए पेंशन और वीमाशुद श्यक्ति वी 
प्रस्पेष्टि पर खर्चे के लिए 00 रुपये से ग्रनधिक अन्त्येष्टि सहायता को व्यवस्था 
फ़रता है। ब्रीमाशुद्या व्यक्तियों के परिवारों के सदस्यों को अस्पताल में भर्ती होकर 
इलाज कराने सटित डॉक्टरी देख-रेख की थुविधा भी उत्तरोत्तर उपलयपर कराई 
जा रही है। 
प्रशातत--शमंचारी राज्य बीमा योजना वा प्रश/सत कमंचारी राज्य बीमा 
निमम (क० रा० बी० लि०) नामक एक निर्णमित निकाय करता है, जिसके सदस्य 
कर्मचारियों, नियौजत्ो, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, चिक्रित्मीय श्वसाय प्रौर 
पन्तद्‌ का प्रतिनिधित्व करते हैं । इस निगम के सदस्यों मे से सदस्य चेत्रए गठित की 
एफ स्थाई समिति इस योजता के प्रशासन के लिए कार्यत्रालक तिक्राय के छपर भे 
काम करती है । चिकित्सा सम्वन्धी सुविधाओं वी व्यवस्था से सम्बन्धित मामली के 
बारे में निगम को सलाह देते के लिए एक चिकित्सा लार्भे परिषद्‌ भी विद्यमात है । 
महातिदेश#, जो कि नियम का सुझुय कार्यपालक अधिवा री है, तिगम का और इसको 
स्थाई समिति का पदेन सदस्य भी है + 
पाँच प्रकार के छाभ--इप अधिनियम के ग्रन्त्गत भाने वाले व्यक्तियों को 
बाँच प्रकार के लाम दिए जाते हैं वे निश्नाँकित हैं--- 
(४) बीमारी ताम (5टाता९5 ऐश) --यदि बीमा इराए हुए व्यक्ति 
की बीमारी वा प्रमाण-पत्र दे दिया जाता है तो उठे नहुदी में भुगतान प्राप्त होता 
है । यह 365 दितो में से प्रधिकतम 56 दिलों हेतु दिया जाता है १ बीवारी लाभ 
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थी राशि दैनिक औसत मजदूरी की ग्राथी होनी चाहिए। जिम व्यक्ति को यह लाभ 
मिलता है वह निर्धारित डिंसपेन्सरी में रहेगा । 

(४) मातृत्व लाभ (फेम. छशा०) -इसके ब्रन्तगंत !2 सप्ताह 
के लिए नकद भुगतान दिया जाता है ! लाभ वी दर औप्त मजदूरी (देनिक) के 
बराबर दी जाती है । 

(0) श्रसमर्थत्ता लाभ (एछ5ड9लप्रट्माई फ्ैेएए८॥)--रोजगार मे चोट तथा 
बीमारी से उत्पन्न अत्तमर्थता लाभ प्रदान किया जाता है। अस्थाई असमर्थता के 
लिए दैएिक झौसत मजदूरी का प्र भाग लाभ के रूप मे नकदी में दिया जाता है। 
स्थाई प्रय्मर्थता हाते पर श्रमिक क्षत्रिपू्ति अधितियम के अन्तर्गत दी जाने वाली 
दर के ग्राधार पर लाभ दिया जाता है । 

(१) श्रा्चितों का लाभ (एल/ला0३॥(5" छ९॥श॥)--किसी श्रमिक कौ 
रोजगार में मृत्यु होने पर उसके आश्वितों को लाभ प्रदात किया जाता है । विधवा 
स्त्री को पूरी दर का है भाग, वैवानिक पुरो और अविवाहित लड़क़िपों को कुल दर 
फा 3 भाग ।5 वर्ष की आयु तक प्रदान किया जाता है। यदि जिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं तो यह लाभ उनको 8 वर्ष की प्रायु तक दिय्रा जाता है। यदि मृतक के विधवा 

पत्ती, लडके-लडक़ियाँ नहीं हैं तो उसके मावा-पिता को यह लाभ दिया जाएगा । 
लेक्नि यह लाभ उरायी पूरी दर (5७॥ ४90) से अधिक नही दिया जाता है । 

(५) चिकित्सा लाभ (फेश्दा८० छेश्ारथ॥)--इसके ग्न्तगंत वौभा कराए 
ब्यक्ति को उस हफ्ते में भी चिकित्सा लाभ द्रिपरा जाता है जिसमे उसका ग्रग़दान 
दिया जाता है । बीमारी, मातृत्व और झसमयंता लाभ प्राप्त करने योग्य श्रमिकों को 
बिकित्ता लाभ प्रदान क्रिप्रा जाता है। बीमारी, रोजगार, चोट प्रौर प्रयूति में 
नि शुल्क चिकित्सा खुत्रिधाएँ प्रशन की जाती हैं। यह लाभ बीमा विकित्सालय प्रथवा 
प्रस्तताल में प्रदात किए जाते हैं । 

जिकित्मा रक्षा के लाभ झब वीमा कराए गए श्रमिकों के परिवारों को भी 
दिए जाने लगे है । 

इस प्रधिनियम के ग्रन्तगंत कमंचारी बीमा न्यायालयों (&77॥0/6०७४' 
[88णाव्रत८८ 0००१७) की स्थायता राज्यों डारा कर दी गई है जो कि इससे 
सम्बन्धित भंगडो का निपटाटा करेंगे । जित स्थानों पर न्यायालय नही वहाँ विशेष 
चधिकरण ($96०3। [770073/5) स्थापित कर दिए गए हैं। 

उल्लेखतीप है क्रि राष्ट्रीय श्रम झ्ावोग, 969 (!२७०७७। 0०गगरएंता 
0॥ [.3000ण, 969) ने भी इस प्रथिनियम के सम्बन्ध में कुछ सिक़ारिशें की थी, 
जो निम्नलिल्षित हैं-- 

। जहाँ पर कर्मचारी राज्य वीमा श्रस्पवाल हैं वहाँ पर पूर्स रूप से 
चिवित्सा महाविद्यालय (१८५१०७। (०॥८९०$) खोले जाने चाहिए । ये निगम प्रथवा 
राज्णे दारा चलाए जाने चाहिए ।॥ यदि प्रशिक्षण हेतु निगम द्वारा वित्त प्रवन्ध फिपा 
जाता है तो प्रशिक्षणाविमों वो 5 वर्ष तर इन भस्पतातों में कार्य करना चाहिए । 

2. ग्दि राज्य क्मंचारों बोमा भ्स्पतालों मे रोगी शब्पाएँ खाली है हो उ्न्हूँ 
सामान्य जनता के उपयोग द्वेतु दिया जादा चाहिए 
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3 नियम वा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्‌ (]िक्षा००8] 5369 (०णाए।) के 
साथ मिल वर काय यरना चाहिए। 
श्रम सत्रालव को रिपार्ट [976 77 के अनुतार अ्धितियम 
वी बुद्ध अच्य-यातें- बरी र उसका कियास्ययल 
जैसा कि कहा जा घुसा है वमचारी राज्य बीमा प्रधिनियम 948 वे 
उपबयों थो एसे बारहमासी उद्यागों में लागू किया जाता है जितम विजयी का 
प्रयाग हाता है ह्रौर जिनम 20 या ग्रधिक भ्यक्ति नियोतित हैं । प्रधिनियम वी 
धारा ! (5) के प्रनुतार कुछ राज्य सरकारा द्वारा निम्तविश्चित नई श्रेणियां क 
श्रतिष्ठानों पर भी प्रधितियम वे उपबध साग्रू वर दिय गये है - 
(।) ऐसे छाट वारघाने जा बितरती का प्रयोग करत हैँ प्रौर जिनम 0 से 
9 के बीच व्यक्ति नियोतित हैं तथा विजनी का प्रयाग ने करत वाले 
एते छाटे कारसाने जिनम 20 या प्रधित ब्यतिप नियोजित है प्रौर 
(2) ऐसी दुढानें हांदव रेस्तरा सिनेमा रगशाजाएं (विएटर) मोटर 
परिवहन भौर समावार-पत्र प्रतिप्ठान जिनमे 20 या प्रधिक व्यक्त 
नियोजित हैं। 
सीमा क्षत्र- वप 976 77 के दौरान इस योजना को 8 वेदों मं । 78 
सास प्रौर क्मघारियों पर लागू िया गया। डाइटरी देख रेस वी धुत्रिधा वा लाभ 
भी | 68 लाल प्रोर परिवारा (बीमाशुदा ब्यवित) को दिया गया । 3] दिसस्वर 
976 की स्थिति के ग्रनुसार इस याजना के प्रागगत 400 केद्रों के 52 86 लाख 
बमचारी प्रा गये थे। बीमा शुटा व्यक्तियों गदित विशित्या लाभानुमोगियों की 
कुल सस्या 22 53 तास थी। 
निर्माण परियोजनाएं--वप [976-77 बे दोरान क्मचारी राज्य बीमा 
परियोजनाप्रो के लिए निर्माएं भूमि वी लागत वी वायत लगभग 0 46 कराई 
रुपय वी राशि मत्जू र को गई थी | 3। दिभम्यर, 976 तऊ देश भर में कमचारी 
राज्य बीमा परियोजनाप्रों के निर्माण के लिए 68 06 करोड़ रुपये की बुज राशि 
माजूर की गई । 
निम्न निश्चित ? कमंचारी राज्य बीमा परियोजनाएं, जो निर्माणाधीन थी 
चर्ष 976-77 के दोरान पूर्ण को गई तथा चालू को गईं--- 





क्रमांक परियोजता का नाम स्यदस्था किए गए पलगों/नियृक्त 
। हिए गए डॉक्टरों की सध्या 
ट अआ 
| अमेंचारी राज्य बीमा अस्पताल कमवहाल (उरीसा) 40 
2. कर्मचारी राज्य बीमा गस्पतास उ्लासतगर (महाराष्ट्र) १00 
3. कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल ब्वालियर (मध्यप्रटेश) 75 
4. कर्यदारी राज्य बीमा उप भवन (अतेक्यी) कादरी-नगर (तमिलताड) ]0 
5 इर्मचारी राग्य बीमा ौौषधासय रामागु दम (आ प्रप्रेश) 2 शंकर 
6 कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय उत्यपुर (राजस्दान) 2 शेर 
7 कर्मचारी राज्य बीमा औषध्ालय चष्दीयव 2 डॉशए 
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इस नियम ने सनू 976 के अन्त तक 0,886 पलयो बाले 59 पूर्णाग 
कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों, 475 पलगो बाले 25 कर्मचारी राज्य बीमा 
उपभवनों और 75 कुमंचारी राज्य बीमा औपघालयों का निर्माण किया हैं तया 
इनमे कार्य झारम्भ किया है । इनके झतिरिक 4509 पतलगो बाले !8 कर्मचारी 
राज्य बीमा अस्पताल, 272 पलगों वाले 4 कर्मचारी राज्य दीमा उपभवन झौर 
48 कर्मचारी राज्य बोमा झषधालय विभिन्न राज्यों मे निर्माणाधीन हैं ग्यौर इनमे 
कुछ शौच्र ही इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएंगे । इसके प्रलावा कर्मचारी राज्य 
बीमा योजना के ग्रन्तर्गत 32 कर्मचारी राज्य बीमा प्रस्पताल +# कर्मचारी राज्य 
बीमा उपभवन और 20 कमंचारी राज्य बीमा प्यवालयों के निर्नाणा की योजना 
बनाई गई है, ताकि पलगो ग्रादि की कमी पूरी हो जाए। इस योजना के प्रधीन 
दृर्णॉकालिक/प्रशकालिक चलते-रिरते औपधालयो श्रौर नियोजको के ऐस ग्रौषधालयो, 
जिनका इस्तेमाल श्रमिक कर सकते हैं, कौ कुल सख्या (किराए के परिसरों में स्थित 
आपषधालयी सहिल) 895 थी । वीमाशुदा ध्यक्तियों और उनके परिवारों के इस्तेमाल 
के लिए भ्रव कुल 5,545 पलग उपलब्ध हैं । इनमे कमंदारी राज्य वीमा योजना 
के ब्न्‍्तर्गत इस्तेमाल के लिए अन्य अस्पतालों से आरक्षित किए गए पत्रण भी 
शामिल हैं। 

किए गए सुघार--कमंचारी राज्य बीमा निग्रम ने परिवार नियोजन के 
लिए प्रोत्साहत के रूप मे नसबन्दी/वन्ध्यकरस्स आपरेशन कराने वाले बीमाशुद्ा 
व्यक्तियों को वर्धित बीमारी सुविधा देने की स्द्रीकृति प्रदान कर दी है । वधित 
बीमारी सुविधा लाभ साधारण दीमारी सुविधा लाभ की दर से दुगुती दर से पहली 
अगस्त, !976 से देय है । यह लाभ अस्पताल में दाखिल होने/ग्रॉयरेशन होने, 
जैसा भी मामला हो, कि तारीख से मिलता है श्र इन मामलों मे दो दिनों की 
प्रतीक्षा अवधि लागू नही द्वोती। महू लाभ नसबन्‍्दी के मामले मे ? दिनों तक प्रौर 
बन्ब्यक एस प्रॉपरेशन के लिए 4 दितो तक उपलब्ध है और यह प्रवक्षि आ्रॉपरेशन 
के कारए हुई बीमारी या ऑपरेशत के बाद उत्पन्न तकलीफो के मामते में बढ़ाई 
जा मंकती है । इस मवधि की गराना उन दिनो में नही की जाएगी जिनके लिए 
दोमारी सुविधा लाभ दिया जाता है । तप्रदिक, कोड ग्रादि जैसे रोगो के लिए दिए 
जाने वाले वधित बीमारी सुविधा लाभ की दर मे पहली प्रप्रेल, 4976 से 25% 
की वृद्धि कर दी गई है । पहली पअप्रेल, ।977 से कमंचारी राज्य दीमा योजना के 
प्रन्तगंत डॉब्टरी देख-रेख पर सर्च की दर्तमान सीमा को बधित डॉवटरी देख-रेख 
(अर्बाद्‌ परिवारों के लिए प्रस्पतात में भर्तों करके इलाज की सुविधा को छोड़कर 
सभी सुविधाएँ) के लिए 75 5० से दढाकर 80 रु० प्रति वर्ष प्रति करमंचारी 
किया जा रहा है प्लोर पर्स डॉक्टरी देखरेख (अर्थात्‌ परिवारों के लिए प्रच्पताल में 
भर्ती करके इलाज को सुविधा सहित सभी मृव्रिघाएं) के लिए 95 रू० से वड़ाकर 
05 ६०» प्रद्धि कमंद्रारी प्रतिवर्ष रिशा जा रहा है। दीसायुदा व्यक्तियों के विए 


भी चिकित्सा सुविधा की प्रवर्षि को एक वर्ष मे 56 दिन से बढा०र 9] दित किया 
जा रहा है 
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अशिक्षशा--जनवरी से घवतूवर, 976 के दौरान विभिन वेदों में प्रायोजित 
किए गए 45 प्रतिशत पाठ्वक््मो म ,083 लिपिक वर्ग के कर्मचारियों को प्रशिध्टित 
किया गया । बीमा निरीक्षको/प्रवन्धनों के लिए नई दिल्‍ली, बम्वई, वजजत्ता, 
हैदराबाद प्रोर जिचुर में 3 प्रजिनश प्राठगकत बताए गए ध्लौर इनमे !68 
भ्रधिकारियों का प्रशिक्षण दिया गया । मब्यप्रबन्ध-स्तर के 49 ब्रधिक्ारियों प्रथा 
उप-क्षेतरीय विदेशको/ सहायक क्षेत्रीय निदेशको/लिखा ध्रधिक्रारियो/उपलेखा ग्रधिकारियों 
ने प्रप्रेल भौर सितम्बर, 976 के दौरान दिल्ली में चलाए गए दो इन सबिस 
$एि क्षण प्राय्यश्र मा वा छाम उठाया । 

प्रमेघारी भविष्य निधि और परिवार पेंगन निधि:थ पुंशन निधि श्रष्रितियम्र, 952 

ए7 ओर तदाघीन बनाई गई सोजनाएँ 

प्रयोग्वता--कर्मचारी भविष्य निधि झ्लौर परिवार पेंशन तिधि ग्रप्रिनिषम, 
952 को 952 मे 6 मुख्य उद्योगों पर शुरू ऊरके दिमम्वर )976 के ब्रन्त तू 
50 उद्योगो/प्रतिप्दानों के वर्गों पर लागू ऊर दिया गया था। प्रारम्भिक उद्याग 
थै--सीमन्ट, सिमरट, विद्युत, यौँत्रिक और सामान्य इजोनिर्यारिय वस्तुएँ लोहा 
और इस्पात, कागज तथा वल्तन्‍्उद्योग जिनम 50 या इससे प्रविक श्रमिक लगे हो । 
अधितियम ने कन्द्रीय सरमार को अ्रधिकार दिया है फ़ि इसे किसी भी क्रारखाने फन्‍्लौर 
अन्य उद्योगों पर जाग्रू किया जा सकता है जहाँ 50 या इससे कम श्रमिक लगे हुए 
ही ) )960 में सणोधत करते 20 या इमसे प्रधिक काम करने बाते सस्वानों मे भी 
यह भ्रदितियम लागू कर दिया गया । 

प्रशासनन--प्रधिनियम ग्रौर तदायीत बनाई गई योजना के उपवन्धों के प्रघील 
केन्द्रीय सरबार द्वारा स्थापित की गई कर्मचारी भयिष्य निधि, अ्धितियम के श्रधीन 
गठित एक बिपक्तीए उन्‍्द्रीय न्‍्यासी बोड्ड के प्रधिकार मे है जो इस निधि का प्रशासन 
करता है। बेन्दीय भरिष्य निधि प्रायुक कर्मचारी भविष्थ निधि स्गठन के मुझ्य 
कार्यत्रारी प्रधिकारी तथा बोर्ड के सचिव हैं/ देश भर के विभिन प्रतिष्ठानो में 
कर्मचारी भविष्य निधि योजना का प्रशासन करने के लिए इस समय निधि के 5 
पछ्ैतीय कार्यालय हैँ । प्रधितियम ग्यौर भविष्य निधि योजना का प्रशासन बरने में 
श्रन्तग्र स्त ध्यय की पूर्ति छूट न प्राप्त प्रतिप्ठानों में प्रशासनिक प्रभारों ग्रौर छूट प्राप्त 
प्रतिष्छानों के नियोजको से तिरीक्षण प्रभागे के उद्ग्रहण मे से की जाती है, जितकी 
दर क्रमण वेतन (प्र्यात्‌ मृत मजदूरी, महँगाई भत्ता, प्रतियारस्स भत्ता, मद्दि कोई 


हों, खुराक सम्बन्धी रियायत यदि कोई हो, का नकद मुल्य) 037 रुपये प्रतिशव 
और 0 09 रुपये प्रतिशत है । 


सदश्यता-- सितम्बर, 976 के ग्रन्त मे शुल्क दाताओं क्री सख्या 8063 
लाख थी--30 6 लाख छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों मे और 50 02 लाख छूट न प्राप्त 


लीला मे । 30 सितम्बर, 976 को छूट न प्राप्त अ्रतिप्ठानों की सख्या 68,466 
थी। 


अगशदान को बढ़ी हुई इर--30 शितस्वर, )976 को भ्रशदान वी बढी हुई 
“तन! के 8 प्रतिशत की दर, ऐसे 94 विशिष्ट उद्योगों!प्रतिप्ठादो के वर्मों पर लाग्रु 
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थी, जिनमे 50 या उससे ग्रधिक व्यक्ति नियोजित किए ग्रएं थे। पहन्न यह दर 

64% (श्रमिक की मजदूरी का) थी । झ्शदात मालिझो व श्रमिकों को बरावर- 

बराबर देना पडता है | यदि नियोजन स्वय तथा उसके श्रमिकों का अशदान नहीं 

देता है तो उसक्ती सम्पत्ति को नीलाम क्षिया जा सकता है। अविनिश्सम के अ्त्वर्गत 
श्रमिक को 5 साल की सदस्यता प्राप्त करने पर मालिक द्वारा दिए गए झशदान 
प्रौर उप पर ब्याज दिया जाता है | यदि श्रमिर की वीकरी 0 वर्ष तवा 5 वर्ष 
से कम हो तो 835 प्रतिशत, 5 वर्ष लेकिन 0 वर्ष से कम हो वो 75 प्रतिशत, 
3 वर्ष किन्तु 5 वर्ष ने कम हो तो 50 प्रतिशत झौर 3 दर्ष से क्रम हाने पर 25 
प्रतिगत मालिक द्वारा दिए गए ग्रशदान का भाग श्रमिक को मिलता है । 
इशाज की दर-सदस्यो के भविष्य तिधि सचपनों (छूट न प्राप्त) में वर्ष 
976-77 के लिए जमा किए जाने वाले ब्याज को दर 7 5 प्रतिशत प्रतिद्र्ष थी। 
अशदान और वापसियां--खितम्वर, ।976 के ग्रन्त मे छूट न प्राप्त दोतों 
प्रकार के प्रतिष्ठानों म एकत्रित की गई भविष्य निधि अ्शदानों की कुल 
4429 43 करोड रूग्ये (प्रगामी ग्रांकडे) थी झ्लौर वापस क्री गई कुल 
]795:54 करोड़ रुपये (प्रगामी आँफडे) थी । 
निवैश--पहली अप्रेल से 3। दिक्षम्बर 976 को अवधि निवेश का 
इस प्रकार था।-. 

निवेश का पका ए कुल निवेश की प्रविशतत्रा 

(।-4-76 से 3-] 2-76 तरू) 

() केल्यीय सरकार द्वारा सृष्ट तथा निर्ममित लोक 
ऋच प्रधिनियम, !944 (944 का 8) की 
पारा 2 के सण्ड (2) में यवा परिभाषित 23 प्रतिशत ते प्रल्यूत 
सरकारी प्रतिभूतियाँ । 

(2) छ॒िसी भी राज्य सरकार द्वारा सुष्ट वया निर्ग- 
मित्र लोक ऋूण ग्धिनियम 944 (944 
का 8) की घारा 2 के जण्ड (2) में बचा- 
परिमाभाषित सरकारी प्रतिभूतियां । 

(3) कोई प्रन्य परिक्रास्य प्रतिश्रूत्ियाँ या शास्ड, 
जिनका भूलघत तथा जिन पर ब्याज केन्द्रीय 
सरकार या किस राज्य सरकार द्वारा पूछंत 
तथा बिना शर्ते गारटीकइत है 3 

(4) 7-चर्षीय रे प्ड्रीय बचत प्रमाण-पत्र (दूमरा 
॥ और तीसरा निर्मम) डाकवबर साविधि 30 प्रतिशत में झ्लननाधिक 

औअप । 

(5) भारत सरकार के वित्त मन्‍्तालय [प्राथिक 
कार्यविभाग) की ग्धितुचता सख्या एफ-6 
(]) पी डी/75, तारीख 30 जूब, 4975 20 प्रदिमत से प्रनाधिक 
द्वारा प्रारम्भ को बई विधेष निश्लेप योजना ! 


(. इचद्दी, पृष्ठ 63-०३ 


44 
शीश 


कफ 
जे 


४ 
|। 
॥ 25 प्रतियत से प्रस्पुत । 
। 
| 
/ 
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सितम्बर, 976 के प्न्त भे निदेश को छुल राशि 32]4 55 करोड एपये 
थी, जिस्म से 453 04 करोड रुपये छूट प्राप्त प्रतिप्ठानों से सम्बन्ध रखती है भौर 
शप पथाव्‌ 76] 5] करोड़ छपये छूट प्राप्त प्रतिप्ठानों से सम्बन्ध रखती है । 

पन्तिम भुगतात सम्मन्धी दावों का निपटारा--पहली जनवरी, 976 से 
30-9-76 तक की भवधि के दौरान कुल 2,60,84 दावे (प्राये लाए गए दावों 
सहित ) निपटारे के जिए उठाये गए थे, जिनमे से 2,42,29॥ दावे निपटा दिए गए 
झोर 30 सितम्बर, 976 को 7,893 मामले निपटाने के लिए शेष रह गए थे । 
दावों के निपटने म 5,960 2 लाख रुपय का भुगतान किया गया । 93 प्रतिशत 
दांव निपटा दिए गए तथा 30 दिनो के पन्दर प्रन्दर उतका भुगतान कर दिया गया। 
प्रात दावा भ्रद्ा को मई भोसत राशि लगभग 2,448 रुपये बेठतो हैं । 

साँबिधिक निधि से वेशमगियाँ-- पहली जनवरी, 976 से 30 पितम्बर, 
976 की प्रवधि के दौरान सदस्यों को न लौटाई जाने बाली निम्नलिखित पेशगियाँ 
दी गई थी -- 





ऋमांक देशी का प्रकार | खझामलों की सस्ण  घुबतात की गई राधि 
(लाख रुपयों में) 
| जीवन दीमा प्रात्रिसी मे धन लगाना 35,04 57 00 
2. निवास स्थान/मकान की ख रोेद और/या 
निवास स्थान का निर्माण 9,205 239 34 
3 प्रतिप्ठानों के अस्थायी रूप से बन्द होने 
के कारण प्रभावित श्रमिक 25,594 08 32 
4 उपभोक्ता सहकारी/साख/घ्रावास समितियों 
के शेयर खरीदना 30 008 
5 सदस्पो तथा श्रमिकों के परिवार की 
अम्भी र बीमारी के लिए 5,623 48 87 


6 छटनी किए गए रादस्यो को बेरोजगारों 

सहायता पेशमी बे 
7 पुषरी की शादी पौर बच्चो की मैद्विकोत्तर 

शिक्षा 39,00 464 46 
8 सदस्यों की चल या सचल सम्पत्ति को 

असाधारण प्रकार की प्राकृतिक विपत्तियों 

के कारण हुई क्षति 2,888 4000 
9 कारजाना/ब्रतिष्ठानों को बिजली की $ 

आपूर्ति मे कटौती के कारण प्रमादी 

अमिक 3,32 3354 
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छूट प्राप्त प्रतिष्दान-- अधिनियम की घारा ]7 और योजना के पैरा 27 क 
के भ्रधीन उन प्रतिष्ठानो और सदस्यो को कर्मचारी भविष्य निधि योजना 952 के 
उपवन्धो में छूट दी जा रही है जितके निजी भविष्य निधि औरया पेंशन या उपदान 
सम्बन्धी नियम, साँबिधानिक योजना के नियमो से कस लाभदायक नहीं हैं। छूट 
प्राप्त प्रतिष्ठानो की सख्या दिसम्दर, 975 को 270। थी, जो बढ़कर सितम्बर, 
976 के गन्त मे 2846 हो गई । 


रिजबे तथा जब्ती खाता--छूट न प्राप्त ऐसे प्रतिष्ठानो के सम्बन्ध में, जहाँ 
निधि छोडकर जाने वाले सदस्यो को नियोजको का पूरा अ्रशदान नही द्विया जाता, 
प्रदा न किया गया झ्रशदान (ब्याज सहित) रिजवे तथा जब्ती खाते में जमा कर 
दिया जाता है | 30 सितम्बर 976 तक जब्त की गई कुल राशि 5:93 करोड़ 
रुपये (प्रगामी) थी | 


विशेष रिजवे मिधि--विशेष रिजर्व निधि का, जो सितम्बर 960 में 
स्थापित की गई थी, सचालन सन्‌ 976-77 के दौरान जारी रहा । जहाँ नियोजक 
सदस्यों की मजदूरी मे से काटे गए भविष्य निधि अ्शदानों की पूर्ण या आ्रॉशिक राशि 
को निधि मे जमा कराने मे विफल रहे वहाँ विशेष रिजवे निधि की राशि का उपयोग 
निधि छोडकर जाने वाले सदस्यों (छूट न आप्त प्रतिष्ठानों मे) को या उतके नामित 
व्यक्तियो/उत्त राधिकारियों को भविष्य निधि सचयनों के मुगतान के लिए किया गया। 
30 सितम्बर, 976 वक रिजर्य तथा जब्ती खाते में से इस तिथि में श्रन्तरित किए 
गए 85 लाख रूपये तथा छूट न धाप्त प्रतिष्ठानों करे नियोजकों से बकाया राशि के 
रूप में वधुल किए गए 39 93 लाख रुपये की कुल राशि मे से 48 56 लाख रुपये 
की राशि का मुगतान किया जा चुका था । 30 सितम्बर, 976 को तिधि में शेष 
बची राधि 637 लाख रुपये थी । 


मृत्यु सहायता निधि--जनवरी, | 964 मे मृत्यु सहायता निधि का गठन इस 
विचार से किया गया कि छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों के मृत सदस्थों के वामित व्यक्तियों 
उत्तराधिकारियो को वित्तीय सहायता प्रदान को जाए, ताकि उन्हें कम से कम 500 
रूपये की भ्रदायगी सुनिष्चितत हो सके । पहली झगस्त, 969 से यह सीमा 500 
रुपये से 4ढाकर 750 रुपये कर दी गई । इस निधि मे से सद्ाथता ऐसे म्रृत सदस्यों 
के नामित व्यक्तियों/उत्तराधिकारियों को दी जाती है. जिनका वेतन उनकी मृत्यु के 
समय 500 रुपये प्रति माह से अधिक नही होता । 30 सितम्बर, !976 तक इस 

८ भे से 89 65 रुपये की राशि का मुगतान किया गया १ 


अ्रतिरिक्त उपलब्धियाँ (प्रतिवार्य निश्षेप) भ्धिनियम, 974 के प्रवीन जमा 
राशि का वारसी भुगतान--कर्मचारी भविष्य निधि सग्रठन द्वारा जिसे यह कार्य 
सौंपा गया या, प्रतिरिक्त महँगाई भत्ते को पहली किस्त शोर मजदूरी की दूसरी किस्त 
का मुगतान किया जाना था । 3! जनवरी, 977 को देव राधि झौर वापस लोटाई 
गई राशि की स्थिति इस प्रकार थी-- 
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मजदूरी दय राधि बाप की मई राधि 
],. पहली किस्ते 9 33 ब रोड़ 8 96 करोड़ 
दूपरी फिल्त 987 ,, 9-27 ,, 
2... बहुगाई भत्ता 95-60 ,, 9087 ,, 


फर्मचारो जमा सम्बद्ध (लिक्ड) बीमा स्कीम, 976--अविध्य निधि प्रौर 
प्रयोणं उप्रव प्रविनियम, 4952 में पहली भगरठ, 976 को सशोपत करके 
फैछीर परकार को इस प्रिनियम ऊे ग्रन्तमंद झाने बाये कर्मेच्रारियों को जीउत 
डोसा क्षभ प्रदाव करने के लिए जमा सम्बद्ध (लिक्ड) बीमा रहीम बनाने को 
प्रधिहार प्रदात किया गया । तदबुधार, कर्मचारी जना सम्बद्ध (विड] बीना स्क्ीत, 
976 नामझ एक योजना ग्रधियूचित को गई और पहनी अगस्त, [976 से लागू 
को गई। ववम्बर, 976 के पग्रन्त तक इस स्कीम के अन्तगंत प्राप्त भशदात भौद 


अशासनिक प्रभार तथा प्राप्त भ्रौर निपटाए गए दायो की सकझ्ष्या का ब्यौरा इस 
अ्कार है-- 


(!) नियोजको से प्राप्त प्रधदान 2,68,47,492'00 € 
(2) प्रशासनिक प्रभार 57,00,337 00 €, 
(3) भ्राप्त दावो की सलख्या 58 
(4) निपदाएं मए्‌ दाबो की सख्या बुछ नही 


दायो को निपटाने को कार्यवाही की जा रही है । 

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्स उपकन्ध प्रधिनियम 952 भ्रौर उत्तके 
अ्रपीन बनाई गई योजनाग्रों मे किए जए महत्त्वपूर्ण सशोध्षन--कर्मचारी भविष्य विवि 
घोजना, 952 भे निम्वलिखित सशोधतन किए गए-- 

के () पैरा 58 ख(!) में सशोधन क्रिया गया है, जिससे प्रवासगद या 
आ्रावास स्थान खरीदते के लिए पेशगी का मुगताव सीये राम्य 
सरकार या सहकारी समिति, सस्यान स्थाप्त स्थानीय निकाय या 
आवास वित्तीय निगम को जेमी भी स्थिति हो, किया जाएगा और 
न कि सदस्य को । 
चैरा 68 ख(2) मे पशोधत किया गया है, जिससे इस पैरा के 
अधीन निधि के सदस्य को पेशी का हकदार बनाते के लिए 
सइस्पता की झवधि को सात वर्ष से घटाकर पाँव बपे कर दिया 
मा है । 
पैरा 68 (ज) (5), 687(6) भ्रौर 68छ (5) मे सशोधत 
किया गया है जिससे सदस्य के अपने झावासगृह में श्रतिरिक्त 
निर्मारण, पर्याप्त परिदर्नंन या झावश्यक सुवार करने के जिए छ 
सास की मूल मजदूरी श्लौर महंगाई भले के वरावर प्रतिरिक्त 
पेशगोी एक बार और केवल एक किस्म में दी जा सकती है। यह 
पेशगी आव्रास गृह का निमरि-कायय पूरा होने की तारीख में पाँच 
वर्ष को अवधि के बाद ही ग्राह्म है । 


(2 


(3 
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ख. पैरा (3) (ख) मे सशोवन किया गया है ताकि 30 सितम्बर, 976 
से ऐपेटाइट, एस्तेस्टोस कंल्साइट बाला कले, कुहूबिन्द, भमरवात लाल 
स्फटिक धातु, सिलिका (संड), काचमणी, गेरू, क्रोमाइट, ग्रेफाइट झौर 
प्रजोराइट खानो को इस स्कीम के झस्तर्गत लाया जा सके । 
गे. पैरा 8 (4) में यह स्पष्ट करने के लिए सशोधन क्या गया है कि जब 
कोई मत्री क्षेत्रीय समिति या बोई का सदस्य शा अध्यक्ष नियुक्त किया 
जाता है और ऐसे केन्द्रीय बोई या क्षेत्रीय समिति की बैठऊ मे, जैसी भी 
घ्थिति हो, उपस्थित होता है, तब उस को यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता 
उन्ही नियमो के अनुस्तार सिल्लेगा, जो उसे सरकारी कर्य के लिए की गई 
यात्राग्रों के सम्बन्ध में लागू होते हैं प्रौर इनका मुगतान वही प्राधिकरण 
करेगा जो उन्हे वेतन देता है | 
घ पैरा 26-क मे सशोधन किया गया है जिससे !। दिसम्बर, 976 से 
निधि की सदस्पता का हकदार बनने के लिए उच्चतम वेतव सीमा 
]000 रूपये प्रतिमाह से बढाकर 600 रु० प्रतिमाह कर दी गई । 
बकाया राशियों की वसू त्री--भविष्य तिथि म्शरानों की वराया राशि मा, 
976 के ग्रन्त मे 20 68 करोड़ रुपय्रे थी, जो घटकर सितम्बर, 976 के झन्त में 
8 58 करोड़ रुपये रह गई । परिवार पेसन ग्रणदान की बकाया राशि मां, 3976 
के प्रन्त मे 54'.8 लाख रुपये थी यह भी घटकर मितम्बर, 976 के भ्रन्त में 
52:89 लाख रपये रह गई 
बगेपला खान भविष्य निधि योजना! 

प्रपोज्यता--कोयला सात भविष्य निधि प्लौर्तप्रेकी्णं उपबस्ध मपिनियम 
948 के प्रधीन बनाई गई कोयला खान भविष्य निधि योजना भारत की सभी 
कोयला खानो पर लागू होती है । यह योजना, जो शुरू मे पश्चिम बगाल गौर बिहार 
राज्यों की कोपला खानों में भ्रारम्भ की गई थी, बाद में क्रमिक झूय से प्रमम, 
प्रध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ताग्रालैण्ड प्रौर उड़ीसा मे लागू कर दी गई। प्राम्धर प्रदेश यौर 
राजस्थान के लिए पलग योजताएँ बनाई मई झौर उन्हे इन राज्यों मे ल्थित कोयला 
खातो में भ्रक्तूबर 955 में लागू किया गया घा। एक प्रोर नई योजना की भी 
तैयारी की गई म्रौर उसे पहलो जनरटी, 967 सके नेबेती लिस्वाइड तिब्रम की 
ह्लोयला खानो भौर प्नुषगी सगठतों पर लागू किया गया । झ्धिनियम को पहली 
सितम्बर, 97 को जम्मू कज्मोर राज्य पर लागू किया यया घौर कोपला खाव 
भविष्य निधि योजना, )945 इस राज्य को कोबला ख़ानो पर पढ़ली प्रक्‍तुबर, 
97] से लागू की गई । 

सौमाक्षेतर--जनवरी, 976 से दिसम्बर, ]976 के दौरान 32 नई कोयला/ 

पझनुएंगी कोयला खान भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत लाए गए। 3 दिसम्बर, 


7, . दो, पृष्ठ 66-73. 
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4976 को इस योजना के अन्‍्तगंत धरा चुकी कोयला सानों/पनुधगी सगठतों की ठुल 
सस्या 06। थी। यद्यपि !976-77 के दौरान 32 नई कोयला छा्नें/मनुषगी 
सगठन इस योजना के प्रत्तग्रेत लाए गए तो भो राष्ट्रीयकरण के बाद कोयला खानों 
कै पुनगठत के बारण इस योजना के प्रलर्गत प्रन्तत भाएं खनिफोंयोी सस्यावर्स 
दो गई । 

सवस्यता-- शामिल न किए गए वर्गों को छोड़कर, ऐसे सनी व्यक्तियों के 
लिए जो कोयला खातों मे या कोयता छानो के सम्बन्ध मे सीये नियोजकों द्वारा या 
टेकदारों द्वारा या ठेकेदारों की मात नियोजित्र किए जाते हैं, निधि का सदस्य 
बनना प्रावश्यक है, जब वे एक कंलेण्डर तिमाही म पृथ्त्री के ऊपर नियोजित होने की 
सूरत में 60 दिन को हाजिरी भोर भूमि के नीचे नियोजित होने की सूरत में 48 
दिन वी हाजिरी पूरी कर लें । जनवरी से दिसम्बर, /976 की प्रवधि के दौरान 
59,47 ब्यक्तियो बी निधि के नए सदस्यों के रूप में सूचीबद्ध किया गया प्रौर 3! 
दिसम्वर, 976 को पजीक्षत सदस्य सख्या ! 5,98,385 तक पहुँच गई, 3 दिसम्बर, 
3976 जो निधि में भणशदान देने वाले सदस्यो की वास्तविक छस्या 6,62,857 थी। 

भशवान--निधि के सदस्यो के लिए यह भावश्यक है कि ये प्पती कुल 
एरिलब्धियों के 8 प्रतिशत की दर से भ्रनिवार्य रूप से प्शदान दें ॥ नियोजको को 
बराबर का भणडान देता पड़ता है। यदि सदस्य चाहे तो वे प्रपती प्रनिवायं प्रशदान 
के पलावा, भपनी कुल परिलब्धियों के 8 प्रतिशत तक फी दर से स्वेच्छिक प्रशदान 
भी दे सकते हैँ । जनवरी, 976 से दिसम्बर, 976 क्रो प्रवधि के दोरान वध्षूल 
किए गए भशदानो की राशि इस प्रकार थी-- 





प्रशदानों की दिस्‍्म 3-:2-75 जनवरी से दित्तम्बर 3-2-76 
तक वसूल 976 के दौरान तक बसूत 
की गईं राशि दसूल की गई राशि की गई राधि 

प्रतिवाय प्रशदान (जिसमे 

42-3-47 से 30-9-48 तक 
की प्रवधि के लिए बोनस में 
से दिया गया पारम्भिक 





प्रश्दान शामिल है) 209 ।8 3540 244 26 

स्वच्छिक भ्शदान 927 002 028 

कोयला खान जमा सम्बद्ध 

(जिक्ड ) बीमा तिधि न 006 006 
209 45 358 244 62 





3] दिसम्बर, 976 को स्वैन्छिक घशदाव देने वाले घदस्यों वी सख्या 
2688 थी । 
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निवेश--न्पासी बोर्ड के निर्णय के मुताबिक निधि की ऐसी राशियों का 
निदेश, जिनकी विधि छोड़कर जाने वाले सदस्यों आदि को तत्काल लोटाने की 
प्रावश्यकता नही होती, निम्नलिखित पैटने के झनुसार किया जाता है जो 9 मार्च, 
976 से लापू हुझआ-- 
(१) केन्द्रीय सरकार द्वारा सृष्द तंथा निर्मित 
लोक ऋशा प्रधिनियम, [944 (।944 का 
8) को घारा 2 में यथा परिभावित 
सरकारी प्रतिभाषित सरकारी प्रतिभूतियां 25 प्रतिशत से ग्रन्पून 
(0 ) किसी भी राज्य सरकार द्वारा सृष्द तथा 
निर्मेमित लोक ऋणा अधिनियम 944 
(944 का !8) की घारा 2 में यथा 
परिभाषित सरकारी प्र॒तिभूतियाँ 5 प्रतिशत से प्रन्यून 
(7) कोई श्रत्य परिक्राम्य प्रतिभूतियाँ/बाण्ड, 
जिनका पूलघन तथा जिन पर ब्याज केन्द्रीय 
सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा पूर्णत 
तथा बिना शर्त गारण्टीकृत है 20 प्रतिशत से अन्यून 
(+५) डाकपर सावधि निक्षिप 30 प्रतिश्चत पे प्रतधिक 
(५) भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय (ग्राधिक 
कार्य विभाग) की अधिसूचना सल्या 
एक-6()/पी डी./75 तारोख 30-6-75 
द्वारा प्रारम्भ की गई विशेष तिक्षेपर योजता 20 प्रतिशत से प्रनधिक 
3] दिसम्बर, ।976 को निधि के निवेश का कुल 
प्रत्यक्ष मूल्य इस प्रकार धां--- 
(श) 3] दिसस्बर, 975 को निधि के नियेशो 
का प्रत्यक्ष मूल्य (कोयला खान भविष्य निधि 
कार्पालेय प्रतिष्ठान भविष्य तिधि ग्लौर 
कोयला खान भविष्य निधि कर्मचारी पेंशन 
एवं उपादान निधि को शामिल न करते हुए) 239 43 करोड़ 
(५४) पहली जनवरी, 976 से 3। दिसम्बर, 
976 की झवषदि के दोरान किए मए 
निवेशो का प्रत्यक्ष मूल्य 00 7] करोड 
योग 340 ।4 करोड़ 
(५४४) घरठाइए : जनवरी, 4976 से 3) दिसम्बर, 
4976 के दोरान परिपक्व हुई/बदली 
गईबिची गई प्रतिभूतियाँ कड़ा 
(४5) 3( दिसम्बर, 976 को निधि के कुल 
निवेश का प्रत्यक्ष मूल्य 33273 
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धन-वापसी--वा्वय निधृत्ति छटनी, कार्य बरने मे पूर्ण भक्षमता प्रौर मृत्यु 
के मामलों म भविष्य निधि ही पूरी सकम लोटा दी जाती है। प्रत्य मामलो से 
सदस्यता की प्रदधि पर लिरर बरते हुए लनियोजदो बे प्रफदल गए एक भाण (उसके 
ब्याज सहित) जब्द किया जाता है ॥ पहली जनवरी से 3। दिसम्दर, ॥976 तक 
थी प्रवंधि के दौरान तय किए गए दावो की पख्या और सोटाई गई राशि नीचे 


बाई गई हे-- 
(बरोड रुपये मे ) 





बर्घे तय विए गए दावा सोटाई गई राधि 
की सल्या 
3।! दिसम्बर 2975 तक 6,48,020 57 25 
पहली जनवरी से 3] दिसम्बर, 976 
तक भी प्रवधि के दौरान ]4,404 9 ॥| 
जौड़ 3॥ दिसम्बर, !976 तक 6,32,424 66 36 


चसूल न थो जाने यालो पेशणियां-इस योजना में उपभोक्ता सहवारी 
समितियों के शेयर खरीदने, मकान बताने, बीमा परातरिसियों में धघत लगाने भौर 
पुक्षियों के विवाह एबं बच्चों वी उच्च शिक्षा से सम्बन्धित व्यय की पूर्ति के लिए 
वसूल न थी जाने वाली पेशगियों देने की व्यवस्था है । विभिन्न प्रयोजनों के लिए दी 
गई पेशमियों था ध्यौरा नीचे दिया गया है-- 








(करोड़ो रुपये मे ) 
पेक्पी की रिस्म भुगतान की सदस्यों गी दी गई राशि 
प्रव्धि सख्या जिन्हे 
प्रेशमियाँ दी 
गईं 
| 2 3 4 
(3) मवान बनाने के लिए पेशनी 3-2-75 तक 2,265 245 
जनवरी से 
दिसम्बर, 4976 
के दौरान 57 002 
योग 2 322 2 ॥7 


(॥ ) जीवल बीमा पॉलिसियों की 3-2-75 तक 37,53 440 
फिस्त का भुग्लाल इसने के जनदरी से 
लिए पेशगी (सीथे जीवन दिसम्बर, [976 
बीमा निगम किस्तो का के दौरान 322 0 6 
भुगतान किया यया) 


ऊँ योग 37-2-76 तकुू 47,4877 ] 56 
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(करोड़ रुपयो मे) 











] 2 3 4 
(१॥) पुत्रियो की शादी के लिए 3- 2-75 तक + ले 
पेशगी जनवरी से 
दिसम्बर, (976 
के दौरात 6,485 2 05 


जोड़ 3-42-76 तक 6,485 203 
(॥४) बच्चों की मैट्रिक के बाद की 3-। 2-75 तक न+ न 


शिक्षा के लिए पेशगी जनवरी से 
दिसम्बर, 976 
के दोरान 47_ 0002 
जोड़ 3[-2-76 तक 7. 0002 


मृत्यु सहायता निधि--ऐसे मामलों मे जहां सदस्य को मृत्यु कोलियरी की 
सैया छोडने की तारीख से दो वर्ष की दर हो जाती है, वहाँ मृत सदस्य फी निधि में 
प्रचयन की राशि 750 झपये से जितनी कम पडती है, उतवी राशि मृत्यु सहायता 
निधि मे पते दी जाती है । योजना के उपबन्धों के अधीत सदस्यों के खातों में से जब्त 
किए गए नियोजको के ग्रशदान झौर उस्क्े ब्याज की राशियो से मृत्यु सहायता निषि 
के लिए घत की व्यवस्था की जाती है। मृत्यु सहायता निधि में से निम्नलिखित 
भुगतान किए गए-- 

(हपये बावों मे) 
ऐसे मामलो को सर्या मृत्यु सद्दायता निधि 
जिनमे भुगतान मृत्यु में से मुगतात को 
सहायता निधि मे से गई राशि 








किया गया 
3॥-2-।975 तक 4593 $43 
जनवरी से दिसम्बर, 976 के दोरान 98 034 
जोड़ 3-]2-76 तक... 598. वेब 








बकाया राशियों को बसूलो--निधि को बकाया देश दाधियों में वृद्धि हावी 
रही है यह तम्य नीचे दिए गए भाँकड़ों से स्पष्ट हो जाएयपा-- 
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(रुपये करोड में) 

निम्नलिखित तिधि अशदानो की हृरजाना जोड 
को स्थिति देय राधियाँ 

3-3 7] 630 092 7 22 
34-3-72 927 ॥2 0 48 
3।-3 73 30 9] ]8] 2 72 
3१-3 74 33 84 205 ।5 89 
3।-3-75 44 38 200 6 45 
3॥ 3-76 42-8 937 2] 55 





तथापि, सरदारी क्षेत्र की कोयला कम्पनियों ने 3] मार्च,! 976 तक की प्रपनी सभी 
बकाया राशियों का भुगतान कर दिया । 


प्रभियोजन--दिसम्वर, 976 के प्रन्त में 3 55 करोड रुपये की कुल देय 
राशि मे से )2 79 बरोड रुपये वसूल करने के लिए प्रमारपत्न मामले न्यायालयों 
में लम्बित पड़े थे । इसके ग्रतिरिक्त, उस तारीक्ष के कोयला खांत भविष्य निधि 
प्रकीर् उपबन्ध प्रधिनियम के झधीन 540 भ्रभियौजन और भारतीय दण्ड सहिता की 
घारा 406 के प्रधीत 8 भ्रभियोजन भूतपूर्व कोलियरी नियोजकी के विद॒द्ध न्यायातयों 
में लम्बित थे । 


ब्यवस्था--कोयला खान भविष्य निधि योजना की व्यवस्था एक त्रिपक्षीय 
न्यासी बोड द्वारा की जाती है भ्रौर इसकी व्यवस्या के छर्च का वहन उछ विशेष महमूल 
से किया जाता है जो श्रमिको और नियोजको की निधि में श्रनिवा्य अशदान के 
35% की दर से निपीजकफ़ों पर लगाया जाता है। इस समय देव भर के विभिन्न 
कोयला क्षेत्रों मे कोयला खान भविष्य निधि और कोयला खान परिवार पेंशन 
योजनाभ्ो की ध्यवस्था के लिए निधि के 8 क्षेत्रीय कार्यालय हैँ । 


महत्त्वपूर्ण परिदर्तत--दर्प के दौरान, कोमला झान भविष्य निधि योजना मे, 
() उपभोक्ता सहकारी समितियों के शेयर खरीदने के लिए वापस न की जाने 
वाली पेशगी की राशि को बढाने, (2) सहकारी उधार समितियों के शेयर खरीदने 
के लिए ब्यवस्था करने, (3) कतिपय परिस्थितियों मे भ्रविष्य निधि से मुगतान की 
जाने वाली जीवन बीमा पालिसियो का पुन प्रम्यपित (रीग्रस्ताइनिंग) करने, पौर 
(4) न्यासी बोड़ें की बेंठकी के लिए कोरम को कम करने के लिए सशोधन किए गए । 

परिवार पेंशन योजनाएँ--कर्मंचारी परिवार पेंशन योजना, 97] और 
कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 97] जो पहली मार्च, /97] से चालू हुई 
थी, क्षमिको को लाभ पहुँचाती रही । 30 सितम्बर, 976 को इन दोनो योजनाग्रो 
के प्नत्तगंत झाने वाले श्रमिकों की कुल सख्या क्रमश 3224 लाक्ष भोर 
53। लाख थी। 
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कोयला खात भविष्य निधि क्षमा सम्बद्ध (लिक्ड) बीमा योजना--केस्द्रीय 
सरकार ने कोयला उद्योग के कमे वारियो के लिए पहनी अगस्त, 976 को कोयला 
खान जमा सम्द्ध (विक्ठ) बीमा योजना, !976 आरम्न की। इस योजना के 
प्रस्तगंत, किसी ऐसे कर्मच्रारी की मृत्यु पर, जो कोयला खान भविष्य निधि का 
सदस्य है, भविष्य निधि की देय राशि प्राप्त करने का हकदार, व्यक्ति, भविष्य निधि 
की राष्ति के ग्रतिरिक्त, मृत व्यक्ति के लेखे मे त्िछले तोन दर्षों की ग्रौत्तत शेप राशि 
(बशतें कि यह राशि 000 स्पये से कम नही है) के बरावर राशि जो झधिक से 
अधिक ।0,000 ) रुपए हो सकती है, प्राप्त करते का भी हकदार है। कर्मचारी 
को कोई झशदान नही देता होगा । इस योजवा और इसकी ब्यव॒स्था पर सर्च का 
बहुत नियोगको तया केन्द्रीय सरकार द्वारा 2:4 के अनुपात में क्रिया आएगा । 
डपदान भुगतान श्रथिनियम, 7972 
(6 ?कछप्रह्ा गे छाया 8॥॥ 972) 
जिन उद्योगों में प्रोविडेग्ट फण्ड अयबा पेन्शन योजनाएँ नहीं हैं, उनमे 
चउपदान या [ग्रानृतोषिक ग्रेब्युटो) को माँग को जाने लगी श्लौर उदार निय्ोडितों ने 
श्रम सत्रो से रामझौता करके इस प्रकार की योजना चालू करने पर सहमति प्रकट 
की । सर्वप्रथम सन्‌ 97[ में केरल ग्रौर पश्चिम वगराल की राज्य-सरका रो ने उपदान 
अधिनियम पास किए जिनके भ्न्तगंत कारखानो, बायातों, देकानो और प्रत्म सस्थायों 
को शामिल किया गया । शीघ्र हो एक केन्धोय ग्रबिनिप्रम को ग्रावश्यक्नता महमुस 
की ५ई झ्लौर दिसम्बर, 97 में उप्दान मुगवात वियेश्रक लोकसभा में पेश कर दिया 
भ्या जो पारित होकर सन्‌ 972 में अधिनियम बन गया ॥ 
उपदान सदाय अधिनियम, 972 में प्रतिमास, 000 रुपये पा उससे कम 
मजदूरी पाते वाले कपंचारियों की उपदान के मुगतात को व्यवस्था की भ्रई है। यह 
प्रधिनियय निम्नलिखित पर स्रामू होता हैः-- 
() प्रत्येक कारखाना, खान, तेल क्षेत्र, वागान, पत्तव और रेलवे कम्पती; 
(2) डिसी राज्य में दुजानों और प्रतिप्ठातों के सम्बन्ध ये इस समय लागू 
किसी भी कानून के अर्थ के ग्रन्तगंत झाने बाली प्रत्येक दुकान प्रोर 
प्रतिष्ठान, जिसमे 0 या उमसे ग्रधिक व्यक्ति नियोजित है या पिछले 
बारह महीनों में क्रिमी की दित नियोजित थे, और 
(3) ऐसे ग्रन्य प्रतिप्ठात या प्रतिप्ठानों का दर्ग, जिनमे ॥0 या झधिक 
कर्मचारी नियोजित हैं या पिछते बारह मद्दीनो मे क्रिसी भी दिन 
नियोजित थे, जिन्हे केन्द्रोय सरकार प्रधियूचना द्वारा इस सम्बन्ध में 
निदिष्ट करें। इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकाए 
ने मोटर परिवदन श्रमिक अधिनियम, 296? की घाटा 2 (छ) में 
यया परिभाषित सोटर परिवहन उपकमो को निदिष्ट किया है वशव्ते 
कि उनमे 40 दया प्रधिक व्यक्ति नियोजित हों ॥ 
]., ही, पृष्ठ 73-74. 
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सेवा के प्रत्येक पूर्णो दपं या उठके & मास से झ्रविक भाग के लिए वर्मचारियों 
द्वारा प्राप्त अन्तिम मजदूरी दरो पर ब्राधारित 5 दिनो की मजदूरी की दट से 
परिगरणित उपदान नियोजऊ द्वारा देय है, परन्तु इस राशि की ग्रधथिकतम सीमा 
20 महीनों की मजदूरी है । तथापि किसी मौसमी प्रतिष्ठान म॑ नियौजित कर्मचारी 
के मामले से नियोजक को प्रत्येक मौसम के लिए साठ दिनो की मजदूरी शी दर स 
उपदान देना अपेक्षित है $ 

कमचारी द्वाश कम से कम पाँच वर्ष की लगातार सवा किए ज्ञान के राद, 
() वाक्य निमृत्ति (2) सेदा निधृत्ति या त्याग-पत्र, (3) दुर्घटना या बीमारी के 
बारण! मृत्यु या बीमारी के कारण मृत्यु या विकलॉगवा की वजदू से नौकरी समाप्त 
होने पर उस उपदान दिया जाता है | 5 वर्षों वी सेवा वी अहुक प्रबंधि, दुर्घटना या 
या बीमारी के कारण टुई मृत्यु या विकर्लांगता के मामनों पर लायू नही द्वाती । 


साथानिक सुरक्षा की एकोडल योजना 
(६०० $8ताट्पट गे 595गज 5००्ण 5) 

भ्रौद्योगिक श्रमिकों को प्रदान की जाने दाली विभिन्न सामाजिक सुरक्षा 
पोजनाग्रो में एकरूप्ता लाने तथा भ्रश्नासतिक व्यय को कमर करते से लिए एक 
एकीकृत योजना पर शुरू में ही विचार किया गया है। इप्ती उद्देश्य हेतु 
श्रो वी के आर, मैनन की प्रध्यक्षता मे एक प्रध्ययत दल नियुक्त किया गया। 
इस प्रध्ययन दल ने ग्रश्लिखित सिफ़ारिशें की थी-- 

कर्मचारी बीमा व प्रीविडेन्ट फण्ड ग्धितियमों का प्रशासन एक हाना 
चाहिए । 

2 बीमा अझ्धिनिषम में मालिक) के हिस्से को 44% से बढाया जाए तथा 
शाज्य सरकारों के चिकित्सा व्यय को घटाकर दे कर दिया जाए। 

3 प्रीविडेन्ट फण्ड के तहत सातिकों प्रौर श्रमिकों के झशदात को बढाउर 
83 ४ कर दिया जएएु। साथ ही 20 था इसमे ग्रविक कार्यरत बाल संस्थानों पर 
भी यह अ्रधिनियस लागू करियर जाए । 

4 प्रोविडेन्ट फण्ड को उद्धावस्था पेंशन तथा प्रेच्युडी मे बदल दिया जाए । 

कर्मचारी राज्य बीमा रिव्यू समिति न भी सिफारिश की फि प्रशाप्षतिकतत 
व्यय को कम करते हतु दोनों अधिनियमा का प्रयांसव एक कर देता चाहिए । 
अल्पकालीन लाभ कमंचारी राज्य बीमा प्रधितियम, !948 के ग्रन्तमंत दिए जाने 
चाहिए तथा दीघंझारीर लाभ कर्मचारी प्रोगिडेन्ट फण्ड अधितियय !952 के 
ब्रन्तमत दिए जान चाहिए $ 

अभी तक सामाजिक वीमा योजना की प्रगति कोरी नही हुई है । बीमारी, 
] प्रसृति और क्षततिपूत्ति वीपा के ज्ञैत में कुछ त्च्धी प्रगति हुई है । 

जहाँ तक सामाजिक सुरक्षा को सामात्य योजना का प्रश्त है वर्तमान 
परिस्थितियों में यह हमारे देश में सम्भव नहीं है । अ्त्र सामाजिक सुरझा योजनाप्रो 
के अन्तर्गत सभी औद्योगिक श्रसिको को लाना होया झर बाद में धीरे-दीरे अन्य 
श्रमिकों को भी इप्ते अन्तर्गत ल्लागा जा सकता है। 
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राष्ट्रीय श्रम ग्रायोग, 969 (॥रशाण्ग्रज एणाय उजागर 09 [.0०ण) 
का सुझाव था कि एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना तैयार कौ जानी चाहिए 
जिसमें सभो धन एक हो कोप में एकत्रित क्रिया जाए और इसी कोष में से जहूरतमद 
व्यक्तियों को मुग्रतात किया जा सक्रे / बणदातों में वृद्धि करके एक ग्रलग से कोष 
बनाग्रा जाए जो कि सरकार के पास रहेगा / इश्त कोय में से अमिको को धत्य 
आकस्मिकताशो के शिकार होने पर सहायता मिल सकेगी । गरीबी, बेरोजगारी 
और बीमारी को समाप्त करने के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना अपनाना झ्रावश्यक 
है । ग्रतः सामाजिक बीमा और सामाजिक सहायता को मिलाकर एक व्यापक 
सामाजिक सुरक्षा पोजता तुयार करना श्लावश्यक है । 

विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति और फ़ियाल्वयन से भी हमे 
अब पता चला है फि हमारे देश में श्रौद्योगिक श्रमिकों हेतु एक व्यापक्र सामाजिक 
सुरक्षा योजना तैयार की जाए । लेकिन इस प्रकार की व्यापक योजना तेयार करने 
ब लागू करने से कई कठिनाइयाँ आएँगी, जैसे चिकित्सा सुविधाओं की कमी, वित्तीय 
प्रौर प्रशासनिक कठिनाइयाँ, कृषि श्रभिकों स्‍प्लौर जनसख्या के ग्रन्य वर्गों को शामिल 
करने में कठिनाइयाँ ग्रादि | झ्रत वर्तमान परिस्थितियों मे मौजुदा प्धिनियमों के 
क्षैजों को व्यापक करना होगा ग्लौर उनका क्ियान्वयत भी प्रमावपूर्ण करना होगा । 

कुछ नये भ्रम-विधान, भ्रम-काजूनों, विनियमों में संशोधन 
और नये विधान सम्बन्धी प्रस्ताव 

भारत सरफार श्रम मन्‍्त्रालय की 976-77 की वाधिक रिपोर्ट मे कुछ नये 
श्रम-विधानो, श्रम-कानूलो-विनियमसों मे सशोबतो झौर नय्रे विधान हम्बन्धी अस्तावो 
का उल्लेख किया गया है । रिपोर्ट का विवरण इस प्रकार है-- 
] नये श्रम-विधान 

बीडो श्रमिक कल्याण उपकर प्रधिनियम, 976 और बीड़ो श्रमिक 
कल्पाणनिधि परधिनियम, 976-- ससद के दोनो सदनो द्वारा यथापारित भ्रसिक 
कल्याण उपकर विधेयक ॥976 को राष्ट्रपति की स्त्रीकृति क्रमशः 7 अप्रेल 976 
तथा 0 प्रप्रेल 976 को प्राप्त हुई । इन झधिनियमो में बौडी उद्योग मे नियोजित 
श्वमिकों से सम्बन्धित कल्याए कार्यों के बास्ते घन जुटाने के लिए बीडी निर्माण 
हेतु गोदाम से ज्यरी करिए गए तम्बाकू पर उपछूर लगाने तथा उसे वसूल करने की 
व्यवस्था की गयी है । ये श्रधिनियम झौर बोडी प्लसिक कल्पांश उपकर अधितगियम 
]976 के झधीन बनाएं गए नियम 5 फरवरी 977 से लागू किए गए । बीडी 
शअ्रभिको के कल्याणा निधि अधिनियम 976 के ग्रधीत नियम तैयार किए या 
रहे है । 

झोहा प्रगस्क खान तया मैंगदीज़ अयस्क खान भध्रमिक कत्याए उपकर 
ग्रधिनियम, 7976 झौर लोहा अयस्क खान तथा मैबनोज पभयरक छान प्रमिक 
कल्याण निधि प्रधिनियर 4976-- ससद के दोनो सदतो द्वारा बधा-पररित लोहा 
अयस्‍्क खान तथा मैग्नीज झयस्क खाने श्रमिक कस्याएा उपकर फिपेयक, ।976 
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को श्ौर लोहा ग्रयस्त सान तथा मंगनीन श्रयस्क खान भ्रमिझ् वल्याणा विधि 
विधेयक ]976 को राष्ट्रपति छी स्वीकृति त्रमश 7 अप्रेव 976 झोर 0 बश्रप्नेव 
१976 को प्राप्त हुई । लोहा अ्यस्‍्क छानो म निमोजित्र व्यक्तियों के लिए एक 
कल्याण निधि पहन स॑ ही विद्यमान है । नये श्रविनियमा का प्रयोजद लोहा प्रवह्कू 
ठथा मैगतीज अ्यर्क सानो मे नियाजित श्रमित्रा क लिए एक सयुक्त कल्याण निबि 
स्थापित करना भ्रौर मैंगनीज पानो मे नियोजित व्यक्तियों क बल्वाण हैतु घत जुटान 
के लिए मैगतीज प्रयस्क पर एक नया उपरर वसूच करता है । वोह प्रसह्क पर 
सखगा बतमान उपकर तथा लोहा प्रयस्क पात श्रमिरों वा इस समव्र दो जा रही 
सुविधाएँ जारी रहेगी । 
समान एारिधप्रिक भ घनियम 976--राष्ट्रवति द्वारा 26 ठिततम्बर। 975 को 

जारी बिए गए सप्तान पारिश्रमिक भ्रध्यादेश 975 का स्थान । फरवरी 976 को 
एक प्रधिनियम ने ले छिया। प्रधिनियम बी घारा (3)म यह व्यवस्था है कि यह प्रध्चि- 
नियम उस तारीस को लागू होगा जिसे उेन्द्रीय सरकार प्रधिमूचना द्वारा नियत करेगी, 
परन्तु पह तारीस प्रधितियम वे! पारित हो जाने वी तारीख से 3 वर्ष व्यतीत होते 
से पहले की होगी । ध्रतग प्रलग प्रतिष्ठानों के या रोडगारों के लिए अ्रलग प्रलग 
हारीखें नियत की जा! सती हैं। ध्रव तक इस ग्रधिनियम को (4 रोजगारों में 
खायगू किया जा चुरा है, जिनका ब्यौरा इस रिपोर्ट के परा 5 4 मे दिया गया है। 

इस शधिनियम मे सद्िलाशो के लिए रोजगार के अवसर बढाने हेतु शलाहू 
बार समितियाँ गठित बरन नी व्यवस्था वी गई है। श्रद तक गठित वी गयी 
समितियों दा ब्यौरा पेरा 5 3 म दिया गया है। 

समान पारिश्रमिक प्रष्यादेश, ।975 के प्रथीन बनाए गए नियमों वा 
इपान ]| माच (976 को सप्राठ पारिश्रमिक अ्रधिनियम, 976 के श्रबीन बताएं 
प्रए नियमों ने ले लिया | 

बन्धित भ्रम पद्धति (उत्पादन) भ्रपिनियन 976--बत्यित भ्रम पद्धति 
(उत्पादन) प्रध्यादेश 9975 जिव राष्ट्राति द्वारा 24 प्रादुबर !975 को जारी 
किया गया था, का स्थान 9 फरवरी के )976 को समद के एक प्रधिनियम ने 
ले लिया । इस भ्रधितियम के भ्रघीन बनाए गए तियम 28 फरवरी 976 को 
प्रकाशित किए गए । 

विक्रय सवर्धन बर्मचारी (सेवा की शर्तें) प्रथिनियत्र, (976--विक्रव 
सवर्धन वर्मचारी (सेवा को शर्तें) अधितियण [976 जिसके उद्देश कतियय 
प्रतिप्ठानों के विकय सवधन कर्मचारियों वी सर की शर्तों का विनियमन करना हैं, 
पतद द्वार पारित किया गया और 25 जनवरी 976 को इसे राष्ट्रपति की 
स्वीऊति प्राप्त हुई ॥ यह प्रधितियम 6 सार्च (976 को लागू हुम्रा । इस अधिनियम 
का कार्यालियन राज्य रारकार्र करती हैं । तथादि केन्द्रीर सरझार ने विका सर्व 
कर्मचारी (सेवा की शर्ते) नियम 976 बनता ता उन्हें & मार्च 976 को 
प्रधिमूचित किया । ये नियम राज्य सरझाएं के लिए मार्ग-दर्यक् का काम करेंगे । 
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परी श्रम कानूनों/विनिय्मो में सशझ्ोवः 

कर्मचारो भविष्य निधि तथा भ्रकोर्सा उपप्रबन्ध ग्रघितियमय 952 और 
कोपला खान भविष्य निधि तया प्रकोर्ण उपबमग्ध अधिनियम, [948--कर्मचारो 
भविष्य निधि तथा प्रकीर्णा उपदन्च ऋधितियमम [952 झौर कोयला खान भविष्य 
निधि तथा प्रको्णे उयवन्ध अधिनियम, !948 में पहनी ग्रगस्त !976 से सशोयन 
करके केन्द्रीय सरकार को जमा सम्बद्ध बीमा योजनाएँ बनावे क्र अबिकार दिया 
गया, त्ताकि इन दो अ्धितियमों के प्नन्तर्यन प्राने वाले क्षमंचारियों को जीवन बीने 
की प्रमुविधाएँ प्रदान की जा सकें। तदनुतार, कर्मचारी जया सम्दद (विकइ) वीसा 
मोजना 976 और कोयला खान जमा सम्दद्ध ([लिक्ड) बोौना योजता, 976 
नामक दो योजनाएं प्रधियूचित की गयी हैं तया ये पहली ग्रगस्त 976 से लागू को 
जा रही हैं । 

इन योजनाग्नो भे यह व्यवस्था है क्तिइन दो प्रधितियमों के अन्तर्गत आने 
बाले कर्मचारी की मृत्यु की सूरत भे, उनके भविष्य निधि सचयो को प्राप्त करने के 
हकदार व्यक्ति अ्रतिरिक्त मुगतान के हकदार होंगे जिसकी राशि पिद्चन्ने त्ीत वर्यों के 
दौरान भूत व्यक्ति के भविष्य निधि खाते मे पड़ी औसत बाकी घनराज्नि (बैलेंस) के 
घराबर होगी, परन्तु इस प्रतिरिक्त मुगयाव की राशि 0,000 एपये से श्रधिक 
नहीं होगी । देव राशि लाभानुनोदी भ्र्याक्त के नाम से बेंक में खोले जाने वाले बचत 
माते में जमा कराई जाएगी । 

इप योजना के प्रन्तर्मत्न कर्मचारी को कोई प्रनदान नहीं देना पड़ता, परन्तु 
इस योजना के प्रन्तर्गत देय प्रयुविवा-राज्षि का हकदार बन सकने के लिए यह 
प्रावर्यक है कि बहू प्रपने भविष्य निधि खाते में कम से कम 000 रुप की 
झौसत वाऊ़ो घनरासि (बैलेंस) जमा रखे । इस बारे में किए गद मुत्रजात को राबि 
मे ती कुक को जा सक्रेसो प्रौर न ही उस पर कोई प्राय कर हो लगाया जा सक्रेया 

इस योजना के ग्नन्तगंत नियोजकों तथा केन्द्रीय खरकार को प्रतिमाह कर्म- 
चाश्यो के वेतन जिलो की राशि पर हर 00 झुपये के लिए क्र 50 पैसे तथा 
25 पैसे प्रशदाव देता होगा । इसके प्रतिरिक्त नितोजन तथा क्रेद्वीय सरकार बवेवत 
बिल के हर 00 रुपये पर प्र्मासनिक्त प्रभारों के रूउ में क्रय: [0 पंत प्रौर 
5 पैसे को दर से घशदान देगी । 

भ्रोद्योगिक विवाई प्रधिनियम 948 सें सं्ोपन--छसद ने प्रौद्योगिक 
विवाद (ब्ज्चोधन) प्रथिनियम 976 पारित किया जिसमें एक नया प्रछ्याय 
5-ख् शामिल है । इस अधिनियम को राष्ट्ररति की स्वीकृत 46 फरबरी 976 
को प्राप्त हुईं । इस ग्रश्नियिम में ऐसे झोद्योगिक प्रतिप्ठातों के तिगोजछो के लिए यो 
300 था उससे ग्रघिक कर्मकारों को नियोजित करने वाले कारखानों, बाने धौर 
बागान हैं, यह झनिवाय् कर दिया गया है हि बेक कर्मकारों को जबरी छुट्टी [ऐसी 
जबरी छुट्टी को छोड़कर जो विद्य,द् की कमी या देंदी दुघंटना के कारण हो) पर 
भेजने या उनकी छ्ती करने से पहले विलिदिष्ट प्राधिकारी से पूर्वानुमति ्राष्द 
करें । किसी प्रोद्योगिक प्रतिष्ठान को बन्द छरने से पूर्व भो उन्हें सपत सरकार से 
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पूर्व स्वीकृति प्राप्त करती होगी । केद्धीय क्षेत्र के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी 
श्रम मतालय का स्विव है। प्रध्याय 5-ख के प्रयोजनों के जिए ऐसी कम्पनियाँ, 
जिनकी प्राप्ति शेयर पूंजी म से 5! प्रतिशत पूंजी केन्द्रीय सरकार की है, भ्ौर ससंद 
द्वारा बनाए गए विसी कानून द्वारा उसके प्नन्तर्गत स्थापित किया गया कोई भी 
निगम ब॑च्द्रीय क्षेत्र के भन्तगत झ्राता है । यह सशोधित ग्रविनियम 5 मार्च 976 
को लागू हुप्ना । 
कर्मकार प्रतिकार श्रधिनियम 923 भे सशोधन-कर्मक़ार प्रतिवार 
झधितियम 923 में 2] मई 976 को बमंवार प्रतिकार (सश्योघन) भ्रधिनियम 
976 द्वारा पूवपिक्षी प्रभाव से ग्र्थात्‌ पहली ग्रकनूयर 976 से सश्नोबन किया 
गया । सप्नोधित प्रधिनियम के सुर्य उपबन्ध ये थे -- 
()) प्रधिनियम के श्रन्तर्गत भ्राने के लिए मजदूरी सीमा 500 प्रतिमाह 
से बद्ाकर 000 प्रतिमाह कर दी गयी है, झौर 
(।) प्रधिनियम की प्रनुसूची 4 मे निर्वारित प्रतिकर की दरों में समुचित 
सशोघन क्या गया । 
प्रमृति सुविधा प्रधिनियम 96व में संशोधव-प्रसूति प्रसुविधा प्रधिनियम 
96। मर 3 ग्रप्नेत 976 को प्रमूति प्रसुविधा (सशोधन) प्रधिनियम 976 द्वारा 
सशोवन करके इस प्रधिनियम के झधीन ऐसे महिला कर्मचारियों को प्रमूति लाभो 
के भुगतान की ्यवस्था को गयी है जो कमवारी राज्य बोमा प्रधिनियम 948 के 
अन्तर्गत ग्राते हैं और जो उस झविनियम मे विनिदिष्ट राशि से अधिक मजदूरी 
प्राप्त करते है । पह सशोधी ग्रधिनियम पहली मई 976 को लागू किया गया । 
कारखाना प्रधिनियम, 948 भे सशोधन--कारखाना (सशोघन) अधि- 
नियम 976 जो श्रम मन्त्रियों के सम्मेलनो, राष्ट्रीय श्रम ग्रायोग तथा राज्यों के 
मुख्य कारखाना निरीक्ष्को के समय-समय पर हुए सम्मेलनों की सिफारिशों पर 
ग्रापारित हैं, ससद द्वारा पारित किया गया झौर इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति 4 
सितम्बर 976 को प्राप्त हुई। यह प्रधिनियम 26 पब्रक्मूबर 976 को लागू किया 
गया । सप्ोधी अधिनियम के विभिन्न समर्थकारी उपबन्धों के प्रधीत राज्य सरकारो के 
मार्ग दर्भन तथा उनके द्वारा अपनाएं जाने के लिए प्रादर्श नियम भी बनाए गए हैं । 
मजदूरी सदाय प्रधितियम, 4936 मे सयोधन--2 नवम्बर, 975 को 
जारी क्ए गए एक सशोधी भव्यादेश द्वारा मजदूरी सदाय अधिनियम, 936 वी 
परिधि का विस्तार करके 000 रुपये प्रति माह तक प्राप्त करने वाले नियोजित 
व्यक्तियों बगो उसकी परिधि से लाया गया । इस सब्यादेश से सम्बन्धित कर्मंपरारियों 
के लिखित प्राधिक्ार देव पर बैको द्वारा या बेक के कर्मचारियों के खातों मे रकम 
जमा करके मजदूरी का भुगतान करने की व्यवस्था भी वी गई है । इसमे (सम्ब- 
तल्थित बर्मंचारियों द्वारा विधिवत्‌ प्राधिक्ार दिए जाने पर) मजदूरी मे से प्रधानमन्त्री 
के राष्ट्रीय राहत कोष या केन्द्रीय सरकार ट्ारा सरकारी राजपत्र मे अधिसूचित की 
गयी ऐसी ही अन्य निधियों की बाबत कटौतियाँ करने की व्यवस्था भी है। इस 
भ्रध्यादेश का स्थान ] फरवरी 976 को मजदूरी सदाय (सशोधन) झधिनियम 
976 ने लिया है। 
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गा बिचाराबीन नये विधान 

बायान क्षण (संतोघल) जिलेपक 973---इस दिथेयक का उर्द रुप बाय 
को प्रधिनियम कौ परिधि में लाने सम्बन्धी अन्य बातों के साव-साथ श्षेत्रफत 
(एकडो से) ठथा निबोजित व्यक्तियों की सख्या सम्बन्री सीमा को कम ऊरके 
अधिनियम को और झ्धिक दागातों पर भी लागू ऊरना, बागानों के झ्नियार्य 
परजीक्रण की व्यवस्था करना और वयस्को तथा बच्चों के साप्ताहिक कार्य-घण्टो मे 
कमी करना है। इस विद्रेपक को जिसे राज्य सभा में 973 मे पेश किया गया वा, 
ससद की सयुक्त प्रवह समिति को भेजा ग्रय्मा | सयुक्त समिति ने प्रयनी रिपोर्ट 3 
मां 975 को दी । इस सयुक्त समिति की सिफ़ारिजे सरकार वे विव्ाराधीन हैं । 
]ए नये विधान सम्बन्धी प्रस्ताव 

भवन तथा विर्माण उद्योग से सुरक्षा सम्बन्धी विधान--भयत तथा निर्माण 
उद्योगों में सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए विधान बताने का विचार है। ब्रिधि 
मन्नालम से परामर्भ करके प्रस्तावित विधान का ब्यौरा तैयार क्रिया जा रहा है । 

शिक्ष्‌ प्रधिनियम में संशोधन--पास शुदा शिक्षुओं को प्रन्य वातों के साथ- 
साथ रोजगार के मामले मे तियोजकों द्वारा प्राथमिकता दिल्लाने के लिए छिक्षु 
अधिनियम 96। मे सशोधन करने का विचार है। 

कृषि भ्रमिकों के कल्य।एा के लिए बिधान--क्रेरल कृधि अमिक अधितियम 
)974 के आधार पर क्ृपि श्रमिकों के कल्याण के लिए तैयार किया गया विश्वेपक, 
जिसका अनुमोदन क्रेपि श्रमिक सम्बन्धो स्थायी समिति ने 9 जुलाई ।975 को 
किया था, विचाराबीन है । 
 ग्रस्पर प्रस्ताव 

बोनस सदाय अधिनियम 965 में सशोधन--25 सितम्बर 975करो 
जारी किए गए अध्यादेश द्वारा बोनस सदाय अधितियम, 965 मप्र किए गए सशोधनों 
के अनुसार वाधिझ वेतन (मजदूरी के 4% के अन्यून स्यूबतम बोनस या 00 रपये 
की राशि, जो भो अधिक हो, देय है, बच्चें कि 'आटने के लिए प्रत्रिज्रेप' (एलोकेवस 
सरप्लस ) उपलब्ध हो। ऐसे उदाहरण सरकार के ध्यान मे लाए यय॑ है जिनसे लाभ के 
बावजूद 'बाटने के लिए कोई अधिशेप नहीं था और परिशामस्वरूप कोई बोनस 
नही दिया गया । इसलिए कानूत मे सशोवन करने का निरांप किया गया जिससे 
पह व्यवस्था हो सके कि निदल लान होठे पर कस से कमर 00 रपये (5 बे से 
कम आयु वाले कम चारियों के लिए 60 रुपये) के बरावर न्यूनतम बोतस देव होगा, 
भले री इज के हिएए ऋषिशेए उप्जतब्ध न हो ९ बोस से सस्बन्विल ग्रौद्योगिक 
विवादों के सम्बन्ध में न्‍्याय-निर्णय करने वाले न्‍्यायाधिकरणो को यह ग्रविकार देव 
का भी निर्णय किया गया है कि वे केवल सुदन-पत्र की सत्यता का ही नही बल्कि 
उसमे दश्श विभिन्न मुद्दो के भ्ौचित्य की भी जाँच करें, यदि उनके सम्बन्ध में श्रमिक 
चुनौती दे झौर सम्बन्धित न्यायाधिकरस का यह समावान हा जाए कि श्रमिक्ते का 
तक सही है । 
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सबसे पहली सूती वह्त मिल अम्बई के स्थानीय वस्त्र व्यापारी श्री सी एन- 
डावर ने सन्‌ ।894 में स्थापित की । इस उद्योग का तीव्र विशास हुप्रा गौर सन्‌ 
872-73 में 8 सूती वस्त मिलें हो गई जितमे 0 हजार श्रमिक कार्य करते थे। 
इन मिलो में बच्चों प्रौर महितागों के कार्य की दशाएँ झमानवीय थी। मेजर मूरे 
(४»]आ 2४७०९) ने बम्बई सूती वस्त्र विभाग के प्रशावन (#गाप्राधधक्षा0॥ 
0 89709५ 0ज॥०7 0.990077:0/) पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की | इस रिपोर्ट 
के झनुसार इन मित्रो में लम्बे कार्य के घण्टे, महिलामो झौर छोटी उम्र के बच्चो की 
कार्य दशाग्रों का प्रियरण देखने को मिलता है ।! 

आ्राधुनिक उद्योगों के विकास के दाद भारतीय निश्रोजक बिना किसी 
फारखाना भ्रधिनियप की वाया के श्रमिहछो से किसी भी प्रकार से कार्य लेने मे पूर्ण 
रूप से स्वतस्त थे ॥2 

सन्‌ 88। के पूर्व श्रम मासलो में सरकारी नीति एक स्वतस्त नीति थी । 
अधिकाँश कारवानो मे काय के घण्टे सूरोंदय से सूर्यास्त तक थे । महिला और बच्चे 
अग्रिको को ग्रधिक रोजगार दिया जाता था । श्रमिकों छो न तो किसी झबधि के 
भनुसार ग्रौर न ही साप्ताहिक छुट्टियाँ दी जाती थी ।3 

हमारे देश मे कारखाना श्रमिक्रो की दशा प्रो की ओर घ्यात हमारे उदारवादी 
निप्रोजको राजतीतिजो का नही गया बल्कि लक्राशायर और मैतचेस्टर सूती वस्त 
उद्योगो के मालिको ने यह महसूस किया कि भारत मे सूती वस्त्र उद्योग तेजी से 
विकास की ओर बढ रहा है । इसफा कारण यह था कि यहाँ पर कार्य के घण्टे 
सूर्योदिय से सूर्यास्त लक के थे तथा श्रमिकों को बहुत कम मजदूरी दी जाती थी। साथ 
ही यहाँपर किसी प्रकार का कारखाना कानून नहीं था । इस का रण श्रम लागत 
दिदेशी श्रम लागब की तुलना मे बहुत कमर थी । वहाँ के मिल मालिकों ने भारत के 
सेकेटरी झॉफ स्टेट से इसके विषय मे निवेदन क्िया। सन्‌ 875 में इसकी जाँच 
4, #मक, # हर 56 & [800 ॥0 [04 क्34 


2. इकशाब 2 6 + [39007 #०छशा & 5००० एलगि, 9. 674 
3. 67% ४. # : [.3७9०05 ए7०0]403 30 [दब फडंघ४प३, 9. 427. 
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हेतु एक झायोग का गठन किया गया । श्रायोग वे वताया कि सूर्योदय से सूर्यास्त 
हक श्रमिकों से कार्य लिया जाता है। साप्ताहिक ुट्टी का श्रभाव तथा छोटे बच्चों 
से कार्य लेना (8 वर्ष की भ्ायु तथा कभी-कभो इससे भी कम आयु वाले बच्चो से 
काय) आदि के विषय मे जानकारी दी गई। आयोग ने एक साधारण अधिनियम 
शिससे कार्य के घष्टे, साप्ताहिक छुट्टी, बच्चो की आयु निश्चित करना ग्रादि दियमित 
किए जाएँ, पास करने की सिफारिश की । इस जानकारी के पश्चात्‌ श्रमिको में भी 
जागृति उत्पन्न हुई और कई जगह श्षमिक्रो ने विरोध प्रकट किया, हडवाले हुई । 
परिणामस्वरूप कारखाना अधिनियम, 88[ पास किया गया । 
कारखाना अ्रधिनियम, 488] 
(गताणज़ #&0 ० 488) 
यह श्रधिनियम एक साधारण अधिनियम था जिसक्ले प्रन्तर्गत बच्चो की सुरक्षा 
तथा स्वास्थ्य एबं सुरक्षा सम्बन्धी उपायो का प्रावधान किया गया था। यह 
अझधिनिप्त उत्त सभी सस्पान्तो पर लापू जिया शया जिनमे 300 या इससे प्रधिक 
श्रमिक शक्ति से कार्य करते थे और जो चार माह से ग्रधिक चलते थे । 
प्रशिनियम में व्यवस्था की गई कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कार्य 
पर नहीं लगाया जा सझेगा तथा 7 से ।2 वर्ष की प्रायु बाले बच्चो से 9 घण्टे 
प्रतिदित से अधिक कार्य नही लिया जा सक्रेय्रा । प्रतिदिन एक धण्टे का बीच मे 
रेस्ट दिया जाएगा तथा साप्ताहिर छुट्टी भी दी जाएगी । 
खतरवाक मशीनों को ढकने तथा कारखाना निरीक्षकों को नियुक्ति इस 
प्रधिनियम के क्रियाल्ववन हेतु सिफारिश की गई । स्थानीय सरकारो को इस 
प्रधिनियम के प्रन्तर्थत नियम बनाने के अ्रधिछार प्रदान किए गए प्लौर जिला 
प्रधिकारियो को इसके प्रशासन के लिए अधिकार दिए गए। 
इस अधिनियम के अन्तर्गत पुरुष महिला श्रमिकों के सरक्षण हेतु कोई 
प्रावधान नहीं था । यही कारण था कि श्रम्रिक. श्रमिकों के हिंतपी तथा लकाशायर 
द मैनवेस्टर मिलो के मालिक इस अधिनियम से असन्तुप्ट नही हुए । बम्दई सरकार 
ने सत्‌ 884 में बारखाना ग्रायोग (89९०७ (00काशा5४700) नियुक्त किया । 
इस प्रायोग ने वाल व महिला अ्रमिको को सरक्षण प्रदान करने हेतु प्रधिनियम 
पास करते की सिफारिश की, लेकिन इसे त्रियान्वित नहीं किया जा सका। 
सन्‌ 690 में बलिन मे प्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन मे बाल तथा महिला श्रमिकों की 
दरश्शा सुधारने क्री सिफारिश की। ब्रिटेन ने इन प्रिफ़ारिशों को भारतीय का रखानो 
पर लागू करने के लिए कहा ४ परिणामस्वरूप झपरज़ाना अधिनियम, 89] पास 
किया गया। 
कारखाना अधिनियम, 89] 
(स्टगाए ले ० 89) 
यह ग्रधिनियम उन कारखानो पर जिनमे 50 या इस्ससे प्रधिक श्रमिक जो 
प्क्ति से कार्य करते हो, लागू किया गया । स्थानीय सरकारे यदि चाहे तो 20 या 
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उससे प्रधिक वार्य करने वाले श्रमिकों पर भी मधिनियम लागू किया जा सकता था। 
अ्रधिनियम में व्यवस्था वी गई कि 9 वर्ष से कम गझ्लायु बाले श्रमिकों को रोजगार 
नही दिया जाए तथा 9 से 4 वर्ष की भ्रायु वाल बाल श्रमिकों से 7 घण्टे से ग्रधिक 
कार्य नही लिया जाए। वाल पघौर महिला धमिको को रात को, 8 वजे साय से 
3 बजे प्रात तक काये ने कराने का प्रावधान रखा गया । महिला श्रमिको हेतु प्रतिदिन 
]] घण्टे तथा !॥ घण्टे वा दीच से रेस्ट वा प्रावधान रखा गया। सभी श्रप्तिकों 
हैतु साप्ताहिक प्रगम्ाश् का प्रावधान भी थां। इस अ्रधिनियम में निरीक्षण, 8फाई 
भ्रौर उजालदानों की व्यवस्था हेतु भी नियम बनाए गए । 
इस झधिनियम मे प्रौढ़ श्रमिकों के काय के घण्टो में कमी नहीं की गई। 
इसका विरोध किया ग्रया। परिणामस्वरूप सन्‌ 7906 म॑ सूती वस्त्र समिति 
(०0०४७ (०एा॥म((८९, 906) और सन्‌ १907 मे कारखाना प्रायोग की नियुक्ति 
की गई । इनकी सिफारिशो के प्राघार पर सत्‌ 9] में कारखाना प्रधिनियम पास 
फिया गया । 
कारखाना झ्धितियम, 497 
(४००7४ 8०८६ ण 497) 
सन्‌ 905 मे वम्बई की मिलो में विजली प्रा जाने से, रात की ग्रधिक कार्य 
के घण्टे काम लिया जाने लगा । कलकत्ता की जूट मिलो मे भी प्रधिक काये के घण्टे 
हो गए । इस ग्रधिनियम के भ्रन्तर्गत प्रथम बार वयस्क पुरुष श्रमिक के लिए कार्य के 
घण्टे प्रतिदिन १२ रखे गए ( बीच में एक घण्टे का रेस्ट भी दिया जाने लगा । किसी 
भी कारणाने में कोई भी श्रमिक सायकाल 7 बजे से प्रात 5 बजे के बीच काये नहीं 
कर सकता था । वाल श्रमिक्री के प्रतिदिन के कार्य के घण्टे घटाकर 6 कर दिए तथा 
रात को कार्य पर लगाना मना कर दिया ॥ मौसमी कारखानों पर भी इस झ्धितियम 
को लागू कर दिया गया + बाल श्रमिरों हेतु प्रमाण-प््र झावश्यक कर दिया। 
स्वास्थ्य प्रौर सुरक्षा तथा निरीक्षण सम्बन्धी प्रावधानों को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू 
करने की सिफारिश की गई । 
कारखाना भ्रधिनियम, 922 
(फ्ग्रणणत &० ० 4922) 
सन्‌ 94 मे प्रथम महायुद्ध छिड गया । तीज श्रोद्योगिक विवास से श्रमिको 
मे प्रपने प्रधिकारों के प्रति जागरुकता उत्पन्न हुई । लाभ मे दृद्धि हुई, लेकिन बढती 
हुई कीमतो के कारण श्रमिकों को मजदूरी कम बढी । सन्‌ 99 मे ग्न्तर्राष्ट्रीय श्रम 
सग्ठ्न (!7.0 ) की स्थापना होने से भी कारखाना अधिनियम में परिवर्तत लाता 
आवश्यक होगया था। यह अधिनियम उतर सभी रास्खानों पर लागू कर दिया गया जहाँ 
पर शक्ति स 20 श्रमिकों से कम काम नही करते थे । राज्य सरकारें 0 या 0 से 
अभिके श्रमिकों बाते सस्थानों पर भी इस अधिनियम को लाग्रू कर सकती थी । 
वयस्क श्रभिक्रो के लिए प्रतिदिन और प्रति सप्ताह क्रमश ॥4 और 60 घण्टे निश्चित 
किए गए। वाल श्रमिकों के कार के घण्टे सभी प्रकार के का रखानों मे 6 घण्टे 
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प्रतिदिन तियत किए गए। बाल श्रमिकों हेतु न्यूनतम आयु और अधिकतम झ 
क़्मश 2 वर्ष और ॥3 वर्ष रद्ली गई। 

यह ग्रधिनियम सन्‌ 923 और ॥926 में सश्योधित किया गया । सन्‌ 
928 में शाही श्रम झ्रायोग ([र०) ० ए०एरगा5ञणा ०7 [.800॥, 928) की 
नियुक्ति की गई जिसने अपनी रिपोर्ट सन्‌ 93। मे पेश की । रिपोर्ट के प्राधार पर 
सन्‌ 934 का कारखाना अधिनियम पास किया गया । 

कारखाना अधिनियम, 4934 
(फ्वदणाए 3९ ० 934) 

इस अधिनियम के अ्रन्तर्गत कारखानों को मौसमी झौर साल भर चलने 
बासे कारख़ानो को दो वर्गों मे विभाजित किया गया । मौसमी कारखाने वे कारखाने 
माते गए जो कि वर्ष मे 80 दिन कार्य करते थे । वर्ष भर चलने वाले कारखानों 
मैं वे कारखाने रखे गए जो साल में 6 माह से अ्रधिक चलते हो । 

बर्ष भर चलने वाले कारखानो मे झधिज्तम कार्य के घण्टे वयस्क श्रमिकों 
हेतु 0 प्रतिदिन ग्लौर 54 प्रति सप्ताह रखे यएु। मौसमी कारखानो ($688009] 
&8007९5) में ये क्रमश ] प्रतिदिग और 60 प्रति सप्ताहँ रखे गए। बाल 
श्रमिक के कार्य के पण्टे घटा कर 5 कर दिए गए। कार्य का फैलाव (9976980 ०४९४) 
प्रथम बार इस प्रधिनियम में रखा गया । इसमे वयस्क श्रमिको श्र वाल श्रमिकों 
हेतु यह कार्य फैलाब क्रश  3 और 63 घण्टे प्रतिदिन रखा गया । अपिरिक्त कार्य 
करने पर सामान्य दर का [+ गुना मुगतान श्रमिको को किया जाएगा। इसमे प्रथम 
बार किशोर श्रमिक (/५०९४०८०/$) का नया वर्ग रखा गया । 5 वर्ष से 7 वर्ष 
की प्रायु वाले इसमे रखे गए । मशीनो को ढकने, सुरक्षा उपाय, कल्याणकारी कार्य 
तथा कृतिम नमी बनाए रखने झ्रादि के सम्बन्ध में भी अधिनियम मे प्रावधान रखे । 
इस प्रधितियम के प्रशासन का उत्तरदायित्व प्रन्तीय सरकारों पर रखा गया | इसके 
लिए मुख्य कारखाना निरोक्षक और कारखाता निरीक्षको की नियुक्तियाँ की गई । 

संशोधित कारखाना अधिनिपम, 946 
(4गशाए९० ह्टणए 5९ ० 946) 
सन्‌ 934 का कारखाना अधिनियम सन्‌ 936, 940, ॥94], 944, 


946 तथा 947 में सशोधित किया गया झोर शन्त मे इसका स्थान वर्तमान 
कारखाना भ्रधिनियम्र, 948 ने लिया । 


सातवें धम सम्मेलन, ।945 ने 48 घण्टे प्रति सप्ताह के सिद्धान्त को स्वीकार 
किया । इस सश्चोधित प्रथिनियम के अनुसार वर्ष भर चलने वाले कारखानो मे कार्य 
के धप्टे 9 प्रतिदिन तथा 4$ प्रति सप्ताह रखे गए तथा मौसमी कारखानों मे धराकर 
0 प्रतिदिन और 5| श्रति सप्ताह रखे गए। कार्य का फलाब ($छाय्थव ०४८४) 
वर्ष भर वाले कारलानों घोर मोसमी कारखानो में घटाकर क्रमशः 0$ ग्रोर 
घण्टे कर दिए गए । भतिरिक्त कार्य हेतु साधारण दर का दुगुना मुग़तान करने का 
प्रावधान रखा गया। सन्‌ 947 के सशोघत द्वारा जिन कारखानों में 250 श्रमिका 
पे प्रधिक कार्य करते हैं; वहाँ केन्टीन का प्रावधान रखा गया । 
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> 
जे पे कारखाना अधिनियम, 4948 
(कंद्नतणांट 84 0 948) 
» अधिनियम के कई दोष थे। सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण 
अयधान समुचित तथा सन्तोयप्रद नही थे । इस अधिनियम के अन्तर्गत छोटे 
संस्थानों तथा बारखानो में कार्य ब रने वाले श्रमियों को शामिल नही किया गया था | 
कारखाना प्धितियम, !948 का उद्देश्य कारखानों में काम करने वाले 
पका थे व सनी सज्बा वर कप कम हे. ॥ सता आह के रक्ष ध्यं और बल्याणकारी कार्यों को प्रोत्साहन करना हे। यह 
ज/मू-कश्मीर को छोडकर सभी राज्यों पर लागू होता है। वे कारखाने जहाँ 0 या 
40 से ग्रधिक श्रमिक शक्ति से कार्य करते हैं तथा 20 या 20 से ग्रधिक श्रमिक 
बिना शक्ति से कार्य करते हैं, इस प्रविनियम के ग्न्तर्गत प्राते हैं। इसके अन्तर्गत 
राज्य सरकारो को महू प्रधिक्वार है कि थे किसी भी रोजयार पर यह प्रधितियम लागू 
कर सकती हैं | इस झधिनियम के भ्रन्तर्गत मोसमी तथा वर्ष भर चलने वाली सभी 
फंयद्रीज के प्रस्तर को समाप्त कर दिया गया है । 

इस प्रधितियम मे विभिक्ष बातें सम्मिलित की गईं हैं । वे निम्नलिखित हैं--+ 

], कार्य के घष्टे (7०७5 ० ५७०४५)--करम कार्य के घण्टे भ्रमिक की कार्य- 
कुशलता पर भनुकूल प्रभाव डालते हैं। प्रत इस प्रधिनियम मे वयक््क श्रमिकों हेतु 
प्रधिकतम कार्य के घण्टे प्रति सप्ताह 48 धौर प्रतिदिन 9 निश्चित किए गए हैं। 
5 घण्ट के कार्य के बाद 3 घण्टे का मध्यान्तर दिया जाएगा। कार्य का फैलाब 
($%97526 ०५९) 0$ घण्टे से भ्रधिर नही होगा। राज्य सरकारों वी ग्रध्रिका र दिया 
गया है कि वे बुद्ध ध्यक्तियो के काय॑ के घण्टे साप्ताहिक छुट्टी प्रादि में छूट दे 
सकती हैं । फिर भी कुल कार्य के घण्टे 0, किसी भी दिन कार्य का फैलाब 2 घण्टे, 
प्रतिरिक्त कार्य हेतु दुगुनी मजदूरी दर भ्रादि का पालन किया जाएगा । 

2. सवेतन छट्ठी (7.९४7४ एव॥ ३५४०४)-प्रत्यक श्रमिक को सवेतन 
साप्वाहिक छुट्टी दी जाएगी । इसके अतिरिक्त निम्न दरों पर सवेतन वापिक छुट्टियाँ 
(#09॥७४। ।९७४८ क (५ ४०४८७) दी जाएँगी-- 

(7) एक प्रोढ़ श्रमिक को 20 दित कार्य करने पर ] दिन सवेतन छुट्टी 
डी जाएगी | परन्तु बर्फ परे स्युददम ।0 दिन बी सवेतन छुट्टी मिलेगी । 

(४) एक वालक को 5 दिख कार्य करने पर | दिन सवेतन छुट्टी मिलेगी 
प्रौर वर्ष मे न्यूनतम 4 दिन की सवेतन छुट्टी मिल रूवेगी । 

(0) यदि किसी श्रथ्िक को बिना बजित छुट्टियो का उपभोग किए ही 
सैवा छे मुक्त कर दिया जाता है ग्रयवा स्वय नौकरी छोड़ देता है दो नियोजक का 
कत्तंव्य है कि उत दिनो का वेतन उस्ते दिया जाए। 

3. चवधुदर्कों को रोजगार (एएशुछशा। ण (क9०४)--44 वर्ष से 
कम आयु वाले नवश्ुवकों को रोजगार नद्गी दिया जाएया । 5 और 8 8 वर्ष की प्रायु 
के बीच बाले श्रमिक को प्रौढ (26०६5८थ7) माना गया है । इन नवयुवको को 
भरायु सम्बन्धी डॉक्‍्टरी प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है | उन्हे कार्ये करते समय 
टोकब रखना पड़ेगा । यह श्रमाए-प्तर 42 महीने तक वैध होया । 
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4. महिला श्रमिक्रों को रोजगार (्िप्युप०्काम९४६ थे ७/०घ८०)--कोई भी 





महिला श्रमित्र मथोन चालू करते समय सफाई, तेल डालने आदि का कार्य नहीं 
ऋरेगी । कशस की धुनाई बाले यन्‍्त का उपयोग करने पर वहाँ महिला श्रमिक को 
कार्य पर नहीं लगाया जाएगा । जहां 50 या इससे अधिक महिला श्रमिक कार्य करते 
हैं वहाँ छोटे बच्चो को पालने (0/०-४०७) को सुविधा दी यानी चाहिए । 

कोई भी महिला श्रमिक 7 बजे साय से 6 बजे प्रात के बीच काम नहीं 
करेगी । इसी प्रवधि से दाल श्रमिक से भी कार्य नहो लिया जा सकेगा । 

महिला थमिक के कार्य के अधिकतम रप्टे सप्ताह में 48 और प्रतिदिन 9 से 
प्रधिक नहों होगे । 

खतरनाक क्रिया में महिला श्रमिक्षो को कार्य पर नहीं लगाया जाएया। 
अतिरिक्त कार्य हेतु सामान्य दर का दुगुता मुगतान क्या जाएगा । 

5. स्वास्थ्य एवं सुरक्षः (7०90 & 52६७ )-- इस प्रधिनियम के प्रन्तर्णत 
स्वास्थ्य एव सुरक्षा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण ग्रादेशों का प्रावधान है जिससे श्रमिक का 
स्वास्थ्य भ्रौर सुरक्षा का पूरा-ूरा घ्याव रखा जा सके । 

स्वास्थ्य सम्बन्धी निम्न आ्रादेश इस अधिनियम में शामिल किए गए हैं-- 

() प्रत्येक कारखाने को पूर्ण रूप से साफ किया जाएगा प्रौर हिसी तरह 
का कूडान्करकट कारखाने के किसी नी नागर में नहीं डाला जाएगा 4 

(५) प्रत्येक कारखाने से छुड वायु झाने तथा गशुद्ध वाझु जाते हेतु पर्याप्त 
भरोसे होने ग्रावश्यक हैं । 

(।ए) यदि किसी निर्माण झ्तया से धूल इत्यादि उड़ी है तो उसकी सफाई 
की पूर्स व्यवत्था होती चाहिए । 

(५) कारखानो में अधिक घुध्कता अथवा नमी नही होती चाहिए । कृत्रिम 
नमी करने वाले कारखानो में इसका स्वास्थ्य पर दुरा प्रभाव नही पड़े । 

(५) इस अधिनियम के बाद बनाए गए कारखातो मे प्रत्येक श्रमिक हेतु 
500 क्यूबिक फीट छ्यान तथा पर्व के कारखानों में 350 दमूबिक फीट रुथान होना 
जरूरी है | इसमे प्रत्यधिक भीड को कम क्या जा स्ेया । 

(४) कारखानों में कार्यरत श्रसिक्रो हेतु पर्याप्त प्राकृतिक अयत्रा अग्राकृतिक 
प्रकाश कौ व्यवस्था की जानी चाहिए । जहाँ दोकर श्रमिक झाते जाते हैं वहां पर 
भी इसकी व्यवस्था होनी चाहिए । 

(शा) प्रत्येक कारखाने मे श्रमिक्रो हेतु पीने के ठण्डे पानी की व्यवस्था को 
जानी चाहिए। जहाँ श्रत्रिक 250 या इसमे अधिक हैं वहाँ पर रेप्ीजरेटर की 
ब्यचस्था होनी चाहिए । 

(६७४) प्रत्येक कारखाने मे पर्याप्त सख्या में पुरुषों व महिला श्रमिकों हेतु 
प्रतग-सग शौचालय तथा पेशाव-घरों की व्यवस्था की जानी घाहिए। 

सा (७) प्रत्येक कारखाने में यूकने के लिए यूकदानों वी पूर्रा ब्यवस्या की जानो 
चाहिए । 
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इस झपिनियम के प्रस्तगत सुरक्षा सम्बन्धी प्रग्नलिखित उपायो का प्रावधान 
किया गया है-- 

(7) मशीनो को ढक कर रखा जाए तथा खतरनाक मशीनरी की देखभाल 
प्रशिक्षित प्रौढ व्यक्ति द्वारा ही की जानी चाहिए । 

(॥) बाल तथा महिला श्रमिकों को खतरनाक मशीतों पर नहीं लगाया 
जाएगा । 

(॥7) यान्त्रिक शक्ति द्वारा चलाई जाने वाली मशीन को प्रच्छी तरह से 
कारखाने म॑ किट किया जाना चाहिए। भार उठाने वाली मशीनों तथा लिपट झक्‍्लादि 
बी भी समय-समय पर देखभाल करनी चाहिए 4 इससे दुघघंटनाएँ कम होगी ॥ 

(।५) इस प्रधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य सरकार को भ्रधिकार है कि 
वह बाल, पुरुष ब महिला श्रमिकों द्वारा उठाए जाने वाले बोक को निश्चित करे । 
इससे क्‍्मधिक भार नही उठाया जाए व्योकि यह्‌ श्रमिक के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव 
डासता है। 

6 कल्याणकारी उपाय (श/थांश« श८४५७४९८$)--इस प्रधिनियम के 
भन्तर्गत श्रमिकों के वल्याण में वृद्धि करने हेतु निम्न झादेशों का प्रावधान किया 
गया है-- 

(3) प्रत्येक कारखाने मे श्रमिक्ो को प्रपने हाथ मुह घोने की सुविधाएं होनी 
चाहिए । 

(४) बपड़े घोने, उन्हे सुखाने मौर टांगने की व्यवस्था होती चाहिए । 

(॥) प्रत्येक कारखाने में प्रायमिक चिकित्सा सुविधा (काश #ात 
299॥9708) प्रदान की जानी चाहिए । 

(४४) जिन कारखानो मे 250 था इससे प्रषिक श्रमिक कार्य करते है उनमें 
क्ेन्दीन की व्यवस्था की जानी चाहिए। 

(५) जहाँ पर !50 था इससे भ्धिक श्रमिक कार्य करते हैं वहाँ पर भ्राहार 
कमरों (]/7था [रै००॥5) की भी व्यवस्था की जानी चाहिए । 

(५) जिन कारखानो में 50 या अधिक महिला श्रमिक कार्य करती हैं, वहां 
उनके बच्चो बे लिए पालनों ((7७८॥८$) ही व्यवस्था को जानी चाहिए । 

(५श॥) जिन कारखानो मे 500 या इससे अधिक श्रमिक कार्य करते हैं पहाँ 
कल्याण अधिकारी (१/८/४० 00) की नियुक्ति की जानी चाहिए । 

सभो कारखाना मालिको का पह दायित्व है कि रोजगार के कारण उत्त्न्न 
जिसी बीमारी प्रथवा दुघटना के विषय मे सूचना वे तत्काल सरकार तथा कारखाने हेतु 
जियुक्त चिकित्सको को दें | (निषुक्त स्विकरिल्सको को भी व्यप्दशणयिक बीफाएरियो वाले 
अमिको के सम्बन्ध में प्रपनी रिपोर्ट मुख्य कारखावा निरीक्षक ((कार्नप्रशाध्णण 

७ 7४०४०८४) को दे देनी चाहिए! 

इस झधिनियम के प्रशासन का उत्तरदायित्व राज्य स़रकारो का है। मुख्य 
कारखाना निरीक्षक सबसे बडा अधिकारी होता है भौर उसके प्न्तर्गत वरिष्ठ 
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कारखाना निरीक्षक और कारणाना निरीक्षक झाते है जो अपनेन्भ्पते क्षेत्र में इस 
प्रधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को क़ियान्वित करने का कार्य करते हैं | 

भारतीर कारखाना अ्रधिनियम,948 के दोष 

(९६८७ 06 छा वातगा छ&००णापर५ 65० ०6 948 ) 

श्रम जाँच समिति, 946 (!.8000 7४65089॥0॥ (07॥7॥68, | 946) 
ने विभिन्न कारखाना अधिनियमों में पाए जाने वाले दोषों का उल्लेस किया था । 
यह प्रधिनियम पिछले कुछ वर्षों मे अनेक दोपो का शिकार रहा है-- 

4 यह ग्रधिनियम बडे औद्योगिक सस्थानों मे सत्तोपप्रद ढग से क्रियान्वित 
किया जा रहा है, लेकिन छोटे श्रोर मौसमी कारखानों मे यह प्रधिनियम सन्तोपश्रद 
ढंग से लागू नहीं किपा जा सका है। इन कारखाबो मे कार्य के घण्टो, अध्विरिक 
कार्य, बालकों की नियुक्ति, सुरक्षा, स्वास्थ्य और सफाई प्ले सम्बन्धित आदेशों को पूरों 
झूप से लागू नहीं किया जा सका है । नियोजको द्वारा श्रमिकों के भूंठे प्रमाण-पत्र, 
प्रतिरिक्त कार्य हेतु दोहरे रजिस्टर आदि रखकर निरीक्षकों को धोखा दिया जाता है। 

2 निरीक्षको की सख्या कम होने से और कारखानो की सस्या प्रषिक होने 
से कई कारखाने स्ताल भर में एक बार भो नही देख सकते हैं । निरीक्षक भी तकतीको 
बातो की पग्रोर ज्यादा ध्यान रखते हैं जबकि मानवीय समस्याप्रों की प्रायः उपेक्षा 
करते हैं । भ्रत निरीक्षकों कौ सख्या मे वृद्धि की जाती चाहिए जिससे इस अधिनियम 
का क्रियान्दयन प्रभावपूर्ण दग से हो सके | 

3 कुशल एवं ईमानदार कारखाना निरीक्षकों कौ कमी है। प्रधिकॉग 
निरीक्षक कारखाने का पूर्ण निरीक्षण फिए बिना ही निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार कर 
लेते है तथा मालिकों से रिश्वत लेकर उनके दोषी को रिपोर्ट मे नही दिखाते है । 

4 ग्रधितियम का बार-बार उल्लंघन करने का प्रमुख कारण यह भी है कि 
दोपियो पर दण्ड कम किया जाता है | एक मालिक पर 00-50 का जुर्माता किया 
जाता है जबकि उसकी पेरवी के निए निरीक्षक के आने-जाने में ही हजारो रुपये 
ज्यय हो जाते हैं । ग्रतः दोधपी व्यक्तियों को दष्डित समय पर और पर्याप्त रूप मे किया 
जाना चाहिए। 

5 यह अधिनियम ग्रनियस्त्रित कारसानो (एंणल्ट्वण॑/०व 8/०07703) पर 
लागू नहीं होता है । इन कारखानों मे थमिक्रों का शोपण किया जाता है तया 
अमानवीय दशाओं मे उनको झपर्य करना पडता है । भ्रतः इस अधिनियम को विस्तृत 
करऊे प्रनियन्त्रित कारखानों पर लागू किया जाना चाहिए । 

इस प्रत्िनियम के प्रभावपूरं क्रियास्वयत हेतु कारखाना निरीक्षक डी सख्या 
बढ़ाया जाना प्रावश्यक है । उतके प्रघिकारों भौर स्तर मे भी वृद्धि की जानी चाहिए। 
ईमानदार श्र कायंकुशल निरीक्षकों की नियुक्ति अ्रपेक्षित है। विभिन्न प्रान्तो से 
पाया जाने वाली ग्रसभानता को समाप्त किया जाता चाहिए । श्रमिक्रों को भी इस 
प्रपिनियम्र के विभिन्न प्रादेशों के बारे में दताया जाना चाहिए। 

च़ििलल७ लत 


भारत में श्रमिकों का अवास; 

| नियोजक व श्रम-संघों तथा सरकार 
॥| द्वारा दी गई श्रम कल्याण सुविधाएँ 
(580७8॥४6 058 (58008 ॥4 ॥४806; ६5४800# 
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भारत तले कक मा या सयबत श्रस्िकों का प्रावास समस्या का स्वरूप 
(झण्ण्णाए रण गो०चा था ॥0 : ०7९ ० 6 शकाशा) 

आवास का वित्त प्रवन्धन भर क्रियान्वयन निजी उद्यमियों द्वारा किया जाता 
था। लेकिन यह नीति उस समय ही उचित है जब अ्धिकाँश जनसख्या कृषि मे लगी 
हुई हो । स्वतन्‍्नता की नीति के दारण से प्रोद्योगीकरण हुप्रा और तीतर ओद्योगीक रण 
स्थानीय केन्द्रों पर अधिक होने से प्लात्रादी बढ़ने लगी । इससे झावास की समस्या 
उत्पन् हुईं । विना ब्रोजना के ही झ्रावास-व्यवस्था को जाने लगी । इससे कुंग्गी 
भौपडियो का विकास हुग्रा ।? 

श्रौद्योगिक प्रायोग सन्‌ 98 (7005000। (०॥70/55000) ने इस समस्या 
कौ भ्रोर ध्यान राव धित किया । लेकिन इस सिफारिश की शोर श्रधिक ध्यात नहीं 
दिया यया 3 

रोटी, कपडा झौर म्रकान मानव को तौत झवारभूत प्रावश्यकताएँ हैं जिनमे 
मकान महत्वायूएं प्रावश्यकता है। देश मे प्रावास व्यवस्था बढ़ती हुई प्लौद्योगिक 
जनस्रुप| वी तुलना मे कम रही ५ जगह की कमी, भूमि की ऊंची लागत झादि के 
कारण आवास व्यवस्था पूर्णा रूप से बढ़ती हुई जनसस्या के लिए पर्याप्त नहीं रही 4 
धीरे धीरे झ्रावास-दश्शाप्रो की स्थिति विगडती गई | 


शाही धरम आयोग ने प्रमुख प्रौद्योगिक केन्द्रो की झ्रावास्ध व्यवस्था का विवरण 
देते हुए बताया कि मकान एक दूसरे से सटे हुए थे। उनमे कोई रोशनदान की तथा 
सफाई की व्यवस्था नही थी। एक ही कमरे मे कई व्यक्ति रहते थे ) सूर्य का प्रकाश 
भी नही प्राता था ; प्रानी की भी समुचित व्यवस्था नही थी । रात को इन बस्तियों 
में कोई भी झानजा नही सऊृता था। 


4. करा, 7 77. [.200प7 ९70 क्षा३ ॥0 85730 [84७5$79; 9 303 
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आवास व्यवस्था के झ्न्तर्गत न केवल चारदीवारी झ्ामिल की जाती है. 
बल्कि आयात के आसपास के वातावरण को भी शामिल किया जाता है। आवास 
व्यवस्था का अर्थ ऐसे झावास से है जहाँ श्रमिक झाराम से रह सके, एक ऐसे 
वातावरण से है जो श्रमिको हेतु स्वास्थ्यश्रद हो तया ऐसी सुविबाग्रो से है जोकि 
श्रमिक के स्वास्थ्य व कार्य-क्षमता पर प्रन्छा प्रभाव डाले । श्रमिक्नो का निवास ऐसी 
जगह होना चाहिए, जहाँ स्वच्ज वायु, प्रकाश व जल आ्रानानी से मिलते हो | चित्रित्ता 
शिक्षा, मो रजन, खेलकूद आदि की सुविधाएँ भी श्रमिकों को मिलनी चाहिएँ । 

बुरी झावास व्यवस्था से औद्योगिक शक्रमिक्त कई बुराइयो का शिकार बन 
जाता है, जैसे शरात्र पीना, बीमारी, ग्नैतिकता, अपराध, प्रनुपस्यितता ग्रादि। 
इससे ग्रधिक ग्रस्यतालो और जेलो की ब्यवस्या करनी पड़ेगी । 

ग्रावास व्यवस्था एक मानवीय ग्ावश्यक्ता है जिसे राष्ट्रीय योजना में शामिल 
करना झावप्यक है । 


प्रावास की समस्या त्रिमुखी है-- 

, सामाजिक समस्या (5०09 7०0४०)--यह गदी बस्तियो की समस्या 
से सम्बन्धित है। प्रमुख श्रौद्योगिक केन्द्रो मे अधिक भीड-भाड ते ग्रावास समुचित रूप 
से न मिलने के कारण इन निम्न वर्म के लोगो द्वारा गन्दी बस्तियाँ अवाली गई हैं । 
मद्रास की चेरी, कानपुर के ग्रहाता, कलकत्ता की बस्ती, बम्बई और अहमदाबाद की 
चाल वस्तियाँ, पन्दी वस्तियो के महत्त्वपूर्ण उदाहरण हैं। विश्व के सम्भरतः क्रिमी 
भी प्रौद्योगिक क्षेत्र मे इस प्रकार की गन्दी वस्तियाँ देखने को वही मिलती हैं । 

2. झआाविक समस्‍या (£०००००ए४८ [थ्र00 ८७ ) -- प्रादास व्यवस्था का अ्रमिकर 
के स्वास्थ्य पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है । खराब आवास से कई प्रकार की बीमारियों 
को प्रोत्ताहूव मिलता है । इसका अ्रसिक के स्वास्थ्य पर बुरा प्रसर पडता है। कार्य- 
बुशक्षता घद्ती है प्लौर उत्तादन मे गिरावट ग्रा जाती है ६ 

3 नागरिक समस्या ((॥० ए7०७/९७ ) --घहरी क्षेत्रो से श्रधिक जनभार 
से नागरिकों के आवास पर भी बुरा प्रभात पडता है। श्रमक भी एक सामरिक है 
झौर इस समस्या का समाधान होना झ़ावश्यक है । 
खणरूब गझ्रावात व्यवस्था के दोप _ 

(एचह्टा5 ० 850 घछ००४9) 

प्रो. आर. सी. सबसेना के प्रनुमार, “अच्छे घरो का प्रय॑ गृह-जीवन वी 
सम्भावना, सुख ग्रौर स्वास्थ्य है तथा बुरे घरो का प्रर्य है गन्दगी, ध्रादखोरी, 
बीमारी, ब्यभिचार और अपराध ॥? 

]. खराब पग्रावास्त ब्यवस्या का स्वास्थ्य पर खराव प्रभाव पड़ता है। ग्रावास 
और स्वास्म्प एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा ये दोनो झ्लौद्योगिक श्रमिक की कार्ये- 
कुशलता पर बुर प्रभाव डालते हैं। इससे कई प्रकार की वोमारियाँ फैल जाती हैं । 


4. इडाशाज है. 6. 4 0०47 शछाथ <& 35०८2 छताथिव, 9 245. 
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2 खराब गृहव्यवस्था के कारण हो श्रप्तिको में प्रवास की प्रवृत्ति 
(काइावाणज टाशग्लथ ० .४०एा) को प्रोत्साहन मिलता है। भारतीय 
अभिक ग्रामीण क्षेत्रों से ब्रावर भ्रोौद्योगिक क्षेत्रो म॒ कार्य करते हैं ॥ लेकिन ग्रामीण 
भौर गहरी ग्रावाप मे रात दिन का प्रन्तर देखने यो मिलता है । खुली हवा, प्रकाश, 
शुद्ध जल तथा भ्रच्छा वातावरण झादि का शहरी क्षेत्री मे प्रभाव होने के कारण वे 
बुछ दिन वार्य करते हैं प्रौर फिर वापिस अपने गाँव को चले जाते हैं $ 

3 खराव ग्रावास ब्यवस्या के कारण कई सामाजिक बुराइयाँ ($002 
८शा$) उतप्र हो जाती हैं । उदाहरणार्य -शरायजोरी, प्रनेत्तिकता, अपराध, जुग्रा 
शेलला प्रादि । ध्लौद्योगिक दस्तियों मे स्त्री-युरुष का प्रनुषात प्रसमान होने के कारए 
प्रनेतिकता को बढ़ावा मिलता है ॥ श्रमिक दिला परिवार के रहने के कारण जुझाज़ो री, 
शराबखोरी, प्रपराध झादि युराइयो का शिकार हो जाता है ! 

पअ्रपर्याप्त भौर खराद भ्ादास व्यवस्था के कारण ही झ्रौद्योगिक प्रशान्ति, 
भनुपस्थिति भोर श्रम परिवतंन प्रादि को प्रोत्साहन मिलता है। ये सभी भौद्योगिक 
उत्पादन को कम करते हैं, जिसका राष्ट्रीय भर्व-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । 

झावास व्यदस्था की इन प्रभाग्यशाली परिस्यतियों से विदश होकर 
डॉ राघाकमल मुखर्जी ने ठीक ही लिखा है कि, “भारतीय प्रौद्योगिक बस्तियों की 
दशा इतनी भयकर है कि वहाँ मानवता को निर्दयता के साथ प्रभिशापित रिया जाता 
है भहिलाप्रो के सतीत्द का प्रपमान किया जाता है एवं देश के भावी प्राघार-स्तम्भ 
शिशुप्रो को प्रारम्भ से विप से सिचित किया जाता है //१ 

प्रावास की इन खराब दशामो का चित्रण करते हुए श्री मीनू मस्तानी ने कहा 
था कि, “भगवान्‌ ने विश्द को बनाया, मनुष्य ने शहरों को ्ौर राक्षसों ने गरदी 
बस्तियों को बनाया ।/ 

सन्‌ 952 मे स्वर्योय नेहरू ने कानपुर को आवास व्यवस्था को देखकर 
गुस्से मे कहा था, “इन गन्दी बस्तियों को जला दिया जाए ।” 

झावास : किसका उत्तरदाख्त्वि 
(म००्ञरगह ; ्राठ्डठ एल्कणाभंधाओ ?) 

खराब धावास व्यवस्था के कारण श्रमिकों की कार्य कुशलता पर प्रतिकूल 
प्रभाव पडता है। श्रमिक्रो में प्रवासिता, प्रोद्योगिक झशात्ति, श्रमिक परिवतंन, 
प्रनुपस्थिति श्रादि सभी तत्त्वों के लिए खराब भ्रावास व्यवस्था जिम्मेदार है। कई 
सामाजिक वुराइयाँ उदाहरणार्थ शराबखोरी, जुग्राखोरी, वेश्यागममत, प्रपराष ग्रादि 
खराब झावास व्यवस्था के हो परिणाम हैं । 

इन सभी बुरे प्रभावों को समाप्त करने हेतु एक भच्छी श्रायास व्यवस्था का 
होता पश्रावश्यक है । हम यह चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एक अच्छे मकान मे सपरिवार 

सुखी झौर प्रसतर रहे ।॥ एक अच्छी आ्रावास व्यवस्था हेतु किसे जिम्मेदार बताया जाए। 
यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है । 
4. 86 # है पबाबाबह प्रशह ठक्ण फल्मापए०8 0025४, ए 230. 
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श्रमिकों का कहना है कि आवास ब्यवस्थां करना मालिकों वा उत्तरदायित्व 
है । सरकार को इसके लिए कारखाना प्रधिनिवम, 948 में सच्योबन कर दसे शामिल 
किया जाए । जहाँ मालिक यह नहीं कर सकता है वहाँ श्रमिको को ग्रावास भत्ता 
दिया जाना चाहिए । 

मालिकों का कथन है क्रि प्रावास व्यवस्था राज्य प्रौर स्थानीय निकायों 
द्वारा प्रदान की जाती चाहिए क्योकि आवास व्यवस्यः के लिए भूमि प्राप्त करता और 
मकान बताना एक महँगी व्यव्स्था है जो कि मालिक द्वारा वहन नहीं की जा 
सकती हू । 

सरकार के कयनानुसार आ्रावास ब्यवस्था का उत्तरदाबित्व मालिकों करा है 
क्योकि भअच्छी ग्रावास व्यवस्था से प्राप्त लाभ मालिको को हो प्राप्त होगे। प्रच्छी 
झावास ध्यवस्था से श्रमिको को प्रवासिता, प्रनुपस्थिति, श्रमिक परिवर्तन, शरावस्ोरी 
जुप्राखोरी, बेश्यागमन बश्यादि दोष कम हो जाएँगे। श्रमिक्रों की कार्य-कुबलता, 
बढ़ेंगी, उत्पादन भ्रधिक होगा और इससे मालिकों के लान में वृद्धि होगी। कई 
समितियों व झायोगो ने भी ग्रावास्र के उत्तरदायित्व के बारे में पपने प्लग-अलग 
विचार दिए हैं । 

शाही श्रम आयोग के झ्रनुसार झ्रावान का उत्तरदापित्व सरकार प्रौर स्थानीय 
निकायो का है। राष्ट्रोय योजना समिति ने कहा या कि इसका उत्त रदापित्व प्रनिवार्य 
रूप से मालिफों पर डाला जाना चाहिए। स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास समिति 
सन्‌ 946 ने भी झ्ावास का दायित्व सरकार पर ही डाला है। श्षम प्रनुसवाद 
समिति वे सुक्ाव दिया है कि आवास हेतु प्रावास मण्डलो [पघ०फथाड़ 83005) 
की स्थापना की जानी चाहिए । ग्रावास हेतु पूँजी दित्त का प्रवन्थ राज्यों द्वारा क्रिया 
जाता चाहिए झौर क्रियाद्यील व्यय वहत करने का दावित्व मालिको और श्रमिकों पर 
होना चाहिए । 

आवास व्यवस्था का उत्तरदाबित्व किसी एक पक्ष पर नही डाला जा सकता 
क्योकि यह समस्या एक जटिल समस्या है तथा इसमे भ्रूमि प्राप्त करना और मझछान 
बनाने हेतु माल तथा त्रित्त का प्रवस्ध करता झादि कठिताइयाँ आती हैं, जिन्हें क्रिसी 
एक पक्ष द्वारा हल करना आसान नहीं है । ग्रत आवास व्यवस्था हेतु न बेवल राज्य 
सरकारों को ही उन्तरदायी बनाया जाएं इल्कि स्थानीय सरकारो और मालिकों को 
भी इस हेतु तैयार किया जाना चाहिए । यह एक सयुक्त उत्तरदायित्व है जिसमे 
सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों की प्स्थायों, मालिकों तथा सरकारों का सडयोग 
अपेछित है * 

गन्दी बस्तियों की समत्या 
(एाफाशा ण॒5075) 

भारतीय प्रौद्योगिक श्रमिकों की प्लादास व्यदस्था प्रच्द्धी नहों है । वे गन्दी 
अस्तियों में रहूते हें । इन गन्दी बस्तियों को विभिन्न ग्रौद्योगिक क्षेत्रों में मझलग-मलस 
नामों से पुकारा जाता है। बम्बई मे चाल ((४७७।), मद्राउ में बेरी (८ल्य/), 
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कजकत्ता मे बस्ती (895) प्रौर कातयुर मब्रद्माता (#॥०2$) के नाम से जाती 
जाती हैं । इन ग्रौद्योगिक क्षैत्रा भ गन्ददी वस्तियों को प्रात्याहन निर्माएं नियमों म॑ 
दिलाई, श्रमितरों की उदासीतता, भूमि का ऊँवा मुल्य ग्रादि डे कारण मित्रा है । मन्दी 
बध्ततियाँ हमारे दश्य की दरिद्रता वी निशानी हैं। शिक्षा की कमी, प्रधिक्त जनभार 
और याजना व प्रभाव के परिणामस्वरूप गन्दी बस्तियों शा वित्रास हुआ्ा है । 

गन्दी बम्तियाँ एक राष्ट्रीय समस्‍या वन गई हैं वयोकि प्राबास मानव थी 
एव प्रमुय प्राय ता है जिसे पूरा करना प्रत्यश रल्गास्परारी सरदार का दायित 
हो जाता है। इन गरदी बस्तिता क॒ कारण काय कुशवता से कमी झनैतिकता शराय- 
खोरी जुप्रामोरी ओ्रोद्योगिक ग्रग्रानत ग्रादि रूपों मं हम भारी कीमत चुलावी 
पढती है । इमत्रिए गरदी बस्तिया का उन्मूलन ग्रत्यन्त प्रावश्यक है । सन्‌ 952 मे 
स्वर्यीय नेहरूजी ने कानपुर यो गन्दी बस्तियों को समाप्त करने प्रयवा उन्हे जला 
देने के निए कट्ा था। समद्‌ सदस्य श्री बी शिवाराव न भी इन गर्दी बस्तियों को 
समाप्त बरने के जिए युद्ध स्तर पर काय करन का बहा था। 

गन्दी वलस्तिया की समस्या का हव तीन हृष्टिकाझों द्वारा किया जा समता 
है. । प्रथम गन्दी वम्तियो वी सफाई ($07 ८८४७7८८)करना । यह एक दीव्व॑- 
कालीन समस्था हैं । योजनतावद्ध तरीके से इस समस्या को हल करना होगा । 
दूसरा गन्दी वस्तिया का खुघार (90ा ॥970४८॥०॥0) करना । जहाँ गन्दी 
बस्तियों को साफ करना सम्भव नहीं है तथा भुघार सम्भव है, वहाँ यह बाय किया 
जाना चाहिए । इसे बतमान समय म॑ ही शुरू करना चाहिए । इसके लिए प्रावश्यक 
सुविधाएँ उदाहरणार्थ सडकें चितित्सा प्रौर शिक्षा प्रादि प्रदान करना चाहिए । 
तीसरी गन्दी बस्तियों को रोकने (5]9व फ़०४आा!।07) का सरकार को कानून 
बनाना चाहिए जिसप्त गन्दी बस्तिया को प्रोत्साहत नहीं मित्रे । योजनावद्ध तरीके में 
आ्रावास व्यवस्था की जानी चाहिए । गृह निर्माण सम्बन्धी नियमों को प्रभायपूण ढग 
से लागू क्या जाता चाहिए + 

गन्दी बस्तियों की सफाई हेतु विभिन प्रधवर्षीय योजनामों म निश्चित 
बकायनम रख्ले गए हूँ और उन पर व्यय किया गया है । 

प्रथम प्रववर्षीय योजना मे गन्दी बस्तियो की सपाई को प्रावास सम्बन्धी 
नीति का पभ्रावश्यक अग्र माना यया है। इसके लिए ग्रह निर्माण वी राष्ि 38%5 
करोड रुपयो में से योजना बनाकर ब्यय बरने का प्रावधान रखा गया था। दूसरी 
पोजना में गन्दी बस्तियों की सफाई हेतु 20 करोड झुपये का प्रावधान रखा गया था 
जिसे बाद में घटाकर 3 करोड़ रुपये कर दिया गया । तीसरी पचवर्षीय योजना में 
बन्दी बस्तियों के उन्मूतरन प्रौर सुवार हतु 28 6 करोड रुपये रखे गए थे । चौथी 
पचवर्षीय योजना मे इस कार्य हेतु 60 करोड रुपये का प्रावधान था । पाँचदों 
प्रचवर्षीध योजना मे भी गन्दी बस्तियों क उन्यूलन तया सुधार हेतु पर्याप्त स्थात 
दिया गया है | सन्‌ 958 में गन्दी बस्तियो वी सफाई पर सल्ाहफार समिति 


(&५४5079 (0707९2 ०9 3/४० (]९४८७72८) द्वारा दी गई रिपोर्ट में निम्न 
फिफारिशें की धी-- 
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] गन्दी बस्तियों की सफाई समस्या को नागरिक विकास समस्या वा एक 
प्रभित्र ग्ग माना जाए । 

2 सुगमतापूर्वक कार्य चलाने हेतु केन्द्रीय मन्‍्तालय को यह कार्य-भार सौंप 
देया जाए । 

3 कार्य प्रारम्भ करने हेतु वम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्‍ली कानपुर ग्रौर 
प्रहमदावाद की गन्दी बस्तियों को सुधारा जाए। 

4 वब्तंमान गन्दी बस्तियों में आधारभूत सुविघाएँ--सडके, प्रकाश, जल, 
चैकित्सालय, पाठणाला ग्रादि की व्यवस्था की जाए । 

5 ग्रधिक गन्दी बस्तियों बासे औद्योगिक क्षेत्रों मे ग्रधिक घन राधि का 
उपयोग किया जाए । 

श्रावास समस्या का झ्ाकार, विनियोजन और उपलब्धियां 

भारत मे प्रावास की समस्या बडी जटिल है, जिसके लिए एक तो बड़े पैमाने 
पर धन की आवश्यकता है और दूसरे इसका समाधान ब्यक्त्यों, सहवकारियों, राज्य 
सरकारो ग्नौर केन्द्र सरकार के समन्वित तथा दीघंकालीन प्रयासों पर निर्मर करता 
है । शहरी ध्रौर ग्रामीण दोनों दलाकों में प्रावाय की भारी कमी है प्लौर जो मकान 
उपलब्ध हैं, उनमे से प्रधिकाश घटिया दर्जे के हैं। यदि ग्रावास की सामान्य समस्या 
को लें तो देश में ग्रावास्त की व्मी से सम्बन्बित सद्दी-सदी प्राँकड़े यद्यपि उपलब्ध 
नही हैं, रित्तु सन्‌ !97। की गरराना के अनुसार देश मे |45 करोड़ मकानो की 
कमी है--29 लाख शहरो मे और  6 करोड़ देहात में । राष्ट्रीय भवत निर्माण 
सगठन के एक हाल के ग्रध्ययन क्रे प्रनुनार, जिममे परिवारों की सस्या में वृद्धि और 
सन्‌ 97]-74 में मक्ननो की सख्या में धृद्धि को ध्यान मे रखा गया था, पांचवी 
योजना शुरू होने से पूर्व देख से ] 56 करोड सकानो को कमी होने का प्रनुपान था, 
38 लाख शहरी क्षेत्रो में श्लौर | 8 करोड ग्रामीण क्षेत्रों मे । सन्‌ 97 की जन- 
गणाना के ग्रनुसार लगभग 9'7 करोड परिवारों में विभाजित देश की कुल 54 करोड 
80 लाख जननख्या के लिए व्यवहार बोग्य भावान एकाॉश 8 25 करोड (सन्‌ 964 
में 6 करोड़ 84 लाख) ये । इनमे से 6 64 कगोड एकांघ (सन्‌ 96] में 57] 
करोड ) ग्रामीण क्षेत्रों भें प्रौर ।6] करोड़ (सन्‌ 96व में । करोड 3 लाख) 
शहरी क्षेत्रों मे थे । 
आवास के लिए घत 

श्रावात के तरिए घन राि की व्यवस्य केस्द्रीय सरकार ग्ौर राज्य सरकारें 
करती है । भारत का जीवत बीमा निगम भी झलके प्रयासों में धद्योग देदा है। 
भारत सन्‌ !976 के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने झावास प्रौर नयर विक्रय के लिए 
200 करोड रुपये क्रा एक प्रावर्ती कोष स्थाप्रित किया है। इस कोप का प्रबन्ध 
प्रावास सौर नगर विकास निम्रम के हाथ में है, जो प्रावास परियोजनाओं के लिए 
राज्य सरकारो, राज्य प्रावास बोड़ों तया प्रादांउ श्र नगर विक्रात प्राधिकरणो को 
ऋणगणा देता है। 
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विनियोजन और उपलब्धियाँ 

पहली तीन पच्रवर्धीय योजनाओं प्रौर बाद की तीन एकवर्पीय योजमाशों मे 
सार्वजनिक क्षत्र म विभिन्न सामाजिक झाबास योजनाप्रो पर कुल मिलाकर 324 27 
करोड ४ खच किए गए । इस झवधि में लगभग 5 लाख मकान बनाए गए । ग्रतुमान 
है हि निजी क्षेत्र मं गृह-निर्माण झौर प्न्य निर्माण कार्यों पर 2,400 करोड रु खच 
बिए गए । सावजनिक क्षेत्र म विभिन्न सामाजिक ग्रावास योजनांग्रो पर कुल मिला 
रर 469 9] वरोड रुपया खर्च हुआ । निजी क्षेत्र मे थ्रावास एवं निर्माण कार्यों पर 
प्रनुमानत 2,400 करोड़ रुपये खच क्ए गए। सब राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित 
प्रशासनों वा सन्‌ 974-75 का याजना परिव्यय राज्य क्षेत्र योजनाप्रो के सन्दर्भ 
में 32 39 करोड रुपय था जिसम से 8 32 करोड रू को राशि उन भूमिहदीन मजदूरों 
को प्रावास भूमि दने की योजना के लिए सुरक्षित रखी जाएगी जो सरकार के 
न्यूनतम श्रावश्यवता कार्यत्रम वा भ्रग है। बागानों मे काम करने वाले मजदूरो की 
भ्राविक सहायता के लिए सन्‌ 974-75 मे 30 लाख रुपये की राशि का प्रवन्ध 
किया गया। विभिन सामाजिक श्यावास योजना के अन्तर्गत प्रप्रेल, 975 तक 
निर्भित मकानों बी सख्या 6,38,500 धी(पूर्वोक्त योजना के भन्तर्गत निमित 3,923 
भकानों सहित) । भारतीय जीवन बीमा निगम ने विभित राज्य सरकारो एवं दिल्‍ली 
विकास प्राधिकरण को सन्‌ 4974-75 तक 200 55 करोड झपये ऋणा स्वरूप 
दिए । प्रावास प्रौर शहरी विकास निगम ने 6 राज्यो और 2 केन्द्र शासित प्रदेशों 
की 75 प्रयास घोजनाओो के प्रल्तगत सकान बनाने के लिए. !26 56 करोड़ गपये 
के ऋण की भन्यूरी दी जिसके भ्रन्तगत 92,700 भकान प्लौर 8,000 से प्रधिक 
विशिन्न श्रेणियों के प्लाटो के विकारा शामिल हैं । इसमे से बहुत बडी मात्रा समाज 
के कमजोर वर्गों के लिए है । 


पँचवी योजना मे, मूल प्रारूप के श्रनुसार, भ्रावास कार्यक्रमों के लिए राज्य 
क्षेत्र मे 343 करोड़ रपव प्रौर केद्धीय क्षेत्र मे 237 6 करोड रुपये की ब्यवस्था 
बी गई १ इसके खतिरिक्त रेजबे, झाकतार, रक्षा, वस्दरगाह न्यास प्रादि के वेन्द्रीय 
विभागों तथा बे'द्रीय सरकार के सावजनिक प्रतिष्ठानों के द्वारा श्रावास कार्यक्रमो पर 
लगनग 450 करोड रुपये खर्च किए जाने की सम्भावना व्यक्त की गई । निजी क्षेत्र 
के द्वारा भ्रावास पर लगभग 3 640 करोड रुपये की पूंजी लगाए जाने का प्रनुमान 
लगाया गया । सितम्बर, 976 में पद्वर्षीय योजना पर पुनविचार पूरा हुआ झौर 
राष्ट्रीय विकास परिपद्‌ द्वारा स्वीकृत सधोधित योजना में कहा गया कि मुख्य बल 
समाज के पिछड़े वर्गों की हालत को सुधारने पर है । सशोधित योजना मे पुलिस के 
लिए शावास सहित ग्रइपस के: लिए. जो प्रिव्यद दिखखए्ण रुप बह राज्य छेद मे 
505 56 करोड रुपया और केन्द्रीय क्षेत्र मे 95 36 करोड रुपया अर्थात्‌ कुल 
600 92 करोड रुपया था । मार्च, 977 मे ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 
धनता पार्टो को सरकार ने पाँचवी पचवर्षीय योजना को झवधि से एक वर्ष पूर्व ही 
समाप्त क्र ] अप्रैल, 978 से नई राष्ट्रीय योजना लायू कर दी है। 
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फरवरी, !978 के बजट भाषण मे केन्द्रीय वित्तमन्त्री भी एच एम. पटेल ने समेत 
दिया कि योजना आयोग की तई विकास नीति तैयार कर रहा है और राष्ट्रीय विकास 
पस्षिद्‌ द्वारा विचार-विमर्श के बाद इसे क्‍्रन्तिम रूप दे दिया जाएगा। 
भवन निर्माण क्षैत्र मे प्रशिक्षण 

भवन-निर्माए क्षेत मे अनुसन्धान और तकनीकी प्रगति का कार्य राष्ट्रीय 
भवत-निर्माण सगठन करता है, जिसकी स्थापता सन्‌ 954 में भारत सरकार द्वारा 
भपन-निर्माए और श्ायास सम्बन्धी तकनीकी विपयो के लिए एक सलाहकार और 
समन्वय करने वाले निकाय के रूप मे को गई थी । यह सगठन भवन-निर्माण के लिए 
विभिन्न पहलुप्नो पर, दमारती सामान के प्रयोग में घुघार और ग्रावास राम्वन्धी 
सामाजिक और ग्राथिक पहलुभो पर अनुसन्धात कार्य भी करता है। राष्ट्रीय भवन" 
निर्माण सगठन के प्रन्त्गंत वल्लभ विद्यानगर [ प्रानन्द ) ,बगलौर, कलकत्ता, घण्डीगढ, 
झौर नई दिल्ली मे पाँच श्रामोण श्रावास शाज्ाएँ काम कर रही है, नो ग्रामीण 
प्रावाप्त और ग्राम श्राथोजन के बारे में अनुसन्धान, प्रशिक्षण और विस्तार कार्य 
करती हैं । राष्ट्रीय भवन-निर्मारय और श्रावास सम्बन्धी आँकड़ें एकत्र करने वाली 
राष्ट्रीय सस्था है, “इस्काप' क्षेत्र के लिए सयुक्त राष्ट्रसघ के क्षेत्रीय ग्रावास केद्ध के 
हूप गे भी कार्य करता है । 


श्रावास समस्या के हल के लिए सरकारी योजनाएँ 

प्रावास समस्या के हल के लिए सरकारी योजताप्रों में, (क) राज्य योजनाएँ, 
(ज) केद्धीय क्षेत्र की योजनाएँ सम्मिलित हैं। यहाँ हम कुछ प्रमुख योजताग्रों का 
उल्लेख करेंगे-- 

4. सहायता प्राप्त श्रोद्योपिक शब्रापास पोजना, 952 (500ञ0;5०१ 
पाएग्रज्ञांग छ०प्रश्ाह 5लाध्याव०, 952)--प्रथयम योजता की तिफ्ारिश के 
भाधार पर भारत सरकार ने राज्यो, मालिकों झौर श्रमिकों प्ले विचार-बिमश करने 
के बाद पहू योजना तैयार की । इस योजना के ग्रत्तर्गत तीन प्रकार के मकान विर्माण 
दैतु सहायता और रा देने का प्रावधान क्रिया गया-- 

() थे मकान जितका निर्माए राज्य प्तरफ़ारो द्वारा श्रववा कातुनत मण्डलो 

जैसे विकास मण्डल, सुधार ट्रस्ट ग्रादि द्वारा किया जाएगा । 

(॥) निजी मालिकों द्वारा अपने सस्थाव में कार्यरत श्रमिक्रों द्वारा बताए 

जाने वाले मकान । 

[४ श्रम श्नह़कारी झमिठियों द्वारा बताए जाने ठाले पक्रान । 

प्रयम प्रकार के मकानों के निर्माण हेतु कुल निर्माएं व्यय का 50४६ 
सहायता तया 50% ऋण 25 वर्ष पे चुकाने योग्य देना केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार 
किया । शेप दोनो प्रकार के मकानों के निर्माए हेतु कुल निर्माण लागत का 25% 
सद्दायता तथा 25% ऋण (॥5 वर्ष द्वेतु) देने का प्राववात रखा गया। 

यह योजना सन्‍्तोपप्रद नहों रद्दी प्रोर इसमे कई बार सश्योवन किया मए । 
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2 समेकित सहायता प्राप्त श्रावात्त योजनस, 4966 (६६४०१ 80 
905४6 ॥09७७४ ७८॥६॥४९; 4966 )-- उपरोक्त योजपा उशोधन यनु )966 मे 
जर दिया गया प्रोर इस्त प्रोद्योगिक श्रमिकों तथा झ्लाथिक दृष्टि सबमजार समाज 
भा दंग को समक्रित सहाफ्ता प्राप्त भ्रावात योजना बहा वाद जगा। यह योजना 
प्रौद्यागिक श्र।मको प्रोर पग्राविक रृप्टि स दुग्त समाज के उन वर्गों ऐे जिए है जिनकी 
मजदूरी या प्रामत्ती प्रात माह 350 रू स ग्रधिक नही है । इस योजना क प्रततगत 
मान बनाजर किराए पर द दिर जात हैँ प्रौर किराए म निमाण पर ग्राए स्वीहृत 
स्र्न का 30 ५ तक सहायता क रूप म द दिया जाता दे । 30 प्रप्रत 975 तक 
3 8४2 223 सवान बनाए जा चुक थ । 

3 बगात भ्र्षिओों हेतु सहायता प्राप्त श्रावास योगना 95॥ (5४४७ 
श05९७ प्रपशञाइ्ट उपीध्याए णि.. शिक्षानात्रा: ४णाीध५)--बागान श्रम 
प्रधिनियम 99॥ (९|४७/4५०॥ #८६ 66 |)5| ) वे ञ् तग्रत प्र यू माजिक को 
अ्रमिक व उसक परिवार हतु प्रावास न्‍्यवस्था करत का दायित्व है । वागान श्रमिकों 
हतु सद्ायता प्राप्त ब्रायास योजना सनू ॥956 में चताई गई। इसके प्रतगत 
भाजियी को झुज निर्माए|्त उॉपत जरा 50. ऋण तथा 25, सहायता देने का 
प्रावधान है । बनाएं गए मकातव विवा किराए के शिए जाते हैं। सन्‌ 966 में 
श्रमियों को थ्ावाप्त व्ययध्या हतु बुत्त जाग्रत का 90% (66% झणएा और 25% 
सहायवा ) दन का प्रावधाय रछा गया ) 

4. निम्न प्राप बग घरावाम योजना 7954 ([.69 [0006 607. 
व०॥७॥३ 5000॥९ 954)--यहू योजना सन्‌ 954 में शुरू की गईं | रसमे उन 
श्रमिकों तथा उनकी संहयारी समितियों को ऋणा देने की व्यवस्था है जिनवी 
बाधपिर प्राय 7200 रुपय स्‌ प्रारिक नदों है । ऋण की राशि विकसित भूमिवी 
जागत के 80% तब होती है प्लौर अ्धिवतम ऋछा राशि 4 500 र तक होती 
हूं । 30 प्रप्रल 973 तक 2 43 047 मत्गान बनाए जा चुके थे । 

5 एन्‍तीे बस्तो उपूलन झौर सुधार पोज्ना 4956 (छाणझा (]९४४0४९ 
गए [ग्ाए0१९४९॥0 $६४९४०)-- यह योजना सन्‌ 956 मे शुरू की गई । इसके 
प्रातगत वे द्वीय सरकार राज्य सरझारो के माध्यम से नगरपालिकाग्रो प्रौर सथनीय 
नियाथों को थे ) बस्ती के उमूजतार्य 50% आआराथिक सहायता तथा 374% 
ऋण देती है । यह सहायता उन परिवारों को बसाने दहेतु दी जाती है जिनकी प्राय 
250 रुपय प्रति माह से अ्रधिक नही है तवा यो विभिन झ्रोद्योमिक क्षेता वी गदी 
बस्तियों म रहत हैं । सन्‌ 970 मे केद्वीय सरकार ने पश्चिम बगाज सरकार को 
कतजत्ता वी श्रम बस्तियों में आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करने हेतु शत प्रतिशत 
सहायता दने का निशाय विया । 

6 मध्यम श्राय वग यौजना 4959 [प््रण कैाठचीए इ०७णाए०८ ० 
प्०४5मड 5.शा०, 4959, इस योजना के श्रतगत जो सन्‌ 959 मरे प्रारम्भ हुई 
थी मकाठ बनाने के तिए ऋण सामायत उस धनराशि मे से दिया जाता है जिसे 
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भारतीय जीवन वीमा निगम ऋणा के रूप मे राज्यो को देता है। केन्द्र शासित 
प्रदेशों को यह धन वेन्द्रीय सरकार देती है। इस योजदवा के अन्तर्गत मकान बनाने 
के लिए ऋण उत व्यक्तियो को दिया जाता है जितकी व पिक प्राय 7,20] रुपये से 
8,000 झूपये के दीच होती है। ऋरा मकान की लायत का 80% तक होता है 
और यह भ्रधिक्तम 27,500 रुपये तक हो सकता है। ऋणा के पान ब्यक्तियो को 
बने बताए मकान खरीदने के लिए भी ऋश मिलता है ॥ 30 ग्रप्रेल, 975 तक 
33,844 मकान बताए जा चुके ये । 

पं, किराया आवास योजना, 959 (प्रक९ एश्एक् स0ए७ताह 500०॥९, 
7959 )-- किराया ग्रावाप्त योजना राज्य सरकारों के कमंचारियो के लिए है और 
यह सन्‌ 959 म्रे प्रारम्भ की गई थी । इस योजना के ग्रन्व्गंत राज्य सरकारें प्रपने 
कर्मंचारिधरो के लिए मकान बनवाती हैं प्रौर उन्हे किराये पर देवी हैं, 30 प्रप्नेज, 
975 तक 23,669 मकान बन चुके थे । 

$ ऋुग्मी-कोपड़ी उन्मुलन योजना, 960 (३8४४४ -गा० पं पेस्मफश 
5क्कध/५, 7960 )-- बह योजना सन्‌ 2960 में लागू की गई । योजना का उद्देश्य 
जुलाई सत्‌ ।960 से पूर्व सरकारी भूमि पर प्रनधिकृत रूा से रहने यालो की भुग्गी 
भोवड़ियो को हटाना तथा उनको अन्यय ब्ाना था । यह केवल दिल्ली सघीव भ्रदेश 
में ही लागू है । 

9. ग्रामीण ग्रावास परियोजना कार्यक्रम, 957 (766 धह९ तर0०5०8 
एफशुंश्टड $29९॥९, 957) -- यह योजना सन्‌ 957 से शुरू की गई। इस 
कार्य कम में प्राभीणों को मक्रात बनाने के लिए रण देने की व्यवस्था है।यह ऋण 
निर्माण लागत का 80% तक हो सकता है पर प्रघिकततम 4,000 रुपये होता है । 
प्रामो के घाताबरण-पुधार के लिए गलियाँ और नासिर्यां बनवाने के लिए भी इस 
कार्यजम के प्रन्तगंत ऋणा दिया जावा है | 30 अप्रेल, 975 तक 56,858 मकान 
ब्रौर लगभग 246 क्लामीटर लम्बी गलियाँ तथा 89 क्रियोमीटर लम्बी मालियाँ 
बनाई गईं। 

0 भ्रुभि श्र:धप्रहण प्रौर विकास योजना, 959 (॥)९ ॥.॥00 5एव्ण- 
500. 70८060907९४८ 5८४८४८, 4959) --इस योजना के श्रन्तयंत राज्य सरकारें 
झौर केन्द्र परासित क्षेत्रों के शहरी क्षेत्रों मे भूमि का अधिग्रहरा और विकास करते हैं, 
ताकि मकान बनाने के इच्छुक ब्यक्तिपो को, विशेषकूर निम्न प्राय बर्ग के ब्यक्तियो 
को, उचित मूल्य पर विकसित प्लांट मिल सझें। इसका उद्देश्य भूमि के मूल्य में 
स्थिरता लाना, नगर विह्वास के कार्य को युक्ति समत बनाना घर स्वयपूर्ण शुविथा 
युक्त बल्तियों के निर्माण को बढ़ावा देता है। 30 प्रप्नेल, 975 तक विभिन राज्य 
सरकारो ने 0,800 हैस्टर से ग्रघ्रिक्त भूमि का अधिग्रहण गौर 5,665 हैस्टर से 
अधिर्ध भूमि का विकास कर लिया था । 

]. नूनिहोव मजदूरों को ब्राजस निर्माण के लिए मुक्‍्त्र जमोन देने की 
योगना, 2977 (4 58०कडढ शशि 279॥/4 ०48 सैं।३९ पर0ए5५5४-5९5 02 7-490/555 
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७०४थ5 97)--भूमिद्वीत मजदूरों का मक्राव बनाते के जिए सुप्त जमीन 
देन की एक याजना सत्‌ 297। पस्व चालू है। इस याजना के झतमत ग्रामीण 
सेत्ी मे नू महीने सादूरो का मत्रान के लिए मृत जमीन दन के वास्‍्त भारत 
सरकार जहाँ पहीं घावश्यत् हा राउप सरकारा का मकहाना की जमीन के विकाप्त 
ग्रौर भूमि क अधिग्रहण पर गाते वार खच वी पूति के लिए पूरी सहायता दती है । 
सामायत एक भूमिहीत परिवार को मकान के जिए प्रधिकतम 00 बंग गज जमीव 
ही जाती है । 33 मात्र 4974 तक 5 राज्य सरकारा को परियोजनामप्रा को 
जिनके जिए 4977 करोड़ रे वी कदोत सद्गाबतां थोग्रोर जितके प्रल्वगत 
3 85 502 भवाना के लिए भूमि को व्यवस्था था स्वीकृति दी जा चुकी नी। इसक 
भप्रतिरिक्त 45 राज्यो--भ्राँध्र॒ बिहार गुजरात हरियाणा, हिमाचत्र प्रदेश कनाटक 
करद सध्य प्रदश महाराप्ट्र उढीला प्राब राजस्गस तमिलनाद उत्तर प्रदेण 
और पश्चिम वगात तथा 3 सध राज्य क्षत्रों चण्डीडड जलदीय तथा प्राण्डिवेरी ने 
ऐसे कानून बनाए हैं जिनसे श्रुमिद्ोत मजदूरों को गाँवा म एसी श्वूमि पर मकान 
बनाने का प्रधिकार मित्र सके जिन पर उनका कब्जा है । पाँचवी योजना के प्रारम्भ 
से यह थाजता राज्य सत्र क प्रन्तयत कर दी गईं। राज्य सरकार प्रब अपन प्रयन 
अ्रधिकार सेत मे सम्बद्ध पारयोजनाग्रो को एक युवतम घावश्यक्ता क्ायत्म के रूप 
मे पौजना को शर्तों क प्रनुछार जाँच कर कऊती हैं श्रौर उह स्वीकृति दे सकती हैं । 
सन्‌ 976 तक विहार हरियाणा हिमाचत अ्रदय तथा पश्चिम बगल की राज्य 
सरकारों ते 88 878 ब्रावास भूमि के पदथ के जिए ! 27 करांड रुपये की मज़ूरी 
दी थी। प्रामीश क्षेत्रा में भूमिद्लीन मजटूरों को मकानो क लिए जमीन दन के वास्त 
पँचदी प्रवर्षीय यौजनां मे यूततम आवश्यकता कायत्म के झ्न्तमत राज्यों की 
बापिक योजना राशि मे 708 करोड 6 लाख रे की ब्यवस्था की गई थो। भारत 
सरकार ने इस पोजना क तत्यरता से कायावयन के जिए रज्य सरकारों को कुद 
निदश जारी किए हूँ। 3 ल्मिम्बर 9735 तक बधर ग्रामीद्ष श्रमिकों को 
58 35 लाख से ग्रधिऊ घर वनान का जगहेँ दा जा चुकी थी । 


प्रोद्योगिक आवास से सम्बन्धित विधान 
(7,काऊग007 है९३(०5 क्‍० धराएघ॥। ध्र०प्रञ्ञाडढ्) 

स्वतजता से पूव हमारे देगा में प्रौद्योगिक आ्रावास से सम्बायत एक ही 
अधिनियम था । वह थूमि अधिग्रहण अ्रविनिय्म 933 ([(्य6 ह०्वुप्राड | णा 
2८ ० 933) था। रसक अन्तगत श्रमिक्रों दुतु मकान बताने के जिए मालिकों 
को भूमि प्राप्त करने मं सहायता बिलत्ती थी। अश्चक खान उरप्त कह्याश कोप 
अविनियम 7946 ('श८व वै।पटड 7.व00प एशकेत्पिल एण्णव लव ०१ (946) 
कोयला खान श्रम कल्याण ग्रविनियम_ 947 (000 १665 7.800ए ए/८कि६ 
७०४ 2०६ ० 947) झोर वादा खान श्रम कल्याण कोप अधिनियम 964 
[[ए77-ण९ केधगशात (ब0घ ए/थ्रेश्चिल प्पपरव हैप 06 967) ब्रादि के अन्तगत 
विभिन्न प्रकार के श्रमिक्रों के लिए गश॒ह निर्माण का प्रावधान रखा गया है। इसके 


भारत भे श्रमिकों का आवास 29। 


ग्रतिरिक्त कई राज्यों दारा भी आवास व्यवस्था के लिए ग्रधिनियम पास किए गए 
हैं। उदाहरणार्थ--म्बई ग्रावास मण्डन झ्धितनियम 948, मध्य प्रदेश आवास 
मण्डल ग्रधिनियम 950, 955 का मैसूर आवास मण्डत अधिनियम, |952 
का हैदराबाद श्रम आवास अधिनियम, 956 का पजाब औद्योगिक झावास 
अधिनियम, 955 का उत्तर प्रदेश झौद्योगिक ग्रावास अप्रिनियम, झ्रादि । इत 
अधिनियमो के अन्तर्गत विभिन्न श्रमिक वर्गों के लिए आवास व्यवस्था के प्रावधान 
रखे गए है । 
आवास योजनाओं की घीमी प्रगति के कारण 
((चघए565 0 56५ 2३०९९ ० दिठए्रधाणए 5करशा०) 

झावास व्यवस्था का दायित्व सरकार, मालिक, श्रम सयो तथा प्लन्य सगठनों 
पर सयुक्त रूप से है। इसी संयुक्त उत्तरदायित्य को ध्यान में रखते हुए देश की 
स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ इन वर्गो द्वारा विभिन्न ब्रावास योजनाएँ चलाई गईं हैं। इन 
झाबास्त योजनागो द्वारा बढ़ती हुई धमिकों की आवास व्यवस्था की माँग की तुलना 
में पूति कम हुई है । श्रावास्ध योजनाएँ घीमी ग्रति से चती हैं । इसके कुछ प्रमुख 
कारण ये हैं-- 

। सरकारी योजनाएँ लाल-फीवागाही की शिकार रही है । सरकारी कार्य 
धीरे-धीरे होते से ग्राबास योजनाओं की प्रगति भी दीमी दर से हुई है । 

2, मकान तिर्मास हेतु कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा प्लोर समय पर मिलन 
में कठिनाई के कारण से भी धीमी प्रगति हुई है । सीमेण्ट, लोहा ग्रादि माल पर्याप्त 
मात्रा में श्लौर समय पर नहीं मिल सका है । 

3 कुछ श्रौद्योगिक क्षेत्रो मे श्रमिक 0 रुपये माहवार भी मकान किराया 
देने मे असमर्थ होते से सरकार श्रविक्त मकान वनाने मे असमर्व रही है । 

4. मालिकों को सहायता तथा ऋण के रूप में मिलने वाली राध्ति के 
अतििरिस्त राशि प्राप्त करने मे कठिताई होती है । 

$ भूमि ग्रथिग्रहणा करना, कच्चा माल प्राप्त करता प्रादि कठिनाइयों के 
कारण माजतिको द्वारा आवास योजना की प्रगति घीमी रही है । 

6 श्रप्तिक ग्रशिक्षित तथा भ्रज्ञानी होने के कारण श्रम सहकारी समितियाँ 
बनाने मे झसमर्थ हैं और इनके प्रभाव में निर्माण की गति को बढाया नहीं 
जा सकता । 

7. श्रम सहकारी समितियों को भी मकानो के निर्माएं हेतु भूमि प्रपप्त करने 
तथा कच्चा माल--सीमेण्ट, लोहा आदि प्राप्त करने मे कठिनाई प्राती है । इससे 
श्रम सहकारी समितियों द्वारा बनाएं जाने वाले मकानों की संख्या प्रधिक नहों 
बढ़ सकी है + 

सहायता प्राप्त ध्रौद्योगिक चावास को सफलता हेतु उपाय 
(3९फ्पट 0 उप्रतट्र्जण फतप्ञमंत प्त्पनग्् छक्ाएण७) 
राज्य घरकारों, मालिकों थरौर श्रम श्रहकारिताग्रो द्वारा सद्धायता प्राप्त 
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प्रौद्योगिक प्रावास योजना में अधिक रुवि नहीं दिखाई है। इसकी सहायता हेनु 
क्लीयी वी गिरी (४ ५ 0) ने जो सुझाव दिए थे, बे प्रनुक रणीय हैं।-- 

। जो स्थात काम करने के क्षेत्रों से दूर हैं और उनने श्रमक्री ती बल्वियाँ 
इस जाती हैं वहाँ से श्रमिवों के ग्लानेन्‍्जाने क लिए राज्य ग्रकारो प्रौर स्थानीय 
सस्थाप्रो को यातायात बी सुविधाएँ उपलब्ध करती चाहिए । 

2 श्रमिकों की बस्तों में सार्वजनिक सेवाप्रो तथा प्न्प दूसरी सुविधायों 
फो उपलब्ध किया जाना चाहिए, उदाहररणार्य बाजार, डाक घर प्लौर स्वूल 
का प्रबन्ध । 

3 जहाँ तक सम्भव हो सक्े प्रत्येक श्रमिक को एक श्रलग भूमि का टुकडा 
दिया जाए जिसमे सभी प्रकार की सुविधाएँ हो । श्रमिको को वहाँ प्रपने श्रम से 
मकानों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित हिया जाता चाहिए । 

4 मजदूरी मुगतान प्रधिनियम, 936 मे इस प्रकार सशोधन किया जाता 
चाहिए कि राज्य सरकारें सीधे थ्रमिको के वेतन से ऋण की राशि प्राप्त कर सझ्क | 

$ यह योजना उन झ्यौद्योपिक श्रमित्रों के लिए भी काम मे लाई जानी 
चाहिए जो राज्य सरकारों भोर केन्द्रीय सरकार के नौकर हैं । 

6 जित धरम्िियों के लिए मकान की व्यवस्था नहीं हो सकी है उनमे से 
कम से कम 20% के लिए भी यदि मालिक मझान बनवाना चाहे तो उन्हें वढी हुई 
दर पर 3 से 5 साल तक के लिए वित्तीय सहायता भौर ऋण देने की व्यवस्था की 
जाती चाहिए । 

7 वैधानिक रूप से दाघ्य बरते की नीति को काम में लाया जाना चाहिए 
तथा राज्य सरकारो को चाहिए कि वे सालिको को उचित दर पर श्रूमि देने की 
ख्यवस्थां करें । वित्तीय सहायता मोर ऋण देने की दिशा मे भी झागे कदम बढाया 
जाना चाहिए । 

8 यदि बोई ग्रन्य योजना बताई जाती है तो उसके लिए भी वित्तीय 
सहायता देने की व्यवस्था होनी चाहिए । 

9 द्वित्तीय सहायता प्रौर ऋण में वृद्धि करके श्रमित्रों की सहकारी 
समितियों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। राज्य रूखारें इन समितियों को 
“न प्षाभ न हानि' के भाधार पर अच्छी भ्रूमि देने को व्यत्रस्था कर सकती हैं । 

]0 ऋण वापस लेने की डिस्तो मे रियायत की जानी चाहिए, जिशेप रूप 
से श्रमिकों की सहकारी समितियों के लिए ॥ 

झावास सन्तियों के सम्मेलनो ढारा आवास नोति को समीक्षा 
ग्रावास नीति बनाने को जिम्मेदारी केल्ठ ओर राज्यो के झावास, वगर« 
विकास झौर नगर झ्ायोजन मन्त्रियो की है। हम यहाँ ।973, 974 तथा 975 
में हुए राज्यों के प्रावास मन्त्रियो के तीन सम्मेलनों में जो झावात नीति निश्चित 
की गई, उनका उल्लेख करेंगे । 


3. 6एा, / #. * 4390ए४ एए०६८७ ४8 [0443० 709 9, 959, 9. 32-43. 


भारत मे श्वप्तको का आवाध 293 


973 के सम्मेलन की मुख्य स्िफानिशि इस प्रकार थी! - () देद्ात मे 
भूमिहीन मजदूरों को मकान बनाने के लिए भूमि देने की योजना पाँचवी योजना में 
केख्रीय क्षेत्र में जारी रहनी चाहिए ) जित भूमिहीन व्यक्तियों के! पास्त मझात के लिए 
जमीन है, उन्हें मकान बनाने का भ्रधिकार दिया जाना चाहिए और उन्हें ऐमा 
दरतावेजी कानून सबूत सुहैया किया जाना चाहिए, जो ग्रदालत को गान्य हो / भूमि 
प्रधिग्रहण सम्बन्धी कार्य में होने वाले विलम्य को दूर करने के लिए भूमि प्रधिप्रहण 
कानून का सशोचत झिया जाना चाहिए। (2) तौन लाख से कम प्रावादी वाले 
शहरों पर भी गन्दी बस्तियो के सुधार की केन्द्रीय योजना को लागू करने की ग्रुजाइश 
होनी चाहिएं। (3) ग्रावास, जल सप्लाई, जोड़ने वाली सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, 
सफाई, रोजगार और मनोरणज्जत की सुविधाप्रों को ग्रामीण विकास का प्रभिन्न प्रग 
समभा जाना चाहिए ग्रौर ग्रामीण क्षेत्रों के बहमुखी विकास का कार्य शुरू किया 
ज्ञाना धाहिएं। (4) झावास प्रौर नगर विकार निगंग को इसे बात की ग्रनुमति 
मिलनी चाहिए कि वह उन ऋणों के सम्बन्ध में भी सरकारी गारण्टी को प्रतिभूति 
समझें, जिनमें ब्याज की दर 7 प्रतिशत से अधिक है । (5) आवास शौर नगर 
पिकास निगम से भरावास ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध मे 63 प्रतिशत (6३ प्रतिशत 
ऋण, है प्रतिशत की तुरन्त भुगतान के लिए छूट) ब्याज की रियायती दर प्राप्त 
करने के लिए निर्माण व्यय ही वित्तीय योजना मे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े थर्ग के 
लिए निर्धारित 25 प्रतिशत भी जो वर्तमान न्यूनतम सीमा है, उमरे श्रौर कम कर 
दिप्रा जाना चाहिए । (6) प्रावास की जमीन के विकास के लिए विश्व बैक से जो 
उपलब्ध हो, उसे तथा ग्रावास सम्बन्धी सेवाग्नों को झ्रवास और नगर विज्ञास निगम 
के जरिए मुहैया किया जा सकता है। (7) पर्यटन-स्थलों के विशिप्ट महत्त्व को 
ध्यान मे रखते हुए ऐसे स्थलो के विकास और सुधार के लिए विश्वेध केन्द्रीय सहायता 
दी जानी चाहिए ) (8) राज्य सरकारों को राज्य योजना व्यय में से कम से कम 
$ प्रतिशत धनराशि प्रावास गौर नगर विकास क्षेत्रो के लिए रखनी चाहिए । 


974 के सम्मेलन की मह॒त्त्वपूर्णा सिफारिशें ये थी--() केखद्रीय सरकार 
भौर राज्य सरवारो द्वारा प्रपतायी जाने वाली राष्ट्रीय प्रावाश्न नीति की समीक्षा 
करने और इसके बारे में सुझाव देने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग स्थावित क्रिया जा 
सकता है । (2) छिपान्वित की जा रही सामाजिक प्लावास योजनाओं की विस्तार 
में जाँच के लिए मन्त्रियों की एक उच्च स्तरीय समिति स्थापित की जा सकती है | 
(2) एन ऐसी उच्च स्वयीय कमिकि स्थाड्ित की या सती है जिकमे सम्बद्ध 
मन्त्रालयों के प्रतिनिधि हो, झोर जो सविधान में हुए 25वें संशोवत को छ्पान में 
रखते हुए भूमि अ्धिग्रहएा कानून की करौैच करे और सुकाव दे कि इस कानून को 
किस प्रकार सर्वोत्तम ढग से सशोधित क्या जा सकता है, ताकि घहरो क्षेत्री ग्ोर 
शहरीकरण-योग्य सीमाग्रों मे सूध्रि का प्रधिग्रहण तेजी प्लौर सरलता मे किया जा 


[. भाख 975. 
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सके । (4) देहात में मक्नाल घनाने और ग्रामीण विह्ञाम के भ्रन्य कार्यक्रमो को पूछ 
बरने के लिए एक अल ग्रामीण वित्त निम्रम स्थापित क्रिया जा सकता है । 

प्रक्‍्तूवर 975 म राज्यो के प्रावास मन्तियो के एक सम्मेलन मे पिछले 
सम्मेलनों मं दिए गए सुभागों को कार्यान्वित करने के लिए उठाए गए कदमों पर 
ध्यान दिया तथा इन सुभावों वो कायान्वित करने को गति का तीव्रतर करने के लिए 
विभिन्न वरीको और साधनों पर विचार किया । सम्मलन में महत्त्ययूर्ण सुझाव इस 
अ्रकार वे--[) देय मे सन्तुलित झद॒री तथा क्षेत्रीय विक्राम प्राप्त करने के लिए 
राद्रीय शहरीकरण नीति झपनाई जाए, (2) राष्ट्रीय श्रावास नीति भ्रपनान के 
$ ७ शीप्म हा राष्ट्रीय भाषपारा श्रायोग स्थापित किया जाए, (3) धस्थागव वित्त 
त७ प्रन्य वित्त के जरिए ग्रामीण विकास के साथ-साथ प्रामीण आवास कार्पत्म 
बार्थान्बित बरने के लिए ग्रामीण झावास निग्रभ की स्थापना री जाएं, (4) राज्य 
सरकारी को अपने वापिक प्रनुद्ातो मे म॑ प्रनुमुचित जातियो तथा प्रनुसूचित 
जनजातियो को ग्रावास देने के दिए राशि स्‍ध्रतम रखने को बहा गया है, (5) केन्द्रीय 
सरकार को कानून बनाना चाहिए ताबि सादी शहरी तथा शहरी बनाई जा सकने 
बाजी भूपि को सरमार नबरो में रहने वाले हिंघन लोगो की भ्रादासीय स्थिति को 
सुधारने के लिए प्रयोग म ला सकें, (6) ठहुवीकी सुधार करके, स्थानीय सामान 
का प्रयोग करके तथा सा्ंजनिक पावास एजेसियो के ऊपरी खर्च कम करके मकानों 
की कीमत घटाई जानी चाहिए (7) वररमान पूँजी निवेश को बढ़ाकर राज्य 
सरबाररो की उपलब्ध खस्थासत ५ूजी का उचित भाग ग्रादास्त निमाण के लिए रखा 
जाना चाहिए तथा (8) ग्रामोण कामगारों को झावास स्थल देने की परियोजना 
पुन केन्द्रीय क्षेत्र का दे दी जाए ताकि इसे प्रभावशाली ढंग से कार्यान्दित किया 


जा सके ! 
श्रप्न कल्याण को परिभाषा और क्षेत्र 7 
(0९07807॥ & 80096 0६ ॥,४06007 व 


विजित समितियो, और सम्मेलनो, प्रायोगो दारा श्रम-कल्याण की परिभाषा 
प्र क्षेत्र के विषय म॑ मिन्न-भित्न दिचार दिए हैं 

श्रम शाही आयोग, ॥93] (९०५७ (०श 75०] 9 7.30०ण, 93) 
के अनुसार, “भ्रम कल्याण एक लचीला ऋश्द है जिसके एक देश से दूसरे देश में 
अलग अलग अथ निकलते हैं ॥ यह दिशिश सामाजिक रीति-रिवाज, भ्रौद्योगीकरण 
की मात्रा और श्रमिक हा शैक्षणिक विकास प्रादि के झनुयार बदलता रहता है ।/! 

श्रम कल्याण क्यें के क्षेत्र की व्याख्या करते हुए कृपि जाँच समिति 
(6ाएणाएग  सावणाए 0०ण7(९८) ने झपने प्रतिवेदन में लिखा है कि 
श्रमवल्याण क्ियाओ के अन्तर्गत श्रमिकों के बौद्धिक, शारीरिक, नेतिक एवं ग्राथिक 
विकास के कार्यों को शामिल किया जाना जाहिए। ये कार्य चाहे सरकार, वियोक्ता 
था अन्य रुस्‍्थानों द्वारा ही क्यो न किए जाएँ। अन्तर्राष्ट्रीय धरम संघ की एसियाई 


॥. रिव्फूणए हर श्य८ ए०ञ्थ (0प्राक्ा55०७ छ७ १३७७७ 493$, # 26] 
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प्रादेशिक सम्मेलन को द्वितोय रिपोर्ट के झनुसार, “श्रम कल्यारा से ऐसी सेवाओं और 
सुविधाओं को समझा जाना चाहिए, जो कारखानो के अन्दर या निकठवर्ती स्थानों 
मे स्थापित की गई हो ताकि उनमे काम करने वाले श्रमिक स्वस्थ और जा्तिपूर्ण 
परिस्थितियो मे भ्रपना काम कर सके तथा अपने स्वास्थ्य और नैतिक स्तर की ऊँचा 
उठाने वाली सुविधाग्रो का लाभ उठा सर्के । 7 


जुन, सन्‌ 956 मे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मलन की 39वीं बैठक के अनुसार 
निम्नलिखित स़तेबाप्रो प्लौर सुविधाओ को श्रम कल्याण क़ियाशों के प्रन्तर्गत रखा 
गया है-- 

] सस्थान मे प्रथबा पास में भोजन को व्यवस्था । 

2 आराम झौर मतोरज्जन की सुविधाएँ । 

3 जहाँ साव॑ंजनिक यातायात असमुचित अथबा ध्यावहारिक है वहाँ श्रमिको 
के ग्राने-्जाने के लिए यातायात की सुविधा । 


श्रम कल्याण क्रियाओरो के क्षेक का सबसे अच्छा विवरण श्रम प्रनुप्तबान 
समिति, 946 (,390एा 05८श80300  0०॥॥0४८८, ]946) द्वारा दिया 
गया है। इसके प्रतुसार, “श्रन कल्याण क्रियाश्रों मे वे सभी क्रियाएँ शामिल की जाती 
हैं जो श्रमिको की वौद्धिक, शारीरिक, नेतिक और आधिक उन्नति के लिए की जाती 
हैं। ये कार्य चाहे तियोक्ता, सरकार या अन्य सस्थानों द्वारा किया जाएं तथा 
साधारण पक्‍नुवन्ध या विधात के अन्तर्गत श्रमिक्रो को जो मिलना चाहिए उसके 
अलावा किए गए हो । इस परिभाषा हे ग्रन्त्गंत हम झाबारा, विक्रित्सा और शिक्षा 
सुविधाएँ पोपाहार (केष्टौन की व्यवस्था), झ्लाराम और मनोरज्जत को सुविधाएँ, 
सहकारी समितियाँ, नर्सरी झ्लौर पालने, सफाई की सुविधाएँ, सबेतन छुट्टियाँ, 
सामाजिक वीमा, ऐच्छिक रूप से अकेले ग्रथवा सयुक्त रूप से श्रमिकों के साथ मे 
मालिक द्वारा बीमारी और मातृत्व लाभ योजनाएँ, प्रोविडेण्ट फण्ड, ब्रेच्छुठी ओर 
पेंशन झादि का समावेज्ञ कर सकते हैं ।”* 

अ्र्॒ कल्याणा कार्य का पर्योरूरस 

(एकग्जावध्याणा 7 ॥,00फ फैनॉग्राल १४णप८) 

श्रम अल्पारण शब्द का एक व्यापक अर्य में प्रयोग किया जाता है। श्रन 
कल्याण कार्यों को तीन वर्गों मे रखा जा नक्षता है-+ 


६, वेघानिक कल्पाश फार्य (503:8:03$ १७०४६ ४४०४) --वे कल्याण 
कार्य हैं जो मालिझो द्वारा श्रमिको को कानूनी तौर पर प्रदान किए जाते है । विघान 
में श्रमिक्रो के कल्यारस हेतु न्यूनतम स्तर निश्चित कर दिए जाते है श्लौर इनका 
उल्पपन करने वाले मालिकों हो दण्डित किया जा सकता है। इतमें कार्य की दशाएँ 
कार्य घण्टे, प्रकाश, सफाई और स्वास्थ्य सम्दम्थित विषय प्रात हैं । 


4, हा व ॑ प्राढव 7. 0 तेआ छल्डाज्पड 0०5सथिल००, 9-3 
२. ए९9००१३३००ए7 0४८5६३६०७ (ए०पाय॥६८९, 9. 345. 
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2 ऐच्दिर वल्यारा कार्य (४००ए३ाश३ फलॉशल ०) -ये वे बत्याण 
आप हैं जो मर्शतित द्वाए्रा स्वेच्छा ये दिए जात हैं । ८ उदास्वादी हप्टिबोण प्र 
ग्राधारित है। यदि हम इन्हे गदराइ से देखें तो इस प्रकार क कार्यों से न केवल 
श्रमशा वो कुशवता मे ;द्धि हावो है बल्कि मालिक व श्रप्रित्रों के बीच मधुर 
सम्यन्‍्ध स्थापित हान स॒ प्ौद्योगिक भगड़ो म॑ कमी पाती है। इस प्रकार के वार्य 
एच्छिक सह्तवाप्रो जंस वाई एम सी ए (४ %॥ (८ ४ ) द्वारा भी प्रदान विए 
जतहूँ। 

3 पारस्परिक प्रयवा सपुक्त पबल्याए काय (7पाएश ४४ थाआ० ५०३ )-- 
सेट उत्याग्य काय संयुक्त रूप स मालियो ग्लौर श्रमिकों द्वारा (िए जाते हैं) इसमे 
श्रम सघा द्वारा श्रम कल्याए हतु तिए गए बाय शामित्र किए जाते हैं । 


श्रम उल्पाएं काय का दूवरा वर्गीकरण भी दो बर्यों म विभाजित किया जा 
ब्त्रता ह-- 


(7) कारफ ने के ग्रन्दर प्रदान विए जाने वाले पल्याख् कार्य ([084 एए३॥) 
०४७०७ )--इम प्रन्तगत सम्मित्रित किए जाते हैं जैऐे पीने वा पानी, कन्टीन, 
पावन चिकित्सा सुत्रिधा श्रौर विश्वामालय ग्ादि । 

(॥) फारए ने के बःह्र के कल्वाए कार्य (६४४० प्र: ॥८॥५४४९४)--- 
ये गारखाता के बाहर प्रदान विए जाते हैं भौर दयक्े प्तगत शैक्षणिक भौर 
मनारज्जन की धुविधाएँ खलबूद और विरकित्सा सुविधाओं भ्रादि का समावेश किया 
जाता हू । बीमारी, वरोजगारा टृद्धावस्था भादि क समय दी जाने बाली वित्तीय 
सुविधाएँ भी इसक अन्तर्गत प्राती हैं । 

श्रम कल्यारा कार्य के उद्देश्य 
(2५75 0 4.29007 शश॥८ १४०72) 


बल्याएकारी तियाग्रो का उदृश्य मातवीय, घ्राविक स्‍ध्लौर सागरिक प्राधार 
माना बया है ।? 


) भाणदीय प्राधार (प्ल७७०७0/०४४७)-- श्रम एक उत्पादन का मानवीय 
साधन है। श्रमिक कुछ सविषाएँ गपने झप प्राप्त नहीं कर पाता है क्योकि उसकी 


निम्न भाग ह । वह विधन है ग्रत इत सुविधाड्ों को मालवीय प्राघार पर प्रदान 
किया जाता है । 


2 प्राविक प्राधार (!९७॥०७॥८ 835/5)-- श्रम कल्याण क्रियामों स 
शप्रिफों की काय कुशपता मे दृद्धि होती है । इससे उत्पादन में शुद्धि होती है तथा 
श्रम श्रोर पूँजी के बीच मधुर सम्बंध होने से भ्ौद्योगिक विवाद भी कम हो जाते 
हैं | प्रधिक उत्पादन स न बेवल मालिक को ही लाभ प्राप्ठ होता है बल्कि समूचे 
राष्ट्र फ्रौर फ्रष्षक उप्ताज के वर्ण को भी होता है $ 

$ नागरिक झाधार ((।४८ ऐ4७५)--श्रम बल्याण कार्यों से श्रमिकों के 
उत्तरदारिध्व श्लौर इज्जत मे वृद्धि होती है । वह झपने झापको एक प्रच्छा नागरिक 
समझने लगता है । 
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भारत में कल्याण काये को आवश्यकता 
(१४९४८५५४ छ ११ 8४6 ११ णए्र 9 पराए9) 

भारतीय श्रमिक किन दक्ाश्रो में कार्य करते है और उनमे कौनसी विशेषताएँ 
पायी जाती है-- इन बातो पर विचार करते हुए कल्याश्य काब॑ की ग्रावश्यकृता का 
निम्मलिखिनत आबारो पर अध्ययन किया जा राकता है-- 

। भारतीय श्रमिक को कार्य दश्नाएं ख़राब है। वहां श्रमिकों को कार्थ के 
अग्धिफ घण्टे, अस्वस्थ वातावरण आदि के इन्तर्मगत कार्य करता पड़ता हैं। इन 
दशाप्रो से कार्य करने के पश्चात्‌ श्रमिक झपनी थकान को दूर नही कर सकता | वह 
कई सामाजिक बुराइयो का पधिकार बन जाता है। उदाहरणार्थ झराबणोरी, 
जुप्राो री, वेश्यासमत, श्रन्य प्रपराध आदि । भ्रत इन बुराइवों को समाप्त करने का 
एक मात्र साधन श्रप्त ऊल्याशा ज़ियाएँ प्रदान करना है । 

32 श्रम बल्याण कार्य हे अन्वर्मत शिक्ष,, पिकित्सा, खेलवूद, सतोरजय, 
भ्रादि सुविधाएँ प्रदान की जाती है । इसस्ते श्रमिकों व मालिकों के बीच मधुर भम्बन्धो 
को प्रोत्साहन मिल सकेगा । परिण्यामस्वरूए औद्योगिक शान्ति की स्थापना की जा 
सकेगी । 

3 विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी त्ियाग्रो से श्रमिक विभिन्न कारखानो 
की प्रोर भ्राकपित होगे । वे हचि लेकर कार्य करेगे श्लौर इसके परिणामस्वरूप एक 
स्थायी एवं स्थिर श्रम शक्ति (शिक्रा।90थ॥/ & 5.80(९ [.800०५7 ए०८८) का 
झदय होगा | 

५ ग्रच्छी प्रावात व्यवस्था, केन्टीन, दीमारी और अन्य लाभों के रूप में 
कल्याणकारी कार्य करने के फलस्वरूप श्रमिकों की मांठसिक दशा मे परिवर्तत होगा । 
दे कारखाने भे प्यना योगदान समक सक्ेगे । इससे श्रमिक्रों की अनुपस्थिति, श्रमिक 
परिवर्तन झादि मे कमी होगी और श्रमिको की कार्यकुशलता मे वृद्धि होगी । 

5 केस्टीन, मनोरजन, चिकित्सा, मातृत्व औ्रौर वाल कल्याण सुविधाएँ झौर 
शेक्षणिक सुविधाप्रों से समाज को कई लाम प्राप्त होगे। केन्टीन से श्रमिकों को 
सस्ता झौर ग्रच्छा भोजन, मनो रजन से रिग्बतखोरी, सराबखोरी, जुप्राखोरी श्रादि 
की समाप्ति, वीमारियो की समाप्ति और मानसिक दक्षता तथा प्राधिक उत्पादकता 
प्रादि रूपो मे सामाजिक लाभ (50८७॥ #४५४॥:28:5) प्राप्त होते है | 

6. हमारे देश ने तीत्र आर्थिक विकास हेतु आशिक तिबोजन का खाने 
अपताया है। प्रत विनिन्न पचवर्षीय योजनाओो के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एक प्षतुप्ट 
श्रम यक्ति ((०णाध्या४२० 7.09००८ 8०7८४) का होना झ्रावश्यक है और इसके लिए 
श्रम वल्याण दाय॑ को प्ावश्यहृता है । 
भारत में कल्यास का 

(११शाशा४ १४०४ ॥7 ॥॥09 ) 

हमारे देश मे कल्याण कार्यो पर ट्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ ही ध्यान दिया 

जाने लगा । निधित दस्तुओ की माँ मे वृद्धि, कौरतो में निरन्तर दृद्धि, श्रौद्योगिक 
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दे सो मं झ्रादास समस्या ग्लौययोगिय प्रदान्ति प्रादि तत्वों ने सरबार, मालियो, 
श्रमिक्तो और प्रन्य सामाजिक यायंकर्त्ताम्ो तथा सस्थायो का घ्यान भाव वित किया । 
धरम वल्याण काय बरन का श्रेय मुस्यत निम्नतिज़ित सस्थाप्रा को है-- 

(!) बंसद्रीय सरकार, (2) राज्य सरतार, (3) उद्यायप्रति या माजिब, 
(५) श्रभिव-सघ, (६) समाजसेवी सस्वाए तथा, (6) नगरपातिकाएँ । 
] के द्रीय सरकार दारा प्रावोऊित वल्याण कार्य 

(१लविल 4 लाशार$ ण॑ पाल एलााव)] 600.) 

दूसरे यहापुद्ध तक धरम्र इल्याश क्षत्र म भारत सरकार द्वारा बहुत कम काय 
दिया गया। सन्‌ 4922 मे प्रखिल भारतीय बल्याण सम्मतनन (6&॥ छत 
(४८० एजरासिया८८, 3922) मे ऊल्माण समस्याग्रो पर विदार किया तथा 
देस में बल्याणु दाय कु समन्वय पर झधिक जोर दिया गया । प्नन्तर्राप्ट्रीय श्रम 
सम्मेलन के प्रस्ताव के कारण सन्‌ '926 मे कल्याण कार्य के सम्बन्ध मे माँकड़ें 
एकत्रित करन हेतु प्रान्तीय सरझारों को प्रादेय दिए गए। द्वितोप महायुद्ध तथा 
स्वतन्त्रता प्राप्ति क पश्चात्‌ श्रम कल्याण काय की प्रोर सरकार ने अधिक ध्यान 
देहा शुरू किया | कोयला ग्लौर प्रश्नक खानो मे क्रप कल्याए कोषो वी स्थापना 
तथा प्रमुख उद्योगों म प्रोविडेन्ट फण्ड प्रादि के शुरू करने से इस क्षत्र म॑ कल्याण 
कार्यों का प्रोर्साहतन मिला। भारत सरकार ने विभिप्त क्षेत्रों मे श्रमिकों की 
कार्यदर्माप्रों के नियमन झोर पल्याराकारी सबाएँ प्रदान करते क लिए कई प्रविनियम 
पास किए। सन्‌ +944 झोर रा 3946 मे क्रमत कोपला झौर प्रश्रक खानो 
में श्रम कल्याण क्ोपो की स्थापना की गई जिनके ग्न्तगत मनोरजन, शिक्षा प्रौर 
निविस्सा प्रादि सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं । कारखाना ग्रधिनियम, 948, खान 
प्रधिनियम, 952, ब्ागान श्रम प्रथिेनियम, 952, मोटर परिवहन कमंचारी 
अधिनियम, 96], लोहा खान धम बल्यारा अधिनियम, 96], प्रादि के प्न्‍ललर्भव 
केन्दीन, पालनों, विश्रारालय, धोने की सुविधाएँ, चित्रित्छा सुदिधा झौर श्रम कल्याण 
प्रधिकारी नियुक्त करना, काय की दशाप्रो का तिथमन झादि प्रापघान हैं। इनसे 
श्रमिकों बे कल्याण म वृद्धि होती है तथा उनकी वायंकुशलता बढ़ती है। उपरोक्त 
सभी बल्यारा कार्य कापुनन हैं जिनको प्रदान करना प्रत्यक्ष मालिक का दायित्व है । 

कल्याण कार्पों के सम्पन्ध मे देधानित्र प्रावधानों के अतिरिक्त श्रम कल्याण 
कोपो के निर्माण में भी एक महत्वपूर्ण योजता का मार्ग प्रशस्त क्रिया गया है। 
इन कापो मे प्रशदान स्वैच्छिक प्राधार पर श्रमिको, सरकारी अनुदान, प्र्थदण्ड की 
प्राप्तियाँ, ठेबेदारों स छूट, केल्टीन वे लाभ, पिनेमाग्रों से प्राप्त श्राय गझ्ादि से प्राप्त 
होता है | पह योजना सन्‌ 946 में दनाई नई ॥ इम प्रकार के कोप कई सरकारी 
सस्थानों भे स्थापित कर दिए गए हैं। इनसे झाल्वरिकहू भौर बाह्य रेल, पुस्तकालब 
और वाचनालय, रेडियो, शिक्षा और मनोरजन झादि सुविधाएँ प्रदाव की जानी हें । 
विभित स्थानों झौर श्रम सो द्वारा प्रमूति-कसद्ों, घालाओे झौर सामाजिक सेवा 
केन्द्रो को चलाने के लिए अनुदान भी दिए जाते हैं ३ 
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भारत सरकार के श्रम कल्याणकारी कार्यों और व्यवस्थाग्रों का सुन्दर 
विवरस्प वापिक सन्दर्भ ग्रन्थ भारत 976' में विम्नानुसार दिया ग्रया है-- 

कारखानो, खानों प्लौर बागानो भे काम करने वाले श्रमिकों के लिए 948 
के कारखाता अविनियम, 952 के खात अधिनियम [95] के बागरान प्धितियम 
प्रौर 966 के बीडी तथा सिगार कर्मचारी (रोजगार की स्थितियां) प्रधिनियम 
के ग्रन्तर्गत सुविधाजसक वातावरण वसाए रखसे के विए कैन्टीन, विश्वास स्थल, छोटे 
उच्चों की देखभाल की वाडियाँ, चिक्त्सा सहायता, शिक्षा श्रोर मनोरजन के साधन 
जैसी सुख-मुविधाएँ जुटाई गई हैं। 970 के ठेका मजदूर (नियमन तथा उन्मूलन) 
अधिनियम के अनुसार ठेके पर काम करने वाले मजदूरों को भी सुविधाएँ देना जहूरी 
है । जिन कारखानों मे 500 या इसमे अधिक कर्मचरी काम करते हैं उनमे 
कर्मचारियों की सुख-सुवरिधाग्रों की देखभाल के लिए कल्याण अधिकारी की नियुक्ति 
करनी ग्रावश्यक है । 

खानें --खानो में कान करने उाले श्रमिकों की भलाई के लिए कोयला, 
अश्रक, कच्चा लोहा, चूने वा पत्थर प्रौर डोलोमाइट खानो मे कल्याण कोष स्थापित 
फ़िए गए है । इन कोषों के लिए घन, कोक और कोयला खानो में भेजे जाने वाले 
कोयले पर शुरक लगा कर, प्रश्नक के तिर्यात पर मूल्य चुंगी कर लगा कर, कच्चे 
लोहे के खनन उद्योगों में उत्तादेत पर उपकर लगा कर झौर लोहा तथा इस्पात, 
सीमेट श्लौर दूसरे कारखानों द्वारा खपत किए जाने वासे चूने के पत्थर ग्रोर 
डोलोमादट पर गुल्क सग्रा कर इकट्ठा किया जाता है । इन वल्याणकारी कार्यों में 
श्रमिकों और उनके झ्ाधितों के लिए ग्ाबास, बिकित्सा, शिक्षा और मनोरजन 
मम्नन्ची सुविधाएँ शासित हैं । इसमे यह भी व्यवस्था हे कि दुर्घटना होने पर राहुत 
तथा ग्रन्य लाभ भी दिए जा सके । 

गोदी सजदूरं-- बस्वई, कसकता, कोचीत, काण्डला, मद्रास, मारपुगोप्रा, 
विशाखापट्टनस और ग्रन्थ वन्दरमाहों पर काम करने वाले गोदी कर्मचारियों के 
लिए ग्रतेक कल्याणकारी कार्य बालू है। इनमे मकानों, चिकित्सा वच्चों के स्कूल 
की फीस वी प्रतिपूर्ति तवा मनोरजन झ्लौर कंस्टीत भ्रादि की सुविधाएँ शामिल हैं । 
कुछ वन्दरगाहों मे उचित दर की दुकानें और उपनाक्ता सहकारी समितियाँ भी 
काम कर रही हैं। 

बायान सजदूर--95] के वामान श्रम अधिनियम के प्न्तगंत सब बायान 
मालिक झावासी वर्मंब्रारियों और उनके परिवारों को मकान देते हैं ग्रौर उनके 
लिए मस्पताल गऔर श्रौषधालय चलाते हैं । कही-कही मजदूरो के बच्चो की शिक्षा 
के लिए प्राथमिक स्कूल भी चलाए जा रहे हैं । इसो तरह घाय बोर्ड के प्नुदान से 
कुछ चाय वागनों में बुछ उपयोगी दस्तकारियाँ जैसे सिलाई, बुनाई और टोकरी 
श्रादि बनाना सिखाया जाता है और मनोरजन की भी सुविधाएँ दी जाती हैं । 

सन्‌ [960 में उक्त प्रव्विनिपमर में सयोवन करठ़े इस बात की रोकवाम की 
गई कि दागानों के मात्रिक झरती जिम्मेशरो से बचने के जिए द्वी वायान के प्तग- 
भजग टुकड़े करके न दिखा से । 
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मोटर परिवहन मजवूर--सन्‌ 96! वे मोटर परिवहन उर्मचारी अधिनियम 
में परिवहन तमचारिया के उल्याण पौर उनके काम्त की परिस्थिति के नियमन का 
प्रावधान है। इसम बवैंदीनें विश्वाम् के विर कमरे, वर्दी छुट्टी आदि देने श्लौर काम 
के परण्ट तय करन की यविश्वित्र थोजनाएँ चालू हैं। इस कानून को परिपालन राज्य 
सरकार करती है िसझ लिए उन्होत झावश्यर नियम बनाए हैं । 

केख्ीर भ्रधिकरणो की कल्याण तिवियाँ -वंद्धीय अ्धिकरणों में कल्याण 
निवियाँ सन्‌ 966 मे स॑ईच्छिए प्राघार पर स्थातित बी गई थी । सजदूरों भर 
कर्मंदारियां की सामाजिक और शैक्षिक ब्रावश्यक्तामों को पूरा करते के जिए 
उनकी क्षमता यद्ाई जा रही है। लेडित इस विप्य मे एक मत नहीं होने से काई 
सस्टोषप्रद वार्य नही क्रिया गया है। वम्दरई, उत्तर प्रदेश राजस्थान मध्यप्रदेश जैसे 
प्रान्‍्तो म॑ विभिन्न ख्ानों मं कायरत श्रमिकों हेतु श्रम उल्याण बोप अधिनियम पास 
किए गए हैं । 
(2) राज्य सरकारो द्वारा किए गए श्रम कल्पाणा कार्य 

(फरद्यॉागाल 8लाराा।2$ 0 गाल किय्येट 60ए27॥7075) 

बेस्द्रीय त्तरकार के ग्रतिरिक्त विजिन राज्य सरकारो द्वारा भी वल्याणफारी 
कार्य करिए गए हैं। महाराष्ट्र गुजरात व राजस्थान में थम कत्याण केन्द्र ([.800ए/ 
9५/८७/७४९० (८०।:०५) चलाए जाते हैं । इत धम कब्याग्ग केन्द्रों पर महिला विभाग 
ग्रौर पुरुष जिभाग हैं । महिंदा विभाग में महितरा दर्जी तथा महि या सुपरवाइजर होती 
है। महित्रा दर्जी श्रमिरों की स्तिशें को सिलार्ट सम्यत्वी कार्य सित्राती है जबकि 
महिता सुपरवाइजर छाटे छोटे बच्चो तया महिताग्रों को पढ़ाने को बाय करती हैं । 
मे श्रमिकी के परिवारों भें जाती हैं प्रौर इस प्रकार दी क्रियाप्रो के विषय मं जानकारी 
देती हैं । पुरुष विभाग मे ग्रेम्म धुपरवाइजर, सगीत शिक्षक, वैद्य या रम्पाउण्डर होते 
हैं। प्रात्तरिक व ब्राह्य पैलकूद वाचनासय, पुस्तकालय, चिकित्सा सुबिवा, रेडियो, 
फ़िल्म दिखाना ग्रादि सुविधाएँ पुरुष विभाग द्वारा प्रदान की जाती हैं। इनके ऊपर 
श्रम॑ कल्याण तिरीक्षक् होता है जिसका कार्य सम्बन्धित कल्यारा केन्द्रो की विभित 
गतित्रिधियों को देखना तथा उनमे समन्वय स्थापित करना है। उत्तर प्रदेश, बिहार 
मध्य प्रदेश, पश्चिम बगाल ग्रादि राज्य सरकारों ने भी श्रम वल्याण केन्द्रों को स्थापना 
की है। इन केन्द्रों पर समीत थिशऊ द्वारा सगीत की शिक्षा भी दी जाती है । इन 
केन्द्रों की सख्या प्रौद्योगिक श्रमिकों की सस्या )ी तुलना में कम है। इन केन्द्रों की 
विभित गतिबिधिय्रों शो सुचाझ रूप से चत्रते के लिए पर्याष्य बित्त ब्ययस्था होनी 
चाहिए । महिला विभाग ऊ्े अन्तगंत महिला दर्जी द्वारा चलाए जाने वाले कार्य में 
वृद्धि करने हेतु अधिक सिलाई मछीने खरीदनी चाहिए तथा उनकी समय-समय पर 
मरम्मत भी की जानी चाहिए । श्रॉमिरों के बच्चो की शिक्षा हेतु भी अ्रघिक सुविधा 
प्रदान करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त इन कत्यारा केन्द्रो की प्रवन्ध व्यवस्था में 
श्रम्िको को भो हिस्सा दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षित्र व्यक्तियों द्वारा केंद्रों को 


चलाया जाना चाहिए । सरशार को कोई ऐनः विधान बनाना चाहिए जिससे मालिक 
जी कचन्यार कार्यों म॑ प्रपता योगदान दे सके । 
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(3) निव्रोजकों या मालिको द्वा । कल्यार कार्य 
(छरावार शरण 0५ एशआएठफ्टा5) 
नियोजको द्वारा कल्याण कार्य स्वेच्दा से न करके विधान कह्के प्रन्तगंत प्रदात 
किए गए हैं। केण्टीन, पालने, बिश्रः्मालब स्वान तर थोज़े की सुविधाएँ, चिकित्वा 
सुविपाएँ ग्रादि पिभिन्न अधितियमो के अल्तर्गत दी जाती हैं । कल्याण कार्य पर किए 
गए डब्यय को मालिकों ने “ग्रगू्यय' (५७४७४६०४०) माना है जयकि प्रद ग्रव्ययन 
से पता चव्ा है कि इससे श्रमित्ो की कार्यकुशलता मे वृद्धि होती है और इसे 
अ्रपठ्यय न मानकर विनियोग ([0५८७॥शशा।) माना जाता है! अधिकाँय उद्योगपति 
काल्यारा कार्यों के प्रति अनुद्ार भातता रखते है। क़िर भी अब प्रगतिशील तथा 
उदारवादी विचारधारा वाले मालिको ने विभिन्र प्रकार के उद्योगो मे श्रम कल्याण 
कार्य बिए है, जो मुख्यत निम्न प्रकार है-- 
() सूती बल्त्र उच्चोग--वम्बई की सूती वरूत मिलो भे चिकित्सालय, पालने, 
केण्टीन, भ्रनाज की दूकानो की सुविवाएँ ग्रादि प्रदान की जाती है । 
नागपुर की एम्ग्रेस मिल्स ने इस क्षेत्र मे प्रशसनीय कार्य किया है। चिकित्सा 
गधा सन्तोपप्रद है। एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया जाता है । बीमारी लाभ 
कोप की भी स्थापना की गई है । 
देहली क्लोब एद जनरल मिल्स में कर्मचारी लाभ कोष ट्रस्ट बना रखा है। 
यह श्रमिकों और प्रबन्धकों के चुने ब्यक्तियों द्वारा चलाया जाता है । लम्पी बीमारी, 
शादी, दाह सस्‍्कार और अच्छे विशेषज्ञों के इलाज ध्रादि के लिए वित्तीय सहायाा 
प्रदान की जाती है । हायर सैकरेण्ड री, मिडिल तथा तकनीकी पाठशालाएँ चलाई जाती 
है । एक सप्ताहिफ डी. प्वी एम. गजट भी प्रकाशित किया जाता है । 
मद्रास की वक्रिघम एवं कर्ताटक मिल्प्त द्वारा प्रच्छा चिकित्सालय चलाया 
जाता है। महिलाशों को सफाई, बच्चो क॑ प्ालन-पोपणा, रोग्रो को रोउते प्रादि का 
ज्ञान देने हेतु विशेष कक्षाएँ चलाई जाती है । 
बगलौर मे कनो, सूती और रेशम मिल्स द्वारा भी कल्याए कार्यों का प्रच्छा 
समस्वय क्रिया प्तरा है। चिक्रित्सालय, प्रयूति भ्लौर बाल कल्याण केन्द्र आदि की 
सल्वोपप्रद सुविधाएँ उपलब्ध हैं । 
ग्रत अ्रधिकोश सूती वस्त मित्रो में श्रम कल्यारा काय॑ सन्तोपप्रद हैं ॥ फिर 
भी इन ऊार्यों में विभिन्न केद्ो पर समानता नही पाई जाती है । 
(४) जूद उद्योग (जध्ा८ कैप! ॥प0090७) --इस उद्योग में श्रम कल्याण 
कार्य करते बाली एक मात्र सस्पथा भारतीय जुट मिल्स सघ ([09॥9॥ उप | ॥5 
५55०८ ध।णा ) है । यह्‌ मालिझो की सस्परा है। इसके द्वारा विभिन्न भैनों में कल्याण 
केत्र चलाएं जाते हैं। इमक्ते द्वारा प्रान्तरिक व वाह्मय खैल, मनोरजन पुविधाएँ, 
पुस्तकालय, वाचनावब, प्रायमिक गायाएँ, धमिकों के बच्चो को यायतृत्तिवाँ देता 
ग्रादि कल्याणकारी कार्य किए जाते हूँ । 
(गत) इजीनिर्यारेंग उद्योप [शाशां॥ल्शा०2 [70ए७४+ज)--कई मिलो में 
बिकिस्सालय, केण्टीन, शैक्षणिक श्र मनोरजन सुविषाएँ प्रदान की जाती है | टाटा 
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आयरन एण्ट स्टीत वम्पनी द्वारा 8 चिह्ित्सातया श्रौर पश्रच्छी साज सज्जा वाले 
प्ररद्तात या ब्यवस्था वी गई है। प्रसूति ग्रौर बाय कल्याण केद्ध भी चजाएं जाते 
है | इस कम्पनी द्वारा 3 हाई स्पूत ] मिडितर छू 6 प्राइमरी स्पूत, 9 राति 
स्वूब गौर राजियावीर। तीर सूद घग़ए जात है। इस प्रगार 24 जाख 
प्रति बप शिक्षा पर व्यप्र किए जात हैं। 42 श्रम रत्याण बद्ध दवाएं जात है । 

बागज दीनी सीमेग्द चमड़ा रासाउतिकर, पदाव तब प्रादि उद्यागो मे 
अ्रस्पतात चिटित्सातय छ्षित्रा प्लर मतारयन सुर्यियाएं प्रादि माविव द्वारा प्रदान 
या जाती हैं । 

(7४) वायात(0।॥॥98श5६)--इस उद्योग में श्रम व-याण कार्यों हेतु बागाव 
शभ प्रविनिवम 399] (शिक्षा 5 970 # ॥ ० 95) मे प्रावधान 
रस गए हूँ। उम्भीर बीमारी तु दागानां मे ग्रस्पताठो वी व्यवस्था है। ग्रतम मे 
]9 प्रस्पपाज शौर 6 चितित्या|विय सोते गए हू जहाँ धर बागान श्रमिकों रा इताज 
किया जाता है। वल्याश् बारयों हतु प्रतम गागात श्रलिका हतु झ्रसम चाप वाया 
बमचारी वर्य्राएण शोय अधिनियम ॥959 (85890. 468. शिशादिध0॥5 
हा909०८5. १४८7८ 8७४0. ॥0 959) पास क्रिया गया है । इस कोपफ 
बा निमाण राज्य या के दस सरकार + झनुटात भाजित्रों से प्राप्त दण्ड राशियाँ 
एच्छिफ दान तवा प्राय उधार घन स किया गया है । 

कोयज' जाक्ष और प्रथा की याठा में क्रम करते बाज श्रमियों क वल्याण 
के जिए श्रप्त उल्यारा बदा शा स्थापना सी सद है ॥ इन वोषा थी सहायता से 


चि५िल्‍्सा सिधाएँ ध्रान्तरिक एय यात्य खबकूठट मनोरजन वाचनातय पुस्तकालय 
पब्रार्ि भी सविधाएं प्रटान वी जाता हैं । 
(4) श्रम सता दाव उत्याण काय 
(.300फ7 १४शचि6 99 [7300 एग्राण5) 

आरतीय श्रम सघो रा वाय झपते सदस्या के वतन तया उनकी काय दयाग्रों 
मे सुघार हतु माविरां स सपय करन तऊू हो सीमित रहा दे । श्रमिका व विए 
रचनात्मक काब करन मे उनका योग्टान बट्त कमर रहा है। श्रमिक सघ विधन होते 
से इस क्षत्र में ग्रपना योगटान दने मे समय नहा रहे हैं। फिर भी कुछ सःढ श्रम 
सधो न प्रपत सीमित कोपो सर थ्रम्त कल्याण कार्रों क क्षेत्र म॑ प्रपना मदृत्वपूरण 
यागदान दिया है । 

प्रहमदावाद सूती वस्त्र श्रम सप (:भामाट्ठंओ36 वल्डधोल वंतठपा 
550० 20 ०) न बल्याण काय क्‌ क्षत्र मे प्रासनीय काय किया है। यह संघ अपनी 
भ्राम का 75% वल्याण वारयों पर व्यय बरता ह । इसके प्रतमत 25 कंद्ध चतत हैं 
ऊर् प६ सॉल्शतित कायक्म बाचनातय पुस्तर्ाठय आार्तारिक व बाह्य लजऊकूइ 
मनोरजन विवि सा ग्राटि सविधाएं उपयब्य है । रुघ द्वारा 9 रिक्षा सस्‍्थाएँ चताई 
जाती हैं जिनम 6 स्कत 2 अध्ययन भवन तथा । वाविमा छात्रावास है। सघ द्वास 
श्रमिक] के बच्चा को उच्च शिक्षा हतु छात्र;तियाँ नी दी जाती हैं । इस सथ इाश 
मजूर सदेश (%/9|७ 576८४) नाम का पत्र भी नितराठा जाता है । 
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कातपुर की मजदूर सभा (229०० $2089) द्वास भी श्रमिकरो के 
कल्पाण के लिए बाचनालय, पुुस्तकालप्र ग्रौर चिक्रित्सालय की सुविधाएँ प्रदान वीं 
गई है । 

रेल कर्मचारी सत्रों ने भी अयते सदम्परों ठेतु क्लय्र खोलना, सहकारी 
समितियाँ मुकदमे की पैरजी ग्रादि रूग़े मे कल्णणकारी कार्य किए हैं । 

इंदौर की मिल मजदूर यूतियन (चिंता [200०7 एंग्राणा, [एण) द्वारा 
एक क्रम कन्याणा केन्द्र चताया जाता है। यह केन्द्र तीन विभायों के अन्तर्गर चताथा 
जाता है | बाल मन्दिर शऔर महिला मन्दिर । इन केच्द्रो पर शिक्षा, स्वास्थ्य तिलाई, 
शारीरिक प्रशिक्षण श्रादि की सुविधाएँ प्रदान की जाती है । 

अधिकाश श्रसिको के सगठन ने श्रम कल्याण कार्य में अधिक रूचि नही ली 
है । इसका सदसे प्रमुख कारण वित्तीय कठिनाई का होना है । 
(5) प्रमाजसेजी सस्थाग्रो द्ारा कल्प्राण कार्य 

(५९शिट १४0०7 एच 50098] $९शं0९ #एशाटा2५) 

कुछ समाज सेवी सस्थाप्रों द्वारा भी श्रम कल्यारा काय॑ फे क्षेत्र मे उल्लेखनीय 
कार्य कवियों गया है । इन सस्थाग्रो में 'वम्वई समाज सेवी लीग 'सेवा सदत समिति” 
'बम्बई प्रेसीडेस्सी महिला मण्डल, वाई एम. सी ए. झादि प्रमुख है । वम्दरई की 
समाज सेवा लीग द्वारा रात्रिकालीन शिक्षर्प॒ सस्थाएँ चलाई जाती हैं । इससे श्रमिकों 
में शिक्षा का प्रसार होगा । पुस्तकालय वाचनासय, स्क्रार्उव्ग मनोरजन व खेलकूद 
की व्यवस्था, सहकारी समितियों की स्थापवा आदि सुविधाएँ प्रदान वी जाती है। 
पूना और वम्बई की सेवा सदन समितियों द्वारा वाल व महिलाओं को प्तामाजिक, 
शैक्षशिक ग्रौर घिकरिसमत सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान की याती है। ये साम्राजिक कार्य- 
कर्ताप्रों कौ तैयार करने का कृप्यं भी करती हैं। पश्चिम बगाव में महिला 
समितियों द्वारा ग्राँव-्गाँंव में जाकर थिक्षां प्रसार और सा्वजतिक स्वास्थ्य सेवा 
के कार्य किर जाते हैं। इस प्रकार श्रम कल्पाण कार्यों के क्षेत्र मे इत सामाजिक 
सेवा सस्थाओं का योगदान बहुत महत्वपूर्ण और सराहनीर रहा है। इसके प्रचार, 
प्रसार, ग्रौर प्रोत्याहत के कारण हमारे देश में श्रमिक कल्याण कायं के क्षेत्र मे 
कई ऊझानूत वनार जा सके है । 
(6) नगरपालिकायों हारा श्रम कल्शझ कार्य 

([.४०प7 १४टाविड णा४ 9५ ४परांसंएथ॥725) 

नगर निग्मो ग्रौर नग्रपासखिकाओं द्वारा भी श्रम कल्याशा काये के जेब में 
प्रपना योबदान दिया गया है | वम्बई, कलकता, दिल्‍ली, कानपुर, मद्रास गौर प्रगमेर 
के नगर निगमों द्वारा सहकारी सात समितियों कौ ब्ययस्था को गई है | वम्बई नगर 
निगम द्वारा एक झतग से कल्याण जिनाग (कल्‍।मि< एपफकुअध7००८) चजाया 
जाता है। कानपुर य प्जमेर ने नयर नियदों द्वारा प्रायमिकर यालाएँ चत्ाई जातो हैं । 
कलकतला नगर निय्रमद्वारा रात्रि शालाएँ, शिशु सर तथा केण्टोन झादि घलाने की 
व्यवस्था है। दिल्ली और तॉमिलनाडु मे श्रीड ज्लिक्षा की सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। 
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मई नगरपातिवाग्नों मं प्रोविडेस्ट पष्ड याजना भी चलाई जाती है । बम्बई की 
झौद्यागिक बस्तियाँ विहू चाल बहा जाता है, वहाँ श्रमिक्रों हतु धान्तरिक तथा 
बाह्य खतरों वाचनालयी तथा मनारजन सुविधाप्रों का प्रवस्ध जिया जाता है । 
श्रम फल्याण काप के विनिय्र पहलु 
(शणघा0०५ 35॥८९७ ० क्‍.59007 शलतशि० १०7४) 

श्रम कल्याण बाय क १हलू उद्याग की 5३ ति, उसबी स्थिति, काम म प्रगति 
एव संगठन के ढंग भौर उसके परिणाम पर निमर करते हैं । बुद्ध महृत्त्वपूररा श्रम 
बे "यहा काय + पदनू बीच दिए गए ह-- 

4 झण्टीन (८०७॥0४75]- किसी भी श्रौद्योगिक सस्थान मे कन्टीन के 
रू थे वो ह्वीवार किया गया है | इसका सम्थान के श्रमिकों क स्वास्थ्य, वुशलठा 
भोर कल्याए पर प्रभाव पड़ना है । इसका उद्दृस्थ सह््ता और परोपाह्यरपुक्त भाजव 
सुन कराना है। इसस श्रमिक एक दूसर के अ्रधिक तिक्‍ट प्रात हूँ पौौर प्रसनता का 
अनुभव परत है । 

विसी भी सस्थान में कन्‍्दीन की सफ्वता के लिए यह प्रावश्यक है कि इसम 
पयाप्त वह्तुएँ हां साफ़ सुथरी जगह हो भ्ौर प्रच्छे वातावरण मे कारखान मे इस 
स्थापित क्रिया जाए। यह ने लाभ न हानि, ()३० 9704॥ 7५० 4,05७) के आधार 
पर चताया जाता चाहिए । प्रबन्धमों द्वारा इस भ्रनुद्ान दिया जाना चाहिए ॥ दाटा 
झ्रायरन एण्ड स्टील वम्पनी, डी सी एम लिवर ब्रादेस आदि द्वारा बहुत ही सुन्दर 
कण्टीन युविधाएँ प्रदान की हैं। कारखाना भ्रधिनियम, |948 खात झ्रधितियम, 
952 के प्रन्तमत 250 या इसस्ले श्रधिक श्रमिक हान पर कारखाने तथा खानों में 
मालिक द्वारा केन्टीन दी ब्यवस्था करनी पडती है । भागान श्रम प्रधिनियम, 95व 
के प्रन्तंगेत 450 या इमसे मधिक श्रमिक होने पर कण्टीन की व्यवस्था करता 
प्रावश्यक है । 

2 पालने ((४८०४९५$)- छाटे बच्चो के लिए पालनों की व्यवस्था करना 
झावश्यक है व्रथाकि महिला श्रमिक काय करती रहती हैं तथा बच्चों को मिट्टी भ्रादि 
खान गन्‍दे होने ग्रादि स वचान के लिए इसकी व्यवेस्था आवश्यक है । भारत सरकार 
ने विभिन्न राज्य सरकारो को कानून द्वारा पालनो की व्यवस्था हतु कानून बनाने का 
निर्देश दिया है । कारखानो मे जहाँ 50 या इनसे झषिरू महिला श्रमिक काय करती 
हैं वहाँ पर पावतो को व्यवस्था की जानी चाहिए। खान अधिनियम व बागोन 
अआविनियम मे भी पालने वी व्यवस्था करते का प्राजघान है । 

श्रम प्रनुसघान समिति, ॥946 ने कहा था कि ग्रधिकाँश का रखानो मे पालनो 
की स्थिति ग्रस्तोषजनक है। बाय के स्थान से यह ब्यवस्था दूसरे कोने पर की 
जाता है जहाँ पर उनदी देखभाल दे लिए कुछ भी प्रवन्च नहीं किया जाता है और 
न ही बच्चा बो खबने के जिए खिलौन झ्ादि वी व्यवस्था की जाती है । 

पालने की अच्छी व्यदस्था होने एर बच्चे की माँ झएने बच्चे दी सुरक्षा झोर 
प्राराम से रुचि लेकर काय बरती है जिससे उसको कार्य-कुशलता बढती है ॥ मदुरा 
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मिल्स, वर्कषिधिम और कर्नाटक मिल्स तथा डी सी एम में पालनो की व्यवस्था 
सन्तोषप्रद है । 

3. मनोरंजन सुविधाएं (7८श८३४४०7० एशथ॥०६)-- श्रम प्ननुसन्धान 
समिति [[.39007 ॥7५९2089009 (१०7०97॥62) ने मनोरजन सुविधादों पर जोर 
दिया है। सारें दिन का थका हुप्ना श्रमिके कार्य को थक्रावट, नीरप्तता आदि को दूर 
स्वय के साधनों से नही कर सकता । इस थरकाबट, नीरसता ग्रादि को दूर करने हेतु 
नाटक, बाद-विवाद, सिनेमा, रेडियो, समीत, वाचनालय, पुस्तकालय ब॒ पार्क झादि 
की सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिएँ । मनोरजन की सुविधाश्रो के प्रभाव मे श्रमिक 
कई सामाजिक बुराइयो (50०) ५४०८५) उदाहरस्पार्ब--शरावखोरी, जुआखोरी, 
वेध्यागसन झादि का घिकार बन जाता है । मनोरजन सुविधाञो की ओर मालिकों 
व सरकारो द्वारा कोई विशेष ध्यान नही दिया ग्रथ्रा था। श्रम अझनुसन्घान सम्रिति ने 
सुभाव दिया है कि मनोरजन की सुविधाएँ प्रदान करता मालिको का ऐच्छिक उत्तर- 
दापित्व होना चाहिए। उन पर किसी प्रकार का वैधानिक दायित्व नही होना चाहिए । 

4 चिकित्सा सुविधाएँ (१०0८थपघ्रश6९5) - - श्रमिको की कार्यकुशलता 
पर उसके स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। अच्छे स्वास्थ्य हेतु चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान 
की जानी चाहिएँ । बीमारी और खराब स्वास्थ्य के कारण श्रमिकों मे झनुपस्थिति, 
श्रमिक परिवर्तन, श्रम प्रवासिता तथा औद्योगिक अरकुशलता तथा अश्ान्ति को 
प्रोत्याहन मिलता है । 

समूचे देश में ही चिकित्सा सुविधाएँ अ्रसमुचित तथा अपर्याप्त है। मालिकों 
द्वारा प्रदान की गई ये सुविधाएँ भी असन्तोषजनक हैं । श्रम झनुसधान समिति ने रहा 
है कि चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करने का प्रमुख दायित्व सरकार का है फिर भी इन 
सुविधाप्ो हेतु मालिकों स्‍्लौर श्रमिकों का सहयोग भी ग्पेक्षित है । 

कारखाठा भ्रधितियम, 946 के अन्तर्गत कुछ राज्यो मे चिकित्सा सुविधाशों 
की देस-रेख हेतु चिकित्सा निरीक्षको की नियुक्ति की गई है । 

5 धोने प्रौर नहाने को सुविधाएँ (१४४४8 & 8॥॥08 फ40॥॥65)- 
कारसाना ग्रधिनियम, 948 के गझ्न्तर्मत कपडे घोने तथा गन्दे हाथ पर घोने तथा 
नहाने की पूरा व्यवस्था का प्रावधान है। श्रमिको को अपने ग्रन्दे कपडे धोकर सुद्धाने 
सलथा टाॉकने की व्यवस्था भी की गई है | कारखाना ग्रधिनियम के ग्रतिरिक्त खान 
अधिनियम, मोटर यातायात कर्मचारी भ्रधिनियम, बाभान श्रम अधिनियम, श्रादि के 
ग्रन्तगंत घोने शौर नहाने की सुविधाप्रों के सम्बन्ध से प्राववान किए गए है। 

6 जंक्षणिक सुविधाएँ (200९श/००७॥ एल्‍०ंप्रध५)--श्रमिवरो में प्रशिक्षा 
कई बुराइयो को जननी है। अतः; श्रमिको मे शिक्षा का प्रसार करना सौर इसको 
सुविधाएँ प्रदाव करना प्रत्वेक कल्याणकारी राज्य का उत्तरदायित्व हो जाता है। 
शिक्षा से श्रमिकों की मानसिक दक्षता और ग्राथिक उत्पादकता में वृद्धि होती है । 
ग्रौद्योगिक विकास के कारण तोब्र मति से उत्पादन के विभिन्न तरीकों मे परिवर्तत हो 
रहा है। इसम वही श्वमिक ग्रधिक सफल हो सकता ह्‌ जिसमे कुबलता प्राप्त करने 
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दी क्षमता है। थम प्रनुमघान सम्रिति ([.39>प्य ]॥४०8789/09०0 0०गग॥॥०6) ने 
शिक्षा के सम्बन्ध मे राज्यो पर जिम्मदारी डाली है। यद्दी कारण है कि सन्‌ 958 
में श्रमियों वी शिक्षा हेतु एक केस्द्रीय मण्डल (एशआशेफ०श6 व 'णाघड 
ए8४८०॥४०७) की स्थापना की गई | इस बोई के साध्यम से श्रम्तितों वो शिक्षा की 
दिगा में एक महत्वपूर्ण कदम लिया गया है॥ इस बोई के ग्रल्तगंर सरकार द्वारा 
शिक्षा अधिरारिसों (2४०००४०॥ 0॥॥:0५5) की नियुक्ति बी जाती है। ये शिक्षा 
प्रधिवारी प्रादेशिका कार्यात्रयों मे चुने हुए श्रमिकों को श्रम कानूद तथा पन्‍्य विपयों 
पर शिक्षा देते हैं। उन्हें श्रमित्रो क ्रध्यापफ (१४०४८श5 ॥८३८॥९४४/) कद्ठा जाता 
है। ये बाद म प्रपने सस्थानों म वापिस जाकर श्रमिकों में शिक्षा के प्रसार वा कार्य 
करते हैं । 

उपरोक्त श्रम कल्पाण कार्य के विभिन्न पहलुपरो का म्रब्ययत करने पर हम 
यह निप्पर्ष नियासते हैँ कि इन विशिश्न पहलुप्रो को प्रभावपूर्णा ढग से लागू करने 
दर. श्रमिदों वी कार्य-कुशलता पर प्रनुवृल प्रभाव पड़ता है। इन पर जा व्यय दिया 
जाता है वह प्रपब्यय न होत्र विनियोग माना णाता है क्योकि इससे थ्रमिर के 
स्वास्थ्य, पार्य-कुशलता तथा जोवत-स्तर पर पधनुरल प्रभार पढ़ता है। राष्ट्रीय 
उत्पादन बढ़ता है, प्रति व्यक्ति प्राय बढ़ती है भौर लोगो का जीवन स्तर उन्नत होता 
है । इन सब लाभो को ध्यान में रखते हुए सरकार, मालिको, थ्रम सधो तया समाज 
प्ैवी सस्याग्रो का यह दायित्व हो जाता है कि वे सयुक्त रूप से मिलकर इन विभिन 
पहलुपो वो प्रोत्साहित बरें । सरकार को न्यूनतम स्तर निर्धारित करके उनके 
प्रभावपूर्ण क्रिपान्चयत हेतु मशीनरी को सुहढ़ करना चाहिए । मालिको को इस 
वैधानिक दायित्व बो पूरी तरह निभाता चाहिए। मालिबो वो इस दिशा में एक 
उदारबादी और प्रगतिशील विचारधारा को प्रपनाना होगा। उन्हें इस व्यय को 
प्रपब्यय न समभकूर बिवेकरर्ण विनियोग (रि0०॥४८ ४८४0५॥॥) समकता 
दाहिए क्योकि इससे श्रमिद्री वी कार्यक्ुशलता बढ़ती है प्रोर इसके परिणामस्वरूप 
उश्के लाभ मे वृद्धि द्वोती है + 

श्रम वल्याएा कार्य को सरकार, मात्रिक और श्र सो द्वारा एक सपुक्त 
उत्तरदायित्व (307६ ०४००४$/०॥॥9) समभना चाहिए) कोई भी ग्रकेता पक्ष 
इस कार्य को सफलतापूर्वक नही कर सकता है वयोकि इस पर वित्तीय लागत प्रधिक 
भ्राती है, जिसे प्रफेला पक्ष वहन नही कर सकता है । 

हमारे देश में श्रम कल्याण कायं के क्षेत्र में प्रच्छी शुर्वात कर दी गई है । 
फिर भी इस कार्य के मार्ग मे कई बाघाएँ प्राती हैं जैसे श्रमिक्तो की प्रदासिता की 
विशेषता, श्रम सधो में प्रभावपूर्णा सगठन की कमी, श्रम सघो के पास त्ोयों की कमी, 
खमिरो। यी प्रशिक्षा तथा प्न्‍्य सामाजिक और प्राधिक दक्ाएँ जो चर्दमान सफय के 
हमारे देश मे हैं। लेकिन इन बायात्रो के बावजूद भी सभी पक्षो-सरकार, श्रम प्धों 
आर मालिको को सयुक्त रूप से मिलकर यह करना चाहिए । इसे एक सुनियोजित' 
योजना बनाकर तैजो से लागू क्रिया जाता चाहिए, सफलता प्रवश्य मिलेगी । 

जज पल 
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श्रन्तिकरंं व्के व्कल्यापा और रछनन्‍्त-स्छत्त क्ती व्वच्छा 





कोयला, अ्श्नक, लोह ग्रयस्क, चूना पत्वर श्यौर डोलोमाइट जानो में नियोजित 
श्रमिकों को कल्याण सुविधाएँ प्रदान करने के लिए नियोजकों ओर राज्य सरकारों 
के प्रयासों को ग्रनुयृरित करने के लिए कल्याण निधियाँ स्थावित की गई हैं। कोयला 
खात और भ्रश्नक खान श्रमक कल्यारा निधियाँ लयभग 30 वर्ष पूर्व स्थापित की 
ग़ई थी, जबकि लोह ग्रयस्क खान श्रमिक्र कब्याणा निधि सन्‌ 963 में और चूना 
पत्थर तथा डोलोमाइट श्रमिक कल्याण निवि दिसम्बर, 973 मे स्थापित की गई 
थी । कल्याण सगठन, जो कि अपनी-अ्रपती निधियों की व्यवस्या करते हैं, उपलब्ध 
साघतवों के प्न्तर्मत, देश के हर भाग में रहने वाले खनिको प्लौर उनके आझाश्षितों के 
रहन-सहन को दशाओ को सुबारते का काम कर रहे हैं। इन कल्याण सग्रठतों के 
कार्य -क्ललापो का विस्तृत विवरण भारत सरकार के भ्रम मन्‍्त्रालय की बाधिक 
रिपोर्ट सन्‌ 976-77 में है जिसका सक्लेप यहां दिया जा रहा है-- 


_, कोयला खानों मे कल्यारा-कार्य 

कोयला खान श्रमिऊ कल्याण सस्या के कार्य-कलापों के लिए बन की 
स्थवस्या, कोयला खानो से भेजे गए कोयले झौर कोक पर 7 जववरी, 973 ते 
75 पैसे प्रति मीटरी टन की दर से उपकर लगाकर, को जानी है। उपकर से प्राप्त 
पन-राधि को दो लेखों ग्र्थात्‌ सामान्य कल्याण लेखे सौर श्वास सेखे मे 7 प्रक्तूबर, 
973 से 3 2 के झनुपात में विभाजित क्रिया जाता है। मोटे तौर पर सामान्य 
कल्याण कार्य जैसे जलपूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा शौर मनोरजत के लिए धन की ब्यवस्यथा 
सामान्य कल्याण खाते मे ले की जाती है भौर कोयला खान श्रमिको के श्रावात के 
लिए धन की ब्यवस्था प्रावास खाते में से को जाती द्वे । इस निधि की व्यवस्था 
कैस्द्रीप रकार द्वारा त्रिपक्षीप सलाहझार समिति के माध्यम से की जाती है। 
स्थानोय स्तर पर त्िपक्षीय कोयला-झेत्र उप-समिति इस समिति की सहायता करती है। 

सामान्य कत्याण खाते भें वर्ष 975-76 में निधि को प्राय झौर व्यय 
क्रमणग: 56"38 लाल रप्ये (भ्रन्तिम) और 335:58 लाख रुपये (प्रन्तिम) ये । 
इसकी तुलना में वर्ष 976-77 के लिए विधि की झनुमानित भाय प्रौर ब्यय क्रममः 
39]:35 लात रुपये छोर 583:50 लाख रुपये है । 
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प ग्रश्नक साना मे वल्प्राण काय 

प्रश्ररा सान श्रम कल्याण निधि अधिनियम 946 मे जिसके प्रन्तगत 
प्रश्न पान श्रमित्र कल््यारा सस्था का गठत किया गया था भारत से नियात किए 
जाते बाज सारे ध्रश्नक पर उसके मूल्य व प्रनुछार 6३% हो झधिबरतम दर तक सीमा 
शुल्त के रूप मे उपफर जगाने को व्यवस्था है। उपकर की वनम्रात दर जोकि 
मूल्य क श्रनुतार 23 » थी 45 जुताई 4974 स॒ बढ़ाकर 33% कर दी गई है । 
वसूल शिया गया उपकर प्रश्नक का उत्पादन करन वात श्राप प्रदेश विद्वार प्रौर 
राजस्थान के राज्य मे कल्याण वायों को व्यवस्था करन के जिए झावडित 
किया जाता है। इन तीता क्षेत्रों श्र्वाद्‌ श्राप्न प्रदश बिहार झौर राजस्थान 
के प्र पत्र क्षेत्र मं तिथि का प्रशासन एक श्रियवीय सवराहुझार समिति द्वारा किया 
जाता है जिसी अ्रध्यत सर्म्या घत राज्य के श्रम मात्री होते हैं। के द्वीव तिपवीय 
संवाहकार बोड़ इन तीना सेवी म॑ निधि के काय-कलापो ही पुनरी श्र तथा समाबद 
करता है 

5 प्रफ्तूबर 976 को हुई कंद्भीय सवाहक्ार बोड की ग्राठवी बैठक में 
लिए गए निराय के अनुसार उपकर को मूल्य के श्रनुसतार 3॥% से बढ़ाकर 5% 
करने के प्रश्न पर विधार करते के जिए श्रम मजावय के वित्तीय सवाहफ़ार की 
अ्रध्यक्षता मे एक श्रिप वीय उपन्समिति का गठत किया गया है । 

सन्‌ 976 77 के दौरान निधि की प्रनुमानित आय झौर व्यय फ्रमश 
60 नाख प्रोर ७ 92 जाख है । सन्‌ ।975-76 के दौरान अनुमानित प्राय श्रौर 
व्यय क्राश 50 लाख भौर 60 45 याद्ध रुपए हैं । 
वा चोहा अयस्क खाना म कल्पारा-काय 

लोहा प्रयस्क्र पान श्रमिक कल्याण सम्बा ठोह प्रयस्क खान श्रम कल्याण 
उपकर झ्धिनियम 96]। के ग्रवोत स्वायित को यईं थी जिसमे उत्लादित लोहा 
अयस्क पर 50 पसे प्रति मीटरी टन स अनाधिक दर से उपकर तगाने की व्यत्रस्था 
है । तथापि उपकर की वास्तविक 7र 23 पम प्रति मीटरी टव थी। जोह अ्रयस्क 
खान श्रम कल्याण उपकर (सशाघन) भ्रधिनियम 970 जिम्तम लोह प्रपस्क् पर 
डपवार वसूल करन की वतमाह़ पद्धति मे परिवतन की ब्यवस्या की गई है पहली 
अक्तूबर 974 से लागू हुपा | सशोय्नी झ्रधिनियम के प्रघीन किसी भी खान में 
उत्पाटित सारे जोदा प्रयस्‍्क पर उयकर लगाने और उत्थयाठफ खानो द्वारा उसका 
भुगतान किए जाने की बजाय उपकर सीमा शुल्क के रूप मे (जहाँ जोह प्रयस्क्र का 
निर्यात होता है) और उठ झुक वे रूप म (जहाँ उठता उपयोग देण के आदर 
ही होता है) लगाया जाता है। पहली प्रकतुरर 974 से वसूत वी गई रकम पर 
निगरानी रखने के जिए कद्धीय उपरर प्रायुक्त का रक कार्यावय नई दिली में 
स्थापित किया गया है । 

सन्‌ 976 77 के टोरान निधि की प्रनुमानित आय तया ब्यय क्रमश 
350 जाख एपए और 24 06 जाख रुपए है । सन्‌ 975 76 के दौरान निधि 


अ्रमिको के कल्यारश! और रहत-धहन की दशा 309 
को प्रनुमानित प्राय तथा व्यय क्रमश 8४ 25 लाख रुपए और ॥322] लव 
रुपए थी। 

यह ग्रधिनियम केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रान्क्ष प्रदेश बविद्वार मध्य प्रदेश 
महाराष्ट्र, कर्नाटक उद्ीसा और गोवा, दमन व॑ दीव के संघ राज्य क्षेत्र में केन्द्रीय 
सरकार द्वारा गठित्र ब्रिवक्षीय रालाहकार समितियों के माध्यम से ज्ञागू किया जाता 
है । राजस्थान हो एकमात्र ऐसा लोहा झयस्क उत्पादक राज्य है जिसमे लोहा प्रयस्क 
का उत्पादन अपेक्षाकृत कम होने के कारण किसी भी सलाहकार समिति करा गठन 
नही किया गया है । लोहा झ्यस्क खान श्रमिकों के लिए कल्यारय यसृविय्ा्रो की 
व्यवस्था करने हेतु छ. क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं। क्षेत्रीय कल्याण 
सस्थाश्नों के कार्यकलापो का समन्वव करने के लिए एक त्रिपक्षीय केन्द्रीय सलाहकार 
बो्ं की भी स्थापता की गई है । केन्द्रीय सलाहकार डोई्ड की दसवी बंठक !6 अग्रस्त 
976 को हुई । बोड्ड द्वारा पहले की गई सिफारिशों पर फरवरी, 969 में 
प्रोटोटाइप स्कीम विकास समिति स्थापित की गई थी, ताकि वह लोहा झदस्क खनन 
क्षेत्रों में कार्यान्वित करिए जाने हेतु प्रोटोटाइप स्क्रीयों की सिफारिय करे भौर लोहा 
अयस्क खलन क्षेत्रों की परिस्थितियों को ध्यान म रखते हृए प्रत्येक योजना के सम्बन्ध 
में लागतो, ग्राथिक सहायताप्रों ग्रौर किरायों की उच्चतम सीमा के बारे में सुराव 
दे । उस समिति द्वारा सिफारिश की गई 8 योजनाओं में से 76 योजनाएँ सरकार 
द्वारा स्वोकार कर ली गई है तथा 2 योजनाएं छोड दी गई है। इसके प्रलावा 7 और 
योजनाएँ स्वीकार कर लो गई है । 
9. चूना पत्थर ब्रौर डोलोमाइट खानो में कल्यास-कार्य 

चूना-पत्थर ग्लौर डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधितियम, 972 
और उसके प्रवीन बनाए ग्रए नियम पहली दिसम्बर, ॥973 से लागू हुए। इस 
अधिनियम मे ऐसे चूना पत्थर और डोलाघाइट पर उपकर लगाने ग्रौर दसूल करन 
की व्यवस्था है जिसका उपयोग लोहा झर इस्पात सयत्र तथा सीमेण्ठ और प्रस्य 
कारखाने करते है । प्रारम्भ मे उपकर की दर चूना-पत्थर और डोलोमाइट के प्रति 
मीढरी टन के लिए 20 द॑से निर्धारित की गई है (५ ग्रविनियम और उसके प्रधीन 
बनाए गए नियमो को लागू करने के लिए देश्व की पाँच क्षेत्रो मे बाँटा गया है, जिनके 
मुख्यालय जबलपुर (मध्य प्रदेश), भुवनेश्वर (उडीत्ता), कर्मा (बिहार), भीलवाड़ा 
(राजस्थान) तथा बगलौर (कर्नाटक) मे है श्रौर इनके कार्यास्वयन का का कुछ 
बतेमान खान कल्पार झायुक्तो, उप खान कल्पारा आदयुक्ती और राज्यों के श्रमायुक्तो 
को सौपा गया है। प्रत्येझ झेव को एक ओयीय सलाहक्तार समिति होती, जिसमे 
सरकार, चूना-वत्वर तबा झोलोमाइट लादो है मालिकों शौर इन खातों में नियोजित 
ब्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने बाले समान सदस्य शामिल होगे, जिनमें एड महिला 
संदस्था भी होगी । केन्द्र से एक केन्द्रीय सलाहकार समिति होगी । 

बर्ष 7976-77 के दौरान विधि की प्रनुमानित आय श्र व्यय क्रमधथ 
75 लाख स्पए ग्रौर 46 33 लाख रुपए है। दर्ष 975-76 के दौरान वराह्तविक 
प्राय और व्यप क्मश' 60 लाख रूएए और 5 3 लाख रुपए हुआ । 
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9५ बीडी श्रमिकों का बल्याण 

बीडी कर्मकार वल्याण निधि प्रधिनियम, 976, वीडी करमंकार वल्याण 
उपक्र प्रधिनियम, 976 भौर दीडी कमत्रार वल्थाएं उपकरद प्रधितियम, 976 
मे भ्रधीन बनाए गए नियम 5 फ़रवरी, 977 को लागू हुए। बीडी कमकार 
मल्याण विधि प्रधिनियम, 976 के प्रन्तगंत दियम बनाए जा रहे हैं भौर इन 
नियमों को यथाशीघ्र लागू किया जाएगा । 

बीडी के उत्पादन के सम्बन्ध में गौदाम से किसी व्यक्ति को, किसी प्रयोजना 
मे लिए, दिए गए तम्बाकू पर 25 पैस्ते ध्रति किलो थाम वी दर से उप्कर लगाने भौर 
एक्स करने के लिए बौडी बमंकार वल्याण उपकर स्‍झ्धिनियम, 976 में व्यवस्था 
है। यद्‌ प्रनुमान लगाया गया हैरिदृद वर्ष लगभय 7 82 फरोड रुपए उपकर 
बसूल हागा । उपकर से प्राप्त राशि का उपयोग बीड़ी श्रमितों के रल्याण तथा 
उनको चिवित्ता, भावास, शिक्षा भौर मनोरजन सम्बन्धी सुविधाएँ देने के लिए 
जिया जाएगा । 
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सुरक्षा और व्कास्य-क्काज़ व्छी व्दच्याए 





(क) खातों मे सुरक्षा 

खान सुरक्षा महानिदेशालय को खात अधितियम, 952 के उपस्धों को 
सागू करने का कार्य सौंपा गया है | यह अधिनिद्रम खानों में सुरक्षा ग्लौर कामकाज 
की दशामो को विनतियमित करता है। यह निदेयालय कोयला खातो के सम्बन्ध में 
खान प्रधितियम, 952 के प्रधीन बनाएं गए तियमों प्लौर विनियमों, खान 
व्यावसायिक प्रच्धिक्षण निवमो और खान बचाव नियमो तया गैर कोयला खातों के 
सम्बन्ध में खान शिशु कक्ष नियमों ग्रौर छात प्रसूती प्रसुविवा नियमों को भो लागू 
करता है ॥ इस महानिदेशालय के ग्रधिकारियो को जिन्हे खान प्रघितियम, 4952 के 
मघीन खान निरीक्षकों के रूप में नियुक्त रिया जाता है, कोयला खात (सरभण 
भौर विकास) ग्रधिनियम, 974 के प्रधीव निरीक्षण तथा भराई के कार्यों के 
सम्बन्ध में ग्रोर भूमि प्रजन (क्वान) प्धिनियम के झबीव रेलवे के नीचे खतत कार्यों 
पर प्रतिवन्ध लगाने के सम्बन्ध में भो कुद उत्तरदायित्व दिए गए हैं। यह सुनिश्चित 
करने के उद्देश्य से कि खान सुरक्षा सबधी अपेक्षाप्रों का पृर्शह्येण पालन क्रिया जा 
रहा है, इस निदेशालय के अधिकारों खानों का नियमित्र रूप से निरीक्षण करते 
रहते हैं । बे सभी घातक दुर्घटदाग्रो, गरभीर पौद दोटी दुर्घटवामों तवा खतरनाक 
पटनाप्रों को भी जांच करते हैँ जिनमे जात हानि नही हुई होती । इन जाँचो से 
दुघंटनाओो के कारणों स्‍्लौर उनके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का पता लगाने तथा 
इस प्रकार की दुषंटनाग्रो की प्राृत्ति वो रोकने के लिए झावश्यक्र उपचारी उपाय 
बताने का दोहरा प्रयोजन हत होता है । 

सात ग्रधिनियम, 4952 मे ग्रन्य बातों के साव-साथ घान के प्रवन्धकों द्वारा 
प्रत्येक घातक श्रौर यनीर दुपंटवा तथा विविशुमों मे दी गई खद्धरद्ाक घटदाम्रों क्री 
तत्काल सूचना देने की व्यवस्था है । 

वर्तमान खदानों में बाढ़ के क्षेत्रो भोर खतरों (या तो उसी खान मेंया 

साथ की खातों में जलाकात क्षेत्रे से ठया बलाजयों पघ्ौर भूमि छो सतह के उपरो 


], .घग् मस्वालय को बादिइ रिगेर्ट 976-77 खश्ेर । 
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और भीतरी जल मार्गों से) पता लगाने के लिए 976 में एक विशेष अियान 
चलाया गया । इस प्रत्रिया मे, जतावाव क्षेत्रों के ग्रासपास के क्षत्रो मे सनते कार्य 
के लिए सभी पुरान अनुज पत्रों तथा सारत में उन सभी ब्ोयला खाना मे, जिनमे 
याद होते को संभावना का खतरा है, बाढ़ के खतरे से वचन के लिए निधारित किए 
गए वतमान एहहियाठी उपाया वा पुनरीक्षण किया गया। जहाँ कही झलावश्यक 
समभा गया ग्रनिरिक्त एहुतियाती उपाय विए गए । 
खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम, 966 के उपबन्धों के प्रधीवन सभी नए 
श्र मको को काम पर नियोजित वरने से पूर्व निर्धारित प्रादयत्षम वा प्रारम्भिक 
प्रॉकक्षण प्राप्त करना पड़ता है प्रौर उन सभी श्रमिऱों को जो पहल से काम पर 
लग हैं समय समय पर पाँच वर्षों म कम स कम एक बार पुनश्चया प्रशिक्षण प्राप्त 
करना पड़ता है। दन नियमा व ग्रमोत, खात धमिकों के लिए ज्यावप्तायिक् प्रशिक्षण 
को एक फ्रसिक वार्यश्रम के रूप मे प्रारम किया गया यह कार्यक्रम प्रारम्भ म 
भरिया ओर रामीगरज कोयता क्षत्रों वी कायला खानों में शुरू किया गया ओर 
बाद मे झत्य कोयला तथा गैर कोयता खालो मे लागू किया गया । इन नियमों में 
अमिफ्तो को प्रशिक्षण देन व लिए प्रशिक्षण करद्न स्थापित करने की परिवल्पना की 
गई है । दिसम्बर 976 के प्रन्त तब बोयला खाना में 76 व्यादसापिक प्रशिक्षण 
बन्‍्द्र प्रौर गैर-कायला खाना म॑ 04 बेन्द्र बियमान थे 3 
कोयला खान विनियम 957 मे छ्वान मैनेजरो, सर्वेक्षको, ग्रौवरमंनों, 
सरदारा, शाट पायररों प्रादि का योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान करने की व्यवस्था है, 
ताकि यह सुनिश्चित कराया जा सके कि इन पद्म पर केवल ग्हूता प्राप्त व्यक्तियों 
की) ही नियुक्त क्रिया जाता है । 
खाना म सुरक्षा तथा श्रन्य सम्बद्ध मामला पर विचार विमर्श करने के लिए 
खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारिया द्वारा खानो मे व्यवस्था क॑ विशिज स्तरों 
पर मासिक बैठकें श्रायोजित को जाती हैं। खानो म सुरक्षा के लक्ष्य वी प्राध्ति म 
की गई प्रगति का पता उगाने के जिए प्रत्यक बैठ में लिए गए निर्सयों पर प्रनुवर्ती 
कायदाई की जाती है और वाद म झ्ागामी बेठका मे उनकी पुतरीक्षा की जाती 
है + य॑ बेंठकें सामजस्यथ और सदुभावना का वातावरण वैदा करन के अतिरिक्त कानून 
क प्रवतन के प्रेरक पहवू के छप मं महत्त्वपूर्ण योगदान देती है । 
कोयला स्रान बचाव नियर, 959 के ग्रधीन विभिन्न कायला क्षैत्रा में 
बचाव केन्ध स्थापित किए गए है। ये बचाव केन्द्र खान श्रमिकों का भूमि के नीचे 
बचाव और रिकवरी कार्य म प्रशिक्षण करते रह, बचाव यनो तथा अन्य उपस्करा 
का प्रतुरक्षण करत रह खानों मं बचाव तथा रिकवरो कार्य करते रहे और खाना मे 
कोई विस्फाट होने या प्राय दगते या ज्हसीली या ज्दलनशील गैसों क निकास की 
सूस्त म खतर को उमर करन के लिए सभी च्यवहाय कदम उठात रहे ॥ 
(ख) कारणानो मे सुरक्षा 
कारखाना अधिनियम 948 मे कारखाना में काम करने वाले क्षमिका बी 
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सुरक्षा सुनिश्चित कराने की व्यवस्था की गई है | ये उपबन्ध मशीनरी की फंसिंग, 
नई मशीनों की केसिंग होइस्ट लिपट, क्रेत, चेन और प्रैशर प्लाट जैसे उपकर स्पो और 
सयत्रों के परीक्षण और निरीक्षण, श्रमिको को सुरक्षा उपकरण देने खतरनाक फ्युम 
और झाग की स्थिति झ्ादि से बचाव के पूर्वीपायों के वारे मे है। इस अधिनियम में 
यह भी निर्धारित क्षिया गया है कि क्रिंव परिस्थितियों में किशोर व्यक्तियों को 
खतरनाक मशीनों पर लगाया जा सकता है। इस अधिनियम द्वारा ऐसपी जगह 
महिलाओ और बच्चो को काटन प्रैंसिंग के लिए नियोजित करने पर रोक लगाई 
गई है जहाँ 'काटन झोपनर' कार्य कर रहा हो | यह अधिनियम राज्य सरकारों को 
स्थानीय प्रावश्यकताओं फो ध्यान मे रखते हुए इस अधिनियम के सुरक्षा सम्बन्धी 
उपबस्धों के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत नियम बनाने का अ्रधिकार प्रदान करता है। 
राज्य सरकारो को पुरुषो, महिलादो तथा बच्चों द्वारा उठाए या ढोए जाने वाले 
प्रधिकतम भार की सीमा निर्धारित करने का भी अ्रधिकार दिया गया है। वक्त 
प्रधिनियम प्रौर उसके अधीन बनाए गए नियम राज्य सरकारों द्वारा कारखाना 
निरीक्षकों के भाध्यम से लागू विए जाते है । 

कारखाना सलाह सेवा झौर श्रम-विह्ञान केन्द महानिदेशालय, जो सारे 
देश में कारखाता प्रधिनियम के कार्यान्वयन को समन्वित करने के लिए उत्तरदायी 
है, मॉठल नियम बनाता है और जब कभी आवश्यक होता है, तब राज्यों के मुख्य 
कारखाना निरीक्षकों से परामर्श करके कारखाना प्रधिनियम मे सशोधन प्रस्तावित 
करता है । यह्‌ सगठन सरकार, उद्योग तथा अन्य सम्बन्धित पक्षो को सुरक्षा, स्वास्थ्य 
भ्रौर श्रमिको के कल्याण से सम्बन्धित सामलो मे परामर्श देता है. और 
(।) कारबाना अधिनियम के कार्यान्वयन, (2) कारखाना निरीक्षको के प्रशिक्षण, 
(3) प्रौद्योगिक स्वास्थ्य तथा परिवेशी समस्याझो, जिनमे कारखानों मे स्वास्थ्य 
सम्बन्धी खतरे शामिल है, और (4) विभिन्न राज्यो के मुख्य फारखावा निरीक्षको 
के वापिक सम्मेलन झायोजित करने सम्बन्धी प्रश्नो पर कार्यंबाही करता है । 
(ग) पत्तनों और गरोदियों मे सुरक्षा 

भारतीय डाक श्रमिक झधिनियम, 934 झौर उसके ग्रधीन बनाएं गए 
विनियम. सभी मुख्य पत्तनों मे जहाजो मे माल लादने और जहाजो से माल उतारने 
के काम में नियोजित श्रमिकों की दुघंटना से सुरक्षा से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम 
सगठन के भ्रभिसमय सख्या 32 (सशोधित) को लागू करते है । इसके प्रतिदिक्त, 
डाक कर्मकार नियोजन का वितियमन अधिनियम, 948 के भ्रधीन बनाई गई गोदी 
श्रमिक (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) योजना, 796] मे सभी गोदी श्रमिकों के 
लिए स्वास्व्य भौर कल्यार्प के उपायो की व्यवस्था है भौर उन श्षमिक्रों के लिए 
सुरक्षा उपायो को व्यदस्था है जो भारतीय डाक श्रमिक वितियमन,] 943 के प्रन्तर्गत 
नही ग्राते । यह योजना सभी मुख्य पत्तनों मे लागू रही । 

वर्ष 976-77 भे बस्बई, कलकत्ता और मद्गास के मुख्य पत्तनों में गोदी 
सुरक्षा के वरिष्ठ निरीक्षको वी देख-रेज मे गोदी सुरक्षा निरीक्षणालयों ने काम 
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करता जाती रखा। ये अ्रधिरारी प्रपनेन्प्रपने क्षेत्रों मे क्‍्स्य मुख्य पत्तदों मं 
निरीक्षालयो पर भी नियस्प्रस रफते हैं । 
(घ) ठेका श्रमिकों का कल्याण प्रौर सेवा की शर्तें 

ठेका श्रम (विनियमन झौर उत्पादन) म्ितियम, 970 का उद्देश्य जिसों 
भी प्रतिष्ठान मे ऐसी प्रक्रिया, सक्रिया या जिसी प्न्य कार्य के सम्बन्ध में ठेका श्रम 
पद्धति वा उन्मूलन करना है, जो झधिनियम भे निर्धारित कतिपय मापदण्डो को ध्यान 
में रखते हुए समत सरकार द्वारा मधिसूचित कौ जाए। जहाँ कही ऐसे श्रम का उन्मूलत 
करता सम्भव नहीं होता, वहाँ यह मजदूरी का मुगतान सुनिश्चित कराकर झोर 
प्रावश्यक सुविधाएँ प्रदान करके ठेका श्रसिक्रों की सेवाशर्तों को विनियमित भी 
करता है । 

केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोई 30 भकतूदर, 97] को स्थापित किया 
गया | इसका ग्रठत केन्द्रीय सरकार को अधिनियम के कार्यान्वयन से उत्पन्न ऐसे 
मामलों में सलाह देने के लिए जिया गया जो प्रथिनियम के प्रघीन इसे भेजे जाएँगे। 


#79एथापी>--3 


आआव्यास्त व्व धछडच्टी छ्िव्कास्त क्विगास्त द्वाचएा कक्‍च 
ल्काव्यस्व व स्पत्कानतों व्का ल्विस्तॉपा! 
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प्रावास एव शहरी विकास निग्रम ने आगरा मे कम लागत का एक छोटा 
मकान बनाने मे सफलता प्राप्त की है। इस मकान की लागत कुल 4] 00 रू. है 
(इसमे प्रूमि यौर विकास की लागत नहीं है) । निमम ने प्रव ऐसी तीन परिबोजनाएं- 
गाजियाबाद, बम्वई झौऔर हैदराबाद मे चालू की हैं । प्रत्येक्ष शहर में क्रमश 
280, 50 और ।55 मकान बनाएँ जाएँगे । 

मिगम की इन परियोजनामो के अन्तर्गत वनने वाले प्रत्येक मात मे एक 
कमरा, रसोई, शोचालय झौर स्नातंघर होगा। गाजियाबाद में ऐसे मंकान की 
लागत 5000 रु, बम्बई मे 7000 र और हैदराबाद में 4500 रु होगी। 
गाजियाबाद धर हैदराबाद ऐ मकानों के पास स्वतन्त्र प्लाट खालौ है और इनका 
चारो तरफ विस्तार भी किया जा सकता है । वम्बई मे दो सन्जिलें मकान बनाए 
जाएँगे । बम्बई में ऐसा पहला झवसर है जब अच्छे वातावरण मे मकान को लागत 
7000 *. होगी । 

इन तीनो परियोजना पर हाल ही में काम शुरू हुआ है और सम्मवतः 
मार्च, 979 ठक मकान तैयार हो जाएँगे । 

निगम द्वारा इन मकानों की कीमतों मे झौर भी कमी करने के प्रयास क्किए 
जा रहे हैं । इन परियोजनाझो को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, महाराष्ट्र श्रावात 
बोर्ड प्रौर प्रान्ध्र प्रदेश क्‍्रौद्योगिक निगम के सहयोग से पूरा किया जा रहा है । 


]. भारत सरकार प्रेत विज्॒प्ठि, दिडाँक 6 जनवरों 978. 


#797शापे--व 
कहें आवध्यास नीलि 


भ्री घ्िकर्दर बस्त (निर्माण, प्रावास, पूर्ति श्रोर पुनर्वास मन्‍्नी, 
भारत सरकार) 





आवबास, न॑ केवल मनुष्य की तोन प्राघारश,ूत प्रावश्यकताप्री मं से एक है 
बल्कि यह एक ग्राथिक्र गतिविधि भी है जिसका सहायक क्षेत्रों मं श्राय प्लौर रोजगार 
पैदा करने पर गुशात्मक प्रभाव पढ़ता है ! ब्यापक दृष्टि ते देखें तो भ्रावास से न 
केवल मनुष्य की प्राइ्तिक विपदाओं में रक्षा होती है सौर उसे एकान्त मिलता है 
बल्कि सभी भ्रफार से श्रच्छे रहन-सटन के लिए एक अच्छी मालव बस्ती वा 
पर्यावरण भी मिलता है । 


सन्‌ 497] की जनगणना के ग्रनुतार भारत को जनसख्यां गत 50 वर्षों मे 
25 करोड़ से बढकर करीब 54 करोड 80 लाख हो भई। सन्‌ 96-7[ के 
दौरान जनसख्या में ढाई प्रतिन्बत की वृद्धि आँगी गई । सु 92]-7 के दौरान 
भारत वी जनसख्या में 8% की तरृद्धि हुई जबकि इस दौरान विश्व की जनसश्ष्या 
93% गौर विकसित देशो की जनसस्या 60% बदी । 

इस समय भारत की जनसख्या 5,79,952 मानव बस्तियों मे बैंटी हुई 
है । लगभग 80% लोग 5,75,933 गाँवो में रहते हैं । शेष 20% लोग 3,9 
ऐसे शहरी इलाकों मे बसे हुए हैं जिनमे से प्रत्वेक जनसख्या 5,000 से लेकर लगभग 
90 लाख तक है । गौवो की भ्रौसत जनसब्या 762 आँकी गई है । 20% से भी 
अधिक शद्री जनता देश के झाठ महानगरो में बसी हुई है तथा 20% शहरी एक- 
एक लाख वाले 43 शहरो मे वसे हुए हैं । 
आवास समस्या के आयाम 


राष्ट्रीय भवन निर्माण सग्ठन के अनुसार पाँचवी पंचवर्षीय योजता के 
आरम्भ म ग्र्थाद्‌ एक अप्रेल, 974 को देश मे एक करोड 56 लाख मकानों (38 
लाख मकान शहरी क्षेतों में तथा एक करोड 8 लाख मक़््ात ग्रामीण क्षेत्रों मे) की 
कमी थी । मकानों के निर्माण वी रफ़्तार जनसख्या में वृद्धि की दर के मुकाबले कम 
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रहने के कारएा यह कमी हर साल और झधिक बढती गई । इस समय देश मे मकान 
निर्माण की दर प्रतिवर्ष ,000 की जनसख्या के पीछे करीब 3 मकान है जबकि 
सयुक्त राष्ट्रसथ ने विकासशील देशो के लिए प्रलिवर्ष ।,000 की जनसस्या के पीछे 
0 मकानों के लिर्माणा की सिफारिश्ञ की है । 


अभी तक किसी भी प्रचवर्षीय योजना मे कोई भी लम्बी झ्वधि का श्रावास 
लक्ष्य निर्धारित तही किया गया है । इस क्षेत्र मे सरकार द्वारा निभाई गई भूमिका 
में गन्द्री बस्तियों मे रहने वाले लोगो, औद्योगिक और बामान मजदूरों जैसे ब्राथिक 
दृष्टि से कमजोर समाज के कुछ वर्गों के लोगो को मकान बनाने के लिए सरकारी 
मदद देना, भूमि अधिग्रहरा और गृह निर्माण की गिली जुली परियोजनाएँ शुरू करने 
के लिए राज्य सरकारों और ्ावास बो्डो को घन देना तथा निम्न और मध्यम आय 
बयं के लोगों को भकान बताने के लिए सीमित ग्राथिक सहायता मुहैया करता 
शामिल है ! 

अब तेक आवास के क्षेत्र मे किए गए प्रयासों का दूसरा पहलू यह है कि 
सार्वजनिक और निजी, दोनो क्षेत्रो मे गृह निर्माझ्य के कार्य से वास्तव में पिछड़े हुए 
लोगो--जो कि हमारे शहरी परिवारों का 75% है-को कोई लाभ नहीं 
पहुँचा । इसका मुख्य कारण यह हो सकता है कि ग्रभी तक हम ज्यादा सस्ते मकानों 
का निर्माण नही कर सके । इसका नतीजा यह निकला कि थोड़े से मकानों के निर्माण 
में ही काफ़ी बरर लग या । अब इत्को तुरन्त बदलने की जरूरत है 


अब समय आर गया है जबक्ति हमे इस क्षेत्र से सक्ष्य निर्धारित करने के लिए 
गम्भीरता से सोचना चाहिए ताकि हम हर परिवार को एक निश्चित अ्रवधि में मकान 
मुहैया करने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयास कर सके । यदि हम अगले 20 वर्षों 
में लक्ष्य प्राप्त करना चाहे तो श्राधिक साधनों की हमे क्या कठिनाई हो सकती है ? 
इसके लिए हमे काफी सरया में मकानों का निर्माण करनाहोगा । 

(क) जनरुस्या वृद्धि के कारण बड़े ग्रतिरिक्त वरिवारों के लिए 

(ख) मौजूदा छुरानी किस्म के घरो का पुननिर्माण 

(ग) मकान निर्माण मे वर्तमान कमी को 20 वर्षों मे पूरा करना 

ऐरे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रतिवर्ष 47 लाख 50 हजार मकान (2 लाख 
50 हजार शहरी क्षेत्रों मे ग्रौर 35 लाख भकान ग्रामीण क्षेत्रों मे) बनाने का 
कार्यक्रम होगा । 

इस प्रकार के निर्माण वार्यक्रम के लिए इस क्षेत्र में अब तक किए गए 
निवेश से कही अ्रधिक निवेश करना होगा । कया हम इस समस्या को नियन्तण योग्य 
स्तर तक सुलभा नही सकते है २ ग्रावास्व निर्माएा के लिए साघनों का उपयोग 
हमारे समाज के आर्थिक ढाँचे के अनुरूप होना जाहिए | इसके अन्तर्गत प्रत्येक झ्राय 
वर्ग के लोगो के लिए उध आय बर्ग मे परिवारों के समानुपात्त के प्रनुततार मकात 
बनाने की जरूरत है | 
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सस्ते मकान 

गरीबो की श्रावास समस्या को कुछ कम करने का केवत एक ही रास्ता है 
और बहु है प्रधिक सस्ते सकयना के निर्मास्णु पर अधिक ध्यान देना फ्लौर अधिक घन 
लगाना । स्थान प्रौर सवा परियोजनाग्रों, जिनका उद्देश्य जल सप्लाई, मत्र निकासी, 
सडक, बिजली ग्रादि वी झाधारभूत सुविधाश्रा वाल स्थाद मुद्ैया वरना है, स शहरी 
गरीवो वी प्रावास स्थिति बेहतर बनाने म काफ़ी मदद मिल सकती है । इस प्रकार 
को स्थान और सेवा परियोजनाएँ स्थान आय झौर रोजगार वे झवसरों के बीच 
प्रतिस्पर्दा ताकतों में सन्‍्तुलन क्ामम करती है। 


हम अधिकृत बस्तियों के प्रति श्लौर अधिक सार्थक दृष्टिकोण पअ्रपताने वी 
जहरत है ( प्रामीण क्षेरों म भूमिहीन श्रमिय्रों को दिए गए स्थायी रूप से दसने के 
अधिकार के समान प्रनधिहृत बरस्तियों के निवासियों को भी अधिकार दिए जाने 
चाहिएँ ताकि वहाँ वसने वाले मौजूदा गन्दी उस्तियों के सुधार म दिलचस्पी लें।॥ 
ग्रनधिकृत बस्तियों के प्रति सही दृष्टिकोरशा यह होगा कि उनका विरास क्या जाए 
न कि उनको मतिश्रामेट किया जाए] 


आधिए हृ्टि से कमजोर लोगों के लिए भारी सख्या में मक्रानो की जरूरत 
होगी । इसतिए सरकार द्वारा चलाई गई सम्राज भ्रावास योजनाग्रों से समाज के 
निम्न प्राय वाले लोगो का प्रर्थात्‌ू जिनकी ग्राय ,000 रुपये प्रति माह से प्रधिक 
है प्रधिक लाभ मित्रना चाहिए । 
स्वस्थ बातावरण 

ग्रामीरा मकानों के स्तर पर विचार करते समय हमे इस बात का विशेष 
ध्यान रखना होगा कि ग्रामीरा श्रावात पर शदरी भ्रावास की मान्यताग्रो श्रौर स्तरों 
की छाप न पढे । ग्रामीरा क्षेत्रों म आवास की समस्या प्राथमिव रूप से एक स्वस्थ 
वातावरण बनाने की समस्या है | इस दृष्टि से प्रायमिक रूप से ग्रामीण ग्रावास स्तर 
वातावरण बेहतर बनाने और स्थान व सेवा किस्म वी प्रावास योजनाएँ मुहैया करने 
क लिए निर्धारित किए जाने चाहिएँ | ग्रामीण ध्रावास के लिए निर्माण स्तर गौर 
मानदण्ड स्थानीय उपदब्ध सामान तथा देहातो म मकान बनाने के लिए ग्रामतौर 
पर उपयोग म जाएं जाने वाले साज सामान के श्रनुरूप तय किए जाने चाहिएँ । 

पाँचवीं योजना म॑ आवास के क्षेत्र मे सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के 
निवेश का अनुपात करीब 4 रहा | यदि 20 वर्षों के भीतर प्रत्येक परिवार को 
मकान देने का लक्ष्य प्राप्त करना है तो निजी क्षेत्र के वतंमान थोगदान को ग्लौर 
ग्रधिक बढाना होगा । इसके लिए निजी क्षेत्र को आवास बनाने के लिए प्रोत्साहित 
करना होगा तथा साथ साथ तड़क भड़क वाले मकाना के तिर्माण को निरत्साहित 
करना द्वोगा । भारी सख्या मे मकान बनाने के लिए झ्राथिक मदद देने के लिए 
राष्ट्रीयकृत वित्तीय सस्थाग्रो को बढ़ावा देने के लिए सहकारिताशो और निजी क्षेतो 
को भ्रोत्माहित करने के प्रयास करते होगे । 


नई गझ्रावास नीति 39 


मकान वनाने मे काम आने वाले साज-सामान के निर्माण को बढावा 

हमे महानगरीय केन्द्रों के समीप भवन निर्माण मे काम आने वाले 
साज-सामोत जैसे-चूना, ईंट, लकड़ी आदि तैयार करने वाले कारखानो के 
लगाए जाने का उचित प्रोत्साहत देने की जरूरत है । ग्रामीरा क्षेत्रों में इस्र प्रकार की 
वस्तुएँ बनाने जाले कारखाने खोलते समय प्रामीण झावास की जरूरतों तथा 
साथ-साथ देहाती इलाकों मे आय झ्लोर रोजगार पंदा करने की बात भी ध्यान में 
रखनी चाहिए 

श्रावाप्त की नई नीति बहुमुखी वनानी होगी। इसमे देहाती इलाकों में 
पर्यावरण बेहतर बनाने तथा ग्रामीरा। बस्तियो मे निम्न स्तर के लोगो की आवास 
स्थिति सुधारने पर जोर देता चाहिए 


#797शा0-5 
ज्वछाराप्ट्र व्की रोजगार ग्यारंल्टी योजना? 
(प्रूल्यौकन रिपोर्ट) 





मद्दाराष्ट्र के चार चुने हुए जिलो म॑ चलाई गई रोजगार गारटी योजना के 
बारे में किए गए एक प्रध्ययत से पता चलता है कि रोजगार के अ्रवसर पैदा होने की 
स्थिति में हर महीते परिवर्तन होता रहा है भ्रोर नवम्वर, 975 में जहाँ ] 90 लाख 
लोगो को रोजगार दिया गया वहाँमई, |976 मे यह सत्या ?76 लाख तक 
पहुँच गईं । 

यह प्रध्ययन योजना प्रायोग के कार्यक्रम मूल्यांकन सगठन तथा महाराष्ट्र 
सरकार के श्रय॑-विज्ञान भौर धाकड़ निदेशालय द्वारा सयुक्त रूप से किया गया था । 
इसका उद्देश्य उन तत्त्वो का विप्लेपए करना हैं, जिन पर प्रोजना बी सफलता निर्भर 
करती है, तथा सरकार एवं श्रायोजन क्रियान्वयन प्राधिकरणों को कारंबाई करने ग्रे 
लिए सुकाव देता था । 

अध्ययनों प्ौर सर्वेक्षणों के द्वारा नासिक,शोलापुर, भीर झौर भण्डारा जिलो 
के देहाती इलाको में श्रमिक ग्राय, मजदूरी तथा बुनियादी सुविधाप्रों के बारे भे सही 
तस्वीर प्रम्तुत करना था । इस प्रध्ययन के नतीजे झौर निष्कर्प तो करीब एक वर्ष 
तक उपलब्ध हो सकेंगे । 

रोजगार गारटी योजना का उद्देश्य लाभप्रद और उत्पादनोन्‍्मुख रोजगार 
मुहैया करना है । इस योजना के गन्तगंत वे सभी भ्रकुशल व्यक्ति बाते हैं जो परिथ्रम 
करने को तैयार है परन्तु खेतो मे या खेती से बाहर या ग्रन्य सहायक कार्यों मे ग्रथवा 
सरकारी विभागों, जिला परियदों झ्रौर ग्राम पचायतो द्वारा चलाए जाने वाले श्राम 
योजना था गैर थोजना कार्यों भे इस प्रकार का कोई रोजगार नही पा सके हैं। 
सावंजनिक कुओ को गहरा करने, भू सरक्षण और भूमि विकास काये, नाता श्ौर 
जल विभाग कारोबार प्रबन्ध श्लौर सेम लगाने को रोकने, विंतरएा झौर फार्म नहरें, 
पेड लगाने, जल प्रबन्ध तथा व्यापक मू-विकास योजनाओं झ्रादि जैसे लघु बिंदाई से 
सम्बन्धित उत्पादन कार्यों को प्राथमिकता दी ग्रई है। सडक कार्य केवल पहाडी श्रौर 
दूर दराज के क्षेत्रों, जहाँ भ्रन्‍्य उत्पादक रोजगार उपलब्ध नही है, मे ही किए जाएँगे। 

सन्‌ 975-76 में इस योजना पर तेजी से कार्य हुआ । इसलिए इस पर 
होने बाला खर्चा सन्‌ १974-75 में जहाँ 354 करोड रुपये था बहाँ 
सन्‌ 975-76 में बढ़कर 34 42 करोड रुपये हो गया ! 


० जनक 3०>म 
4, भारत सरकार प्रेश्त विज्ञप्ति, दिवाँक 29 जनवरी, 978, 


#फएशाएं>--6 


च्वच्यु राह्वल व्कोष्म से आलार्थिकः सह्डायसा 
ब्की बाच्चि व्वड्डाछ गछ्टेा 
(छूमचारी भविष्य निधि ब्रंसदाणियों को लाभ) 





कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने मृत्यु सहत कोय से आथिक सहायता की 
राप्टि बढ़ा दी है। ग्रशदायी की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके परिवार के सदस्यो, नामाँकित 
व्यक्ति प्रौर उसके कानूनी हकंदारों को क्रम से कम एक हजार रुपये मिलेंगे । यदि 
प्रशदायी की निधि खाते में एक द्वेजार रुपये से कम की राशि होगी तो भी उसके 
परिवार को कम से कम एक हजार रुपया मिलेगा । 

यह सुविधा केवल उन्ही प्रश्ददायी कर्मचारियों पर लागू होगी, जिनका मृत्यु 
के समय मासिक वेतन 500 रुपये प्रतिसास से अधिक मही होगा । 

जनवरी, 964 भे मृत्यु राहत कोष शुरू किया ग्रया था गऔर झ्ब तक कोप 
से लगभग एक करोड़ रुपये का मुगतान हो चुका है | कोप के केन्द्रीय न्‍्यास्री मण्डल 
ने इस राहत को १हली भ्रप्नेल, ।977 से तीत साल तक और लागू करने की सिफारिश 
की है । मण्डल ने मृत्यु राहत कोष से वित्तीय सहायता को राशि 750 रपये के 
स्थान पर एक हजार रुपये करने की भी सिफारिश की है । 


]. भारत खरकार अेछ विकहप्कि, सिवाछ 20 जठवरी, 978. 


#979शा५व४--7 


० [फ 
अ्रम्त स्वन्त्या व्ठय् ब्छी स्ंर-चचनन्ता कौर व्फायय 





श्रम मन्‍्तालय राष्ट्रीय घ्राधार पर रोजगार सेवा झौर दस्तवार प्रधिक्षस के 
विकास तथा व्यवस्था के प्रतिरिक प्रौद्योगिक सम्वन्धो, मजदूरों और प्रयन्धकों मे 
सहयोग, विवादों का निपटारा, मजदूरी प्रौर काम-काज तथा सुरक्षा वी प्रन्य 
दशाप्रों का विनियमन, श्रम कल्याण, समाज सुरक्षा, श्रादि श्रम मामलो के सम्बन्ध मे 
सम्पूर्ण भारत के लिए नीति निर्धारित करने का उत्तरदायी है। 

रेलवे, खानो, तेल क्षेत्रो, बै किय भौर वीमा कम्पतियो, जिनप्री शापाएँ एक 
से भ्रधिक राज्य मे हैं, मुख्य पत्तना प्लौर केन्द्रीय सरकार के उपक्रपो मे नियोजित 
श्रमिकों के मामलों को छोडकर, जिनके सम्बन्ध में केन्द्रीय सारकार उत्तरदायी है, 
रोजगार ओर प्रशिक्षण के सिवाय सभी मामलो के वारे में नीति के कार्यान्वयन के 
लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं परन्तु इस सम्बन्ध भे केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण 
रहेगा प्रौर राज्य सरकारों को उनके निदेशों का पालन करना होगा। केन्द्रीय 
सरकार श्रम मामतो में राज्य सरकारों को उनबे निर्देशों का पालन करना हाया । 
केन्द्रीय सरकार श्रम मामलों मे राज्य प्तरकारों के कार्यकलापों का समन्वय करती है 
प्रौर जब कभी भी ग्रावश्यक होता है, तब उन्हं परामर्श देती है । 

श्रम मन्‍्नालय जिपक्षीय श्रम सम्मेलनो और समितियों, द्विपक्षीय राष्ट्रीय 
शीपनिकाय झौर राष्ट्रीय प्रौद्योगिक समितियों के लिए सचिवालय की भी व्यवस्था 
करता है और भ्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यकलापो मे भारत के भाग लेने के लिए 
कडी रूप मे कार्य करता है । 

श्रम मन्बरालय के चार पघलग्न कार्यावय और 29 अधीनस्थ कार्यालय हैं । 
इनका ब्योरा इस प्रकार है-- 


व सलग्न कायलिय 
() रोजगार झौर प्रशिक्षण महानिदेशक, नई दिल्ली । 
(2) मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली । 
(3) महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा और श्रम विज्ञान केन्द्र, वम्वई । 
(4) निदेशक, श्रम ब्यूरो, चण्डीगढ । 


श्रम मन्‍्तालय वी सरचना और कार्य 323 


गा अधीनस्थ कार्यालय 


() महानिदेशक, खान सुरक्षा, धनबाद * 
(2) कोयला खान कल्याण आ्रायुक्त, घनवाद । 
(3) कल्याण झायुक्त, श्रन्‍्चक खात श्रमिक कल्याण सस्था, भीलवाडा । 
(4) कल्याण आयुक्त, प्रश्रक खान श्रमिक कल्याण सस्था, कालीचेडु, जिला 
नैलोर । 
(5) उप-कल्याण प्रायुक्त, ग्रश्रक खान श्रमिक कल्याण सस्था, कर्मा, 
डाकघर भुमरीतलेया, जिला हजारीबाग (विहार) 
(6) लोहः झ्रपस्क खान उपकर प्रायुक्त, नई दिल्‍ली । 
(7) कल्याण आयुक्त, लोहा अ्रयस्क खान श्रमिक कल्याण सस्था, विहार 
और उड़ीसा (विहार क्षेत्र), वाराजामदा, जिला सिंहभूमि । 
(8) कल्याण प्रायुक्त, लोहा अयस्क खान श्रमिक कल्याण सस्था, इन्दौर । 
(9) कल्याण झायुत्त, लोहा अयस्क खान श्रमिक कत्याण सस्था (गोवा क्षेत्र), 
पनजी-गोग्रा । 
(0) कल्याण आयुक्त, लोहा प्रयस्क खान श्रमिक कल्याण सस्था, कात्ीग्रुडा, 
हैदराबाद । 
() कल्याण तथा उपकर आयुक्त, चूना-पत्थर ओर डोलोमाइट खान 
श्रमिक कल्याण सस्था, वैगलौर । 
(१2) कल्याण तथा उपकर ग्ायुक्त, चूना-पत्थर और डोलोमाइट खान श्रमिक 
बल्याए सस्था, जबलपुर । 
(3) कल्याण प्रायुक्त, लोहा अयस्क खान श्रमिक कल्याण सस्था, विहार 
और उड़ीसा (उड़ीसा क्षेत्र) वारविल जिला क्योकर । 
(4) कल्याण आयुक्त, लोहा प्रयस्क खान श्रमिक कल्याण सस्था, बगलौर । 
(5) कल्यारप झ्रायुक्त, लोहा भ्रयस्क खान श्रमिक कल्याण सस्था (नागपुर 
क्षेत्र), पतजी-गोग्रा 
(6) बल्याण झौर उपकर आयुक्त, चूता-पत्थर और डोलोमाइट खाद 
श्रमिक कव्यास् सस्था, कर्मा,डाकघर भुमरितर्लया, जिला हजारीबाग । 
(।7) #ल्याण तथा उपकर आयुक्त, चूना-पत्वर और डोलोमाइट खान श्रमिक 
कल्याण संस्था, भीलवाडा (राजस्थान) 
(8) कल्याण तथा उपकर आयुक्त, चूना-पत्थर और डोलोमाइट खान श्रमिक 
कल्याण ससस्‍्था, 'नुवनेश्वर । 
(9) अ्रध्यक्ष, केन्द्रीय कोयला खान बचाव केन्द्र समिति, घववाद । 
(20) प्रीदसीन प्रधिकारी, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं 
श्रम जाँच न्यायालय श्र सराघधन दोड, निर्मल टाबर, 26-दाराखस्भा 
रोड़, नई दिल्‍ली । 
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(2) पीठाप्तीन प्रधिकारी, केद्रीय सरकार भौद्योगिक न्यायाधिकरण एवं 
श्रम न्यायालय सख्या ।, घनवाद । 

(22) पीठाप्तीन प्रधिकारी, केद्वीय सरकार प्रौद्योगिक न्यायाधिकरण एवं 
श्रम न्‍्यायातय सख्या 2, धनवाद 4 

(23) पीठाप्तीन प्रधिकारी, केन्द्रीय सरवार प्रौद्योगिक न्‍्यायाधिररण एवं 
श्रम न्‍्यायात्रय सख्या 3, घनवाद । 

(24) पीठाप्तीन प्रधित्ारो, केन्द्रीय स़रवार प्रौद्योगिव न्‍्यायाधिकरण एवं 
श्रम न्यायालय, जबलपुर । 

(25) पीठासीन प्रधिकारी, केन्द्रीय सरकार श्रौद्योगिक न्‍्यायाधिकरण एवं 
श्रम स्पायालय सल्या ?, बम्बई / 

(26) पीठासीन प्रथिकारी, केन्रीय सरकार श्रौद्योगिक न्यायाधिक रण एए 
श्रम न्यायालय, कलकत्ता 

(27) पीठासीन अधिकारी, केद्धीय सरकार प्रौद्योगिक न्‍्यायाधिकरण एंव 
श्रम न्यायालय सख्या 2, बम्बई | 

(28) सचिव, विवाचन बो्ड, तिर्मेल टावर, वाराखम्भा रोड, नई दिल्‍ली 4 

(29) सचिव, श्रमजीवी पत्रकार झौर गैर-पत्रकार समाचार-पत्र वर्मचारी 
मजदूरी बोर, कुर्ला वम्बई । 
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इाजरूथात्त फ्यें नस्विव्छ छिक्षता व्फा ययक्रक्स्त 
ब्छी प्राय! 


० ५०-०-५५००००००००००३०००००००००००३०९००११०४ 


राजस्थान मे श्रमिक शिक्षा कार्य गत ) 5 वर्षों मे चल रहा है भौर इस 
ग्रवधि भे राज्य संटकार, श्रम सगठनो एव प्रौद्योगिक प्रतिष्ठानों के सहयोग से इस 
कार्यक्रम ने उल्लेखनीय प्रगति की है । 

श्रमिक शिक्षा के कार्य वा स्चालन भारत सरकार के श्रम मनन्‍तालय के ग्रघीन 
गठित श्रमिक शिक्षा मण्डल के तत््वाबधान मे किया जाता है। श्रमिकों को उतके 
पभिकारों प्रौर कर्तव्यों का बोध कराने के उद्देश्य से श्रमिक शिक्षा का कार्य देश में 
वर्ष 4958 से शुरू हुआ था । राजस्थात में यह कार्य प्रकक्‍तूवबर, 962 से शुरू 
हुग्रा । प्रारम्भ मे भीलवाड़ा नगर मे ह्लुक उप प्रादेशिक केन्द्र की स्थापना की गई | 
मार्च, !965 मे इस केन्द्र को उपकेन्द् मे बढ़ाकर पूर्राख्पेण प्रादेशिक केन्द्र का दर्जा 
दिया गया । प्रप्रेल, ।974 में यह केन्द्र भीलवाड़ा से जयपुर स्थानातरित कर दिया 
गया । यह्‌ केद्ध नियमित रूप से श्रमिक शिक्षक प्रशिक्षण सन्नो का प्रायोजन करके 
तथा समय-समय पर श्रमिक प्रशिक्षण एवं भन्य विशेष प्रशिक्षण कार्यक्मो का 
ग्रायोजन करके श्रमिको को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करता है। प्रादेशिक केन्द्र 
के अधीन इस समय साज्य के विभिन्न उद्योगो तथा श्रमिक बस्तियों में 65 प्रावसिक 
केल्र भी चल रहे हैं । 

गत 5 वर्षों में केन्द्र वें तीन-ठीव माह के 54 पूर्णंकालीन श्रमिक प्रशिक्षण 
स्तरों का झायोजन क्रिया है जिनमे विभिन्न सार्वजनिक एंव निजी ओझोद्योगितर 
प्रतिप्ठानो के /234 श्रमिकों ने भाग लिया । इस समय 55वाँ श्रमिक प्रशिक्षण 
सत्र चल रहा है जिसमे विभिन्न निजी तथा सायंजनिक क्षेत्र के प्रतिप्ठावों के 39 
कमंचारी भाग ते रहे हें । 

प्रशिक्षित श्रमिक शिक्षक प्रायमिकर केस्यो मे समयन्‍्समय पर श्रमिकों के 
अशिक्षए के लिए शिविरों का झ्रायोजत करते हैं। राज्य मे चल रहें 65 प्राथमिक 
क्ेन्दो मे झव तक ऐसे 2 हजार 735 शिविर लगाये जा चुके हैं जिनमे 58 हजार 
5 श्रमिकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है । 


]. चारठ सरहार प्रेस विज॒प्ठि, दिताँक 29 जनइरी 978. 


326 मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा 


विशेष प्रशिक्षय कार्यक्म 

केन्द्र दारा कुछ विशेष प्रशिक्षण यरायक्रस नी आयोजित किये जाते हैं जैसे 
ग्रल्पावधि कायफ्म प्रवोधन वार्यत्रम, उत्पादकता शिक्षा कार्यक्रम तया श्रमसघ 
पदाधिकारियों के लिए कार्यक्रम ॥ ग्रब तक प्रल्पावधि कार्यक्रम के ग्रन्नगत एक 
दिवप्तीय शाला, त्रिदिवसीय गोप्ठी तथा अध्ययन गोप्ठियों के 387 झायोजन शिए 
गए हैं जिनसे 4 हजार 27! श्रमिर लाभ उठा चुके हैं । 

प्रशिक्षित श्रमिक शिक्षको के लिए पुन प्रवोधन के 42 कार्यक्रम झायोजित 
किए गए हैं जिनसे 572 श्रमिक शिक्षका ले जाभ उठाया है । प्रशिक्षित श्रमिकों के 
लिए 3 पुन प्रबोधन कायक्म किए गए जिनसे 263 श्रमिकों ने लाभ उठाया । 
ग्राभीण श्रमिक शिक्षा 

हाल ही में भारत सरकार ने श्रमिक शिक्षा को एक नई दिशा प्रदान की है । 
अभी तक श्रमिव शिक्षा का प्रायोजन सार्वजनिब अथवा निजी क्षेत्र के ग्रौद्योगिक 
प्रतिप्ठानों के श्रमिकों के लिए ही जिया जाता था । झव सरकार ने इन श्रमिक शिक्षा 
केन्रा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों को भी शिक्षा देने तो व्यवस्था करने 
का निश्चय किया है | इस कायम के प्रन्तगंत ग्रामीणों को साक्षर बनाने, उनको 
उनके कार्य से सम्बन्धित नवीनतम जानकारी देते ग्रादि की इस प्रकार व्यवस्था यों 
जाएगी जिससे वे भपने सभी कार्य करने के लिए सक्षम हो सकें। 

इस कार्यत्रम के अ्रन्तगंत चालू वित्त वर्ष में पहला दो दिवसीय शिविर 
गगानगर की सूरतगढ़ तहसील में 22 एल बी डब्ल्यू गाँव में क्या गया । इसमे 
40 ग्रामीण श्रमिको ने भाग लिया । इसी प्रकार के दो झौर शिविर सेवा मन्दिर, 
उदयपुर तथा राजस्थान प्रादिम जाति सेवा सध के सहयोग से चित्तौडगढ जिले की 
तहसील प्रतापगढ़ के गाँव ग्ररनोद तथा उदयपुर जिले की उदयपुर तहसील के गाँव 
बडगा में लगाए जा चुके हैं। ऐसा चौथा शिविर इसी वित्त वर्ष भप्नभ्नक खान 
हितकारी सध के सहयोग से प्रायोजित करने का कार्यत्रम है | 


#090700/--9 


व्कल्नच्याही चाउऊच्य व्वीकता स्योजन्या स्नौर 
ज्मच्यिव्क सव्हाब्या 


(अमपिकों के लिए स्वास्थ्य लाभ घरो की स्वापता) 














कर्मचारी राज्य दीमा तिगम ने बीमाकृत व्यक्तियों के विभिन्न स्थानों पर 
रहने वाले परिवारों को चिकित्सा सुविधाएँ मुहैया करने की स्वीकृति प्रदान कर दी 
है । परन्तु इसके लिए शर्त है कि जिस ग्रह परिवार रहता है वह उस क्षेत्र में होना 
चाहिए जहाँ कमंचारी राज्य बीमा योजना लागू है ओर कर्मचारी तथा उसका 
परिवार एक ही राज्य में रहते हो । 


गे सुविधाएँ परिवार के उन सदस्यों को भी मिलेगी जो छुट्टी या किसी दुसरे 
स्थान के लिए प्रस्थायी स्थानान्तररा पर वीमाकृत व्यक्ति के साथ रहते हैं । परन्तु 
चह स्थान ऐसे केन्द्र मे होता चाहिए जहाँ पर कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू हो । 

अभी हाल यहाँ हुईं बंठक मे, जिसकी ग्रध्यक्षता केन्द्रीय श्रम मन्त्री, श्री रवीन्द्र 
वर्मा ने की, ऐसे बीमाकृत लोगों जिनका दवाई/इजेक्शन के उल्टे असर के कारण 
मिधन हो जाता है, के झश्चितों को दी छाने वाली आझ्राथिक सहायता 2,500 रुपये 
से वढाकर 5,000 रुपये की भी मजूरी की गई। 

निगम ने बीमाकृत सदस्यो और उनके परिवारो के लिए स्वास्थ्य लाभ घर 
स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है । यह पहला अवसर है जबकि कमंचारियों के 
लाभ के लिए देश मे इस प्रकार का वार्यक्रम चलाने का प्रस्ताव है। यद्यपि पूरे देश 
में स्वास्थ्य लाभ घर बनाने की योजना है, फिर पहले चरण में बडे औद्योगिक केन्द्रो 
में ऐपे कुछ घर बनाये जाएँगे । इस प्रकार के छोटे घर में 0 बिस्तरों की तथा 
बडे से बडे घर मे 00 बिस्तरो की व्यवस्था होगी । 

सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्रम मन्‍्ती, श्री रदीस्द वर्मा ने कहाकि 
कर्मचारी राज्य बीमा नियम योजना ग्रसगठित क्षेत्रों मे या खेतीहर मजदूरों तक 
पहुँचने में सक्षम हैं । 

सदस्यों ने सुझाव दिया कि 75 केस प्रतिदिन प्रति डॉक्टर के वर्तमान नियम 
के स्थात पर 60 केख्न प्रतिदिन प्रति डॉक्टर होना चाहिए था। आपात सेदाग्रों 
के प्रबन्ध के लिए चिकित्सा अधिकारियों की सख्या मे वृद्धि की जानी चाहिए । 


#>--बैन-- 


]. भार प्रकार ब्रेध विद्ञात्ति, दिनांक 25 फरबरी, 978. 
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राजस्थान क्‍्ें ध्वस्त स्थिति प्रूलं रोजगार न्वियोजन्त 
(4977-78) 





राजस्थान राज्य में सन्‌ 977-78 में श्रम श्रौर रोजगार नियोजन की जो 
स्थिति रही, उसका सक्षिप्त चिरतरॉन राजस्थान सरकार के झ्ाय-व्ययक प्रध्ययन 
सन्‌ 978-79 के अ्रनुत्तार निम्नवत है । 
श्रम स्थिति 

सन्‌ 977 में श्रम विवाद प्रधिक हुए जिसका मुख्य कारण माचे, 977 
में प्रापातक़ालीन स्थिति के हट जाने के फलस्वरूप श्रमिकों को भ्रपने श्रधिकारों 
की माँग करने की स्वतन्त्रता मिलना था। इस वर्ष 8 श्रम विवाद हुए जिसमें 
6902 ब्यक्ति प्रभावित हुए एव 707076 मानव दिवश्नो की क्षति हुई। सन्‌ ।976 
मे केवल 6 श्रम विवाद हुए ये, जिसमे 822 व्यक्ति प्रभावित हुए एवं 969 
मानव दिवसों की हानि हुई थी । 

प्रधिकाँश श्रमिक प्रसन्‍्तोप का प्रदर्शन सन्‌ 977 के द्वितीय त्रैमास मे 
विशेषकर माह प्रप्नेल में हुए । सन्‌ 977 में हुए कुल श्रम विवाद, भानव दिवसों की 
हानि व प्रभावित श्रमिक का लगभग /5 भाग वर्ष के द्वितीय वैमास में ही हुआ | 
बष में 34 हडतालें हुई जिनमे 8222 श्रमिक प्रभावित हुए एवं |45504 मानव 
दिवसो बी हानि हुई। इसके झतिरिक्त 8 तालाबन्दियाँ हुईं जिसके फलस्वरूप 
6276 श्रमिक प्रभावित हुए भ्ोर 5034 मानव दिवसो की हानि हुई | इसके बाद 
से श्रमिक भ्रसन्तोष का ग्रन्त होता जा रहा है । 

सन्‌ 977 मे 299 श्रमिक सघो का पंजीकरण हुक्ला, जिनकी सदस्य सह्या 
53538 थी। इससे वर्ष के अन्त मे इनकी सख्या बढकर क्रमश 523 व 2464] 
हो गई । 
रोजगार नियोजन 


सन्‌ 977-78 के वितियोजन के प्रनुसार प्रनुमान है कि राज्य में 386 
लाख व्यक्तियों को नियमित रूप से रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा जबकि श्रम 
शक्ति मे भ्रनुमानित वृद्धि केवल 2 75 लाख की होगी । इस प्रकार किसी सीमा तक 
बकाया बेरोजगारी की समस्या को हल किया जा सकेगा । 
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नियोजन कार्यालयों की सुविधाओ का लाभ इस वर्ष गत वर्ष की अपेक्षा 
अधिक आप्द किया गया । इस वर्ष मे 976 की तुलना मे परजीकरण में 8-35% 
की वृद्धि हुई जबक्ति सन्‌ 976 में वर्ष 975 की तुलना मे केवल 2 6% की 
चृद्धि हुई थी । नियोजन कायलिय के अतिरिक्त जनशक्ष्ति विभाग द्वारा रोजगार प्राप्त 
करने के इच्छुक बेरोजगार डिप्लोमा प्राप्त एवं इजीनियरिंग स्नातकों का पंजीयन 
किया जाता बै जो इनकी नियुवितयो की विभिज्न सरकारी, अर्द्ध-सरकारी एत्र स्वाशाप्तित 
सश्थाओं के कार्यालयों मे व्यवस्था करतो हैं। सन्‌ 977 मे गल वर्ष की तुलना में 
नियुक्तियों मे 7:06% की कप्ती रही जो कि आशिक रूप से अधिसूचित रिक्तियों की 
9 64% को कमी के कारण रहो । वियोजन कार्यालयों में जीवित पजिका पर 
प्रधियों की सख्या इस वर्ष के श्रन्त तक गत वर्ष की तुलना मे 4 27% झधिक रही ! 
नियोजन सम्बन्धी प्रमुख ममक तालिका में दिए गए है-- 





मद दर्ष विगत बर्षों की अपेक्षा प्रतिशत में परिवर्तन 

975 4976 977 976 ॥97 

4. पैजोकरण ॥73237 ॥77769 9263 250॥ 8-35 

२. नियोजन 2(49॥_ 865. 47299 (25. (-)?06 

3. रिक्त अधियूवित उ2843. ३२779 36353 (>)0त4क (--964 
4. जोदित एजिका एर 

प्रार्षी 263729 2720॥7 283630 3.4 करा 





नियोजन कार्यालयों के समक, बेरोजगारी की ग्रहनता की पूर्ण भाप न होकर 
कैबल उसी स्थिति को प्रतिबिम्बित करते है जो कि नियोजन कायलियों से पंजीकृत 
होते है । 

रोजगार बेरोजगार के त्रेमासिक उपसत्र के सर्वेक्षणों से यद्द प्रदर्शित होता है 
कि सन्‌ )977 में औसतन 255 लास ब्यक्ति (2 लाख ग्रामीण क्षेत्र मे एव 050 
लाख शहरी क्षेत्र मे) बेरोजगार थे झ्लोर लगभए 24 लाख व्यक्ति (2। 5 लाख 
ग्रामीण क्षेत्र मे एवं 2 5 लाख शहरी क्षेत्र मे) मल्प रोजगार थे। प्रल्य रोजगार मे 
उन व्यक्तियों को सम्मिलित किया है जिन्होंने सदभे सप्ताह मे 42 घण्टे से कम कार्य 
क्रिया । 

रोजगार एवं ग्रल्प रोजगार की गहनता कृषि के मौसमी कार्य से प्रभावित 
होती है । प्राण: ऐसा देखा गया है कि बेरोजगारों की उद्ध्या तैमास समाप्ति दिसम्बर 
मे म्रधिक होती है व जून प्रैमास मे कम रहती है। रोजगार उपलब्ध कराने बाबी 
योजनाझो को बनाते समय बेरोजगारी एवं धर्द-बेरोजगारो मे होने वाले सामयिक 
परिवतेन को घ्यान मे रखा जाता है । 

ऐसा अनुमान है कि सन्‌ 4978-79 में 275 लाख व्यक्तित (2:45 लाख 
पुरुष एवं 0:30 लास स्त्रियाँ) राज्य की श्रम शक्ति में सम्मिलित होंगे जिससे 2:25 
बाख व्यक्ित ग्रामोण क्षेत्र से एव 0:59 सा व्यक्ति शहरी क्षेत्र के होंगे । 
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वर्ष (978-79 में तिताई एवं विद्यू,त् विस्तार के द्वारा झपि विकास पर 
एवं भूत्रमूत झान्तरिक सरचना पर प्रधिक जोर दिया गया है 3 

डी प्री ए पी कमाण्ड एरिया डयलउमेट, डेयरी डबलपमेट, लघु सिचाई 
इत्यादि योजनाओं पर काफी मात्रा में घन खर्च किया जावेगा । इस प्रकार की समस्त 
गीजनाओं से रोजगार के ग्रधिक अवसर उपलब्ध हो सकेग। इनके झतिरिकत सड़क व 
भवन निर्माण तथा लघु व मध्यम उद्योगों के विस्तार के द्वारा भी रोजगार उपलब्ध 
कराने पर अधिक जोर दिया गया है । 
कृषि मजदूरी 

राजस्थान राज्य मे नवम्बर, 975 से कृषि मजदूरों के न्यूततम बैतव निम्न 
प्रकार निर्धारित किए गए हैं-- 








क्षेत्र पुरुष एवं सवो बालक 
| भाई क्षेत्र (बड़ों विदाई परियोजना) 600 400 
2 (6बित छोत्र (रध्यप एुव लघु विबाई परियोजना) 500 333 
3 अविचित तेत्र 4 25 235 


राज्य मे चुने गए 50 ग्रामो से मजदूरी की सूचना जी एकत्रित की जा रही 
है बह कृपि मजदूरी छिनियम के झनुसार ही है $ राज्य स्तर पर सन्‌ 977-78 
में प्रतिदिव प्रौध्तत मजदूरी जो कृषि कार्यक्रमों के लिए दी गई वह 6“9 रुपये पुरुषो 
के लिए, 5 23 रुपये स्त्रियों के लिए एवं 3 92 रुपये बालक मजदूरों के लिए थी । 
जबकि सन्‌ 976-77 में उक्त मजदूरी क्रमश 6 24 रुपये पुरुषों के लिए, 4 98 
झुपये स्त्रियों के लिए एवं 346 दुपये वालको के लिए थी। सन्‌ 977-78 में 
(जुलाई से दिमम्बर 77) भ्रौसत कृषि मजदूरी जो सभी प्रकार के मजदूरों (कृषि 
वे श्रन्य कार्य) को दी गई उसकी सीमा 5 0 झुपये से 0 87 रुपये पुरुषों के लिए, 
4 58 रुपये से 7 64 रुपये स्तियो के लिए तया 342 रुपये से 5 46 रुपये बालकों 
के लिए पायी भई । 
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केन्द्रीय सरकार द्वारा सन्‌ ।978-83 के लिए आयोजना का जो मसविदा 
पिछले दितो पेश किया गया उसमे 'कहृषि श्र ग्रामीरा विकास को प्राथमिकता देने 
की बात बही गई है | यह भी कहा गया है कि 'छोटे श्रौर सीमाँतक किसानों, 
भूमिहीन भजदूरो, विशेषकर अनुसूचित जातियो और अनुसूचित आदिम जातियो की 
नियति को बेहतर बनाने की दिशा मे खास प्रयत्त किया जाएगा । 

योजना बहुत उत्साहवरद्धंक है लेकित इसके साय इन क्षेत्रों से जुडे-बँचे ग्रामीण 
मजबूरो की नियति को बेहतर बदाने की समस्या का समाधान भी जरूरी है। शहरी 
क्षेत्रों में मजदूरों के सयठित होते के कारण सपर्थ श्र समझोते कर सिलाजुला 
कार्यक्रम आगे चलता रहता है ! लेझिन ग्रसगठित क्षे7 के लिए खास तोर प्ले देश के 
विस्तृत देहातो मे जहां बढे पैमाने पर ग्रामीण मजदूर रहते हैं, ऐसी कोई ठोस 
योजना सामने नहीं आ्रा सकी है । जिन क्षेत्रों में इस दिखा में कुछ काम हुम्ना है वहाँ 
के मजदूर झाम तौर पर यह स्वीकार करते हैं कि वे काफी दूर तक झपती ग्राथिक 
स्थिति का सुधार कर सकते हैं, कानून द्वारा मिले अपने श्रधिकारों का उपयोग कर 
सकते है वशर्ते कि वे सगठित हो जाएँ । लेकिन वे यह भी मानते हैं कि गाँव मे उन्हे 
सगठित करने का वोई प्रयास नहीं किया गया ६ 

उनके प्रसगठित होने का एक कारण तो उतके वर्य का स्वरूप भी है । एक 
तरफ वे भूमिहीन लेतिहर भजदूर हैं जिन्हे कुछ जमीत तथा मजदूरी देकर उनकी 
गरीबी कम की जा सकती हैं। लेकिन सभी खेतिहर मजदूर भूमिद्दीव परिवारों से 
ही नही प्राते हैं। इसमे एक बडी सत्या उन लोगों की है जो छोटी मोटी खेतो भी 
करते है ग्रोर उस सिलसिले में उन्हें घोडे बहुत अपना ही करने को मिल जाता है । 
डूसरी तरफ दिहाडी पर काम करने बाले वे मजदूर हैं जिन्हें जरीदार कुछ प्रग्रिम 
घन देने के ग्रलावा जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी दे देता है प्ौर वे निरन्तर 
उसकी दया की गिरफ्त में छटठपटासे रहते हैं । यदि इन मजदूरों को अब तक सगठित 
नही किया गया तो उसका कारस जमीदारो द्वारा ल्वान विशेष में उस वर्ण के कुछ 
लोगो को डरा धमका या फुंसला बहला कर अपने पक्ष में कर लेना होता हैं। 
जमीदार छोटे किसानों झौर मजदूरों दोनो का शोपण करता है। पग्रान्दोलन के जोर 
न ५कडने का कारण उसके नेतृत्व की दुविधा और कमजोरी भी है; एक वारण 
स्थानीय प्रशासन का उदासीन होता भी रहा है । एक तरफ सरकार भूमि वितरण 


]..दिवमान 2-8 बप्रेत्र )978, पृष्ठ 8. 
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या न्यूनतम मजदूरी के मुगतान के लिए विशेष प्रधिक्रारियो वी नियुक्ति करती है तो 
दूसरी तरफ ऐस भान्दोलन को ददाने के लिए भी सरकारी मशीनरी का ही इस्तेमाल 
जिया जाता है। प्राय सररारी प्रधिवारी ध्ौर पुलिस दिसी भी सघर्ष के प्रवसर पर 
बड़े लोगो का पक्ष लेते हैं। एक झौर वारण उनी गरीदी है क्योडि उनकी नियति 
रोज बुझा खोदने प्रौर पानी पीने की होती है। इसलिए वे सपर्प चलाने वी स्थिति म 
नही होते । किसी भी प्रतार दवाव की राजगीति चला नहीं सकते अ्रत वभी भी 
सौदेबाजी मे उतरा पलडा भारी नहीं पडता 


25वें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के प्रनुसार जुलाई, ॥970 से लेकर जून, 97] 
वे बीच देश में प्रौसतन प्रति भूमिहीन मजदूर की एक दिन की प्रामदनी 203 रुपए 
श्र छोटे उतिहर वी !90 र थी। भूमिहर मजदूरों की एव दिन की पौसत 
मजदूरी मध्य प्रदेश, उडोप्ता झ्रान्भ्न प्रदेश, कर्नाटक झौर महाराष्ट्र मे ।56 < से 
लेकर । 84 ₹ के बीच थी । इस मजदूरी का राष्ट्रीय भौसत 2 रपए 3 पैसे है । 
दूसरी तरफ गुजरात, परिहार तमित्रना उत्तर प्रदेश, पश्विम बंगाल गौर राजस्थान 
में यह मजदूरी 2 झपए 3 पैस से लेकर ढाई रुपए तरू है। जिन राज्यों में मजदूरी 
राष्ट्रीय प्रौसत से ज्यांदा है वे हैं--)ेरल, वश्मीर, प्रसम, हरियाणा प्रौर पजाव जहाँ 
मजदूरी 3 रुपए 3 पैसे से लेकर 4 रुपए 72 पैसे के बीच है। 


घिरतन समस्या . ग्रामीण मजदूरों की सबसे बढ़ी समस्या उतकी बेरोजगारी 
है धौर यदि रोजगार है भी तो वह प्रस्थायी है घौर उसमे मजदूरी बहुत बम मिलती 
है। ज्यादातर प्रामीणः भजदूए पूरे वर्ष भर ऐसा रोजगार नहीं पाते जिसे लाभकर 
कहा जा सके । राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत (प्रवतूबर, 972 प्रौर 
सितम्बर, 973 के बीच) भ्रौंकड़ों के प्रनुसार ग्रामीण मजदूरों वो कुल सख्या 
9 फरोड 86 लाख 30 हजार थी जिसम से 2 करोड़ 93 लाख 50 हजार फार्मों 
यथा खेती के काम से सम्बद्ध थे । शेष 6 करोड 92 लाख 80 हजार मजदूरों मेसे 
] करोड़ 83 लाख बेरोजगार थे। इनके लिए पूरे वर्ष मे कोई काम नहीं था। 
6 करोड़ 74 लाख 50 हजार मजदूर नियमित ढंग से काम में लगे हुए थे । इनमे 
5 करोड 24 लाख दिहाडी वाले मजदूर थे । 


बेरोजगारों की थ्रेणी मे झ्राने वाले भौर भत्यन्त कमर मजदूरी पर काम करने 
थाले प्रामीण भजदूरो के लिए जरूरी यह है कि उनके लिए ऐसी योजनाएँ बताई जाएं जिस 
से मजदूरी मिलने की प्रतिरिक्त सुविधाएँ सामने भ्राएँ। विभिन्न सरकारी प्रभिकरण 
श्रौर योजना झ्राथोग से लेकर घ्रामीणु विकाध सम्बन्धी विभाग इस समस्या के. 
परिचित हैं । कुछ योजनाएँ भी सामने लाई गई हैँ । लेकिन ऐसा वया है कि या तो 
दे योजनाएँ उस स्तर तक पहुँच नही पाती हैं था उतका लाभ प्रामीरः मजदूरों को 
नहीं मिला | इसका परिणाम यह है कि ग्रामीण मजदूर झाज भी गरीबी श्रौर बेबसी 
मे जी रहे हैं और उनकी इस स्थिति मे स्व॒तस्त्रता मिलने के 30-3] वर्ष के बाद 
भी कोई बडा अन्तर नही प्राया है । 
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यह तथ्य शहरी चिन्ता का विषय है कि गरीबी की रेखा से नीचे जीने बालो 
की प्रख्या दिन व दिन बढती जा रही है । एक अर्थशास्त्री ने अध्ययन और लर्वेक्षण 
के बाद लिखा था कि सन्‌ 960-6! और १५70-7] के बीच प्रामीण भारत में 
रहने वाले गरीब मजदूर वर्ग की सल्या 8 28 से 2 8] ६ पर पहुँच ग्रई | उससे 
कम गरीबी का ग्रनुपात 60-64 में 28 2[% थी जो 70-7/ मे 3! 2 पर पहुँच 
गया । सामान्य ठग से गरीब का अनुपात 60-6! में 384] थाजो 70-7। में 
बढ़ कर 43 ॥6 हो गया । 

जहाँ तक ग्रामीण मजदूरी की स्थिति को बेहतर बनाने का प्रश्व है संविधान 
में उसकी पूरी व्यवस्था और गारठी है । भारत वर्ष ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 
उस प्रस्ताव का प्रनुमोदन किया था जिसमे ग्रामीण मजदूरो की बेहतरी के लिए एक 
स्वतन्त्र सगठत बनाने की बात की गई थी। राष्ट्रीय श्रम सस्थान ने भी आआरान्ध्र प्रदेश, 
विह्वार, फेरल, सभ्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थातव और पश्चिम बयाल मे शिविरों का 
आ्रायोजन किया था | इन झ्रायोजनो का उद्देश्य प्रामीण मजदूरों मे नेतृत्व की क्षमता 
का विकास तथा उन्हे धरकार द्वार चलाएं जाने वाले ग्रामीण विकास के कार्यक्रमो 
से परिचित कराबा, बढाई छ्ेती की मिल्कियत, काश्तकारी, न्यूनतम मजदूरी और 
श्रम सम्बन्धी कानूनो से परिचित कराना था| मजदूर शिक्षण के केन्द्रीय बोर्ड ने भी 
एक विस्तृत प्रौर दीबंकालिक योजना तेयार की थी जिसके ब्न्तर्गत ग्रामीरा मजदूरों 
मे अ्रपने सगठन को विस्तृत्र करने और उसके तिए कार्यकर्त्ता तैयार करने की 
मोजना थी । 

अवतुब र, !977 से दिल्‍ली मे एक जियक्षीय समिति की बेठक मे मजदूर सघ 
के नेताझो ने यह बात साफ डग से कही कि प्रामौए्ठ मजदूरों का सगठन तैयार करते 
में उनकी शिक्षा के स्तर का कम होना या उतको गरीबी नहीं बल्कि वास्तविक बाधा 
जमीदारो का दिसक विरोध है । इसके कारण सदैव कानून और व्यवस्था की समस्या 
पैदा होती है । 

खेकित इन मजदूरों को सगठित करने की दिशा में भ्रब तक कोई ठोरा काम 
जही हुमा और इसके जिम्मेदार व्‌ केवल मजदूरों के हितो के लिए लड़के वाले 
राजनीतिक दल बल्कि सम्राज का वह उन्य वर्म ग्यौर सम्पन्न वर्ग भी है जिसे इसमे 
अपने लिए खतरा दिखाई देता है । 
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भारत सरतव्कार ध्वस्त स्तल्त्नात्त्य व्छी स्ाष्निव्छ रिप्नोटे 
(4977-78 का प्रस्तावनात्मक श्रौर सामान्य विवरण) 
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ग्रातातोत्तर परिस्थिति 
केन्द्र मे सई सरकार द्वारा बार्यभार सभाल जिए जाने के तुरन्त बाद देश के 
प्रसेक भागों से झौद्योगिक अ्रशान्ति की रिपोर्ट प्राप्त हुई । प्रदर्शनों और कामबदियों 
सम्बन्धी इन रिपोर्टों से सरकार को चिस्ता ठुई, परन्तु यह पता लगा कि ये प्रदर्शन 
तथा कामब॒दियाँ वस्तुत ग्रापांत स्थिति के झभिषाती प्रनुभवों के बाद श्रचातक पुर 
प्राण हुई झ्राजादी की अभिव्यक्ति थी। आपात-स्थिति के दौरान राजन॑तिक 
झत्याचारो, सेवाप्नों को समाप्त करते के लिए ब्रथिकारों के दुरुपयोग, कार्य बढाने या 
आदमी नियोजित करने सम्बन्धी मापदण्डो भे कमी करने या भर्ती और पदोन्नति की 
नीतियो में परिवर्तन करने सम्बन्धी प्रवन्धकों के एकतरफा प्रयास की प्रनेक घटनाएँ 
हुईं थी । चूंकि मतभेद की अभिव्यक्ति श्लोर श्रमिको के प्रत्यादार की सामान्य रीति 
को पूर्णत दवा दिया भभा था, इसलिए श्रणिक वोई सामूहिक कार्यवाही कर सकने 
को स्थिति मे नही थे जिससे कि वे भ्रपती समस्माग्नों को हल कराते सम्बन्धी श्रपने 
चिर प्राप्त भ्रधिकारों पर हो रहे भ्रतिक्मणों का सामना कर सकें । यहाँ तक कि 
वे विशेध तक भी प्रकट नहीं कर सकते थे । इसलिए, यह स्वाभाविक ही था कि 
झापात स्थिति के समाप्त किए जाने तथा श्रमिकों के साम्रान्य अधिकारो के बहाल 
किए जाने के बाद भ्रमिको ने अपनी उत भावनाप्रों को अभिव्यक्त किया जो दब 
कर रह गयी थी। उन्होने प्रदर्शरो और सामूहिक कार्यवाही द्वारा उन घोर 
अन्याथो की तरफ ध्यान दिलाया जो उनके साथ पश्रापात स्थिति के दौरान किए 
भए थे। 
सरदार ने इस बात का पता लगाना जरूरी समझा कि इस प्रकार की अ्रशान्ति 
के क्या कारण हैं | तदनुसार श्रम मन्‍्त्री ने श्रमिकों तथा नियोजको के केन्द्रीय समठनो 
के प्रतिनिधियों से श्रनेक बार परामर्श किया ताकि श्रम कै क्षेत्र मे विद्यमान समस्याद्रो 
का पता लगाया जा सक्ले । इमस्र परामर्ण के परिरशामस्वरूप सरकार ने दोहण प्रयास 
धारभ किया | एक प्रयास का उद्देश्य मालिक-कर्मचारी सबधो के क्षेत्र मे विद्यमान 
उन क्षीभक कारणो को दूर करना था जो आपात स्थिति के बाद विरासत भे मिले 
थे । दूसरे प्रयास का उद्देश्य और अधिक प्रभावी तत्र एवं प्रक्रिया तैयार करके 
दीघेकालिक उपाय करना था जिससे वैयक्तिक शिकायतों का तेजी से तथा न्यायपूर्ण 
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ढग से निराकरण हो सके झ्लौर सामूहिक जिवाद भी शीक्र दशा उचित ढेग से तय 
हो सक्रे । सरकार को ग्रह पता लगा हि ट्रंड यूत्रियन अधिकारों का खण्डन, 
ग्रत्याचार, बोनस सनन्‍्दाय ग्रधिनियम में किए गए सशोवन ग्ौर ग्रनिवार्य जमा 
योजना के ग्रन्तर्गत को जाने वाली कटोतियाँ मुख्य क्षोभक कारण थे । सरबार ने 
घोपशा की कि वह श्रमिकों और ट्रेड यूतियतो के मूल अधिकारो के बहाल करने मे 
विश्वास रखती है और उसने इन अ्रविक्तारों के स्वृतन्वतापूर्वक प्रयोग के लिए 
झ्रावश्यक्र परिस्थितियाँ पैदा कररे के लिए कदम उठाए। 8 33 प्रतिशत कौ दर से 
स्यूनतम बोनस बहाल कर दिया गया और अनिवार्य जमा परोजता के अन्तर्गत 
कटौतियाँ समाप्त कर दी गईं । 
भौकरी से अलग किये गये कर्मचारियों की वह्मली 
जहाँ तक अत्याचार की घटनाग्रो का राम्बन्ध है, पह पता लगा कि आ्रापात- 
स्थिति के दोरान सरकादी तथा निजी क्षेत्र के श्रौद्योगिक उपकमो में बड़ी सवा में 
कर्मचारियों को बर्खास्त या पदच्युत किया थया था । मोदेतौर पर गे कर्मचारी तीन 
वर्गों के थे । प्रथम वर्ग में ऐसे कर्मचारी शामिल थे जिन्हे आयुका या भारत रक्षा 
तथा ग्रातरिक सुरक्षा नियमों के ग्रधीन नज़रबन्दी के कारण काम से अनुपस्यिति 
के श्रारोप मे नियोजको ने सेवा से बरखास्त या पदच्युत कर दिया था। दूसरे वर्ग 
के मामले ऐसे कर्मचारियों से सवधित थे जिन्हे इसलिए बरखास्त झथवा परदच्युत कर 
दिया गया पा कि थे कुछ ऐसे संगठनों से सम्बद्ध थे जिन पर पिछली केरद्रीय सरकार 
ने प्रतिवन्‍्ध लगा रखा था था जो पिछली सरकार के कृपापात नहीं थे । तीसरा 
बर्ग उन कर्मचारियो का था जिन्हे आपात-स्थिति के वातावरण का लाभ उठा कर 
नियोजको ने कानूनी प्रक्रिता या विहित पद्धतियों की उपेक्षा करके तथा स्वाभाविक 
न्याय के सिद्धात्तो का श्रनुसरण किए बगैर बरखास्त्र अथवा १दच्युत कर दिया गया 
था | भारत सरकार गे निर्णय किया कि इन सभी कर्मचारियो के साथ किए गए 
अन्याय को दूर किया जाए भौर तदनुसार राज्य सरकारों तथा नियोक्ता मतातयों 
को पुछ मार्गदर्शी हिदायतें जारी की गई | उन्हे यह सलाह दी गई कि प्रयम दो 
वर्यों के ऐसे सभी करमचासरिमो को (चाहे निजी क्षेत्र के हो या सरकारी क्षेत्र के) 
जो घसाधारण क्‍झधिकाये के प्रयोग के कारस प्रकावित हुए थे, तत्काल बहाल कर 
दिया जाना चाहिए गौर मध्यदर्ती झवधि को वेननवृद्धि, सैवा निदृत्ति लाभ प्रादि की 
भ्राप्ति के लिए ह॒ुपूटी माना जाना चाहिए । बाद में यह भी निर्णय क्रिया गया क्रि 
इस प्रकार के सभी कर्मचारी मध्यवर्ती श्रदधि के लिए पूर्ण वेतन तथा भत्ते प्राप्त 
करने के हकदार होने चाहिएं, परन्तु इसके साथ ही यह शर्त भी रखी गई कि पा 
बेवन तथा भत्तों के सुग्तान को यह रियासत उन कर्मचारियों करे नहीं दी जानी 
चाहिए जो प्रापात-स्थिति के दौराद माफ़ी मागने पर जैल से रिहा कर दिए गए ये । 
कीसरे बय्ये मे ध्ाने वाले मामलो के सम्बन्ध मे मार्गदर्शो हिंदायतों में यह परिकल्पना 
वी गईं कि उनकी पुनपरीक्षा की जानी चाहिए झौर सबबित कर्मचारियों को प्रपना 
पक्ष पेश करने का ग्रदसर दिया जाना चाहिए ६ यह भो स्पष्ट किया गया कि मशाघरन 
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पत्र को चाहिए कि वह इस मामलो की डाँच करें शोर ऐसे हर निवाले जिनसे 
सवधित पक्ष सन्तुप्ट हो जाए प्लौर जहाँ यह सभव न हो, वहाँ पैदा हुए श्ौद्योगिक 
विदादो को स्थाय निसाय वे लिए भेज दिए जाएं। केन्द्रीय क्षेत्र के उपकमों के 
पम्बन्ध मे के्रीय मन्नालयों विभागों से प्राप्त हुई र्पार्टो छ पता चउता है कि उक्त 
तीन वर्मों के सम्बन्ध में (46 उपक्रमो कै चुव 264 ब्यक्तियों यो वहाज कर दिया 
गया था । राज्य सरकारो/सघ राज्य क्षेत्रो " भी मूचित रिया है कि उन्होंने अपने- 
अपने क्षेत्राधिकार मे झाने वाले निजी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों के )390 
कमचारियों को बहाल किया है । 
अिपक्षोय तन्‍्त्र का पुन स्थापन 

सरवार ने विश्िश्न स्तरो पर स्थापित बिए गए द्विपक्षीय शीर्ष निकायों को 
भी बन्द करने का निशंय क्या, क्योकि यह पाया गया कि उनवा गठन झत्यन्त सीमित 
था । सरकार ने भ्रिपक्षीय मत्रणा की प्रणाली को पुन स्थापित करने का निश्चय 
किया जिसे पिछती सरकार ने लगभग 6 वर्ष से निस्क्रिय कर रखा था। श्रम मत्री 
ने यह बात स्पप्ट कर दी कि वह ग्रौद्योगिक सम्बन्धों के क्षेत्र में राष्ट्रीय एफ्मत की 
तलाश म॑ सभी सबधित पक्षों से ययाप्षभव व्यापक तम परामर्श करने के हर मे हैं । 
तदनुसार, 6-7 मई,977 को एक श्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन बुलाया गया । यह सम्मेलन 
प्रद्गितीय था । पहली बार इसम केन्द्रीय श्रमिक सगठतों के प्रतितिधि वडी सलया मे 
शामितर हुए जिन्हे पिछते कई वर्षों से प्रतिनिधित्व से वचित रखा गया था। इस 
सम्भेवत भे व्यापक झौद्योगिक सबंध कालून, प्रबन्ध मे श्रमिकों कौ राहुभागिता, 
उपदान निधि की स्थापना भारतीय श्रम सम्मेवत के गठन भौर प्रसगठित क्षेत्र के 
श्रमिकों जैन ग्रनेक महत्त्वपूर्ण विधयो पर विधार-विभर्ण किया गया । इस सम्मेलन 
में महू सिफारिश की कि वध्यापक झौद्योगिक सम्बन्ध दानून भौर भावी भारतीय 
श्रम सम्मेलन के ग्ठत से सम्बन्धित एक त्रिपक्षीय समिति गठित की जाए, जो 
झौद्योगिक सवध दानूत से सवधित समस्याग्रों का गहराई से अध्ययन करे! इस 
सम्मेलन ने यह भी सिफारिश की कि एक कर्म्पैक्ट कमेटी मठित की जाए जो प्रवन्ध 
मे श्रमिश्रो की सहभागिता के क्षत्र का प्रध्ययन करे श्रौर सरकार को रिपोर्ट पेश करे 
ताकि वह भ्रपनोी भीति बना सक । इस सम्मेलन की तीसरी सिफारिश ट्रेंड यूनियनों, 
नियोजरी ग्रौर विशेषज्ञों के प्रतिनिधियों को शामिल करबे एक समिति के गठन के 
बारे मे थीं ताकि बह मूल्यों सबधी झाँकड़े एकत्र करने की बतंमान प्रणालियों का 
प्रध्ययन करें तथा इस बात का भी प्रध्ययन करें कि क्या उपभोक्ता मूल्य सूचकमैर 
सबधी प्राथमिक आँकडो के सकलन के काम के साथ ट्रेंड यूनियनों को भी सम्दद 
करना वाछुतीय है। जहाँ तक अ्रसगठित क्षेत्र के ऋमिक्रो का सबब है,यह निणयय किया 
गया कि उनकी समस्याझो पर विद्यार करने के लिए एक विशेष सम्मेलत बुलाया 
जाए । प्रिपक्षीय सम्मेलन के सुरन्त बाद श्षम सत्रियों का एक सम्मेलल भी बुताया 
गया ताकि देश मे व्याप्त भ्रौद्योगिक सबधो की स्थिति के बारे मे प्रनौषधारिक 
विचार विनिमय किया जा सके ॥ 
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व्यापक ग्रौद्योगिक सम्बन्ध कालूत सम्बन्धी समिति 

जिपक्षीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसरण में श्रम मतालय ने 
जुलाई !977 मे श्रम मद्री की ग्रध्यक्षता मे व्यापक ग्लौबयोगिक सम्बन्ध कामून ग्रौर 
भारतीय श्रम सम्मेलन के गठन के बारे मे एक 30 सदस्यीय त्रिपक्षीय समिति गठित 
की । इस समित्ति में !0 केन्द्रीय श्रमिक सगठनो का एक-एक प्रतिनिधि, निजी क्षेत्र 
के नियोजको के छ प्रतिनिधि, केन्द्रीय सार्दजनिक क्षेत्र के नियोजकों के तीन तथा 
राज्यों के सरकारी क्षेत्र का एक प्रतिनिधि, राज्य सरकारो के आठ प्रौर केन्द्रीय 
मतालयी के दो प्रतिनिधि शामिल थे । इस समिति के जिम्मे यह काम लगाया गया 
कि वह ट्रेंड यूनियनों, प्रौद्योगिक विवादों सवधों से सबधित वर्तेमान केन्द्रीय तथा 
राज्य श्रम कानुनो, स्थायी आदेणों और झनुशासन सहिता जैसी ग्रसाविधिक योजनाप्रो 
का अध्ययन करे प्लौर अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश करे कि व्यापक 
औद्योगिक सवध काथून का सामान्य दाँचा क्या हो । चू कि सरकार की यह नीति 
है कि जहाँ तक सभव हो, अभ्रधिकृतम सलाह मशविरा किया जाए, इसलिए इश्न 
दीठि के ग्रतुसरण मे इस समिति ने प्रस्द!बित ग्रौद्योगिक सम्बन्ध कानून के बारे मे 
सभी सबधित पक्षों से सुभाव आ्रामणित किए । इस समिति ने दी गई दो माह की 
समभय-सीमा के ग्रन्दर-पन्दर प्रपना काम पूरा कर लिया और 2] सितम्बर, )977 
को प्रपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी । इस रिपोर्ट मे औद्योगिक सबंध कानून के 
बिपय पर नियोजफों, क्ंचारियों और कुछ राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के विचार 
शामिल हैं | इस समिति ने सर्वसम्मति से यह सिफारिश की क्रि ट्रेड यूनियमो, स्थायी 
प्रादेशो और श्रौद्योगिक बिवादों के बारे मे तीन केन्द्रीय कानुनो को समेकित कर 
दिया जाए। समिति ने इस कानून के विभिन्न पहलुझो को ग्रतिम रूप देने की बात 
सरकार पर छोड दी । श्रम मस्त्रालय ने तवम्बर, 977 मे केन्द्रीय सरकार तथा 
राज्य सरकारों के श्रनायुक्तों, केन्द्रीय सरकार भ्रम-न्यायालयों तथा औद्योगिक 
अधिकरणो के पीठासीन अधिकारियों का एक सम्मेलन झायोजित क्रिया, ताकि बे 
प्रस्तावित कातून के कुछ पहलुओं पर विचार-विमश्चले कर सके । इस समिति की 
रिपोर्ट पर विचार विभर्ण करने के लिए 7 नवम्बर, 977 को श्रम मन्त्रियों का 
सम्मेलन भी बुलाया गया । यद्यपि, इस सम्मैलत में भिन्न-भिन्न मत ब्यक्त किए गए 
तथापि इस रिपोर्ट से उत्पन्न द्वोने वाले कुछ प्राधारभूत प्रश्नों के बारे मे काफी हृद 
तक एकमत्त था । 

इस समय सरकार इन भश्रस्तावित कानुनो का ब्यौरा तैशर करने के 
काम में लगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रौद्योगिक विवाद भ्रधितियम, 947 में 
उल्लिखित “उद्योग शब्द के सोमा क्षेत्र के बारे मे हाल ही मे विस्तृत निरेय दिया 
है झौर वम्बई राज्य झौर प्रन्य बताम अस्पताल सजदूर सभा के मामले मे झपने 
निर्णय को पुन स्थाप्रित करते हुए उसने यह निश्चित करने के लिए कुछ मापदण्ड 
निर्मास्ति किए गए हैं कि क्या कोई कार्य उथोग के स्वरूप का है या नहीं । 

977 के दोरान भौद्योगिक विवाद ( केन्द्रीय नियम ), ॥957 में 
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सशोचन फ़रिया गया, ताकि मृत कमंकारों बे वैध उत्तराधिकारी मृत वर्मरारों को 
देध राशियों की सगणाना के प्रयोजन के लिए ध्रम-न्‍्यायालय म॒ प्रार्थना पत्र दायर 
बर सके ६ 


श्रमिकों को महभागिता सम्बन्धी समिति 


सरफार प्रबन्ध में श्रमिकों वी सहभागिता के धिद्धाल के बारे मे वचनतवद्ध 
है प्रौर इस बात के लिए उत्सुक है कि धमिको वी सहभागिता वी बोई ऐसी योजना 
प्रारम्भ की जाएं जो प्रभावी तथा गर्यवान हो। इप नीति के प्रनुरूप तरफ़ार ने 
सितम्बर, 977 में श्रम मन्त्री वी प्रध्यक्षता में एक समिति नियुक्त वी ताकि बह 
बंतमानव साविधिक तथा प्रसाँविधिक याजनाप्रो का मध्ययन करे श्रौर यह सिफोरिन 
करे कि राष्ट्रीय पर्व व्यवस्था, कुशल प्रबन्ध प्रौर श्रमिको के हितों को विशेष रूप से 
ध्यान मे रखते हुए श्षश्ठी की सहभागिता की व्यापक योजना की झृपरेखा कया 
हो | प्मिति को यह सिफारिश करने के लिए बहा गया है कि श्रमिकों की सहभागिता 
की योजना में उद्योग में न्‍्यास भ्ौर पूंजी (ईक्रिवटी) में श्रमित्रो वी सहभागिता के 
सिद्धान्त को किस सीमा तक प्लौर क्सि ठग से व्यावहारिक रूप दिया जा सकता है 
इस समिति की अ्रव तक दो बंठरें हुई हैं नर प्राशा है कि यह समिति यथाशीकघ्र 
अपनी रिपोर्ट पेश कर देंगी । 
उपभोवता मूल्य सूचकाँक सम्यन्धी समिति 

सरकार द्वारा, 3! मई, 977 को नियुक्त की गई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 
सम्बन्धी समिति ने 6 फरवरी, 978 को प्रपती रिपोर्ट सरकार के प्रस्तुत कर 
दी । सरझार इस रिपोर्ट पर विचार कर रही है । 
क्पि तथा वन्धित श्रमिक 

ग्रामीण भ्रसगढित श्रमियों के बारे में 25 जनवरी, 978 को एक 
विशेष सम्मेलन प्रायोजित जिया गया। ग्रन्य व्यक्तियों के साथ-साथ, इस सम्मेलत में 
डृपिक्षेत्र के नियोजकों और थामिकों तथा ऐस स्वेब्छिक संगठनों, समस्याओं तथा 
छामाजिक कार्यकर्त्ताग्रो के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया जो ग्रामीण श्रमिकों के 
साथ काम मे लगे हैं । सम्मेयन नें ग्रामीण श्रमिक्रों के सगठनों के समुचित विक्वास, 
कृषि श्रमिकों के कल्याण तथा रोजगार की सुरक्षा के सम्बन्ध में व्यापक केल्रीय 
कानून की जरूरत, हेन्द्र तया राज्य स्तरों पर स्थायी स्मितियाँ/कृषि श्रमिक सैलो बी 
स्थापना से सम्यन्धित प्रनेक विषयो के बारे मे सिफारिश को। सरकार सम्मलन की 
स्िफारिया पर विदार कर रही है + ग्रामीण श्रप्तिक संगठनों के विंकास को बढ़ावा 
देने के लिए सरकार को क्तिनी चिन्ता है, इसका साक्ष्य देने के लिए मारत ने 
8 प्रगस्त, 977 को ग्रामीसा श्रमिकों करे सगठन से सम्दद्ध अ्रन्तर्राष्ट्रीय शम संगठन के 
अभिसमय सल्या 4] का अनुसमर्थंन कर दिया । उक्त प्भित्मय में अनुसमर्वनकर्ता 
देशो से यह प्रपेक्षा की गई है कि वे स्वैच्छिक ग्राधार पर ग्रामीण श्रमिकों के मजपुत 
और स्वतन्त्र समठनो की स्थापना तथा विकास के काम को प्रासान बनाएं। 
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दिप्तम्वर, १977 के अन्य तक ग्यारह राज्यो/मत्र राज्य क्षेत्रों मे पता 
लगाए गए ,02,060 बन्बित श्रमिकों में से ),00,962 श्रमिक्रों को मुक्त कराया 
शया । इनमें से 28,728 को फिर रे बसा दिया गया । राज्य सरकारों को सलाह 
दी गई है कि वे पुतर्वास को ग्रामीण विकास योजनाओं का प्रभ्िन्न ग्रग बनाएँ । 
श्रम स्थिति 

औद्योगिक सम्बन्धों के क्षेत्र में मुख्य क्षोभक कारण को हूर कर देने 
के बाद भी सरकार को यह द्रतीत हुप्ना कि औद्योगिक अ्रग्नान्ति पूर्सात' समाप्त वही 
हुई । बुछ क्षेत्रो भ एसा लगा मानो यह भअज्ञान्ति सर्दथा स्थानीय स्वरूप धारए कर 
रही हों, परन्तु बह झ्राम घारणा फि श्रौद्यौगिक अजश्ान्ति देश भर मे फैल गई है, तथ्यों 
के विपरीत थी | फिर भी हिंसा और अनुशानहौनता की घटताओ स्ले केवल प्रवन्धको 
को ही नही, बल्कि जिम्मेवार ट्रेड यूनियन देताश्रो को भी गम्भीर चिन्ता हुई | सरकार 
मे इस प्रकार के कार्यों क्री भर्त्सना को ओर यह स्पपथ्ट कर दिया कि वह किसी भी 
ट्रेड यूनियन के साथ पक्षपातपूर्णा सलूक करने वी नीति नहीं झपनाएगी झौर यह कि 
ट्रेड यूनियन नेताओं को क्रमिकों से समर्थन प्राप्त करता चाहिए और यह प्राशा नहीं 
करनी चाहिए कि उन्हे सहारा देने के लिए सरकार से अथवा प्रबन्धकों की प्रोर से 
बाहरी सहायता मिलेंगी | इस थोपरता की सिफारिश राज्य सरझारो को भी दी गई, 
ताकि ट्रेड यूनियनों को यह भी स्पष्ट हो जाए कि उनके प्रति सरकार का रवेगा क्या 
है । श्रम मती ने सह भी स्पप्ट कर दिया कि हडताल को प्रन्तिम हथियार मानवा 
चाहिए और प्रोद्यौगिक सामज्जस्य की भावना के साथ वार्ता झौर परामर्श या न्याय 
निरशंय की प्रन्य॒प्रक़ियाप्रो द्वारा सजव हल खोजने के लिए झवश्य ही हर सम्भव 
प्रयास किया जाना चाहिए सरकार ने यह भी स्पप्ट कर दिया कि वह ऐसे किसी भी 
करार या समझौते को ग्राबद्ध कर नही मानेगी जो जबरदस्ती धौर हिंसा या घेराव 
दूसरे पक्ष से करवाया ग्रया हो । गत एक वर्ष के दौरान सरकार की यह पूरी कोशिश 
रही है कि नियोजक कर्मचारी सम्बन्धो को मजबूत प्राधार प्रदान करने के लिए केवल 
झल्पावधि उपाय ही नही, बन्कि दीघंकमलिक उपाय भी किए जाएँ । 

पिछले सात वर्षों के दौरान आँकडो के विश्लेपण से पता चलता है 
फ़ि प्रति वर्ष औसतन 200 लाख श्रम-दिनो को हानि हुई, परन्तु 97] में 
कर्मचारियों प्रीर नियोजको द्वारा भारत-पाऊ युद्ध के कारण प्रदर्शित किए गए सयम 
के कारण केवल 65-5 लाख अ्रम-दिन नण्ट हुए, 974 में रेल कर्मचारियों की 
हडताल के कारण नष्ट हुए श्रम-दिनों को सख्या दढकर 4026 लाख हो गई। 
976 में द्यापात-स्थिति के कारण केवल !28 लाख श्रम-दिनो की हानि हुई। 
उपलब्ध श्रन्तिम श्ॉँकड्रो के अनुसार 977 के दोरान 22- श्वम-दिन नप्ट हुए । 
97] झौर उसके बाद वी श्रम्त स्थिति की उल्लेखनीय वात यद्द है कि तालाबन्दियो 
के बारण नप्ट हुए क्रम-दिनों भी श्रतिश्नतता ने वृद्धि का रुख दर्शाया | 976 में 
तालाबम्दियों के कारण 78"83%, श्रमदिनों को हांति हुईं, जबकि 977 में 
द्ालावन्दियों के कारण वे वल 52 83% श्रम-रिन नप्ट हुए । 977 के दौरान हुई 
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कुल ढ्वानि वी वेबल 0% समय ह्वानि केस्दीय क्षेत्र मे 5ई। !977 के दौरान हुई 
समय हामि में से सरकादी छेत्र से 45% समय द्वासि हुई वी । 
केन्द्रीय ब्रौद्योगिक सम्बन्ध तन्‍न 

इस समय ग्राठ औद्योगिर अधिकरणा एवं श्रम स्पायालय हैंजों केन्द्रीय 
क्षेत्रों के सम्बन्ध मर कार्येवाही कर रहें हैं। इतम से 3 धनवाद में हैं, दो वस्वई 
प्र तथा एक-एक कलकत्ता, जबलपुर और दिल्‍दी से। हाल ही में नई दिल्‍ली मे 
स्थादित जिया गया केन्द्रीय श्रौद्योगिर प्रधिकरण एवं श्रम न्यायालय केन्द्रीय क्षेत्र 
के विवादों के सम्दन्ध में वार्य करता है, जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश, पंजाब, 
हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू य वण्मीर प्रौर राजस्थान राज्य तथा दिल्‍ली और 
चण्डीगढ सध राज्य क्षेत शामिल हैं। जब क्नी आवश्यक होता है, तंब केद्रीय 
सरबार राज्य अधिव रणो की सेवाम्रो का भी उपयोग करती है । केन्द्रीय सरबार 
अधिकरण एक श्रम न्यायालयों तथा राज्य सरकारों और प्रशासन द्वारा गढित कुछ 
श्रम न्‍्थायालयों को ब्रौद्योगिक विवाद भ्रधिनियम के अधीन प्रसुविधाप्रा का नकेदी 
मूल्य निर्धारित करने के लिए भ्रम न्यायालय ब्रिविदिप्ट क्रिया गया है । 

977 बे दौोरात ओझौद्योगिक विवादों में समझौते थी विफलता के 
सम्बन्ध मे प्राप्त हुई ,003 रिपोर्टो मे से 306 को स्याय निरंय के लिए भेजा 
गया ) झ्रौद्योगिक विवाद अधिनियम की घारा 0-क के प्रघीन 3 पचनिएंय हुए । 
प्रालोच्य वर्ष के दोरान प्रकाशित हुए 544 पचादो म से )25 श्रमिक्रा के पक्ष में 
थे, 03 प्रचाट श्रमिकों के विरुद्ध, 34 सहमति प्चाट और 82 'कोई विवाद 
नही' सम्बन्धी पद्माट थे । कुछ अमुख विवादों मे सरकार ने स्वीकार्य हत खोजने के 
लिए केन्द्रीप श्रम मन्‍्नी के स्तर पर हस्तक्षेप क्या तया सफ्लता प्राप्त फी। इस 
प्रकार के उदाहरणो में पत्तनों तथा गोदियों मे मजदू री दरी में सशोबन के बारे से 
बिवाद हिन्दुस्तात शिपयार्ड मे सजदूरी दरो मे सशोचन के बारे स विवाद, कलकत्ता 
पोर्ट बार्ज उद्योग में विवाद, बदरपुर थर्मल प्रावर परियोजना में विधाद, हैवी 
इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, रांची म विवाद श्रौर सीमेट उद्योग मे मजदूरी दरो में 
संशोवन करने के शरे म बिदाद शामिल हैं! 
मजदूुरी-दरे, भत्ते और बोनस 

केन्द्रीय सरकार द्वारा श्रमजीवी पत्रकारों झोर गैर-पत्रकार समाचार- 
पत्र कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रन्तरिम मजदूरी-दरें पहली अप्रेल, को अधिसृचित 
की गई थी झोर राज्य सरकारो से यह कहांग्रया कि वे उन्हे लागू करायें। 
दो मजदूरी बोर्डो से कर्मचारियों द्वारा अपने प्रतिनिधि वापिस ले लेने से जो गतिरोध 
प्रैद् हो गया था, उसे रमाप्त हुआ माना जाता है, क्योकि यम मत्वातय इन पक्षों 
से विचार-विमर्श कर रहा है । 

श्रमिकों के कमजोर तथा असगठित वर्यों की विशेषर्र ऐसे श्रमिकों 
की जिनकी झ्राय परम्परागत रूप से कम चली आ रही है, मजदूरी-दरो में सुधार 
करने के लिए लगातार प्रयास किए गए । आलोच्य वर्ष के दौरान न्यूनतम मजबूरी 





भारत सरकार धरम रन्‍्वालर की दापिक रिपोर्ट 34/ 


झ्रद्ठेनियर, 948 के अधीन क्का्टजारठ, क्शरेज और सिलिका सानों के सम्बन्ध 
में ल्यूननन सजदूरीदरे निर्बारित की गईं । इलने इन खानो के कमर मजदूरी पाने 
चाले ध्प्रिकों को लाभ होगा, जिनकी सेस्या बढ़त अधिक है ! अधिनियम के अधीन 
उपलब्ध प्रभुविधओो को ग्रेज़ाइट खानो के श्वनिक्ों को भी उपलब्ध कराने के विचार 
से, प्रेझाउद खानो को भी ग्रध्िनियम कौ गझनुनूची मे शामिल कर लिया गया | इस 
खानो तदा प्नेक्ष अन्य खानो जैसे पेल्नपार रेडीकमाइड लेटरास्ट तथा डौलोमाइ्ट 
खालो के सम्बन्ध में भी ह्युनत्तम झजदरी-दरें नि्वोरित करने सम्दन्धी प्रस्ताव 
अधिसूचित कर दिए गए हैं। 





कृषि के क्षेत्र मे न्यूनतम मजदरी-दरो में यौर अधिक बार मशोघन 
करने तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रवर्तन को सुघारने के लिए प्रयास किए 
गए । 975 के प्रास-पाल अ्रधिक्षाण शाज्य सरकारें कृषि श्लमिक्तो श्री मझूदरों दरों 
मैं सब्योधन कर चुक्ो थी | इसके झलादा प्रवतेन तन्‍्त्र को पुनरीक्षा करने नया उसे 
मजबूत बनाने क्षे प्रयास भी जारी रहे । दीठी उद्योग के सस्बन्ध मे नवम्बर, !977 
में राज्य सरक्षारों को यह सलाह दी शई थी कि न्यूनतम मजदूरो-इरो में सम्मोधन 
करने का काम पहली मई, 978 तक पूर्सा कर दिया जाना चाहिए । 

मजदूरी सन्‍्दाय अधितियम से सज्योघत किया गद्य है, ताकि केंद्रीय 
सरकार द्वारा प्रपने कर्मचारियों के लाभ के लिए बनाई गई वीसा योजतां के लिए 
अगदान की दावत कटौतियाँ को जा सके । 

सामान एस्थिमिक अघधिनियम्न झब 22 रोजबारों पर लागू कर दिया 
गया हैं। इस अधितियम के उपवन्धों को झाविक कार्य-कलाप के प्रन्प क्षेत्रो में किक 
रूप से लानू करने का विचार है। 

बोनस रुस्‍्दाय अधिनियम से सशोधन करके झ्न्य बातों के साउन्ताय 
8335 की दर से न्युनतम बोनस देने की व्यवस्था को बई, घाहें प्रतिष्ठान के 
ग़स झावटनीय अधिछ्षेप हो या न हो | वैक्षिन कम्पनियों ओर भारतीय झद्योगिक्र 
पु्तिमांण लियम को अधिनियम कली परित्रि के अल्तर्गत लाया गया और ऋुछ 
रक्षोप्रायों के ऋूष्यापीन झ्विनियम मे निर्धारित फामूले से भिन्न फायू ले के आधार 
पर समनोते के प्रनुसार बोनस के भुगतान की व्यवस्था की गई।॥ यह सजोदन 976 
के छिसी भी दिन से गुरू होने वाला लेखा वर्ष के सबंध में लागू होगा। बोनस के 
बारे में भावी नीतियों छा नि्यंय, मशेदुरी-इरो, आप और मूल्यों सम्बन्धी समेक्ित 
नीठियों के भाग के रूप से हिया जाएपा $ 
सम्गाज चुस्क्षा हर 

कर्मचारी राज्य दीझा योबनो को काम करते हुए 24 फरवरी, 977 
को 25 दर पूरे हो गए । आरम्न ने इस योजना के ग्रन्मत लगभग :20 साख 
पौद्ोगिक क्षमिक शासिल थे। दिसम्बर, 977 के अन्त तक इस योजना के अन्तर्नद 
लाए जा चुके श्रमिकों क्षो सलत्या लग्भंग 55 28 लाख थी । ग्ालोच्य दर्ष के दौरान 
दस केन्द्रों के सगनय 2'व2 लाच श्रक्षिको क्षो इस योजना के अन्तर्गत लाया गयावय 
जिक्ित्या ला पाने वादे तानानुभोगेद्ो की सलस्दा बढकर 232 89 साख हो गई। 
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निगम के ग्रथ 2,408 पलगो वाले 62 पूर्णाग कर्मचारी राज्य बीमा प्रस्पताल, 
450 पलगो वाले 24 बर्मचारी राज्य बीमा उपभवन और ॥77 कर्मचारी राज्य 
बीमा ग्रौपधालय हैं। इतक ग्रतिरिक्त, विनिप्न राज्गे मे 346॥ पलगी वाले 8 
कर्भचारी राज्य बीमा ग्रस्पतालो, 354 पलगो वाले 8 वर्मचारी राज्य बीमा 
उपभवनों ग्लौर 28 कर्मचारी राज्य बीमा औपधालयों का निरणंव हो रहा है। 
बीमाशुदा व्यक्तियों तथा उनके परिवारों के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध पलगों वी 
कुल सस्‍््या इस समय 7,774 है। वर्मबारी राज्य बीमा निम्रम ने वीमाशुदा 
ब्यक्तियो मी देय बीमारी प्रसुविवाप्रो वी प्रवधि को पहदी मई, )977 से एक वर्ष 
मे १6 दिता से बढ़कर 94 दित कर दिया है | इस प्रकार कमंचारी राज्य बीमा 
माजया के अन्‍्तगंत वीमारी प्रसुविधामो का स्तर झव उस स्तर क॑ बरावर हो गया है 
जो विकासणीन देशों के जिए ग्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन के झभिसमय में निर्बारण 
ढिया गया हैं। इसके प्रलावा, स्थायी रूप से अ्रशक्त हो गए ऐस बीमाशुदा व्यक्तियों 
का या नेसे मृत वीमा शुदा व्यक्तियों के ग्राथितों को, जो रोजगार भ लगी चाट के 
कारण 3] भार्च, 975 को या उसस पहल प्रशक्त हो गए, मर गए, देय स्थायी 
भ्रश्त्तता प्रसुविधा भ्रौर प्राश्नित-प्रसुविधा पेंशन पहली प्रवतूवर, 977 से बड़ा दी 
गई । यह भी निरांय क्रिया गया है कि जिस दिन से कोई वीमाशुद्ा व्यक्ति चिक्रित्सा 
सुविधा का हकदार बनता है, उसी दिन से बीमाणुदा «्यत्तियो के परिवार के सदस्यों 
को भी चिकित्सा सुविधा का ”क्दार बना दिया जाएं, न कि 3 सप्ताह इन्तजार 
बरने क थाद । यह भी निराय क्या गया है कि बडे श्रौद्योगिक क्षेत्रों में बन्द एक 
स्वास्थ्य-लान ग्रहों का निर्मारा क्या जाए, ताकि कतिपय परिस्थितियों में बोमाशुदा 


व्यक्तियों के परिवारों गो भी चिब्रित्सा सुविधाएँ दी जा सकें ध्रोर चिहित्सा-लाभ के 
भाग वे रूप में इक्िम श्रणों, डायलिसिस/द्रॉलप्लाट प्रादि की ब्यवस्था की जा सके । 
कमचारी नतिष्य निधि तया प्रकीर्ण उपलब्ध अधिनियम सितम्बर, 
977 के ग्रन्त तक्॒54 उद्योगो,प्रतिप्ठानो के वर्गों पर लागू किया जा चुका है । 
उसी तारीख नव अजदान देने वालो जी प्रख्या 88:50 लाख थी । वेतन के 8% की 
दर से प्रशदान की परिवद्धित दर 50 या उससे अ्रधिक ब्यत्तियो को नियोजित करने 
बाले 94 उद्योगो/प्रतिप्ठानों क वर्गा पर लागू थी । श्रमिक के भविष्य निधि सचयनों 
मे ज्मा बिए जाने बाते ब्याज की दर वर्ष )977-78 के सम्दन्ध मे 8% प्रति वर्ष 
थी। जनवरी-सितम्वर, 978 के दोरान लगभग 2“53 लाख दावों के निपटान के 
सम्बन्ध में कार्यवाही की गई । इनमे से लगभग 2 33 लाख दावों वा निपटान कर 
दिया गया । 92% दावों का निपटान दथा भुगतान 30 दिनो के प्रन्दर-प्रन्दर कर 
दिया गया। मृत्यु राहत निधि के प्रधित्त लाभ की राशि के अप्रेल, 977 से वढवर 
,000 रूपये कर दिया गया । कर्मचारी भविष्य निधि योजना में सशोधन करके 
उसके उपवन्धों को सरेस तथा इ्तेय के निर्माण, पत्थर-खादानो, मदी ससाधघन दीडी 
निर्मारण प्रादि मे लग अनेक अ्रतिप्ठानों पर भी लाग्रू किया गया। निधि के सदस्यों 


को पहली अ्रगस्‍्त, 976 मे करमंचारी जमा सम्बद्ध वीमा योजना की अ्रसुविधाएँ 
मिलती रहीं । 
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3] दिराम्त्र, 977 तक की स्थिति के अनुसार कोयला खान भविष्य 
निधि परिवार पेशत और जमा सम्बद्ध बीमा योजनाओं के अन्तर्गत लाई जा चुकी 
कोयला खानों और सहायक सयठनो की कुल सख्या 994 थी | 3॥ दिसम्बर, ।977 
की स्थिति के अनुसार कोयला खान भविष्य निधि में अ्रशदान देने वाले सदस्पों की 
वास्तविक सख्या लगभग 670 लाख थी । जनवरी दिसम्बर 977 के दौरान 
345]6 व्यक्ति नए सदस्य बनाये ग्रए। मृत्यु राहत निधि के अधीन लाभ की राशि 
बढाकर ।,000 रूपये कर दी गई | 3( सा, !977 को निधि की बकाया देय रशि 
वही थी, जो 3 मार्च, 976 को थी, अर्थात्‌ 2/ 55 करोड थी । इस देय राशि की 
वसूली के लिए झ्भियोजन तथा प्रमारःपत्र मामले न्यायालयों में ग्रनिर्णीति पढ़े थे । 
कल्याण और रहन-सहन की दशाएँ 

कोयला, श्रभ्रक, लोह झ्मस्क झौर घूता पत्थर तथा डोलोमाइट खानो 
के सम्बन्ध मे केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित की गई कल्याणा निधियां अन्य बातो के 
साथ-साथ इन खानो गे नियोजित श्रमिकों को चिकित्सा, मनोरजन, शिक्षा, जलउूति 
और ग्रावास सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान करती रही । 

कोयला खान श्रम कल्याण सस्था के अबीन विभिन्न कोयला क्षेत्रों मे 
3 केद्रीय और 2 क्षेत्रीय ग्रस्पताल हैं | घान्दा कोयला क्षेत्रों म 30 पलगो वाले 
एक क्षेत्रीय प्ररताल के निर्माण की व्यवस्था की जा रही है । तालचर मे सैद्रेल कोल- 
फील्ड्स लिमिठेड के अ्रस्पताल में विशिष्ट इलाज के लिए एक बाड़ का निर्माता भी 
किया जा रहा है। यह सस्था भरिया कायला-क्षेत्रो मे मुग्मा स्थान पर एक स्थिर 
ऐलोपैथिक ग्रौपधालय, भ्रसम कोयला-क्षे्रों मे शिलांग नामक स्थान पर एक चलते- 
फिरते चिकित्सा एकक, पाथरडीह में एक आयुर्वेदिक फार्सेसी तथा विभिन्न कोयला- 
क्षेत्रों भ 29 आयुर्वेदिक झौपघालयों की व्यवस्था करती रही । कोपला-क्षेत्रो मे 
जल-पूर्ति की पुरानी समस्या को कम करने के लिए कोयला खान प्रबन्धको/राज्य 
सरकारो श्रादि से यह अनुनय किया गया कि वे सस्था से लागत के 50% तक वित्तीय 
सहायता प्राप्त करके जलपूर्ति की घोजनाग्रो को लागू करने का क्राप शुरू करे | खास 
जोमरामपर ग्रौर कोडाग्रुड्म कोयला खानो के सम्बन्ध मे 3 38 लाख रुपये के अनुदात 
की किस्तें मन्‍्जूर की गई और सिंग्ररेंट कोयला खानो के प्रवन्धकी को 27। लाख 
रुपये की अगिक सहायता दी गई । चालीस कोयला खानो के सम्बन्ध में जलपूत्ति की 
समेकित योजनाओं सहित जलपूति को योजनाएँ विंचार की विभिन्न ग्रवस्थाग्री मे 
थी । कम लागत भझावास्र योजना के प्रत्तगंत 20,773 मकान और नई प्राबाल 
योजता के अन्तग्रेव 30,478 सकान वन कर तैयार हो गए । इन दो योजनाओं के 
प्रधीन ।4,789 म्रकान निर्माणाधीन थे 

अश्नक खान श्रम कल्याण सस्था के ग्रवीन विभिन्न राज्यों में 3 केद्रीय 
अस्पतान्न, 2 क्षेत्रीय अस्पताल, एक क्षेत्रीय तपेदिक प्रस्पताल, 2 नपेदिक 
अस्पताल/वाई और 3 प्रन्तरग वार्ड हैं, जो पश्नत्र खनिको की आाव््यकत्ताग्रो को 
पूरा करते हैं । इसके अलावा, 8 प्रयुवेदिक औषधानय, 8 शेलोपेथिक ग्रोपधालय, 
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4 चलते-फिरते एकुक, एक स्थिर एवं चलता-फिरता औपधालय, औझौर ॥2 प्रसूति 
तथा शिणु कल्याणा/लघु समुदाय केन्द्र है। बिहार क्षेत्र म श्रमिकों की कढिनाइयो 
को दूर करन के लिए ? 40 लाख हपये वी लागत से 74 जुएँ खोदे गए हैं । प्रन्य 
क्षेत्रो म जलपू्ति योजनाएँ भी मन्जूर की गई है। अपना सदन बनाग्रो योजना' के 
भ्रन्तगंत आँध्र प्रदेश मं 290 ग्रावेदको को वित्तीय सहायता भन्‍्जुर की गई है। 
राजस्थात से प्राप्त द्ुए 35 प्रार्थना-पत विचाराधीन हैं ! भव तक अश्रक श्रमिकों 
सम्बन्धी विभिन्न भ्रावास योजनाओं के अन्तगंत 42। मकान बनाए गए हैं ६ 

लोह अयस्क खाते श्रम वल्याझा सस्था द्वारा दी जाने वाली चिकित्सा 
सुविधागों में करिगरानूर मे 25 पलगों वाला एक केन्द्रीय अस्पताल, जिसे 50 प्रलगों 
बाला अस्पताल बनाने का विचार है, गोवा मे 30 पलगो वाला केन्द्रीय अश्रस्पताल, 
जिसे 200 पलगो बाला धस्प्ताल बनाने का विद्यार है, बाडाजामूंदा म एक आापातु 
अस्पताल और एक चलता-फिरता ग्ौषधालय, उड़ीसा मे 2 प्राथमिक स्वास्थ्य कन्द्र 
और एवं चलता-फिरता ग्रौपधालय, महाराष्ट्र मे एक, मध्यप्रदेश में 3 चलते*फिरते 
चिकित्सा एक्क, कर्नाटक मे 2 चलते-फिरते एक्क झौर गोवा मे एक चलता-फिरता 
एफकक शामिल हें । विभिन्न योजनाप्रो के अ्रन्तर्गत 3) दिसम्बर, 977 तक ,882. 
मकान बनाने की मजूरी दी गई । इनमे से 7,90 मकान बनकर तैयार हो गए हैं 
ओर 757 मकान निमणि की भिन्न अ्रवस्थाप्रो मे हैं। ग्रनेक जलपृत्ति योजनाएँ भी 
बनकर तैयार हो गई हैं । 

सूना पत्थर तथा डोलामाइट खान श्रमिक कल्याण सस्था के अधीन 
राजप्यान में जामुधा-रामगढ़ प्रोर गोतान में दो, गुजरात राज्य में छोटा उदयपुर 
में एक और मध्य प्रदेश में जामुअल मे एक प्रायुरवेंदिक झोषघालय हैं और गुजरात में 
डगरपुर स्थान पर एक ऐलोपैधिक ग्रौषधालय हूँ । उत्तर प्रदेश प्रौर मध्य प्रदेश मे 
एक स्थिर-एवं चलता-फिरता औषधालय तथा चलते-फिरते चिकित्सा एकक भी खोले 
गए हैं। सतना सीमेट दक्‍सं, जबलपुर क्षेत्र के प्रवन्धकों की एक जलपूर्ति योजना बन 
कर तैयार हो गई है ओर इसे चलाने के लिए 93,000 रपये की राशि दी गई है । 
भुवनेश्वर क्षेत्र मे । 43 लाख रुपये को लागत से एक जलपूर्ति योजना का निर्माण- 
कार्य चले रहा हैं। कम लागत झ्रावास योजना के प्रघीन ,655 भकान मजूर किए 
गए है जिनमे से 682 मकान बन कर तैयार हो गए हैं 3 

बीडी श्रमिक कल्याण निधि के प्रन्तर्गत वीडी श्रमिकों के वल्याण के 
लिए वैसी ही झ्रादेश (प्रोदोटाइप) योजनाएँ बनाने का विचार है जैसी कि अबन्‍्य 
कल्यारा सस्या्रो मे बना रखी है । आरम्भ में मैसूर में 0 बलगो वाला प्रस्पताल 
(भोजन की व्यवस्था के बर्यर), उडीसा और पश्चिम बगाल के लिए 2 चलते-फिरते 
चिकित्सा एकक श्रौर मगलौर मे एक चलता-फ्रिरता िक्षित्ता एकक मजूर किया 
यया हैं । 
सुरक्षा और कामकाज को दशाएँ 

बर्य 977 के अन्तिम आऑँकडों के अनुसार कोयला तथा गैर-कोयला 
दोनो प्रकार की स्ानो मे 3(4 व्यक्ति मरे, जबकि 976 और 975 मे मरने 


मारत सरकार श्वस मन्सलय की वाधिक रिपोर्ट उब॑ 


बालों की संख्या क्रमण 359 ग्यौर 734 थी। 977 के दौरान ऐसे व्यवितयो, 
जिन्हे गम्भीर चोदे ग्राइं हो, की सख्या 29[3 थी, जबकि 976 और 975 के 
बर्षों में ऐसे व्यक्तियों की सस्या स्मरण 267] और 2879 थी । 977 के दौरान 
ख्वानों में प्रति एक हजार व्यक्ति मृत्यु दर 04] थी । 976 में यह दर 05। 
और ॥975 मे 095 थी। गम्भीर चोटो की दर 977 में 382 रही, जबकि 
976 और '975 में यह दर क्रमश 3 50 झौर 375 थी । अवतूबर, 977 के 
प्रन्‍्त तक कोयला खानो में 345 लाख श्रमिकों को और गैर-कोयला खानों से 


0 84 लाख श्रमिकों को वूट दिए गए। 3 9 लाख कोयला-खनिकों और ) 4 
लाख गैर-कोयला खनिको को हैल्मट दिए गए । 

मुख्य कारखाना निरीक्षकों का 26वाँ सम्मेलन दिसम्बर, 977 में 
ऐणकिलम्‌ में ग्रायोजित किया गया ( राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्‌ के सदस्यों ने 4 मार्च, 
977 को देश भर में छठा राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया । प्रत्युत्तर बडा 
उत्साहजनक था । श्रमिको को प्रेरणा देते ग्लेर उनमे सुरक्षा चेतना जाग्रत करने के 
विचार से परिषद्‌ ने धुरक्षा निवन्‍्थो, नारो और धोस्टरो के बारे में राष्ट्रीय 
प्रतियोगिता का भी प्रायोजन किया । 

पत्तनो प्रौर गोदियों में दुर्घटनाप्रों से सम्बन्धित उपलब्ध ग्लाकडो के 
अनुसार, 977 में 7 घातक दुर्घटनाएँ हुई जबकि इसकी छुलना में 976 मे 
9 झौर 975 में 30 दुघंटनाएँ हुईं थी । ॥977 के दौरान हुई घातक दुर्घटनाओं 
की सख्या 2[66 थी जवकि 976 झौर 975 के वर्षों मे क्मण 2070 ग्रौर 
794 झ्रधातक दुर्घटनाएँ हुई थी । गोदी सुरक्षा निरीक्षणालय ने विभिन्न पत्तनों मे 
सुरक्षा और भोदी कार्य के बारे में 95 प्रशिक्षरत कार्यक्रमों का ग्रायोजन किया 
गया । दसमे 65 प्रशिक्षरा कार्यन्म क्षेत्रीय भाषाओं से थे । 


केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णायों के ग्नुसरण 
मे केस्द्रीय ससकार ने केस्द्रीय क्षेत्र के अनेक सैक्टरों में ठेका थम प्रणाली का उन्पूलन 
करने के लिए कदम उठाए है । एक मोटे ग्रनुमान के अनुसार केन्द्रीय क्षेत्र के उद्योगो 
में लगभग 0 लाख व्यक्ति ठेका श्रमिकों के रूप मे नियोजित हैं, जिन्हे मुक्त कराया 
जाएगा । श्वम मन्‍्त्रालय इन सभो लोगो वगे अगले 2-3 वर्ष के दौरान मुक्त कराने का 
प्रयास करेगा ताकि वे ठेकेदारों के रहमोकरम पर न रहे । रेलवे के प्रतिप्ठातो, 
छाबनी बोर्डों, मुख्य पत्तनों, खानो या तेल-क्षेत्रो और वैकिग तथा बीमा कम्पनियों 
जैसे प्रतिप्दानो (जिनके सम्बन्ध मे समुचित सरकार केन्द्रीय सरकार है) की मिलक्रियत 
वाले या इनके द्वारा ग्रधिवास्तित भवनों मे भग्रड, लगाने, सफार्ड करते, घूल भ्ाडने 
अर कौफती करने के रएयरे मे ठेक्तर आन अजाएजी अतिफिद्ध कर ही नई है । 


एक समिति ने दादन श्रमिकों की दशाग्रों वा अ्रध्ययत क्या और 
जनवरी, !978 में सरहार को अपनी रिपोर्ट पेश की है। 


शिक्षा एवं प्रशिक्षण 
श्रमिक शिक्षा योजना के अन्त देख भर में फने उसके 40 क्षेत्रीय 
केन्द्रों के भाष्यम से श्रमिक्रो को श्रजिक्षण दिया जाना जारी रहा । इस योजना के 
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आरम्भ मे दिसम्बर 977 तब 44,938 श्रमिक शिक्षक्रों को प्रशिक्षण दिया गया 
जिम्होने भ्रागे चलकर ग्रूतिट एकक के 22 लाख श्रप्तिवों वो प्रशिक्षित विया । इनमें 
977 के दौरान प्रशिक्षित बिए गए 3845 श्रमिक शिक्षक प्रौर लगभग | 74 
लास श्रमिक शामिल थे । 977 के अन्त तक 627 गूनियन/सिगठन कायक्रमों को 
आयोजित बरने के लिए सहायता अनुदान के रूप मं 2) 49 लाख रपय प्राप्त कर 
चुके थ इन कायक्रमो मं । 87 लाख श्रमिकों ने भाग लिया। वर्ष 977 के दौरान 
4 28 लाफ रुपय का अनुदान दिया गया और इन वायक्रमो म॑ 25,33 श्रमिवरा न 
भंग लिया । वेन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड ने ग्रामीण श्रमियों बे लिए परियोजनाएँ 
आरम्भ की हैं ताकि उन्हे भ्पने सामाजिक एव झ्राथिक वाताउ रण की समस्याझो वे 
बारे में जानकारी प्राप्त हो सके तथा इस वात का ज्ञान प्राप्त बर सके श्रि ग्राम 
समुदाय के संदस्यो तथा नागरिकों वे रूप में उन्हे बया ग्रविकार प्राप्त हैं तथा उसी 
क्या जिम्मेदारियाँ हैँ। 977 के दौरान श्रमिक शिक्षा कार्यक्रम मे 7054 श्रमिकों 
वो शामिल किया गया । जहाँ तक श्रमिको का सम्बन्ध है, विचार यह है कि राष्ट्रीय 
प्रौद शिक्षा कार्यक्रम के साथ केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोड़ बी झोर सत्रिय रूप से 
सम्बद्ध किया जाए 

977 के दौरान कारखाना सलाह सेवा श्रम विज्ञात केन्द्र महानिदेशालय 
के सुरक्षा बेन्द्रों वे अधिकारियों ने ग्राधे दिन से छ दिन तब वी प्वधि वाले 90 
प्रशिक्षण पाद्यप्रम प्रापोजित विए झौर प्रबन्ध-कामिकों प्रौर श्रप्तिवा दोना ने 
लाभ के लिए झौयोगिक सुरक्षा के ग्रनेक विषयों के बारे में विचार गोप्ठियों का 
भ्रायोजन किया। इसके प्रतिरिक्त सुरक्षा बेन्द्रों ने 50 सुरक्षा परियोजनाप्रों तथा 
प्रध्ययनों का सचालन भी क्रिया । 

977 के ग्रस्त तरू राष्ट्रीय श्रम सस्थान ने बाभिकों, प्रौद्योगिक 
सम्बन्ध झधिकारियो, ड्रेड यूनियन नेताओ्रो श्रादि के लिए 9 बिबास कार्यक्रम प्रायोजित 
किए गए । इस सस्थान ने प्रान्ध्र प्रदेश, बिहार प्लौर पश्चिम बगाल मे पनेक ग्रामीण 
श्रमिक शिविरो का झ्लायोजन किया । सेमिनार प्रौर परिचर्चाएँ प्रायोजित दी तथा 
अनेक भ्रनुसधान परियोजताप्रों का सचालन भी कया । वाहर के धार देशो के 
माहिर/विशेषज्ञ प्रपने कार्यों हथा परियोजनापओ्रो को पूरा परने के लिए भिन्न भिन्न 
अवधियो के लिए इस सस्थान मे प्राए। चार विदेशी नागरिक 'इण्टनंशिप' पर इस 


सस्थान में शामिल हुए झौर इस सस्थान के 5 व्यक्तियो, सेमिनारो, अ्रध्ययन-दौरो और 
सम्मेलनों के सम्बन्ध मे भ्रनेक देशो में गए। 


अनुरान्धान तथा झआँकड़े 

श्रम-ब्यूरो, शिमला सर्वेक्षण जाँचे श्लौर प्रनुसन्धान अध्ययन करने के 
श्रतिरिक्त, रोजगार, मजदूरी दरो, झ्ाय, औौधोगिक विवादो, कामकाज वी दशाप्रा श्लौर 
प्रौद्योगिक तथा कृषि श्रमिकों सम्बन्धी उपभोक्ता मूल्य सूचकाँक के बारे में भरौगडे 
एव श्रन्य सूचना एकत्र तथा प्रकाशिय करता है । 

दिसम्बर, 977 के अन्त तक विभिन्न सरबारी क्षेत्रों के उपक्रमा में 
श्रमिक दशा के अध्ययन कार्यक्रम के गअत्त्ंत 45 उद्योगों मे अध्ययन किया भया । 
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43 उद्योगों वे बारे मे रिपोर्टों को अन्तिम रूप दे दिया गया तथा वे वाँट दी गई । 
सश्ोधित कार्यपद्धति के अनुसार 43 केन्द्रों के सम्बन्ध में संकलित किए तुलनात्मक 
महंगाई सूचक्राक की वित्त मल्त्रालय द्वारा जाँच की जा रही है । 

दूसरे व्यायसाथिक मजदूरी सर्वेक्षण वाल्यूम-2 का भाग-] मई, !977 
के दौरान तवा भाग-2 दिसम्बर, 977 के दौरान प्रकाशित किया गया। ध्स 
बाल्यूम के झन्तिम भाग के शीक्र ही प्रकाशित होने की झाशा है । श्रम ब्यूरो ने श्रम 
सांख्यिकी सुधार योजना के अन्तर्गत 5 से 22 सितम्बर, )977 तक श्रम सांख्यिकी 
के सस्वन्ध से ।3वें केन्द्रीय प्रशिक्षण पराठ्यक्म का प्रायोजन किया । इस पादुयक््म 
में ग्रनेफ़ राज्यो/सघ राज्य क्षेत्रों तथा जेन्द्रीय विभागों के 22 झ्रधिकारियों न भाग 
लिया । 





श्रम ब्यूरो इण्डियन लेबर जर्तेल में नियमित रूप से श्लौद्योगिक श्रमिकों 
के सम्बन्ध मे ग्रखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकाँक प्रकाशित करता रहा, 
जो 960ल्‍--00 के आधार पर 50 केन्द्रों के सूचकाँकों की वेटिड औसत है । इस 
रिपोर्ट के परिशिप्ट-) से एक विवरण दिया गया है, जिसमे 960--400 के 
आधार पर ग्रस्तिल भारतीय श्रमजीवी वर्ग उपभोक्ता मुल्य सूचकाँक (खाद्य तथा 
सामान्य) श्लौर 96-62--00 क्रे आधार पर श्रखिल भारतीय थोक घल्प 
सूचकांक (खाद्य तथा सामान्य) के बारे में ऑकड़े दिए गए हैं। 
अम्तर्राप्ट्रीय श्रम सगठन की बैठक तथा अन्य महत्त्वपूर्ण विषय 

ग्रभिसमय समिति का 22वाँ अधिवेशन 7 अक्तूबर, 977 को हथ्ा 
जिसमे पग्रन्तर्राप्ट्रीय श्रम संगठन के कुछ झभिसमयो की पुनरीक्षा की गई ताकि उनका 
अवुस्मर्थंन किया जा सके तथा उन्हे लागू किया जा सके । 

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेदन का 63वाँ ग्विवेशन पहली जून, [977 से 
22 जून, 977 तक जेनेवा में टुझ्ना । कुछ समय तक भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का 
नेतृत्व बेद्रीय श्रम मन्त्री ने क्रिया । जेनेवा से उनके जाने के वाद इस प्रतिविधि- 
मण्डल का नेतृत्व गुजरात के श्रम मन्दी ने सम्भाला । इस सम्मेलन में 978-79 
के दो वर्षो का बजट तथा उपचर्या कार्मिको के काम के वातावरण तथा रोजगार 
झ्लौर काम तथा जीवन की दणश्याओं से सम्बन्धित एक ग्रभ्िसमय तथा एक सिफारिश 
पारित वी गई | इस सम्मेलन मे कुछ निष्कर्थ नी प्रारिण किए गए जो श्रमन्प्रशालन 
तथा संघ बनाने की स्वतन्दता दर सरकारो सेवाग्नो में रोजगार वी शर्तों को तय 
करने सम्बन्धी प्रक्रिया के वारे मे थे । 

इपे 2977 के छैयन अत्वर्राष्ट्रीय पा सगउक के आएडी लिकाप करी 
तीन बैठकें हुईं । भारत सरकार के प्रतिनिधियों ने इन सभी जैठकों में भाग लिया । 
इस शासी विक्रय के 204वें अधिवेशन में दस बात को नोट किया ग्रया कि समुक्त 
राज्य सरवार 6 नवम्बर, 977 हे अन्तर्राष्ट्रीय थ्रम सगठन से हट गई है । इमसे 
झन्तर्राष्ट्रीय कम संगठन को मिक्ने वाला अघदान 25% कम हो गया । आय रे 
इस क्षति की पूलि के लिए शासी तिकाय ने 978-79 के दो वर्षों के सम्बन्ध में 
ग्रन्नर्राप्ट्रीय भ्त्र समन के बजद तथा कार्यक्स में 366 साख डॉलर की कटौती 
करना स्वीकार जिया । 
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एप्रियायी सलाहकार समिति का ।7वाँ अधिवेशन 29 नवम्बर, 977 
से 8 दिसम्बर, !977 तक मनीला म हुआ्ना। समिति द्वारा विचारे गए विषयोम 
एशिया में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन के कार्यों की पुनरीक्षा तथा मूल्याँकत और 
ग्रन्तर्राष्ट्रीय थ्रम-मानको का ग्ननुसमर्थन तथा उनका कार्याव्वयन शामिल था । भारत 
सरकार का प्रतिनिधित्व इस मन्त्रालय के अपर सचिव ने किया ) 

ग्रन्तर्राप्ट्रीय श्रम सगठन के शासी निकाय ने बहु राष्ट्रीय उद्यमों और 
सामाजिक नीति से सम्बन्धित सिद्धान्तों का एक विशेष घोषणापत्र स्वीकार क्रिया 
जिसे श्रम मन्‍्त्रालय के अ्रपर सचिव को भ्रध्यक्षता मे हुई प्रन्तर्राप्ट्रीय श्रम सगठन की 
एक त्रिपक्षीय सलाहकार बैठक मे ग्रन्तिम रूप दे दिया गया था । 

977 के दोराव हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन वी प्रन्य बैठकों से 
भवन, सिविल इजीनियरी प्लौर लोक निर्माण सम्बन्धी समिति का 9वाँ अधिवेशन, 
धातु व्यापार समिति का 9वाँ सत्र, व्यवसायों श्रमिकों के रोजयार श्लौर कामग्राज 
की दशाझ्रो सम्बन्धी विपक्षीय बैठक सिविल विमानन सम्बन्धी विपक्षीय तकनीकी 
बैठक, डाक व दूर-सचार सेवाग्नों मे रोजगार तथा काम-काज की दशाप्रों सम्बन्धी 
सयुक्त बैठक शामिल हैं। इन बैठकों म॑ भारत के प्रतिनिधित्व भी शामिल हुए थे । 

977 के दौरान अनुसूचित जातियो तथा जनजातियों सम्बन्धी सैल ने चार 
शिकायतें प्राप्त की और उनका तुरन्त निराकरण कराया । 
प्लान कार्येक्म 

श्रम मन्त्रालय की वाधिक योजना 978-79 के लिए 499 05 लाख 
रुपये के परिव्यय की स्वीकृति दी गई है ॥ विभिन्न मुख्य ग्रुपो के सम्बन्ध में इस 
परिव्यय का ब्यौरा इस प्रवार है-- 
रोजगार ओर प्रशिक्षण महानिदेशालय के कार्यक्रम 


(स्पये लाखो मे) 

] प्रशिक्षण योजनाएँ 225 25 
2 रोजगार सेवा ]] 65 
उप जोड 236 90 


भुरय मन्वालय के कार्यक्रम 
4 ग्ौद्योगिक सुरक्षा स्वास्थ्य विज्ञान और व्यावसायिक स्वास्थ्य 765 


2 छान सुरक्षा 
(एस एण्ड टी कार्यक्रम तथा बचाव सेवाओके कार्यक्रम सहित) 60 00 
3 श्रमिक शिक्षा ] 00 
4 श्रम ग्रनुसन्धान सौख्यिकी 47-50 
$ राष्ट्रीय श्रम सस्थान 24 00 
6 कृषि श्रमिक सेल (वन्धित श्रमिक पुनर्वास सहित) 02 00 
7 मजदूरी सेल 300 
उप जोड 262 5 
कुल योग 499 05 


कम 


प्रडदन-कोदा 
(09ए08577008 84४) 


&.७-०-०-०-९-७००-७-७-०-०-०-००-०-०-०५००-०-९००-०-३:०-०-०-७-०+-०-०-७-०७-०००००-०-७-०-०-७-०-०७-०-७-७-०-०० 
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] “भ्रम बाजार की बआध्दारभूत विशेषता यह है कि श्रम सथो के अभाव में, इसमे दो असम।न 
पक्षो के बीच सौदा होता है ४” विवेचन कौजिए। (97) 
>ग्रप्त ७७५० ६१979८॥67 ॑ (४६ |40०07 परक्ा) ८३३ (89. २० ० 8086708 - 0 ॥7906 
एफा०05, ॥ 39 3 04८६४३४७ ७८९७९६७ (७७ एण्ट्युएग एड0०5 ". जि5००५5३. 
श्रम-बाज्ञार किस कहते हूँ ? एक पोछे की ओर मुड़ता दुआ क्षम-पूर्ति वक्त बनाइए तथा 
हपष्ट कीजिए कि यह ऐसा क्णे होता है + (१977) 
ज्भ 75 3 ॥80007 58॥%6। ? 4७ 3 030॥5350 9९948 [87000 8०909 
७0:५९, 3909 ९४एछो39 ४७५ ॥5 50 
एक पूर्ण-डिकृत्रिक प्रम-बराजार के कग्म तत्व हैं ? एक विकृप्तित देख में श्रम-वराजार को क्रिया 
डिस प्रकार होती है ? धम-बाजार और बस्तु-बाजार की अपूर्णताओों को तुलना कौजिए | 
(973) 
श्र डा (रह 00950 0८व७ 06 8 ४ट॥-5९४८३०८व १3000 7 ग्राइा0९६ १ ह्र0७ 2०८5 
९ हछई०ा००७॥0 2॥ 39405"49 80४270८९ ९००४०४५४ ? एज्राएभ6 ॥८ प0/टाहिए- 
0 ण॑ पर 3000 ॥रश४७ ७ता 958 ण॑ ५९ ए70०400 वादा. 
5 को परिस्थितियों के सन्दर्भ में श्रम दाजार के मख्य लक्षणों का वगवे कीजिए । भारत 
इस बाजार के वि३।स एव सुधार हेतु सुझाव दीजिए । (॥976) 
50055 फैड ए७9 /ट३00765५ त॑ (06 ॥॥७०७7 छ87॥ ९६ ३ एटटिएश0९९ (0 0980 


९०00॥005... (5६6 ३ए/36500फ95 60% 98652]0/8 300 ॥एक्ना05७४ 5 आटा. 
3७ [79॥9. 


श्रम बाजार की विशेषद्रा नों को उल्लेशवित कीजिए ६ 

“भारतीय श्रम बाजार एव विक्ठिठ देशो के अप्त दाजारों में भिन्नतरा स्ताएपूर्ण त हो|र केचल 
यात्ना में ही है ।” 

पृक्त वाक्यांश का परीक्षण कोजिए। (।975) 
50488 (श& <४32220४७8४८३ 8 7007 द्क्कोएटर 

+ ए:#670श०९६४ छला%र हटए (क [कठाक्षा 49006 शात्राई€६ ३७4 कण: प्रा टइवा। 


4९५९७३९७ ९०७०॥॥65 9+6 00६  ९5६९८७०९ 9७६ कोड ण वल्ड्टालट " 
६५%307॥0९ (९ ३50५8 $367॥९95 


पे 


च्ज 


् 


6 क्या अ्रमिक घघ धम-पूर्ति को नियमित करते हैं ? यदि करते हैं तो कंसे ? इस सम्बन्ध में 
मारतोय अनुभव की अप्रेजी और अमेरिको अवमव हे ठुलता कीजिए | (89735) 
99 84६ ४७१००5 ९४७)३४४ ९ $७फड्ा। ज॑ |90०07 व 50, ॥0७7 ॥॥ धाड (०)वऊा 
6एए/ग९ 0680 €ज/टाटप् पा हाफुल्घटा८ढ8 ॥ पाल ए/ा6व 53६० शत 
फ्ष्ए # 

4 अम्र-दरों मे पर्वत के अनुस्तार श्रम-मॉँय ओर श्रम-पूधि द्वोते मे कोन-कोन सी दातें रुका 
डालतो हई १ (974) 


२४४३९ अार (हट [९९०८5 सागर 97<४८६६ एट्याइ3 बगत उच्र0ए+ व 80ज7 दवा 
१३7)0६ 00 3:८07430. € ५भा। (४६ 03025 ॥7 ५३४६ 73९5.. 
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8 मजदूरो-निर्धारण के सदसे ग्ान्य सिद्धान्त को परीक्षा कौजिए | इस सिद्धांत की श्रेप्ता 
स्पादित बरने के उद्दश्य से इसको तुलना मजदूरों के दूयरे मद्धत्त्वपूण छिद्धान्तों से कौजिए । 

(97) 

छल वह 705 3९०८७/४४०४ पारण३  छब2६ वटाधाए॥000.. जाए 3 पत्र 

(० ९६१०७॥५॥88& #॥$ 5७ए६0ँ9 ९०रएशढ॥ छपी फ6 एगल 7एुणाबा। एछडइट 


फीढणा65 
9 क्या भारत में व्यवस्यित और अब्यबस्थित क्षत्रों में वेदद निर्धारण का एक हो सिद्धान्त लागू 
हो सकता है ? सैद्धास्तिद दृष्दि से तर्क दोजिए । (0973) 


(गा ३ 59छी6 प॥रण7७ ण॑ ४३86 0टाएवभाग ६३जञींडवा ४४४४९ ए८॥३0७7 6 
णाह805९3 306 (८ ७४० 899%5८९4 5९८०5 ॥० 4088 7 7८5६०7० १०पा थ्णपध्या 
।॥| ब ((८ण९१६३) 0९७०३ 


40 मजदूरों से या आशय है ? द्रान्यिक मजदूरी तथा वास्तविक सजदूरी में अतर कौजिए। 
दास्तव्रिक मजदूरी में परिवर्तत को मालूम करने हेतु आए बिन-किन तत्त्वों को विचार म लेंगे ? 
एसिओ 3$ 7ल्‍९6800 99 १४३९८५" ? [95080जी एटाफल्टा) ॥ण79] आएं 729 ४४३६०5$ 


शाब 8005 ५०एॉए ५०० (3६९८ ॥00 8९९०० ८६वाउधाड ९)३78६3 ॥0 ॥06 उ्डो 
२३४९३ 0 3 9000077 


+ मजदुरी का भीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त मजदूरी निर्धारण को अरर्योप्त ब्याश्या करता है 
'क्योि न तो सीसान्त भौतिक उत्पादकता और न सोमान्‍्त मूल्य उत्यादषता प्रणदूरीके 
लि्घरण को आंध्र द्वो सबती है।"” विवेचना गीजिए । 
जगफह बग्यागब श०दापलाताज प्गाषणा> ण॑ ५४३४८5 तीलिा$ था. ७४४३5 ०0०9 
6ग्रीब्रा7०व09 0 ढ़ १६67 चाएाआ09 0 ७8865 35 गशफ्रिटा ॥38703] ए95५8) 
फर०वपलासाज ७०७॥१ग/ह09] ५३७० एए7०90०प्रशाऊ ८00 ३०१७० 9३ (३० ७३५५ 07 
्र धवा0॥08 ४०६०5”! 0॥52755 
[री के सीमाल्त उत्पाइकठा ठिद्धान्त का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। धरम की 
सोमान्त मूल्य-उत्पत्ति तया सीमास्त भाय उत्पत्ति मैं मेद कीजिए । (977 
(९॥0494॥9 ७प््यााव6 (ह तआ804] 900फ्ए7५759 ॥7८एण३ 0 ४०8०४. 9॥80909 
$€(9८झ्शा धार प्राआ8003| १३७९ फ़ा०4००९ (१४४२) ७74 प्रद्य809 76४८0७९ 9009० 
(8२7) ०।390०ण 
]3 “आधुनिक मजदूरी सिद्धान्त को यदि सबदूरी नोति निर्धारण हेतु विश्वसनीय पष-प्रदशक 
होना है तो उमे आवश्यक रूप से सामाजिक एवं प्स्थागत तत्तों के प्रभावों वो शामिल 
करवा चाहिए ।४ 
इस कथन की समीक्षा कीजिए । (4976) 
54 प0वला॥ ५१६५ (प९ण3, मे €्‌ ५ (० ७6 9 ए९॥बछोढ हण१6 (० ७गड० एणा०). क्र 
पा८]006 (06 40#06९90९5 ७ 6 50५38) 304 ॥5गप004] 8005 ' 
ए)5९०५$ 0६ डाबाशाशा! 
।4 सजटूरी के जीवन स्वर सिद्धास्त का आलोचनात्मक विवरण दीजिए । यह सिद्धान्त मजदूरी के 
जीवन-रक्षा सिद्धान्त से किम प्रकार श्षप्ठ है ? 
(एच८आ9 ७ भ्रााएट तह 50303870 0॑ [शए8 7]॥609 ण॑ छ०ह8९८५ [79 ४७३0 ७०७५ 
फाड़ [कण ॥ 0८०९ कब (906 50055९0०९ प्॥/९07५ ण ५४४६९$ 
[5 मय सजदूरी की दर को किस अ्रकार प्रभावित करते हैं 2? 
प्र०ञ्न 20 एफ 02842 एचा0तड 38#0€00९ %28४८३ 7 
36 शाष्रोए ऋपा श आर हा आना अप्याकिक्ष करने हण्के उल्कों का क्केशर होफिए /. (7976) 
(एकशगश्ा ० फड #िटाएड चवक पगीएशा<2 ]890075 ह॥ढ 9 वि४0004] 00006. 
7 दाध्ट्रोग जाय वितरण में श्रम के हिस्से की विवेचता गीजिए । क्या मजदूरी-आाय बनुपत्त में 
स्पिर रहने को प्रवृत्ति पाई जाती है ? (4976) 
0507053 फरड ऋ#डाड रथ १3999 उप 98098] 9006 2/॥0070900.._ 0085 496 
922८च०९०॥७३ 7900 ९98 (0 ४8 ६०7६ ? 
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(8 पमय-मजदूरी तथा कार्य-मजदूरी के बीद बन्‍्तर दताइप । इनके गुघ-दोषों कौ भी विदेचना 
कोजिए । 


फिडफाइणक फैशपशह0 व्रमाल 3906 97९0६ 2828... 4350 88005 फ्रेद्ध प्रधयग5 590 
6 ह्ताहात5, 


9 भारत में न्‍्यवतम महुदूरों विधान के प्राइधानो को विज्रेदना कोजिए । क्या यह उचित प्रकार 
से तागू किया गया हैं? (977) 
९०७ फड कक सएडन कर (हल भिडाकाया फिंकडट 40५ कक 0. सकढ ह कैश 
इक्ष॥४विट060६ हाफ 'ट्त्तटछल्ठ १ 

20 श्वमिक्रों को पारितोषण देत क्री विभिक्ष रीतियो का विवेचन कीजिए | समयानुसार मजहरी 
को दुलता म कार्यातुप्तार मजदूरी को आलोचनात्मक ब्याछरा क्ोजिए । 

05९०5४3 (66 ५७॥400$ 5१5८९0$ ० श्याएएद बचाई 490०७ (॥॥08॥9 कशा॥आए6 (68 

एफ्शा 08795 ०॥ (9९९८ 794९ 0४६१6 432 5१577 

आए इस बात को किस प्रकार प्मकाएंग कि जिभिन्न व्यत्रसायों में खशिक बहुत अधिक भिन्न 

मजदू री-दरें प्राप्त करते हैं ? 

प्लस 60509 एएबाए तट 9०0 पडा 800० 9 कीटालाए ००९७००७००३ ८थ०5 

5(0॥.7ह चरतीदिध्या( ए95 0 छवह९5 

22 महिलाओ री मजदूरी प्राय प्रुष्यो की मजदूरी से कम क्यों होती हे ? 
५॥छ० शा इ६ए८:७॥५ लि3|६ ७०.5 9300 ॥0फ5८ ५३६९५ 39 कब्वी८ ऊ0065 १ 

23 “मजदूरी में अम्तर होगा स्यायसगत है और इतका बाय महत्त्वपूर्ण है।'' जिवेबन कीजिए । 

(94) 


९038० ठाटिस्जाओ 85४९ 8 १०७०१ ]0चश्चञा।ए3007 ३90० फशाणिए 89 ॥790039/ 
48920॥0%9". 0९055 


24 मजदूरियों में अन्तर के कारण बताइए । किसो प्रमाद मे मजदूरों मे अन्तर बते गहने बी 
प्रयृत्ति क्यो पाई जाती है ? 

९७६३६ दवा. 8 ९१७६९६ ०ह (0 लल्‍्ए०९८६ १० ६३४९५ ? ६४७५ 60 ५३६९ तीीडि९ए०5 
॥6989 40 0९705 39 309 5020५ ? 

25 यह कहना आवश्यर ही कि ओद्व/गिक श्रमिकों को कार्यक्रुशखता पर जीवत-एतर का बढा 
अ्रमाव होता है। 
इस कपते की व्याख्या कीजिए । भारत में श्रमिकों के नोचे जीवत-स्तर के कारणों को बताइए 
तथा इसे सुधारने के उपतय बताइए ॥ (976) 
+ता। 8०८5 ७00 ६37 99 ॥0९ इाज्ाव्रतत ठा ड़ 038 20 3 हार फीएशसटए 
69 फ़िल टफिटालए०9 ए फट प्रातश्चनत३ ७ ताव्टा>! 

8९०5३ (005 $उ]हगषान.. एठाच छा 8 (42४ ली क्‍09 इा्त6306 0 0४05 ० 
%079)८३$ 39 [9099 2973 5ए2ड९5॥ ॥923557९< 0 396 #.. 

26 न्यूनतम बेठन के विचार को समजझ्ञाइए्‌ । स्यूनठम वेतन विर्धारित करने के लिए बंया मानक 
(#0गग9) होने चाहिए। भारत में न्यूनतम मजदूरों अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों का 
विवेचन कोजिए । (976) 
६9 परी६ €णाए८०( ० घीएएशा शउ8०४.. धहव] दाता छ& शाह 005 ता 


$0०8 ॥॥0॥790099 १४३४८5._ [0500$5 ॥92 5369॥ 299725 ए#96 १॥॥070%9 
४३४८५ #५३॥ 903 


+'भुगवान के ढोनो तरीकों का अर्थात्‌ सममयातुस्तार धजदूरों तथा कार्यानुसार पजदूरी को 
उत्पत्ति, उत्पादन लाथदों तवा श्रमिश्रोय्री आय पर ह्मब्ट रूपसे भिन-भिक्न प्रभाव 
पदता है!” 


इस इथन के आाघार पर बेतद भुगतान के दोतो ठरोहों के अपने-अपने गुघ-दोद्ों का वर्णन 
कोडिए। 


2 
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एफ मारका०5 र॑ 94७॥60॥46, ह6-७०६८३ 304 02८८ ऋढए८५ (दि गाक्ा[2ँँ- 
॥9 40 (व टीं८र३ ०0 एडफ० ६०5७5 तल ज़रा०0७८ए०7 बचव छग&द्ा3" ६४0098 
पक फ़ढ ॥800 ॑ (ड़ ब३ (८०९०६: 080७55 6 ॥2592९0६ 6 व06075 उम्व॑ तंध्वार्एछ रण 
0० चाल्तात9$ ण॒॑ फ़ज़ाक्ा। ली छ३2०5 

28 कद्ध (दिस दक्ष के विक्षिज्ष कक्कों, द५॥ रिक्त उच्यो्ष| के दोच छाप दो फाण एड पूछ से 
असन्तुलत हतु कौन स बारक् जिस्मदार हैँ--समकाइए (976) 
६२एभ० (6 विद्धाछा$ छाप वाट 65एण%0ॉ2 7 ॥€ वा5ट4१०॥छ799 ॥0 ॥#ए 
0 ;976 णि. ॥300070 399 5४०७७ ॑ 4390ए7 ऐश+ढला एंऑीटिव्ण 7<हणा5 शा 
ए॥दिर29(॥097$0८3 ता बच एग5ट८०0६४८७०००९३ ९०७7५ 

29 /यमिको के गोपण' के जाशय बा) स्पष्ट काजिए तथा उन परिष्थितियों को बत्लाइए जब 
श्रप्त शोषण किया जा सकता है। किसी दशा बी अवश्यवस्दा से इस शोपण के उ मूलन देतु 

/. मुझाव दोजिए । (970) 
6क्‍96 (06 ९०7८०८०४ ण॑ ७क्नोग्रकाला भ॑ 4000 274 करक्ंगा ९ ९009707$ 


(0467 ४4९0 ॥0 ह89 ०८७. 5०886%६ ॥€त64/९३ ६७ ८743॥0386 085 €५७/098000 
विवाह 6(०॥०॥) रण क (0७७३ 


30 भारत म्‌ प्रचत्रित मजदूरी भुगतान वी प्रद्धतियों का आलोचनात्मक विवेचन कौजिए। 
(976) 

(आ९॥॥५ 6॥॥00५५ 006 97९४३/८७॥ $५50८७॥$ 0 ४४३8८ 02॥7600॥9 99॥3 

3] प्रजदूरी प्रोत्साहन योजना उायू करत छमय किन छिद्धा तों को ध्यान रखना चाहिए? रुपया 
ओत्साहन अदायगी हमेशा लाभ में बुद्धि करत है ? ध्यास्या वीजिए। (973) 
९४४३१ छञ009९5 50006 हू0४८॥॥ थी 40000406009 ० था 700५8 98)7८70 
एंगा ? 00 00८7॥४6 9४39$ ॥039 (० हल छज़ाजी। ? 83 072७ 

32 लाभ भांग्रीदारी क विद्धान्ठों की व्याक्रया कीजिए । कह्ठाँ तक ये स्िद्ध/ त घारत के बोनस 
बानून मे प्रदर्शित हैं ? व्याध्या कोजिए । (973) 
छुज9499% फट फग9697०$ जे छगी! छाए. सिएएछ डिए- आठ (९४० 72१00003 38 
॥6 83॥7थ4 ० छेजा७5 4९ ? 05९955 

33 ' ल्ाभाश भुगतान (बोलस भुगतान) परद्धतियाँ श्रमिकों एवं सेवायोजकों दोनों को दी 
ओसारत प्रदान करती है ।"--कथन को समभाइए। (॥976) 
विकासशोल अयव्यवस्था म लामांण भुगतान को उपयोगिता का आलोचना ८्मक विवेचन कीजिए। 


६५9]849 (996 (8६ 9000$ 989॥7९00 5950९70$ (70%॥८6 ॥#060१6 40 ५४७]८६॥$ 85 
४९) 88 ॥0 शा१9[09ढ5 
(763॥9 4/52053 एह ७॥॥॥५ रण 00095 9397607 770 08 ७356 ए ९६६0फ॥8 


६७००० 
34 ' मजदूरी श्रम की उत्थादकता से सर्म्ब धत होदी चाहिए । एक विकासशोल देश के आविक 
विकास म ऊंची मजदूरों बाधक हो सती है ।” ब्दाक्ष्या वीजिए । (973) 


०६९३ ४00०५ 98 ॥९११६४ ६० 97039... एबणरा०फाए #०ढा०ज़ाक्ा रण 8 
06५७|०७॥08 ए००009 75 ॥६८।५ [0 96 ॥20876८0 09 ॥॥80 ४३8९६६5 " (0व76॥( 
मजदूरी एवं उत्तादकता के आपसी सम्द घ को विवेचना कोजिए । श्रम की उत्पादकता का 
माप आप वैसे क्रम ? (976) 
0॥:एथ 06 ह््रागाक्राए 0टएढशा 8०३ भाठे 0०(०७७९७ ? ख्ञ०७ छ००६ 
है: प्राश85ण6 एा0वंए०0ध्वा> ता 80०णा? 

36 /र्पम उत्पादकता को प्रमाजित करने वाले प्रमुख आधिक एवं अस्थागत कारकों को वतलाइए। 
भारत मे बतमान ब्रापवृक्ा लीन स्थिति का प्रमाव ओद्योगिक उत्पादकता पर केप्ा पढ़ा है 
लिखिए । (976) 
४8 फिट वाक्य ९९०0००70९ 9 सराज्ञात0/009] 80005 छक०9 शीट ॥900प्रा 


एा०4व४०७५॥५ ऐ७९०५६६ (४६१चछ३८६ ० फ़& ए:९५८०६ <छाथ 2०0०५ 0०0 (५९ ४९०४७;३॥ 
फगबेपन्‍क्षप्वाज छ [सता 


3; 


फू 
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37 “उत्पादकता की उप्ेशा करते हुए यदि मजदूरी मे वद्धि की जाती है, तो ऐसा कार्य तर केवल 
अवेज्ञानिक बरन्‌ सैद्ध न्विक दृष्टियोण से भो गलत होया 7 
उपरोक्त कथन को विवेवना कीजिए । (979) 


5] जता] 08 कण गाए णा5एथाए96 एच 380 फाजाड 70 एछ0096, # त67६888 ॥0 


७३६९४ आ९ ए(86व प्रव०। ब्वाज उढह्िर३०६ (0 छ०४ए८एच७", 
0॥800$3 (6 $(80०7॥०॥॥ 


8 लाध्र-बिश्वाजन के रुणो को विवेचणा कौजिए । नियोक्ता तथा कर्मचारियों के बीच सम्बन्धो 
को प्रभावित करने पे उसका महत्व बताइए ॥ 
09७०५६५ ए8 प्राधाए5 ज॑ छाणीी-अ2ण8, [00:९808 #5 ॥्०9ज0५उ5066 0 च्टड४फ 
उ९्था00$ एट।ए९ढत] 2ग9॥09ध75 394 शगा9)096६5. 

फिक्कालत 4 ६० 7 

39 अपने अध्ययन किए हुए देशों से उक्मह्रण देते दुषु राज्य दायरा मजदूरी नियम के भिन्न 
प्रकारों का परीक्षण कोजिए | मजदूरी दर निर्नाद्ति करने भे क्ोनस्ती सामात्य बातें ध्यान मे 
रखी जादो हैं! (4974) 
छिब्गाव6 (6 रशा00$ /0005 रण 5४2 7९202007 ० ७8८5 ७॥॥ ९१ब00८5 ॥00 
6 ए०प/७6६ ३00 437४6 #ण्टाटद,. जग 8८ (6 हाल (0050९००७॥0॥5 9 
फित३ ४०६४8 [80057 

40 विहत्तित बर्ष-व्यवस््था मे पूर्ण ऐोजयारी प्राप्त करने की एक भजदूरी नीति की प्विफारिय 
कीजिए । (3974) 
]रह९०प्राप्षयर्त श्ञ ७३६९ ७90०9 0 जि ध्णए/0॥0९ए०५ 70 १0४80060 ९ए00॥॥९5 

4] कानूनी भ्पूनवग मजदूरी निर्धारण किन प्लिडास्तों के आधार पर होना आहिए। बहांतक 
भारत में इसका अनुसरण होता है ? (973) 
96800006 फ& ए79लंफ्रो८३ 04६ ०७६ ॥१रणाणवाए 8०५८० घे९ पड0 व ६80० 
१09 गर/0)0आ ७४४६४६७... 80५5$ (०व शा झट 065६ ७0$587४66 ॥ [009. 

42 2 (सील देश में मजदूरी तोति के थ्यां उहंश्य होने चाहिए? उन्हें प्राप्व करते में 
आने बाली कठिनाइयो का उल्लेख कौजिए। भारतीय अनुभव छे उदाहरण दीजिए । 

(977) 

ाशब्ा एणे5 9४ 6 ए.४एाश९5 एव १४० 70:9%9 4 ४४४६०७१०४ ००४०४५७ ? 


52७58 ४० 84600७0६७ फल, धर 487९0 90 ४९४९५: फ्रैय,. ॥॥08॥38 4070 
प0989 ऊ७ढ।६0९७- 


43 भारत के जायिक विकास को गति को तोब्र करने हेतु रुम्पूर्ण स्वस्थ राष्ट्रीय मजदूरी नोति 
के भद्दृत्त्व को उल्लेझित कीजिए । ५ 4976) 


980955 ॥6 9907(8966 ७ 80900 04000 ७४३४९ 90॥९५ 60६ ४९०९॥९८७॥७६ ॥06 
८९ए०9णा० ए९५६०ए०ए९ए:70 [95७ 


44 भारत में दृषि मजदूरों की मजदूरी को सरकार द्वारा नियमित करने क्री जावश्यकता एव 
उसके भहृतव को समभाहएं (975) 


05005$ 06 ॥79037908 806 7९८७ 600 $86 4९छ्वा0ए ए ७/8४९६ (07 2ड॥९॥]- 
प्रा 9ण६३ १9 00१2 


45 “भारत में रोजगार दफतरों ने श्रम की नियुक्तियों मे होने बाले कुछ दोषो को दूर शिया है । 

जो दोष रह गए हैँ वे रोजयार केन्द्रों को कमी ठचा अदुशलता के कारण है ।" बिवेचना 

कीजिए एफ पे 

+990५४0००६ &५४७३०४७ ४७५९ ए९०००९७0 5008 ० १8७ ४995९६ ४४५०९३६0 फतवा 

फिड ९९४ ७०१६०७६ ० ]३9०७7 39 [98878 06% ० ॥0द्म0 55 5थो। फ्चघ आ6 006 (० 

दवा विधा: 2 कम५8 90 3930८५४३८५ ० एफ दपवज़ए)८७६ <-५७39 868 "" [3$८७55. 

+46 भाएठ“पैं रोज्यार दपतरो के क्या कार्य हैँ ? उतका काम सुधारने के लिए दाह्तविक सुझाव 

#ेजिए। (973) 

४॥3॥ 276 (06 [97८000$ ण॑ &090जफ्था €&>६530865 ॥9 [744 १ (३४६ छ३०४०७) 
$088650094 [0..3ए0एन्‍०चा 8 एटा धयीटलारड0655. 
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47 रोजगार दफतरों के रया बाय॑ हवोते हैं ? भारत में रोजगार दफ्तरों के गठत एव प्राप्ठियों को 
विवेयना कीजिए। (4977) 


जग बाल 06 00९0055 ण॑ ८००॥0)7९०७६ ८४८१३0०2८$ १ 040055. (6 ए8३ 05 
इ0॥ ब00 3८॥६एट्ाएटग3 06 ९794097008 (:०३०8९5 49 [040 
48 शारठ में रोजगार दफ़्तरों के कार्यों तप उपलब्धियों पर एके आलोचनात्मक टिप्पणों 


लिखिए । (976) 
>> व. लाचाए॥ 9002 ०० (86 ४०द्धाएड 306 ३८छ९४८॥००७ ण॑ टाए009060/ 
0808८5 40 00।3 

सर्द $ राष्ट्रीय रोजगार छेवा के कया उद्ं श्य होते हैँ ? बमेरिदा में एस सवा के संगठन एवं 
उपलब्धियों को विवेषता बीजिए। (॥96) 
२४१३४ गढ (० ०8,००७९०३ ० > ऐरा०१॥। &5900/2600 उद्धाधघ८९ 7. 0:6088 7७ 
णह3053॥070 8०७५ 8९0:८४८०८७०७३ 39 ५८ 0 5 & 

50 पूर्ण रोजगार की प्रिघापां दोजिए । बद्या मजदूरी दर में कटौठी देरोजयारी के तिरापरण 
का उपाय माता या ख़ढठ़ा है? समभगएए+ (976) 
96096 0॥ ल्याए/09760॥.. छिफ़ागक छटापटर 7009९009 ण॑ ध३86 7265 ९७० ०९ 
468०796७ 8$ 9 ९४3९१) ०0 ४०८७ .ौ०)॥१९०७॥५ 


प्राएत में रोजगार सेवा व्यवस्था के बायों एवं उसकी उपलब्धियों का विवेदन कोौजिए । 


(॥976) 
एकाप्राव0॥ 09 प्रढ 60005 304 8८06६८७८०७३ ० 509]0,7600 $८४५6 
08303009॥0 [04/8 


शहरी बेरोजगारों को समस्या के निराररण हेतु घ्ारठ ठया अमेरिका के रोजगार हए्तरों 
ही भूमिका का तुलनात्मक परीक्षण कौजिएं। (976) 


छिडभा०॥०० 890 €०एए०७० ॥06 7०० ० ८०90॥7८०६ ७६८७४३०६८३ ० [04॥2 ध्यफत 
(084 0 #00८८३७, 0 5०४०३ 96 ४६७३३ ४०८०७।०)ए९॥६ 90067, 
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53 अनणक्ति-नियोजन के विचार की विवेचता कीजिए सदा भारत में इसकी प्रयति का वणत 


बोजिप्‌ । (॥977) 
050755 ६४७ ८०7९९७॥ 0 3077४६२ ए59ए08 890 06३८7706 ॥($ 970ह/655 
0 490:8 

54 भारत जेसी विश्रर्णील अर्थ-व्यवस्था में मजदूरी नि्यरिण नीति के बया आदश्यक तत्त्व होने 
चाहिए जबकि बेरोजगारी की समस्या बुत गम्भीर है 7 (93) 
ज़रा $0009 ७४ 06 6३४९०००व ८]६ग्घा८08 068 ५३४८ 70८9 ॥9 3 0९४८०४४7४ 
९6009009 ॥४6 ]83408 छष्ा० ४8 |्॥०79009 5०५ 970ए८व ॥$ ४८7५ 8८७४० ? 


55 कृषि-श्रमिों की मजदूरी को प्रभावित करदे वाले आथिक तथा सामाजिक तत्वों को 
बताइए। कृषि-श्रमिह्ों री मजदूरी 3पा रहव-इहुठ की दशाओं में सुधार के लिए आप किस 
प्रकार के नियमों का सपर्षेड करेंगे ? (9) 
ए09॥ ००4 ॥86 €९०007006 ब709 50८७| 8९00॥८३ ७०0 भी6८९४ 388/00॥079] 


2०3 98४ ११9० णैँ 622॥800 ७२०५१४ ३०५ इछ28658 ३06 मम#ए/०यण्ड्स्‍ (06 छह 
जाते ॥08 ९०७७॥400$ ए 3700॥03] #णटा3? 


56 किन दण्याओं में सरकार को मजदूरी का नियमत करना चादिए 2? सरकार को किन तस्दों पर 


ध्यान देना चाहिए ? (797) 


'ए०० ॥ 0४6 5(8८ ]0४920. 30 7८20क्‍9008 एब्2८52. 0/४3॥ 80078 ॥0070 ॥ 
42६४ 0[0 3६एएप्रण? 


प्रश्न-कोश 355 


57 जनशक्ति नियोजन के विद्यार एवं उद्देस्थों की विवेदना ह्ोजिएं। इस नियोजन के क्या 
तरीके हैं ? (96) 
ए<९०६$ क्र ९०0९९5( उचठ ठए<साएढड ० चर था जोगाफएड,.. फिफड हा6 5 


रे 0वुप८४ १ 
हि? इक नियोजव का ाशय कया है ? भारत के नियोजन काल में इसे कहाँ तक कार्यान्वित 
क्या गया है ? (976) 


'जरा३075 ७३३ 7०७९ ए॥ञ078? 909 दि 099 0 0९९७ (जार 7 [04 0ण78 
धो फ़ोबत एशा०वै? 

59 भारत में मजदूर भरतो की प्रमुख पद्धतियों के गुण एब दोषों को सक्षेप से लिखिए । 
एचडलाएड था जाएा 6 ताप बा तरक्लताऊ जी दवीदार०४ प्रगय प्पथकएएत5 ठा 
900ए7 एए एपदग कछ दी 

60 “मध्यस्थों द्वारा श्रमिकों की भर्ती को एद्धेति सदेव ग्रस्मोर दोषों ते थृक्त रही है सित्तु फिर 
भी जावर (]00फ८7) श्रमिकों की वियुक्ति देतु एक महत्वप्रृ्ण व्यक्ति है, जो स्वयं अनेक 
कार्य करता है।” 
इस कथन को विवेदना कीजिए । (॥975) 
"पृहक्ार्लप्प्राध्या 9०७7 ४००80 स्ालिएट्या॥ा०5 १35 4)9355 १९४० गएह)। 
अं ३९०0६ ९६॥|5, 0७ 50॥ ६७७ 00067 ॥५ 4 एथ३ 90390 छुटा$00 ४9० ढणा- 
090९५40 0॥॥$८# 8 0.00)306 भआ३99 ए 09९00757. 
05९0$5 [9॥8 #ग्दाग्रटा। 





(09ए(छ 8 (0० ६० 


6] सामाजिक युरझा के आउ्विक सथा सामाजिक औडित्यों की प्ररोधशा कोजिए। शाशयजिक 
सुरक्षा किसी देश की अपे-न्यवस्पा को किम प्रकार प्रभावित $रठी हे १ (097) 
छड8%706 8 ९९०00फ0 3906 50७3] ]५४509९380070 0 ४0९३] 5९९ए०३५ छ0४ 6065 
500॥3 $९९७४५ भी९९६ (0६ ९०००००५ ण॑ ३ ९०0०५ 345 8 ४०९ 7 

62 सामाजिक सुरक्षा के बर्थ ठप्मा उसके आधिक ओचित्य की विदेचग क्रोडिए | भारत में 
सामाजिक सुरक्षा का कया प्रावधान है पदि-- 

(अ) एक '्रमिक दुषंटवा ग्रस्त होठा है, एव 

(ब) एक स्त्री श्रमिक प्रसूत हेतु जाठो है । (8977) 
॥0।5055 ।08 ॥0६80॥08 800 ९९००००03० 3050023॥॥00 ि $0द4] 5८९७५... शा 
0८8) ६८९७॥४५ ७970४॥॥909 6५४४8 ॥0 [06.७ (-- 

(2) 3 छण;८९ ८८९ ७70 80 3६९४०६०९ 304 

ए०ण्वा प्रवेधच8०८४ ९००७६०९ए९॥॥ 2 

</् क अमेस्ित बचदा रूस यें सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान पर एुक टिप्पणो लिखिए ॥ (977) 

((६ 8 ०0(० ०9 ६४० फ़शल्यक०छ ण ३०८३ ३८०ण्घयग३ साय ॥9 96 ए 5 8. 009 

फ़ ए, 5. 5 7२, हक 

“सामाजिक सुरक्षा' की परिभाषा दौजिए ! सामाजिक सुरक्षा परद्धठ के सगठत के लिए 

आधारभूत सिद्धान्त सक्षेप में दतलाइए ठथा उसको सोमा पर भो प्रकाश डाहिए। 

फ़रड्ार हर पा *$0टाव] $6एपग9१ 399 ऐदाटरी) डएपाएगा5ड (६६ ६50 एग09 ८६ 

लि (८ धह६8453000 ० ७ ६007 5९७४७ 55546 300 एणय: 0प ड़ ॥पाप्या095- 

65 'सापाजिक बोमा” का कया बाशय है? सासाजिरू गयुरक्षा ले यह सिल बातों में भिन्न है ? 
सामाजिक बीमा का छेद्, उद्दंष्य तदा महत्व दतलाइए ॥ 
9फ़ड 3$ णाध्वए 89 *5००9 725093906727.. छ०४ 0०068 २ धरा द०् 5०ठेढ 


$8€९णाए३7 एट्श]9 ४६४८४708 ५८ ४९०एढ, ४व0$ 374 50:83] 58047037८6 05069] 
[0507370६6. 
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356 मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा 


66 सामाझिक बौमा ठपा सामाजिक स्पा म ऋतर बरलाएए। सामरिक सहायता किन 
परिस्थितियों में ब!छनीय होती है । 
एिडाण 80७ ए८७ढ९० १०्रें [9९एक्‍क2९6 396 50९38] 35589908,. ए॥ए: करा॥ 
०घरवास्‍98$ ३ 0 िटा 3955302 7 
67 भादव में मुक््य सयमाजिक युरक्षा स्कोर्मों को सूची दीजिए । उनको क्या मुख्य बिशपताएँ हैं? 
मे स्‍कीमें अप जी व अमेरिको सवोर्मो से किस प्रबार पिन्न है? (॥93) 
छा फ७ ज्ाशलए३। 5०टज 5९०एएआाज इद्ोघारड गा ]06:8 90 065000९॥07 
वप्ाएणगबरा €िब(ए/2$._ 9 %86 659९८०७३ 60 (0656 0367 6079 (76 $८9 ६765 ]0 
ए $#& 274 फ़ल्ए & १ 
एसलप्ड जपवा सोजियव रूस में खामाजिश सुरक्षा के प्रावधान प्र दुक विस्तृत िप्पणों 
जियिए (96 
१0घ॥6 8 4८७३८१ 506 ० 86 ज़ाएयञश्रणा ण॑ 50ठ8 520ए7 साफ फष ए ६५ 
०72 0 ए 55 


69 वे कौन से सामाजिक सुरक्षा के उपाय हैं जि हें अभी तक भारत में नहीं अपनाया गया है 
तथा जि हैं इरेण्ड में बपताय गया है ? 
भारतोय अयंभ्यवस्था में उनके महृत््व पर प्रकाश लिए । (976) 
ए/॥44 आर 05५ $008] 5९८एाज 77९8$प765 ७7९0 9%6 ०00 ५६३ 0६८० 34०7066 
१० 8403 ७७१ १८ 3009(८4 7 छ&तट्टो504 ? 
8॥36 (67 40090789706 ॥0 06 [0449 ९६९०००ग्रा) 
70 “उद्योग में शातति एवं समृद्धि उस समय तक स्थापित नहीं हो सबती जद तक कि मजदूएं 
बी आवश्यक आवश्यबताएँ, मानक द्वोने के नाते, अतृप्त रहतो हैं ।” 
इस कथत को भारत डै मजदूरों के तिम्न रहत-सहनत के सदर्भ में समकाइए।. (976) 
5000५09 ९२००० ६०)०) 75३०७ ६०४५ 9/05फ८७ ६० 058 95 ॥06 धैक्षा।:029 
0८605 0406 ५0टए 95 3 #9५चञ09ए एऐदाह एए्याबावा ०घ६३(घवीट७ 
0॥$003$ (#८ हब हा€्यई ७॥7 वर्श्ध०८० 00 ॥6 ॥09 शैं39क्‍470 0]श०8 ण॑ 
॥800प्राष्टा8 7 709॥9 
श्रम्िणों को बल्याणप्रद सुविधाएँ उपलब्ध कराने में मालिक, श्रमिक सघ एवं सरकार को 
झूणियवा का उल्लेख कोजिए। भारत में इन युदिधाओं की प्रयि की सक्षिप्द समीक्षा 
कीजिए । (975) 
छडए99 406 06 ० ९7909८43, ॥396 ५४9/005, ३४७ 80एद्वाएत676 ॥9 ए70४00 8 
[80०07 ४एदबिट 4९॥06॥.. छाल उल्श८्श फढ छाएट्रा53 रण 0056 (॥28 
बच 0603 
भाग्त में औद्योगिक श्रमिकों के लिए झामाजिर सुफक्षा योगगा का आलोचदात्मक परीक्षण 


बीजिए । (975) 
(य0॥9 &780008 (86 $08९०06 ए( $0043 40॥7भ768  छि 490040॥8] ४०१६३ 
फ किताब 


+ भारतोय बोद्योगिक केन्द्रों की हजारों श्रम-बर्तियों में मानवदा को पशुवत्‌ प्रदाड्ति किया 
डाद़ा है मद्विलायों के सतीत्व गा अपमाव किया जाता है एवं शिशुओं को छारभभ्र से ही 
गोपित किया जाता है ।” 

इस कथन के प्रकाश में थरविकों के णील एव काथदमदा पर गन्‍्दों घनी बशल्तियों के पड़ने 
वाले प्रभाव का परोक्षण कीजिए । (975) 


+ [8 हा (॥005ब70 5]ण्ाड ण॑ धढ दावा ॥96080738) ६0023, ॥3॥006 ॥8 


एणगाइ2ऐ, २७०90807006 0900970768 >पवे &शा00900 90$0760 9: ए४ 0३ 
इत्पा०९5 ! 
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व ७७ ॥ह8॥ ग॑ 8 ड3(८ए6०॥ शपकताएर 06 लीटल ण॑ €०ा8८॥॥0 बे 8था- 
49007 0॥ 06 53083]$ 809 शीटा९0९9 एण ]809प्राह/5 
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74 इग्लंप्ड में रोग बीमा योजना का वर्णन कोजिए ) क्‍या भारत में संगठित श्म के लिए ऐसी 
2 प्रस्तावित की जा मऊती है? यदि नहीं. तो किसों देकल्पिक योजना छो रूपरेखा 
दोौजिए । 


008८फ७ (४० ए:०८९वएए/ड. ०. 5८६ए८5४ ]फघावणएट 387/ 09'क75 ॥0 छम्डाब०त 
(४० १०० ए॑ ७9 8 शग्ांदा ५ [टाएट एि 0हवग८6 80007 30 7968 ? [वि 
री (88 0पातव& छा 37 3॥७704॥76 5७॥८७८, 

75 सोबियद रूस में प्ताभाजिक सुरक्षा योजवा को प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कोजिए। यह 
योजना बपने उद्देश्यों मे जहाँ तक सफन हुई है ? 
फा१८ए५३ एग्र8]|9 पफ्राट ताह्ञाए८घ५७ र(एा९६ रण पार 5०९३ 5०९एाए 5००५ 
एए्खाधाए 0 ए ५४ $ एन विए ९७ 069 एचश्टए 50002४४७। ॥0 80९05 
का ०0९८७४८5 ? 

76 अमेरिका में सामाजिक सुरक्षा को योजनाओ को प्रमख्ख विश्ेषतामओं की विदेचना कीजिए । 
अपने उद्दं श्यो की प्राप्ति से ये कहाँ ठक सफल हुई हे ? 

50१5७ ७3५ फ्रढ एाचाएलाए्ट द्डिपा55 0 ए8 5०९३ ९८एएाताए इलीशाह६४ ॥0 
एप 5 6 पहन्‍क्‍्र0छडाः धबच्ट 009 $920०९ए2९ ॥0 बट्वाटशछ8 पदाए 0०७८5 ? 

प7 भारत में फैक्टरी कानून के इतिद्वास का सक्षिप्त विद्दावलोक्त बीजिए । फ्रेषटरी श्रमिकों के 
द्वितों की रखता के लिए और क्या पप्य करना चाहिए 7 (७970) 
सिादी॥ धब९७ 06 #5/07) एज (8९९०५ ९8/34005 74 ंबव५. 9/७४९ ता ड०ए५4४ 
96 908० १0 (70020 46 उद्रध्थाक!३ ए ध& (२८०६०7३ भला ? 

78 भारत में कंग्टरी विधान के मुख्य लक्षणों की व्विचता त्ीजिए । क्या जाप इससे सुद्दार हेतु 
जुष्ठ युकाव देंगे ? (976) 
व0७००५५ (७ 52020 (627785 ० (४० 82097 |8कः5 270 7० 028. शि००३ #070 
$968०64 50076 4980५200९08 ॥0. ॥# 

79 भारत में विशाल कारखानों में राय करते समय धमिकों को मिलने वाले का्ूरी सरक्षण का 
स्वरूप बताइए । (0974) 
0650706 9६ 99॥06 ० ॥283) क/092९॥00 80 ४07६५ ॥0 9098 2९६ पैप्ाताड़ 
७ 07६08 #00॥4 ॥0 886 900"7९5 

80 आधुर्तिक वर्फों मे प्रमुख-परमृख परिवर्ततों साहित घारत मे कादखाता अध्विनियम्र का स्षिप्त 
इतिद्वाप्त बतन्ाइए । 

(0॥५६ 3 णालाँ छञ्ञुण५+ एण॑ (988 ००५ [च्डाह३(00 ॥ [008 900778 ० "6 
3000070800 ८॥87885 08९6 !0 7९८९७६ ए८श5 

है| क्या आपकी सम्मति में ्रारतीय कारखाना अधिनियम सन्‌ 948 मे कुछ दोष हैं? यदि हैं, 
तो सुधार हेतु सुकराव दीजिए + 
909%60 €िश होठ 6 [04७9 एं॥०065 #८६ 948 ॥$ 0] 06८४९ ॥0 एशाशा। 
:०४०८९७ ? ॥5०0, 5५४265६ 40९५ रण ॥ए70र8ा॥ढा। 

82. “वयक फरिमासपफें, रा. स्ह/म, फफजमी, स्फवाण, बहने, में. मरी, बरज, फएको, ब्याप्ीह्िकत, करले.गी. 
भ्रांबता एवं विधि में निद्वित है ।” विवेदना कीजिए । 
नकुदाली। 8९९ ॥09 |40०ए7 )९६७8:00 ९३०९ ०९ 06 एप्शएटा/ जी ण॥ 00 
8 5005४ ए0०0७, 9७0 99५ ४६ छड/994 ३७0 5छ॥ 09 दा0ि८इफटया 7 050०55 

83 अप ण के विचार एवं परिष्यक्न बी विवेबना कीजिए। श्रम कल्याण सुविधाओं के 
प्रावधान (तु क्सि उत्तरदायी ठद्दरादा चाहिए जोर क्यो । (977) 

६६ ए6 ९००-६७॥ जावे ६००ए> ० [.090प५7 फट्ाशिटा' १४४० ४०००७ ७६ ४८४ 
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84 थम बायाण सुविधाओं के परिशेत एवं बद्त्व को विवेजना झोजिए । भारत में इन सुविधाओं 
के जुटाने मे क्या प्रगति हुई है ? 
७९०६४ 8 ६९०७६ 804 १0907९87९९ ७( [80००४ ७हिड (२९॥४८४.  एशा०९ 05 
2028 $ 0६६७ प्रा20९ 9 [793 9 97000908 ॥दइ८ 98९8॥06$ ? 
85 $प्ररत के ओद्योगिक कस्दों में श्रमिकों के गृह-निवास को समस्या पर एक लेख लिखिए । 
(१976) 


१४0९ 30 ९5५3५ 09. फ६ 9005078 905650$ छा ए97४ ६३ 70 ॥000578) एढत।९$ 
॥ [0943 


86 ' शऔद्योगिक ध्रमिरों के ठिवास को समस्या का समाधान हो सकता है यदि नियुक्तत तथा 
सरकार अपनो-अपनोी जिम्मदारी निभाने के लिए सट्मत हो जाएँ। दोनों में से बिस्ली एक के 
लिए यह बाय बहुत बडा है।”” थिवेचदा कोजिए । (97]) 
+ ग्रह 90०6 ते .४९७४७७॥ 0०५४७ ९६७ ऐड $०(४८९ ०09 ए. घाद ८त।०४६७ 
26 वाद ६०८॥॥॥९७६ 38728 (0 3:520986 ॥0९0॥ ॥6596९0६6 ॥८590050॥065 
पृ॥ 0858 ॥3 ॥00 ७8 0 ०], ०06 ० गो ४० 88लाटालड १. 0500855 


87 हव॒त द्रत। के पश्चात्‌ धारत में कोदोगिक श्रविरों के आव!स के लिए. किए गरए्‌ प्रधासों रा 
मूक्यांग्न गौजिए ६ (॥974) 
५६९५६ (॥८ ग28507८$ (2९७ ॥/ 704॥9 327 ]042क९.4८॥०९ 0 90966 00७52 
कि 7049508| ७ 0ा+९$ 


88 * जब तक श्रमिक को उसके काम के लनुसतार अच्छा तथा पुविधाजतक मात रहने के लिए 
नहीं मिलता, तब तक बह एकाग्रता से बाय नहों कर सकता ।”” इस सम्बाध में अपने विचार 
अकट गीजिए। 

एप्ाएछ एल/ढा ॥005फ98 894 ॥#श0ह ०0097॥095$ 86 ए70४3९0 (0 (८ 89०एा6, 
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89 भारत के हुछ प्रमुष औद्योगिक नयरों में औद्योगिक श्रमिकों की आवास घ्यवस्था को वणन 
कीजिए | बतमान ब्यवस्या को आप कह्टाँ तक सन्‍्तोषजनक समभते हैं / 
ए७चा0ढ जा 0० ॥0ए0च्ए8 ९०003 0 4040509 ७०१)४४ ॥0 ४०006 ० 0८ 
॥फ४95७॥9॥ <९छ।९$ 6 099॥8. ॥40% ॥96 00 ३०७ (॥0/६ (0९0 १0 0७ 585480009 ? 

90 भारतीय औद्योगिक श्रमिकों की आवास सस्यधों कठिनाइयों के निवारणाय, ()) के ट्ीय तथा 

राश्य सरकारों, (7) सेवायोजको (॥॥)) स्थानीय सस्थाओं ठया (५) अध्य निजी एजन्सोज 
द्वारा विए गए प्रयासों का आलोचनात्मऊू परीक्षण कीजिए । 
(जारडाए दाग्ातााह गिछ धींणए७ 7366 9५ 06 (0) ए८णर 990 5(86 60र८॥* 
गाला।5, (॥) स्शाए0८5 (ग्र] [0०9 90465 भा ० (२) 0॥67 ज़ारबाट 3860०९४ 
0 ०५०० ए४ 80978 6॥290९5 ० [007 406्रश8] धण४2३ 

9) निम्नलिद्चित मे से कि्ठी दो पर सक्षिप्त डिपणियाँ जिघिए-- 

(अ) गन्दी बस्तियों झो सफाई 

(ब) मजदूरी एवं उस्पादकता ३: 

(सर) भारत मे कारदान। दिघान: 

(4) मजदूरी अन्तर हैं (0977) 
'जरयाह #णा 076 ०7 279 7च० ॑ फ़र [00078 :२ 

(9) 89वा ए८8४8306९ 

(७) ३६65 भाव फ7०5एलाचा 


(6) 28००३ ह्ड्डा॥ं300 77 [96/4 
(9) (४४६७ 3ग६908$ 


ग्रजत-कोश 359 


निम्नलिखित में सै किन्ही दो पर विचार प्रकट कीबिए-- 

(अ) “श्रमिन्रों का शोषण! क्िद्धान्त एक कम है! 

(बी बोनस सुगताज प्रोत्साहन बजदूरी है।* 

(स) “श्रमिक दर घें कट्ौतो दे रोजगारी हटान का उपाय नहीं है । 

(द) “मालिकों द्वारा श्रम-वल्याण-कार्य एक विनियोजन है ।” (॥974) 
ए०क्राकहछ 08 909 ३९० रण फ्रैढ .णी)9०७१०३ * 

(०) (06 फरणा जी 'छतफ़नागधत्चठफ जी [३0०७९ :5 9 शाह पा 

(०) 'ऐ०0५३ 93९७४ ३३ ढए 40:८०७४८ छ३हए॑' 

(९) "९४३६६ ८५१३ 80६ 9० 3 इलला<ते| 0िए एछटाएफ्रो०)छ८णए७ 

(9) धर.ब७०एय7 ४९)श्िए >ण$ 99 शा 7) ३ 5 38 ॥0५2४॥ा ६0६ 7 


) तिम्द में से दो पर टिप्पणिपौँ तिछिए-- 


(अ) भारत में कारबावा अधिनियम भा 

(४) भारत में धानव-श्रक्ति आपोजन 

(स) मालिकों द्वारा क्रायोजित श्रमिक कल्याण सुविधाएँ 

(द) भारत ये ओद्योगिक श्रमिकों की व स्तविक भजदूरी की प्रवृत्ति 
'ज़रा(४ ६४०६ 90(65 00 809 (७० ण ७6 णि०७०१ : 

(9) 3०00५ [६8509 ॥0 ]90|3 

(७9) ॥(३०9०४८९४ ?300708 था [0048 

(०) 7.3090प7 १४९8 ६9८॥॥५४८५ फ70592८0 ऐफ एंशाए 0१७५ 

(७) ॥660व ॥0 (४९ हिट8। १४७ ३९5 ० 9005७छ] 'ज़्तःश$ ॥ 94 


॥ निम्नेलिणित में से किन्ही दो पर सजैप में लिप्रिए-- 


(अ) होषिए्त रूत भे सामाजिक छुरक्षा की प्रभुख विशेषताएं कोसस्री हैं ? 

(व) भारत में कृषि-थमिकों की समस्याएं कोतसो हैं ? 

(6) किन परिस्थितियों पे ध्रम-दरों में वृद्धि का परिणाम बे रोजगा री नही द्वोगा! ? 

(द) श्रमिक-संघों को ध्रप-कल्पाण के कार्य क्यो करने चाहिए ? ६... 

(४) भारत मे रोजयारी तेवा संघठन के बिरुद्ध फोनसी शिकावतें हें ? (974) 
#जाहाए। णाली॥ ४ (७० ए १६ 0)0%02 

(2) ४४३१ ॥6 ॥06 53॥60॥ $८३965 ० ॥9 ५०टाथ ८८७७७ ॥0 ए६ ७ $ 5 8 १? 
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93 डिम्नलिणित मे से डिन्‍्हीं दो पर सक्षिप्त टिप्पणियाँ लिथिए -- 
(अ) भाएत में जवर्शाक्त वियोजन 
(२) भारत में औद्योगिक आवास 
(स) मास में राष्ट्रीय रोजगार तेदा एवं तकनीकी इशिक्षण 
(४) साशाजिक मुरक्षा को वितोय व्यवस्था ५९. 
फ़प्रद शीत्ाइ एए<5 णा ब7५9 (७० ए ८ जा०ऋा७ड < 
49) 'चिब्ातएफएल शिडफाएड़ घ [083. 
(०) 47405प३ पछतृ०ए०५० ६9 003. 
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358 96 विम्नलिबित में वे हि हीं दो पर सक्षिप्त टिप्पथियाँ लियिए-- 
(अ) बमे।रता में सरकार द्वारा मजदूरी विनियमत । 

धर (ब) भारत में कुदि श्रमिकों बी मजदूरों । 

के (ध) भारत मे महिला-अ्रमिकों को मजदूरी 

ह 2३ जाए छार्त चल ०च 309 (७० ए॑ ॥6 4009778 

ड़ (2) 5080० <ड्डणंब्राव0 ० छऋगइ०३ ० नए 8 है 

(७) ज#इल त॑ बडढतांपए॥ण०॥ ७णा७३३ 9 [904 


अं (०) (३६९४ (| एए०ता€त ७०९४८ए६ (७ [0403 
97 रिद्ठीं दो पर दिष्पणियाँ लिणिए-- 
(अं) अमेरित्रा में सामाजक सुरचा ) 
86 (ब) सामा ये धरम बल्याण काय। 


(स) शोयोगिक उत्पादबता ६ 
(द) उचित मजदूरों । 
शिपप्रद 950६ 69 ६0५ (४७० 5 (५ 00४08 
(3) 5024| 52९9779 ॥9 #ै६03 
(०) ठह्लालबं (89007 ७८ल 2९तरप् 
०) ५४४६७४४ २ ए०९७६७५४५ 
हा (4) क#9# ४०६४७ 
98 कि हीं दो पर टिप्पणियाँ तिथिए-- 
(मे) धमिक़ों का शोपण 
(ब) धरमिक राज्य बीमा नेघिनिषम ॥948 
88 (स) सार्माश (बोतस) घृगतान की उपादेयठा 
(<) जार द्वारा धुमिको की भण्तो ८2 
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